पस्त॒त पुस्तक में भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्नी कक्षाओं के प्रड्यक्रमानुसार 
मुद्रा“अधिकोषण, विदेशी विनिमय एवं राष्ट्रीय आय के सिद्धान्तों तथा सम्बन्धित 
भारतीय समस्याओं का सरल भाषा में विशद्‌ विवेनन करते हुए आधुनिक महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। 

आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लामदायक सिद्ध होगी | पुस्तक 
%॥ अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं । 
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विनिमय का विकास--विभिन्न देशों के आथिक इतिहास से" यह प्रकट 
होता है कि प्रत्येक देश को अपने आशिक विकास के प्रारम्भिक युग में ही विनिमय 
की सुविधा के लिए मुद्रा का सहारा लेना पड़ा | अति प्राचीन काल में जबकि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं का स्वयं उत्पादन कर लेता था, विनिमय की कोई 
आवश्यकता नहीं थी | अतः विनिमय के माध्यम का कोई प्रश्न नहीं होता; पर धौरे- 
धीरे लोगों की आवश्यकतायें बढ़ती गई; उनकी पूर्ति करना बिना दूसरों की सहायता 
के असम्मव हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उत्पादित वस्तुओं के श्रतिरिक्त 
अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओों के उपभोग की आवश्यकता होने लगी | अतः 
विनिमय प्रथा का प्रारम्भ हुआ | पहले वस्तुओं का पारइुरिक आदान-प्रदान हो 
जाता था| एक व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तुओं से दूसरे की उत्पादित वच्ठुओं को 
बदल लेता था। परन्तु ज्यों-ज्यों सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य की आवश्य- 
क॒ताएँ बढ़ती गईं बस्तुश्रों के पारस्परिक अदल-बदल में कठियाइयाँ बढ़ती गईं । 
इन कठिनाइयों को*दूर करने के लिए किसी विनिमय-माध्यम्‌ की आवश्यकता हुई | 
यही विनिमय का माध्यम मुद्रा कहलाता है | इसके प्रचलन से वस्तुओं का पारस्परिक 
अदल-बदल न होकर मुद्रा के द्वारा अदल-बदल प्रारम्भ हुआ | इस प्रकार विनिमय 
दो अर अनुसार हो सकता है । 

(१) प्रत्यक्ष वस्तु विजिमय प्रणाद्धी.(70720६ छ50087986 05 छ870०४)--- 
इसके अनुसार गेहूँ उत्पादन करने वाला व्यक्ति अपने उपभोग से बचे हुए गेहूँ को 
चना उत्पादन करने वाले व्यक्ति के उपभोग से बचे हुए चने से बदल लेता है।. 

ष्छ) ज्प्रत्यक्तु [ क्रय-विक्रय प्रणाली ([7476९८६ 85८9987986 07 ८४०७९ 
४7० $9०0)--इसके अनुसार पहला व्यक्ति अपने अतिरिक्त गेहूँ को, बेचकर मुद्रा 
प्राप्त करता है और उस मुद्रा से चना खरीदता है | इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति अपने 
अतिरिक्त चने को बेचकर मुद्रा प्रासं करता है और उस मुद्रा से गेहूँ खरीदता है | 

अदुल-बदुज् की असुविधाएं --यहाँ यह जान लेना आवश्यकीय प्रतीत 
होता है कि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष विनिमय में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा जिनसे बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया । प्रत्यक्ष विनिमय की सबसे 








पहली कठिनाई द्विपक्षी आवश्यकताओं की पूर्ति के संयोग के अभाव से उतसन्न हुई, 
अर्थात्‌ ऐसा संयोग कठिनता से प्रास होने लगा जिसमें गेहूँ देने वाले व्यक्ति को 
चना देने वाला ऐसा व्यक्ति मिल जाय जिसे गेहूँ की आवश्यकता हो। उपरोक्त 
दो व्यक्तियों में प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय तभी हो सकता जब गेहूँ _ वाले को चने की 
द्ावश्यकता हो तथा ' चने वाले को गेहूँ.की आवश्यकता हो | यदि गेहूँ बाले को 
चने की आवश्यकता हो तथा चने वाले को चीनी की आवश्यकता हो तो ऐसी' अवस्था 
में प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय से काम नहीं चल सकता । मुद्रा के प्रचलन में यह कृठिता३ 
शीघ्र हल हो जाती है। गेहूँ वाला व्यक्ति गेहूँ बेचकर चना खरीद लेगा। चना 
बाला व्यक्ति चना बेचकर चीनी खरीद लेगा । 
मुद्रा के ग्रयोग के कारण--सर्वमान्य मूल्यु-मापक का. अभाव। पहली 
कठिनाई यदि सामने न मी आवे तो प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय करने बालों के सामने 
एक अन्य कठिनाई आ सकती है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु की कितनी मात्रा 
दूसरे व्यक्ति की वस्त्र की कितनी मात्रा में बदले | जिस व्यक्ति के पास_२ मन अतिरिक्त 
गेहूँ है वह ४ मन चने चाहता है और दूसरा व्यक्ति १ मन गेहूँ चाहता है, यद्यपि 
उसके पास ६ मन चने हैं | इस अवस्था में क्या २ मन गेहूँ के बदले में ४ मन्‌ 
चने प्राप्त किये जाये अथवा ६ मन चने के बदले में १ मन गेहूँ प्राप्त किया जाय 
या दोनों के अदल-बदल में दूसरा कोई अनुपात निर्धारित किया जाय । इस प्रकार 
विनिमय दर निर्धारित करने की कठिनाई भी प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय प्रणाली को एक 
मुख्य कठिनाई है | यह कठिनाई भी मुद्रा से दूर हो जाती है | स॒द्रा के प्रचलन से 
प्रत्येक वस्तु की कोमत मुद्रा में निर्धारित हो जाती है । गेहूँ १ रुपये में २ सेर मिलता * 
हे तथा चना २॥ सेर | स्पष्ट है कि २ सेर गेहूँ का मूल्य रह्टे सेर चना हो गया। 
मुद्र के माध्यम से विनिमय दर निर्धारण सरलता से हो गया | 
अविभाजकता- बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका मूल्य विभाजन 
करने से कम हो जाता है और कुछ वस्व॒श्नों का तो मूल्य विभाजन से नहीं के बराबर 
हो जाता है| यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की वस्तु है तो उसे विनिमय में 
प्रत्यक्ष रूप से कठिनता हो सकती है। एक व्यक्ति के पास घड़ी है और उसके बदले 
में. वह गेहूँ, चना, चीनी तथा चावल चाहता है और यह चारों वस्तुएँ पृथक-पुथक 
चार मनुष्यों से प्राप्त हो सकती हैं | घड़ी के चार टुकड़े नहीं किये जा सकते क्योंकि 
' दल करने से घड़ी का नूल्व प्राग्न: नहीं के बराबर हो ज्ञायगा और सम्भव है कि 
“बह ढकड़े उन चार व्यक्तियों में से किसी के काम न आवें, अतः वह चारों वस्तुओं 
को प्राप्त नहों कर सकता । अधिक से अधिक वह अपनी घड़ी किसी एक व्यक्ति को दे 
तश्ना किसी एक ही वस्तु को प्राप्त करे। मुद्रा के प्रचलन से यह कठिनाई मी सम्राप्त 
हो; जाती है | घड़ी रुपयों में बेची जाती है और इन रुपयों से आवश्यकतानसार हैँ. 





“ चना, चीनी, चावल इत्यादि लिया जा सकता है| इस प्रकार आर्थिक विकास के 
प्रारम्मिक युग॒ में प्रत्यक्ष विनिमय की उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
मुद्रा का आविष्कार किया गया | । 

मुद्रा का प्रयोग--बहुत दिन तक मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप 
में ही कार्य करती रही । इसे घन के रूप में संचय आदि करने का कोई प्रश्न ही 
नहों उठा था | परन्तु धीरे-धीरे र॒ुद्रा का महत्व बढ़ता चला गया तथा 'इसे विनिमय 

» के माध्यम तथा खरवमान्य मूल्य-मापक के अतिरिक्त और भी कार्यों को करना पड़ा | 


उपरोक्त वर्णुन से ज्ञात होता है कि जैसे-जेसे विनिमय की आवश्यक्रता और 
कठिनाई बढ़ती गई, मुद्रा की खोज आरंभ हो गई । ऋग्वेद कालीन भारत में गाय 
का मुद्रा के स्थान पर प्रयोग होता था। कोड़ियाँ, मंगे, मोती, सूखे फल आदि अनेक 
वस्तुओं का मुद्रा के स्थान पर प्रयोग किया गया । जहाँ तक सिक्‍कों के चल्नन का 
प्रश्न है विद्वानों की राय से लीडिया ( ।-97 ) में सब प्रथम घात के सिक्‍कों का 
चलन हुआ । मिश्र में दीनार का सिक्का प्रचलन में रहा । कालान्तर में यह मानव 
समाज तथा आरथिक-विकास का आवश्यक अंग बन गया । जेसे-जेसे सम्यता का विकास 
होता गया और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ सुद्रा की अधिक आवश्यकता 
पड़ी | इस बढ़ी हुई आवश्यकता ने धातु के स्थान पर कशिजी-मुद्रा को जन्म दिया 
जो कि बाद में बेंकों के विकास एवं विश्वसनीय सरकारों की स्थापना के साथ-साथ 


सावभौमिकता एवं सर्वप्रियता पकड़ती गई । 


/शिमटक 4. ले सध्कर्टटए कट >स्टकट 2 पं अीक 
० मुद्रा की परिसाषा है 
## 7224८व#बक- थ्य अब बेजटब्म थ्र ८2:20 की की ८ 


मुद्रा की परिभाषा विभिन्न अथंशास्त्रियों न अपने दृष्टिकोण से विभिन्न ४ 
प्रकार से की है| क्राउदर (2:09५४८८) के अनुसार जो वस्तु विनिमय के साधन के 
रूप में साघारणतया सवग्राही हो तथा उसी समय मूल्य-मापन तथा मूल्य-संचय का 
काय करती हो वही मुद्रा है। माशुल.(2(87509])) के अनुसार ऐसी सब वस्तुएँ जो 

! बिना किसी. सन्देह तथा बिना विशेष जाँच के सेवाओं. और. वस्तुओं के क्रय एज 
सब प्रकार के व्ययों के भ्रुगतान में स्वीकृत कर ली जाय_वुही मंद्रु है.। गबट्सन 
(१०७८८४५०४) के अनुसार कोई भी वस्त जो साल के मगतान ग्रेंञ्रथवा अन्य प्रकार 

पारिक ऋणशोधन्‌ में सवत्र स्वीकृत हो वही म॒द्रा है । सेलिगमैन (8०४४:४५०) 
के शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राहिता हो ।. हाठले विद, (ल, छा-0६:७) 
ने मुद्रा की परिभाषा विचित्र ढंग से को है--“मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती 
है ।” वास्तव में विद््स को परिभाषा से मुद्रा के विषय में कोई विशेष ज्ञान प्रास नहीं 
होता कि मुद्रा क्या है | हाँ इस परिभाषा से एक बात अ्रवश्य स्पष्ट होती है कि कोई 








भी वस्तु मुद्रा हो सकती है यदि समाज उसे मुद्रा के रूप में मान ले। कुछ और 
परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-- 
प्रो० ऐली ( 55 ) के अनुसार “दुद्रा ऐसी कोई भी वस्त है जिसका विनिमय 
, के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तांतरण होता है और जो ऋणों -के अंतिम 
: भुगतान के रूप में साम्तान्यतया स्वीकार की जाती है।” 

7  क्राउदर ( 2:०४४०: ) का कहना है कि मुद्रा वह चीज है जिसे साधारणतः 
विनिमय का माध्यम मान लिया गया हो और साथ ही जो मूल्य की माप और उसके 
कोष का काम करती हो | 

हॉम की परिभाषा में मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान 
दोनों ही के लिए. किया गया है।* 

अन्य विचारानुसार “मुद्रा में वे वस्तुण सम्मिलित होती हैं जो किसी एक 
समाज में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं और उनका विनिमय के माध्यम के 
रूप में स्वतंत्रतापू्वक हस्तान्तरंण होता है... ... किन्तु कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है जो 
मुत्री स्थानों इ॑र स्वीकार की जाती हो और इस अथ् में मुद्रर सदेव स्थानीय होती है ।* 

मुद्रा के लिये- किसी विशेष प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं | वह तो 
किसी भी वस्तु की बनाई ज्ञा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त विभिन्न परि- 
भाषाश्रों को ध्यानपू्वक देखा जाय तो सबसे यही ध्वनित होता है कि मुद्रा एक ऐसी 
वस्तु है जिसका चलन सब प्रकार के भुगतातों में मान्य है | मुद्रा विनमय के साधन, 
जुल्प-मापन्न_ तथा मूल्य संचय का कार्य करने वाली सर्वग्राह्म वस्तु है। जो वस्तु 
सम्पूर्ण ऋण शोघन के लिये एक दूसरे के प्रति बिना किसी संदेह के अबाघ रीति से 
इस्टान्तरित होती रहे तथा जो देने वाले व्यक्ति की साख के सोच-विचार के बिना 
निसंदेह स्वीकृत होती है ऐसी किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं | इस प्रकार 
किसी प्रकार के प्रतिबन्धरहित स्ग्राहिता ही मुद्रा का विशेष लक्षणनहै । 

चूकि प्रत्येक वस्तु मुद्रा हो सकती है यदि समाज उसे मुद्रा के रूप में मान ले 
इसलिये विभिन्न देशों ने समय-समय पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मुद्रा के रूप 
में प्वाना है | मौद्रिक इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि आदि प्राचीन काल में 
किसी प्रकार का अनाज, पशु, पत्तियाँ, कौड़ियाँ आदि वस्तुएँ भी मुद्रा के रूप में 
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उपयोग में आती थीं | क़ालान्तर में आवश्यकतानुसार इन मद्रा पदार्थों में परिवर्तन 
होता गया और ज्यों-ज्यों मुद्रा का महत्व अधिक होता गया और मुद्रा के कार्यों सें 
बुद्धि होती गई त्यों-त्यों मद्रा पदार्थ के चयन में भी परिवर्तन होता गया, यहाँ तक कि 
अधिकांश रूप से सम्पूर्ण देशों मूं सोना: या चांदी ही मुद्रा के लिये विशेष उपयुक्त 
“घातुएँ समझी जाने लगी | और जब तक कागजी मुद्रा का चलन न हुआ सोने तथा 
चादी की मुद्राए ही चलती रहीं | 

यह समभने के लिये कि सोना तथा चाॉँदी ही मुद्रा के लिये उपयुक्त घातुएँ 
क्यों मानी गईं मुद्रा के कार्यों का जानना आवश्यक है क्योंकि मुद्रा के कुछ आधुनिक 
कार्य ऐसे हैं जिनको मुद्रा सफलतापूर्वक तभी कर सकती है जब वह सोने या चाँदी की 
बनी हों | 

साधारण तोर पर आधुनिक काल में म॒द्रा के निम्नलिखित कार्य हैं-- 

साधारणतया मुद्रा के काय तीन मा्गों में विभाजित किये जाते हं--प्राथुम्रिकु 
काये, गौण का और आकस्मिक कार्य । । 

मुद्रा के प्राथमिक: काय वे प्रारस्मिक तथा मुख्य कार्य हैं जिनके लिये स॒द्रा 
का आविष्कार हुआ और जो प्रत्येक प्रकार की म॒द्रा प्रत्येक देश व प्रत्येक काल में 
सफलतापूबक कर सकती है | ये कार्य निम्नांकित हैं. - 

(१२ (बिनसय माध्यम--सद्रा सवंग्राह्म होती है । इसे प्रत्येक व्यक्ति 
प्रत्येक प्रकार के भ्रुगतान में स्वीकार कर लेता है | इसलिये विनिमय कार्य इसी के 
द्वारा किया जाता है | व्यक्ति अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं को बेचकर उनके बदले 
में मुद्रा प्रात करता है और उस मुद्रा से दूसरे की वस्तु या सेवा मोल ले लेता है । 
इस प्रकार सा विद्ल्‍लमय के माध्यम का कार्य करती है | 

( २४ सुल्यमापक--प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन करने में भी सुद्रा सहायता 
करती है, जिसू,प्रकार दूरी नापने के लिये फीट या गज़ इत्यादि का प्रयोग होता है, 
वज़न नापने के लिये मन, सेर, छुटाँक का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वस्तुओं 
का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है| इसकी सहायता से वस्तुओं के पारस्परिक मूल्यों की 
चुलेना भी सरलता से हो जाती है । ु 

मुद्रा के गोण कार्य वे कार्य हैं जो मुद्रा को समाज के आर्थिक विकास होने के 
पश्चात्‌ करने पड़ते हैं| इन कार्यों की आरम्भ में समाज को कोई आवश्यकता ही 
नहीं होती परन्त बाद में यह कार्य भी आवश्यक हो जाते हैं। यह कार्य भी दो हैं-- 

(१ ) प्रथम मल्य संग्रह--समाज का आर्थिक विकास होने पर समाज के 
व्यक्तियों को पजी की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हे तथा असाधाख्ण 
अवस्थाओं में असाधारण रूप से धन व्यय करने की सम्मावनाएँ भी बढ़ती जाती हैं। 
यह तभी हो सकता है जब घन एकत्रित किया जाय | वस्तुओं में धन का एकत्रीकरण 


करना कठिन है। वस्तुओं को रखने के लिये स्थान अधिक चाहिये. मौसम तथा 
डे-मकोड़ों से बचाने के लिये देखभाल अधिक चाहिये, फिर भी दूध, दही आदि 
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पूर्ण अगणित वस्तुओं का एकत्रित करमा और भी कठिन है जिनकी आवश्यकता 
एक व्यक्ति को भविष्य में हो सकती है। यह कार्य मुद्रा को ही करना पड़ता है । 
मनुष्य मुद्रा इकट्ठा कर लेता है और इसी एकत्रित मुद्रा से मनवांछित सामान अथवा: 
वस्तुएं प्रत्त कर लेता है । मुद्रा का संग्रह हो धन का संग्रह है। इस प्रकार सुद्रा का 
मूल्य संचन का भी आजकल एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है | 

(२) मुद्रा का दूसरा गौण कार्य स्थगित देयमान है । भविष्य में ऋणशोधघन 
का कार्य भी मुद्रा द्वारा ही भली प्रकार से हो सकता है; क्योंकि मुद्रा की कीमत अन्य 
वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती है। इसलिये वर्तमान समय में: 
लिया हुय्ना ऋण भविष्य में मुद्रा के द्वारा ही सरलता से चुकाया जा सकता है | 

आधुनिक काल में पूजीवादी उत्पादन के कारण मुद्रा को कुछ और भी 
कार्य करने पढ़ते हैं जिन्हें आकस्मिक कार्य कहते हैं | इन कार्यो का महत्व, आधुनिक 
अथव्यवस्था में हीं है |-अति प्राचीन काल में इस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता 
ही नहीं होती थी तथा तिकट भूतकाल में इस प्रकार के कार्य कम महत्व के थे | पर 
अत्र ऐसे कार्यो का महत्व अधिक बढ़ गया है | ये आकस्मिक कार्य निम्नाह्लित हैं-- 
रे दा साख का आधार है--आजकल विशेषकर व्यापारियों में 


के +_] 
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हर, चेंफ, बिल आदि साखपन्रों का प्रचलन बहुत अधिक हो.गया है | व्यापारी: 
3ल मे पल के काय साखपर्तों को सहायता. से ही अधिक होते हैं | पर ये साख- 
पत्र मुद्रा के आधार पर ही चलते हैं| प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साख-पन्र को 
इंसो आशा पर स्वीकार करता है कि उसे उसके बदले में मुद्रा मिल जायगी | एक 
दूद्ननदार अपने आहक से नकद रुपया न लेकर उसका चेक इसी आशा पर ले लेता 
हे कि ड्स चेक के बदले में उसे रुपया मिल जायगा | यदि इस प्रकार की कोई आशा 
न हो तो वह चेक कभी न ले। बैंक भी साख-पत्नों के द्वारा अपना कार्य करते हैं 
परन्दु उन क्यों के मूल्य में मुद्रा ही आधार है। साख-पत्र तो केवल मुद्रा के 
पाठ तप ने की असुविधा से बचने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं |_मुंद्रा प्राज्नि-को:... 
आए के बिना साखपत्र समाज में . पल ही नहीं सकते। इस प्रकार आजकल के 
ध्वज में साख-पत्र मुद्रा का कार्य करती है | 


(९) पुद्ा वितरण का कार्य सस्तोषजनक रूप से करती है। आजकल 
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उ्ताः न बड़ी मात्रा पर होता है। चहुत से व्यक्ति मिलकर एक वस्तु का उत्पादन 


“करते हैं । उस उतादन में भूमि, श्रम, पूजी, व्यवस्था आदि सब॒का, भाग होता है। 
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इन सबका भाग मुद्रा में हो सरलता से दिया जा सकता है । क्योंकि कोई कारखाने 
वाला विभिन्न रुचि तथा जीवन-स्तर वाले हजारों श्रमिकों के उपभोग योग्य पदार्थों 
का संग्रह नहीं कर सकता | यह काय॑ मुद्रा के द्वारा ही हो सकता है | इसके अतिरिक्त 
सीमान्त उत्पादन का मूल्यांकन मुद्रा के कारण सरलता से हो जाता है ओर इसी 
सीमान्त उत्पादन के आधार पर उत्पादव के साधनों को पारिश्रमिक दिया जाता है । 
इस प्रकार मुद्रा की सहायता से वितरण की समस्या सरलता से इल हो बाठी है। 

(३ ) मुद्रा उपभोक्ता को सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक: 
होती है । प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुश्नों की सौम्नान्त उपयोगिदा #ुद्रा की सहाथता से हो 
-आँकता-है तथा इसी की सहायता से सम-सीमान्त उपयोगिता के अनुसार उपभोग के 
लिये विभिन्न वस्तुओं की मात्रा को निर्धारित करता हे। ऐसा वह सफलतापूबक 
मुद्रा की सहायता से ही कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली ड 
योगिता की तुलना उस पर व्यय होने वाली सुद्रा से की जाती है तथा इस प्रकार 
विभिन्न वस्तुओं की सम-सीमान्त उपयोगिता के आधार पर मात्रा निर्धारित की जाती 
है| अक इुद्धा, उप्रओक्वाओं को सम-सीमान्त उपयोगिता को सफलतापूर्वक लागू 

किशके उन्हें उनकी आय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने में सहायक होती है । 

(४) मुद्रा सब॒ प्रकार की सम्पत्ति तथा पत्नी को -एक' सामान्य रूप देती 
है। आजकल के उत्पादन में विभिन्न प्रकार की प्जी प्रचुर मात्रा में चाहिये | तरह 
तरह की मशीनें, इमारतें, कच्चा माल इत्यादि, अनेक वस्त॒ुए एक कारखाने वाले को 
चाहिये | इन सब का संग्रह करना कारखाने वालों के लिये असम्भव ही हैँ। मुद्रा इस 
कार्य को सरलतापूरबंक कर देती है क्योंकि मुद्रा से प्रत्येक प्रकार की पत्नी आवश्यकता- 
नुसार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती इस प्रकार ऊंद्रा विभिन्न प्रकार की 
सम्पत्ति तथा पज्ी का एक सामान्य रूप में प्रतिनिधित्व करती 


मुद्रा का महत्व ( [:970:687८८ 07 १(0796ए ) 


प्रत्येक वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता से स्पष्ट होता है | समाज के लिये 
मुद्रा की उपयोगिता, मुद्रा के कार्यों तथा मुद्रा के प्राप्त लाभों में प्रकट होती है। इन 
कार्या तथा लाभों का देखते हुए समाज के लिये मुद्रा के महत्व के बारे में कोइ सन्देह 
नहीं रह जाता | साधारण तौंर पर तो सम्रय की प्रगति के साथ-अधिकांश वस्तुओं को 
उपयोगिता कम होती जाती है परन्तु मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता बरशंबर 
बढ रही है| अतः यह समाज के लिये उत्तरोत्तर अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है 
एक समय था जब कि मुद्रा को कोई जानता ही नहीं था। धीरे-धीरे इसका प्रचलूने 
प्रारम्भ हुआ पर अ्रब मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है कि मृद्रारहित सम्य समाज + 


की कल्पना ही नहीं की जा सकती । वर्तमान समय में प्रत्येक काय के लिये मुद्रा की ” 





आवश्यकता होती हैं तथा रुद्रा को सहायता से हां वांवध काय सरलता, स हा सकते 
हैं । बैठा कि ऊपर बतलाया जा चुका है बड़े मात्रा के उत्पादन बिना म॒द्रा के असंभव 
है और बिना बड़ी सात्रा के उत्पादन के न तो समाज का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता 
है न इतदी अधिक आर्थिक समृद्धि हो सकती है | यह सब मुद्रा के कारण होता है। 
एक प्रचलित ग्रामीय कहावत “सबसे बड़ा रुपया” म॒द्रा के महत्व का संकेत करती 
है | यदि वर्तमान समाज को मुद्रामय कहा जाय तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
मद्रा क। श्यना महत्व होते हुए. भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये 
कि मुद्रा सवयं कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है क्योंकि वास्तव में मुद्रा उसकी क्रय-शक्ति 
के लिए एकत्रित की जाती है न कि स्वयं उसके लिये। एक १००) के नोट का महत्व 
इमीलिये है कि हम उससे किसी भी समय किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं । यदि 
ऐसा ज़ हो तो १००) के नोट की कोई कीमत न रहे और वह बिलकुल महत्वहीन 
हो जाय | इससे स्पष्ट है कि मुद्रा का महत्व समाज में इसीलिये है कि वह प्रत्यक्ष 
विनिमय की कठिनाइयों को दूर करद्री तथा. अन्य मौद्विक कार्य करती है । 
व रा कक उपर्युक्त कार्य ही मुद्रा से होने बाल लाभों की करते हैं। मुद्रा 
का सत्रसे प्रथम तथा मुंख्य लाभ यही है कि इससे प्रत्यक्ष वस्तु , विनिमय की सम्पूर्ण 
कठिनाइया दूर हो जाती हैं। मुद्रा का प्रचलन होने के कारण किसी भी व्यक्ति की 
अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिये ऐसे व्यक्ति को तलाश करने में अपने समय 
तथा शक्ति को नध्ट करने की आवश्यकता नहीं कि जिसके पास उसकी इच्छित वस्तु 
हो और जो बदले में उसकी वस्तु लेना चाहे | वह अपनी वस्तु को बेचकर दूसरी वस्तु 
खरीद सकता है। इसी प्रकार अब वस्तुओं के अदल-बदल के लिए विनिमय दर 
निर्धारण करने में किसी प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं और न एक वस्तु 
को विभिन्न वस्तुश्रों से विनिमय दर की लम्बी तालिका रखने को आवश्यकता है। सब 
वस्तुओ्रों का मूल्य मुद्रा में निर्धारित होता है और इसकी सहायता से उनके पारस्प- 
रिक मूल्य का अनुपात भी निकाला जा सकता है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष वस्तु-विनिमय 
को तीसरी कठिनाई को मी मुद्रा समाप्त कर देती है। अब किसी वस्तु को व्यर्थ में 


विमाजित करने की आवश्यकता नहीं | उसको बेचकर अन्य वांछित वस्तुयं खरीदी 
जा सकती हैं । 


भी 


ने कठिनाइयों को दूर करने के अतिरिक्त मुद्रा अपने कर्तव्यों द्वारा समाज 
$ आशिक विकास में पर्यात्र रूप से सहायक हुई है | विनिमय का माध्यम्न तथा सर्व- 
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अं! 


कुक चु#माक कुकर तन 


ल्‍प सृल्तमापक होने के नाते विनिमय के कार्य बड़ी आखानी से हो जाते हैं | इसी 
आरय से आजकल बाजार तथा व्यापार का ज्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। यद्यपि इस 
क्षेत्र के बढ़ने में यातायात का भाग मुख्य रूप से रहा है फिर भी मुद्रा का योग भी 


7 ॥ 
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महत्वपूण है | इसी प्रकार मुद्रा की सहायता से बड़ी मात्रा का उत्पादन सफल हुआ 
है। मुद्रा की सहायता से वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर लेने के कारण विभिन्न 
प्रकार के व्यक्ति दूर-दूर से आकर एक स्थान पर कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार 
आशिक क्षेत्र में मुद्रा ने पड़ी मात्रा के उत्पादन को प्रोत्साइन दिया, विनिमय की 
कठिनाइयों को दूर करके विनिमय की मात्रा में वृद्धि की तथा इसके क्षेत्र को अधिक 
व्यापक बना कर समाज को अधिक वस्तुएँ उपभोग के लिये दी जिससे व्यक्तियों का 
जीवन-स्तर उच्च हुआ और वे अपनी आय से अधिकतम रुन्तोष प्रा करने में सफल 
हुए | वितरण की समस्या हल करने में भी मुद्रा ने काफी योग दिया। -आधुनिक' 
कल्याणकारी राज्य के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यों को सफल बनाने में रुद्रा पर्याप्त ४ 
सहायता करती है | यदि मुद्रा न हो तो सरकार द्वारा इतने सारे कार्य विभिन्न वस्तुओं 
के एकत्रीकरण तथा पारिश्रमिक वितरण की कठिनाई के कारण कभी पूरे न ह। सके। 
सामाजिक दृष्टि से भी सुद्रा का लाभ सराहनीय रहा है। बहुत से व्यापारियों के 
आशिक बन्धन को छुड़ाकर उन्हें आशिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक समानता प्राप्त 
करने में मुद्रा यथेष्ट रूप से सहायक हुईं है | उदाहरण के लिये मारतीयग्रांमों में आज 
से २५ वर्ष पहले सामाजिक परम्पराओं का वोलबाला था। एक याँव के मिस्त्री को वर्ष 
पयन्त कृषकों का कार्य करने के पश्चात्‌ उसे फसल पर एक निश्चित मांचरा में अनाज 
मिल जाया करता था। वृह कोई दूसरा कार्य कर नहीं सकता था | उँसे अपने जीवन- 
यापन के लिये कृपकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था तथा समाज में उसका कोई 
विशेष आदर नहीं था। यद्यपि गावों में कुछु सीमा तक यही प्रथा अब भी प्रचलित है 
परन्तु वहीं मिस्त्री यदि एक शहर में आकर बस जाय तो उसे कार्य के बदले में रुपये 
मिलने लगेंगे तथा वह जितना काम करेगा उसके अनुपात में उसकी आय होगी। 
उसे किसी विशेष वर्ग का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा तथा शहर में उसका सामाजिक 
स्तर भी निम्न नहीं रहेगा क्योंकि उसे मुद्रा के कारण उन रुढ़ियों से छुटकारा मिल 
गया जो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा के अभाव में उसे दवाये रखती थी | इस प्रकार मुद्रा 
ने मानव को सामाजिक लाभ मी पहुँचाया है । 


मुद्रा के दोष 





छोई भी वस्तु केवल लाममय या केवल दोषमय नहीं होती। प्रत्येक वस्तु 
म॑ लाभ व दोष दोनों हैँ । मुद्रा के लिये भी यही बात सत्य हे। उपरोक्त लामों के 
होते हुए; भी मुद्रा में कुछ दोष हैं “इसका मुख्य दोष इसके मूल्य का, उतार-चढाव- 
है | इसके मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं जिससे समाज के कुछ वर्गों को हानि होदी 
रहती है। बाज्ञार में कभी तेज़ी कमी मनन्‍्दी का कारण अधिकांश रूप में झुद्रँ कौ 
मात्रा होती है । कीमतों के स्थिरीकरण न होने से कुछ वर्गों को हानि हो जाती है | - 


मुद्रा के कारण कुछ लोग आवश्यकता से अधिक घन संग्रह करने में सफल होते हैं 
आर थे अन्य व्यक्तियों का शोषण करने लगते हैं। इस प्रकार मुद्रा असमान घन 
वितरण तथा शोषण का कारण बन जाती है, फिर भी मुद्रा अवांछुनीन नहीं कही जा 
सकती | वास्तव में मुद्रा के यह दोष उसमें स्वाभाविक नहीं हैं। ये दोष तो मुद्रा पूर्ति 
करने वाली संस्था की अनुभवहीनताः तथा श्रनुपयुक्त संचालन तथा नियंत्रण नीति 
के कारण मुद्रा में आ जाते हैं | इन दोषों के लिये समाज की आर्थिक व्यवस्था ही 


मख्य उत्तरदायी है न कि मुद्रा स्वयं । 
अरन 


१. मुद्रा की आलोचनात्मक परिभाषा दोजिये तथा उसकी प्रकृति सममाइये। 
( आगरा बो० कॉम०, भाग १, १९०६ ) 
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अच्यतय 


सुद्रा का वगी करण, ढलाईं एवं अच्छी मद्रा 
मुद्रा का वर्गीकरण 


मुद्रा का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकार से हो 
सकता है । व्यवह्यरिक दृष्टिकोख से मुद्रा दो प्रकार की होती है | प्रथम, घातु-म॒द्रा, 
द्वितीय, पत्र म॒द्रा । धातु-सद्रा धातु की बनी होती है | विशेषकर इस प्रकार की म॒द्रा 
के अन्तर्गत सोना और चाँदी के सिक्के का चलन होता है। पत्र-मद्रा काग़जी मद्रा 
होती है| किसी विशेष व्यक्ति, संध्या अथवा कोष द्वारा यह म॒द्रा निकाली जाती है | 
सरकार स्वयं काग्जी मुद्रा छाप सकती है | काग्नजी सुद्रा की पूति के लिए सरकार 
द्वारा कुछ नियम बना दिये जाते हैं | मूल्य के आधार पर धातु मुद्रा प्रायः दो प्रकार 
की होती है। प्रधान मुद्रा तथा गौण मुद्रा | प्रधान मुद्रा उस घाठु से निर्मित की जाती 
है जो किसी भी देश में वहाँ के विधानानुसार विनिमय माध्यम तथा मूल्यमापक के रूप 
में निश्चित की जाती है। यह सोना अथवा चाँदी दोनों की हो सकती है | ये सिक्के 
निश्चित आकार, परिमाण, वजन, मूल्य तथा शुद्धता वाले बनाये जाते हैं | इन सब 
बातों का निर्देश प्रत्येक देश के टकन विधान द्वारा किया जाता है| इस प्रकार के 
मुद्रा के प्रधान लक्षण तीन होते हैं-- 

. (१) ख्तंत्र, प्रथक मुक्ति टकंच-प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार 
धातु के बदले में. टकशाल्ा से मुद्रा प्राप्त कर सकता है। समान वज्ञन तथा समान 
मूल्य की धातु देकर सिक्‍कों के परिवतन की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होती है | 
“इसमें सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। यह बात 
अवश्य है कि सरकार धाठु को मुद्रा में परिवर्तन के कार्य के लिये कुछ शुल्क ले और 
यदि वह चाहे तो न भी ले । इस दृष्टि से सिक्का परिवतन करने का टंकन शुल्क तीन 
प्रकार का हो सकता है-- 

( अर ) निश्शुल्क टंकन-- इस प्रणाली के अन्तगंत जनता से किसी भ॑ 
प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। टकसाल के अधिकारी बिना कुछ लिये छुए 
ही धातु के बदले में सिका दे देते हैं। सिक्कों की पूर्ति पर जो कुछ व्यय होता हे व 
सरकार अन्य करों के द्वारा जनता से वसूल कर लेती है । 

( व्‌ ) टंकन शुह्क--इसके अन्तगत टकसाली अधिकारी जनता से उतर 
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शुल्क लेते हैं. जितना सिक्कों के बनाने में व्यय होता है| इस प्रकार इस प्रथा के 
श्रन्तगंत टकसाली शुल्क तथा टकसाली व्यय में समानता होती है । 

(स ) अतिरिक्त टंकन शुल्क--इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार शुल्क 
के रूप में वास्तविक व्यय से अधिक धन-राशि प्राप्त करती है अर्थात्‌ इसके अन्तगंत 
जनता से टकसाली शुल्क टकसाली ब्येय से अधिक लिया जाता है । यह शुल्क दो 
प्रकार से वसूल किया जाता है | एक तो उतनी कीमत की धातु सिक्‍के में से निकाल- 
कर कम कीमत वाली धातु की मिलावट करके | दूसरे धातु को सिक्के में परिवतंन 
करते समय में ही सम्बधित व्यक्ति से सिक्कों के रूप में निर्धारित शुल्क लेकर । 


जब सिक्के दालने का एकाधिकार केवल सरकार तक ही सीमित रहता है 
जनता का कोई भी व्यक्ति टकसाल में धातु देकर सिक्‍के प्राप्त नहीं कर सकता | जब 
सिक्के बनाने तथा निकालने का पूर्ण अधिकार केवल सरकार को ही होता है तब इस 
प्रणाली को प्रतिबन्धित टंकन प्रणाली कहते हैं। 


(२) आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में समानता--प्रधान सिक्के के ऊपर 
जो मूल्य अंकित होता है उसे बाह्य मूल्य कहते हैं और सिक्के की धातु को बेचकर 
जो मूल्य प्रात्त हो सके उसे आन्तरिक मूल्य कहते हैं | प्रधान' सिकके के इन दोनों 
मूल्य में समानता होनी चाहिये | उदाहरण के लिये मारतीय रुपये के ऊपर १०० नये 
पैसे अंकित होते हैं अर्थात्‌ इसका बाह्य मूल्य १०० नये पैसे हैं | यदि इसकी चाँदी 
को बेचकर १०० नये पैसे प्रात्त हो जाय तो रुपये के बाह्य _ तथा आन्तरिक मूल्य में. 
समानता हो गई । सिद्धान्त रूप से प्रत्येक देश के प्रधान सिक्‍के में यह गुण होना _ 
चाहिये । उसके बाह्य तथा आन्तरिक मूल्य में समानता,होनी चाहिये | रुपया भारत 
का प्रधान सिक्का हैं | परतु इसका बाह्य मूल्य श्रान्तरिक मूल्य से अधिक है और इस 
दृष्टि से भारतीय रुपया प्रधान सिक्‍के की श्रेणी में नहीं आता । 


(३) असीमित विधि भ्राह्मता--मुद्रा का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के लेन- 
देन का मुगतान करना होता है। यह तभी सम्भव है जब सुद्रा प्रत्येक प्रकार के लेन- 
देन में असीमित संख्या में स्वीकार की जा सके | इसीलिये कानून द्वारा प्रधान मुद्रा 
को यह विशेषता प्रदान कर दी जाती है जिसके अनुसार देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह 
मुद्रा असीमित संख्या में कानूनन स्वीकार करना पड़ता है | उदाहरण के लिये भारतीय 
रुपया असीमित विधि ग्राह्म है। अतः यदि कोई ऋगणी अपने घनी को २०० ०] रुपये का 
: ऋण २०००) रुपये के सिक्कों में चुकावे तो धनी को २०० ०) के सिक्के लेने पड़ेंगे । 

बह यह नहीं कह उकता कि इनका तो बोझ अधिक हो. जायगा मुझे तो सौ-सौ रुपये के 
२८ नोट दे दीजिये । इसी प्रकार यह कितनी ही बड़ी रक्तम क्‍यों न हो यदि इसका भुग- 
तान रुपयों में किया जाय तो लेने वाला किसी भी दशा में इन्कार नहीं कर सकता | 
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गौण मुद्रा--गौण मुद्रा को सांकेतिक तथा प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। यह 
मुद्रा छोटे-छोटे भुगतानों के काम में लाई जाती है | इस प्रकार यह मुद्रा प्रधान-मुद्रा 
के सहायक का काम करती है तथा यह कम क्रीमती धातु की बनाई जाती है । इस 
प्रकार की मुद्रा को केवल सरकार ही ढाल सकती है। इसका बाह्य मूल्य आन्तरिक 
मूल्य से अधिक होता है | यह सिक्के लेन-देन'में एक निश्चित संख्या तक ही काम 
में लाये जाते हैं | उदाहरण के लिये भारत में १, २, ५, १० नये पैसों के सिक्के इसी 
प्रकार के सिक्के हैं। ये १० रुपये तक ही लिये ज्ञा सकते हैं। १० रुपये से अधिक 
लेन-देन को इन सिक्कों में भुगतान लेने से घनी इन्कार कर सकता है। उदाहरण के 
लिये यदि किसी को १५) रुपये देने हैं और वह १ ५] रुपये १० नये पैसे के सिक्कों में 
देना चाहे तो धनी यह कह सकता है कि मुझे इन नये पैसों के सिक्कों के बदले में 
१५ रुपये ही दीजिये और कानूनन ऋणी को यही करना पड़ेगा | १ ०] रुपये तक का 
भुगतान इन सिक्‍कों में हो सकता है क्योंकि सरकार द्वारा यह सिक्के १ ०] रुपये तक. 
ही विधि-आआद्य घोषित किये गये हैं । इस प्रकार गौण मुद्रा के निम्न तीन लक्षण 
होते हैं-- | ह 

(१) प्रविबन्धित टंकन--इसके अन्तर्गत जनता को धाठु के बदले में मुद्रा. 
प्रात करने का अधिकार नहीं होता। न 

(२) बाह्य मूल्य की आन्तरिक मूल्य से अधिकता--मुद्रा पर अंकित 
मूल्य उसकी धातु के बाजारी मूल्य से अधिक होता है। 

(२) सीमित विधि ग्राह्मता-विभिन्न प्रकार के झुगतानों में यह एक. 
निश्चित सीमा तक ही स्वीकार की जा सकती है । 

पत्र-मुद्रा--आधुनिक युग में पत्र-मुद्रा का बोलबाला है । अठारहवीं तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी में सब देशों में धाठु मुद्रा का साम्राज्य था। प्रत्येक देश की 
प्रधान मुद्रा सोने, अथवा चाँदी ही की हुआ करती थी। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 
ओद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति के कारण अधिकाधिक विनिमय क्रियाओं के लिये 
मुद्रा की माँग बढ़ती गई | इसके लिये सोने-चाँदी की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 
इसके साथ ही साथ मौद्रिक समितियों तथा बेंकों के कार्यों का विकास होता गया | 
धाठ मुद्रा के कतिपय दोषों को दूर करने के लिये पत्र-मुद्रा का चलन प्रारम्भ हुआ | 

हू चलन प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ ही तीत्र गति से बढ़ने लगा और इस समय तो ग्रायः 

पत्र-म॒द्रा ही सब देशों में चलती है । के 

धात पा के चलन में सबसे बड़ा दोष दो यह था कि इसके लिये बहुत बृढ़ी 
मात्रा में सोने अथवा चाँदी की आवश्यकता पड़ती थी | इसके ठलाने में...भी व्यय 
बहुत होता था। इसके घिसावट के कारण बहुमूल्य धातुओं में पर्यात हावि हो 7 
जाती थी | अधिक मात्रा में इध्र-सें-उघर ले जाने में मी इसमें कुछ-न-कुछ असु- 
किक 
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विधा होती ही है| सरकार संकटकालीन अवस्था में पूर्ति ब्रांछित मात्रा में तहीं बढ़ा 
सकती | इन दोषों के कारण धातु म॒द्रा की लोकप्रियता कम हो गई, और अब पत्न- 
मुद्रा ही अधिक लोकप्रिय है । 

पत्र-मुद्रा तीन प्रकार की हो सकती है-- 

( १ ) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रं--इस प्रकार की पत्र-सद्रा बहुमूल्य धातु का 
प्रतिनिधित्व करती है | जितने मूल्य की पत्र-म॒द्रा छापी जाती है उतने ही मूल्य का 
सोना व चाँदी किसी अधिकोष के निधि में अथवा देश के खजाने में रख ली 
जाती है ।-वाल्तव में इस प्रकार की पत्र-छुद्रा चलाने का उद्देश्य यह होता है कि मुद्रा 
दालने का व्यय कम हो जाय और देश बहुमूल्य धातु की घिसावट को हानि से 
ब्रच जाय । 

(२ ) पखितेतीय पतन्र-मुद्रा--यह पत्र-सुद्रा किसी भी समय में धातु के 
प्रधान सिक्कों में बदलों जा सकती है। पत्र-स॒द्रा निर्गममनक संस्था यह आश्वासन 
देती है कि उस पत्र-तुद्रा के बदले में किछ्ती भी समय माँगने पर प्रधान धातु की झुद्रा 
दे दी बायगी | इसी विश्वास पर जनता इसे स्वीकार करती है। इस पतन्न-संद्रा के 
चलाने में एक यही लाभ होता है कि इसके वास्तविक मूल्य के बराबर सोने-चाँदी 
के रखने की आवश्यकता नहीं होती | इसके लिये सोना-चाँदी कम मूल्य में रक्खा 
जाता है और शेष मूल्य किसी ग्रकार के स्वीकृत विनियोगों में जमा रहता है। अतः 
इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के चलाने के लिये उतने मूल्य की सोने-चाँदी की आवश्यकता 
नहीं पड़ती जितनी पत्न-मुद्रा के चलाने के लिये पड़ती है | 


(३ ) अपरिवतनीय पत्र-मुद्रा-जैसा नाम से स्पष्ट है इस प्रकार की 
पत्र-मुद्रा के बदले में किसी प्रकार के सिक्के अथवा धातु देने के लिये सरकार किसी 
प्रकार से वाध्य नहीं होती । इस पत्र-सुद्रा का चलन का आधार सरकार की साख 
में विश्वास होता है। जनता सरकार की साख में विश्वास करती है और इसी 
आधार पर उसे स्वीकार करती है। सरकार इस प्रकार की सुद्रा तभी निकालती 
है जब सरकार को इतनी अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़े कि उसके लिये निधि में 
जमा करने को उचित मात्रा में सोना-चाँदी प्राप्त न हो सके | . 


मुद्रण अथवा ढलाईं ( 0०75४८) 


” सिक्कों के उपयोग के साथ-ही-साथ सिक्कों की ढलाई की समस्या भी उत्पन्न 

“ हुई । लोडिया तथा मिश्र में पहिले-पहल सिक्कों की ढलाई का काम चालू किया 

गया । ठिक्‍्क़ों की ढलाई की कला ही मुद्रा का टंकश अथवा मुद्रण कहलाती है । 

- 'सेक्क्ों में आधुनिक सुधार कई चरणों ( 5६०७७ ) में किए गए प्रयत्षों का परिणाम 
है | मुद्रण ( ८०५७०४८ ) निम्नांकित उद्देश्यों से किया जाता है :-- 
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सिक्‍कों में से धातु को काट कर अथवा गला कर निकालने की प्रवृत्ति को 
रोकना; सत्र सिक्के समान तौल, समान आकार और समान शुद्धता के हों, इनके 
चलन में कम-से-कम धोखेबाजी एवं जालसाजी हो; कम-से-कम घिसाई हो और 
इन पर इनके निकालने वाली सरकार के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक हों। 
इन तमाम उद्देश्यों को पूति तभी हो सकती है जब कि मद्रा-दलाई जनता के द्वारा न 
हो । अतः प्रायः सभी देशों में मुद्रा की ठलाई का काम वहाँ की सरकारें को सौंपा 
जाता है| 

दो प्रकार की प्रमुख म॒द्रण प्रणालियाँ पाई जाती हैं--- 

( १ ) स्वतंत्र मुद्रण (7:०८ ८०१7४82० १--इसे असीमित मद्ररण भी 
कहते स प्रणाली में जनता को यह अधिकार रहता है कि वह धातुन्नों को 
सरकारी वकसाल पर ले जाकर सिक्कों म॑ ठलवा ले | सरकार ढलाई के प्रति- 
फल में शुल्क लेती भी है और नहीं भी। जब शुल्क लेकर ढलाई की “जाती 
है तो इसे सशुल्क दलाई ( 8:25598० ) कहते हैं । इस शुल्क में दलाई का 
वास्तविक मूल्य ही सम्मिलिब होता है, लाम नहीं । जब सरकार ढलाई जिना किसी 
शुल्क के करती है तो इसे निःशुल्क मुद्रा ढलाईं ( 5:४८ए४८००5 0०77०8० ) कहते 
है। कभी-कभी सरकार सिक्कों की ढलाइ के लिए, म॒द्रण व्यय से अधिक दाम जनता 
से वसूल करती है | इस अधिकता को मुद्रण लाभ कहते हैं और इस प्रकार के मुद्रण 
को सलाभ मुद्रण ( $४870४0०:०४० ) कहते हैं। ग्राचीन काल में स्वतंत्र मुद्रा ढलाई 
कई देशों में--जापान, भारत, इंगलेंड, यू. एस. ए.., फ्रांस आदि में प्रचलित थी । 
'भारत में १८६३ इं० तक स्वतंत्र मुद्रण प्रणाली प्रचलित थी। हरशेल समिति के 
सिफारिश के अनुसार चाँदी का स्वतंत्र मुद्रण रोक दिया गया। 

(२) सीमित मुद्रण ( ॥977६८6० ८०५०४४० )--इस प्रणाली के अंतर्गत 
सिक्के सरकारी आज्ञा पर ही तैयार किये जाते हैं। सरकार को मुद्रा पूर्ति का एका- 
घिकार रहता है | सरकार स्वयं घातु खरीद कर मुद्रा की ढलाइ कराती है। जनता 
को स्वतंत्र मुद्रा ठलाई की सुविधा नहीं होती । 


अुद्रा-बस्तु को विशेषताएं ( एप्थाघ६४ ठ0 8 8000 फ्रठ्म८ए ऋशपव्यंद] ) 


ऊपर लिखा जा चुका है कि किसी भी वस्तु की र॒ंद्रा बनाई जा सकती है। 
जिस वस्तु को समाज के लोग मुद्रा मान लें वही म॒द्रा का कार्य कर सकती है। सममय- 
समय पर मुद्रा-वस्तु में परिवर्तन भी होता रहा । जब समाज को किसी विशेष म॒द्रा- 
वस्तु से असुविधा प्रतीत हुईं तो दूसरी मंद्रा-वस्तु चुन ली गईं, क्योंकि किसी भी. 
वस्तु में मद्रा बनने के लिए. कुछ ऐसे गुणों की आवश्यकता है कि जिससे वह मद्ठो' 
के कत्तंव्यों का सफल पालन कर सके । उदाहरण के लिए  म॒द्रा का एक कार्य मूल्य 
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संचय है, इसलिये यह आवश्यक है कि जिस वस्तु की मुद्रा: बनाई जाय वह टिकाऊ 
हो, श्रधिक दिनों तक रह सके | यदि वह शीघ्र नष्ट होने वाली हो तो उसके द्वारा 
मूल्य अथवा घन का संचय नहीं हो सकता । इसी प्रकार श्रन्य कार्यों के करने के लिये 
मुद्रा-वस्तु में कुछ ओर भी गुण होने चाहिये | श्रतः मुद्रा के विभिन्न कार्यों को 
ठफलतापूर्वक़ करने के लिये मुद्रा-वस्तु में निम्नांकित गुणों का होना आवश्यक है-- 

“ (१) स्वग्राह्मता-- म॒द्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसे समाज के सक्क 
व्यक्ति स्वीकार कर लें। इसके लिये मु॒द्रा-वस्तु में उपयोगिता का गुण होना आवश्यक 
है। वैसे कानून के द्वारा प्रत्येक मुद्रा सव॑-ग्राह्म बना दी जाती है, फिर भी यदि 
वह वस्तु स्वयं उपयोगी है, मुद्रा के अतिरिक्त वह और भी किसी प्रकार के काम में 
लाई जा सकती है तो इस प्रकार से बनी हुई मुद्रा में सवग्राह्मता का गुण स्वाभाविक 
हो जाता है और इस प्रकार की मुद्रा संकटकालीन अवस्था में भी सरलता से अपना 
कार्य करती रहती है। इसके अतिरिक्त उपयोगी वस्तु की.मुद्रा का प्रयोग दूसरे देश में 
भी किया जा सकता है | सोने का सिक्का अपने देश में तो चलेगा ही पर वह विदेशों 
में भी यदि सिक्के के रूप में नहीं तो धातु के रूप में अपना मूल्य रक्खेगा । कागज़ी- 
मुद्रा में यह बात नहीं.है। अतः मुद्रा को अधिकाधिक ज्षेत्र में सर्वग्राह्म बनाने के 
लिये मुद्रा वस्तु में वह गुण होना आवश्यक है। अर्थात्‌ म॒द्रा-वंस्तु में मौद्रिक मूल्य 
के साथ ही साथ उसका वास्तविक अथवा आन्तरिक मूल्य भी होना चाहिये । 

“ (२) टिकाऊपन, दीर्घायुतिका, दीघकाल्ीनता--मुद्रा-वस्ठ ऐसी होनी 
चाहिये जो शीघ्र नष्ट होने वाली न हो | जो अधिक दिन तक टिक सके | यदि वह 
बहुत दिनों तक रक्खी जाय तो कीड़े, मकोड़ों तथा मौसम आदि के द्वारा नष्ट न 
को जा सके । उदाहरण के लिये यदि मुद्रा के लिये किसी लकड़ी को चुना जाय तो' 
वह इहुत दिनों तक संग्रह नहीं की जा सकती जबकि सोने-चाँदी के सिक्के बहुत 
दननों तक संग्रह किये जा सकते हैं | मुद्रा को धन-संग्रह का कार्य करने के लिये मुद्रा- 
वस्तु में यह गुण होना आवश्यक है । 

“(३) बदनशीलवा--मुद्रा-वस्तु हल्की होनी चाहिये, उसके एक टुकड़े का 
मूल्य तो अधिक पर वजन बहुत कम होना चाहिये जिससे मद्रा को एक स्थान से 
दूभरे स्थान में ले जाने में व्यक्तियों को क्रिसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उसके 
स्थानान्तर में व्यय भी अधिक न हो। यह गुण सोने-चाँदी के सिक्‍झों में लोहे आदि 
के ठिक्‍्कों से अधिक मात्रा में पाया जाता है| एक तोले सोने या चाँदी का मूल्य 
“एक दोले लेहे के मूल्य से कहों अधिक है। इसीलिए सोने-चाँदी के सिक्के ह्द 
बनाये बाते हैं लोहे के नहीं । 

“ (४) समरूपता--जिस वस्तु कौ 
चाहिये जिसके किसो एक टकड़े ग्थवा 





मुद्रा बनाई जाय वह वस्तु ऐसी होनी 
एक पिंड के गुण अथवा मूल्य में भिन्नता 
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न हो। यदि उससे और भी छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जादेँ तो समान-आकार वाले 
सत्र टुकड़ों के मूल्य बराबर ही रहें । यदि ऐसा न हो तो इस प्रकार की वस्तु से बने 
हुए सिक्कों के मूल्यों में विभिन्नता आ जायगी | उदाहरण के लिये यदि दो फीट 
शीशम की लकड़ी ली जाय तो हो सकता है कि इस लकड़ी का कोई भाग कच्चा हो 
-वथा कोई भाग पक्का हो | पक्के भाग का मूल्य अधिक होता है कच्चे का कम | 
यदि इस लकड़ी के सिक्के बनाये जायें तो कच्चे तथा पक्के भाग के ठक्‍कों की सर्व 
आह्यता में अन्तर पड़ जायगा । कच्चे भाग के सिक्के शीघ्र खराब हो सकते हैं, इसी- 
लिये इन्हें लोग कठिनाई से लेंगे । इसके विपरीत सोने की दो फीट छुंड़ में इस 
प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा | उस छड़ में से तो कहीं मी टकड़े 
काठे जायें समान टुकड़ों का समान मूल्य रहेगा | यह गुण सोने तथा चाँदी के 
टुकड़ों में पाया जाता है, इसीलिये उन्हीं दो धातुओं का सिक्‍कों के लिये लोगों ने 
अधिक उपयुक्त समझा है। 
..._ “2(४) छुगैयता- मुद्रा-बस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसके पहचानने में कि वह 
असली है या नकली किसी प्रकार की कठिनाइ न पड़नी चाहिये क्‍योंकि यदि यह 
पहचान ठीक प्रकार से न हो सके तो समाज में नक्नली सिक्कों का प्रचलन बहुत बढ़ 
सकता है । असली वे नक्लली सोना चाँदी भी आसानी से पहचाना जा सकता है और 
इसीलिये ये घातुए सिक्कों के लिये अधिकतर प्रयोग में लाइ जाती हैं । 

-“$) सुवर्भाजता-मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि जिसके टुकड़े करने 
से मूल्य का हास बिलकुल न हो । जितना मूल्य किसी एक मात्रा के टुकड़े का हो 
यदिं उसके ओर भी छोटे-छोटे टुकड़े कर लिये जायें ठो उन सब्चका मूल्य मिला कर 
पहले वाले टु #ड़े के बराबर होना चाहिये। अथवा बहुत से टुकड़ों को मिलाकर एक 
चड़ा टुकड़ा बना लिया जाय तो भी उसका मूल्य उतना ही रहना चाहिये। यदि मुद्रा- 
वस्तु में यह गुण" न हो तो ऐसी वस्तु की मुद्रा बनाने में हानि उठानी पड़ेगी । १० 
तोले सोने की एक छुड़ का जितना मूल्य है ठीक उतना मूल्य उसको ९०० टुकड़ों में 
भी बेचकर प्राप्त किया जा सकता है और यदि इन टुकड़ों को पिघला कर किर एक 
कर दिया जाय तो भी उतना मूल्य मिन्न जायगा अर्थात्‌ सोने के टुकड़े को और भी 
छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं पड़ता । यह बात लकड़ी के टुकड़े में नहीं है | इसी गुण के कारण सोना-चाँदी 
ए.क अच्छी मुद्रा-वस्तु मानी गईं है। 

'७ उर्भान्विता- बस्तु ऐसी होनी चादिये जिस पर किसी प्रकार का ठ्ध्पा 
या चिह्न भली प्रकार अं कत द्वो सके तथा उसके मूल्य में परिवर्तन न हो | उदाहआऋए 
के लिए यदि कोई धातु मुद्रा-वस्तु चुनी जाय तो उसमें इस प्रकार से पिघलने की 
पक्ति होनी चाहिये कि उसमें विशेष आकृति के टुकड़े बनाये जा सके, उस पर विशेष 


२० मुद्रा एवं अधिकोषण 


प्रकार की मोहर छापी जा सके, किनारे ढाले जा सके । एक टुकड़े 5 को पिघलाकर 
छोटे-दोटे ठुकड़े किये जा सके तथा छोटे टुकड़ों को पिघलाकर बड़ा ठुकड़ा है जा 
सके | यद्दि मुद्रा-वस्तु के लिये.कोई कागज जुना गया हो तो वह कागज तथा छापने 
को स्याही इत्यादि इस प्रकार की हो कि उस पर आसानी से छापा जा सके तथा जो 
छुपे वह व्रिगढ़ न सके और न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके | 
सिक्कों के ऊरर की अंकित सामग्री वेसी ही बनी रहनी चाहिये । ह दि 
(८) भूल्य-स्थिरता-- मुद्रा वस्तु का मूल्य स्थिर रहना चाहिये। उस कल 
मूल्य में समय-समय पर अधिक परिवतंन नहीं होना चाहिये | वस्तु के बाजार मूल्य 
में बार-बार परिवतन होने से मुद्रा के चलन में कठिनाई हो सकती है। सिक्‍के का 
मूल्य धातु के रूप में अधिक हो सकता है। ऐसी दशा में लोग सिक्कों को. पिघला- 
कर घातू के रूप में वेचने लगेंगे तथा सरकार सिक्कों की पूर्ति करने में असफल हो 
बायगी। इसके साथ ही साथ ऋण के झुगतानों में भी कठिनाई होगी। लेन-देन 
का कार्य तमी सफलतापूर्वक हो सकता है जब मुद्रा-वस्तु का मूल्य प्रायः स्थिर रहे | 
(६) सीमितता-मुद्रा-वम्तु की पूर्ति सौमित होनी चाहिये | वह वस्तु लोगों 
को आसानी से न मिल जानी चाहिये | जिस वस्तु की पूर्ति सीमित नहीं होती अधिक 
मात्रा में हर समय हर स्थान पर मिल जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता अथवा 
बहुत कम मूज्य होता है | इस प्रकार की वस्तु की मुद्रा सफल नहीं हो सकती | जिस 
वत्तु की मुद्रा बनाई जाय उस वस्तु की पूर्ति बहुत ही कम अर्थात्‌ सीमित होनी 
च.हिये। सोने-चाँदी में यह बात पाई जाती है | इन धातुश्रों की पूर्ति बहुत ही कम 
होती है, इसीलिये इनको मुद्रा के लिये आदर्श धातु माना जाता है। 
उपरोक्त गुण मुद्रा के आधुनिक कार्यों के लिये अति श्रावश्यक है ॥ मुद्रा 
विनिमय माध्यम का कार्य सफलता पूवंक तमी कर सकती है जत्र मुद्रा वस्तु में सर्ब- 
आता, वहनशीलता तथा सुगमनीयता के गुण हों | मूल्य मापक होने के लिये मुद्रा- 
वध्तु का समरूप तथा सुगेय होना आवश्यक है | मूल्य संचय का कार्य करने के लिये 
मुद्रा-बस्तु के मूल्य में स्थिरता होनी चाहिये तथा वह अधिक दिनों तक टिकनेवाली 
होती चाहिये । इसी प्रकार मुद्रा के द्वारा स्थगित देवमान का कार्य भली माँति तभी 
हो सकता है बनरकि मुद्रा-वस्तु के मूल्य में स्थिरता हो | इस प्रकार म॒द्रा के कत्तंव्यों 
तथा मुद्रा-बस्तु के गुणों में घनिष्ठ संबन्ध हो | उपरोक्त गुणों के न होने में मुद्रा अपने 
सारे कार्यों का सफलतापू्बक संचालन नहीं कर सकती | सोने-चाँदी में प्रायः ये सब्र 
'गुण, गये जाते हैं। और इसीलिये इन दोनों घातुओं को मुद्रा के लिये आदर्श माना 
मृंगु है। ु 
' आधुनिक काल में घातु म॒द्रा का चलन बहुत कम हो गया है। अब अधिक- 
तर कागज मुद्रा का ही प्रयोग हे रह है । अतः म॒द्रा-वस्तु सोने-चाँद) के स्थान में 
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कागज ही हे | कागज में वे सब गुण नहीं पाये जाते जो गुण एक मुद्रा-वस्तु में होने 
चाहिये और सम्भव है कि मुद्रा सम्बन्धी आर्थिक संकट वर्तमान समय में कागज्जी 
मुद्रा अपनाने से ही उत्पन्न हो गया है । 


मौद्रिक नीतियाँ 


ग्रस्येक मौद्रिक नीति का अन्तिम उद्देश्य झंद्रा के आन्तरिक व बाह्य मूल्यों में 
स्थिरता लाना होता है, क्योंडि तभी पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता आती है। मूल्यों 
की स्थिरता देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति के लिये आवश्यक है। इस- 
लिये देश की सरकार अथवा केन्द्रोय बेंक को समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार 
ऐसी झुंद्रा नीति अपनानी पड़ती है जिससे मूल्यों की स्थिरता बनी रहे | 

ग्रायः मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन से अधिक 
होते हैं। इसलिये यदि मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन नियंत्रित किया जा सके 
अथवा इन अवस्थाओं को दूर किया जा सके तो मूल्यों में स्थिरता आने की सम्भा- 
वना हो जाती है । मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये दो प्रकार के उपायों का प्रयोग 
किया जा सकता हे। प्रथम श्रेणी के उपायों के द्वारा मुद्रा प्रचलन की मात्रा में कमी 
की जाती है तथा द्वितीय श्रेणी के प्रयत्नों में उत्तत्ति में वृद्धि की जाती है। मुद्रा 
चलन की मात्रा को कम करने के लिये प्रायः निम्नांकित उपायों का प्रयोग किया 
जाता है-- 

(१) नवीन पत्र-मुद्रा का निर्गमन बंद कर दिया जाय । 

(२) प्रचलित मुद्रा को समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर कम 
मात्रा में नवीन मुद्रा चालू की जाय | 

(३) वेतनों, मजदूरियों तथा बैंकों में जमा की हुई घन-राशि अनिवार्य रूप 
से कम कर दी जाय। वेतन तथा मज़दूरी कम करने से जनता के पास कम मुद्रा 
पहुँचती है । बंकों में जमा की हुई रकम कम करने से बेंकों द्वारा उधार दी जाने 
वाली रकम कम हो जाती है । 


अरन 
१. नियंत्रित चलन ( ॥(४००2०० 0८७८४४८०८ए ) से आपका क्‍या तात्पय हैं १ श्सके 
लाभ तथा हानियों की विषेचना करो । ( आगरा, बी० ए० १६५६ ) 


2. “6६७72 09006ए 99395 050 ३5 40907६87०8 779 इ0वैटसा &४८०- 
गएठाण 86.7? छ&5७9970 8700 2६[07ए ६875 $६80९777678 - 
(464 के, ८०७. 7# 7, 977 ) 


अध्याय ३ 
मद्रा-मान ( १(०7००४ 808709705 ) 


मुद्रा-मान एक अधिक विघ्तृत शब्द है । म॒द्रा संबंधी सभी प्रकार के नियम, 
सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ, आदि इस क्षेत्र में आती हैं। इस में प्रामाणिक सिक्के, 
सांकेतिक सिक्के, कागजी-नोट, साख-मुद्रा का विकास, बहुमूल्य धातुओं का क्रय- 
विक्रय एवं आयात-निर्यात तथा मूल्य-मान सम्मिलित हैं ' मूल्य मान का तात्पय 
उस मुद्रा इकाई से है जिसमें किसी देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 
नापा बाता है| एक आदर्श मुद्रा मान कीमतों को स्थिरता प्रदान कर आशिक 
अनिश्चितता को दूर करता है तथा देश में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित करता है जिनमें 
देश का व्यापार, व्यवसाय एवं वाणिज्य पनप कर उन्नति कर सके । इस प्रकार मुद्रा- 
मान का अधिक महत्व-बढ़ गया है । 


मुद्रा-मान दो प्रकार के होते हैं :--(अ) घातु मान (26०६४१8८ 5६890%54 ) 
जिसमें धातु की मुद्रा चलन में रहती है, और (ब) पत्र मान (089८८ 5६472:4) 
जिसमें कागन्नी मुद्रा का ही मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया जाता है। 

(अ) धातु-मान के इस प्रकार से भेद किये जा सकते हैं--- 

(१ एक घातुमान ( )४०7०7४८८४)४४:० ) केवल एक हो प्रकार की धातु 
के सिक्के चलन में रहते हैं। चलन में स्व॒र्ण भ्रथवा रजत धातु ही ( कोई एक ) 
रहती है | मारत में १८६३ ६०, तक रजत-मान रहा था| इंगलेड, में १६३१ तक 
तथा फ्रांस में सन्‌ १६३६ तक स्वर्शमान रहा । जब मुद्रा स्वर्ण की था उसका मूल्य 


स्वर्ण के आधार पर आँका जाता है तो उसे स्वर्ण॑मान कहते हैं और जब मुद्रा चाँदी 
की होती हे तो उसे रजत मान (97]ए८४ 5(970280 ) कहते हें | 


(२) द्विवतुमान ( 8770०६857७ ) जब दो घातुओं--प्रमखतः स्वर्ण एवं 
रजत-के सिक्के एक साथ ही प्रामाणिक सिक्कों के रूप में चलन में रहते हैं तो 
मा मान कहते हैं। दोनों प्रकार के सिक्के असीमित विधि-यह्ाय होते हैं तथा 
दोनों घातुओं की विनिमय दर कानून द्वारा निर्श्चित की जाती है, परन्तु जब दोनों 
धावुओ्नों के सिक्के चलन में हों और उनमें से एक सिक्के की दलाई स्वतन्त्र होती 

“ ही और दूसरी घातु के सिक्कों की ढलाई सीमित हो तो इस ग्रकार के द्विधातु मान 
को पंगु घातुमान ( //एए/एष्ट 99०६७।॥57० ) कहा जाता है। इस मान को पंगु 


न 
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या लेंगड़ा इसलिए कहा जाता है कि जिस धातु के सिक्‍के की स्वतंत्र दलाई नहीं होती 
'वह कठिनाई के साथ चालू रहता है- मुद्रा-मान की एक टॉँग बेकार रहती है। फ्रांस 
में इस प्रकार का मान प्रचलित था जहाँ चाँदी के सिक्‍कों की स्वतन्त्र ढलाई नहीं 
थी | जत्र दोनों घाठुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्म एवं स्वतन्त्र ढलाई वाले हों 
परन्तु परस्पर विनिमय कानून द्वारा निश्चित ( जैसा कि द्विघातमान में होता है ) न 
'होकर बाजारू कीमतों के आधार पर निश्चित होने के लिए छोड़ दिये जाते हैं तो 
इस प्रणाली को सामानुपाती द्विधात मान ( ?०४४॥० +्रकाटाबीतट धाश्ातें2टत ) 
'कहते ईं | यह टकसाली अनुपात स्थिर न होकर कीमतों के परिवर्तन के साथ बदलता 
'रहता हैं । 

(३) ग्रादिष्ट मान (&79६ $६४०१०८०)--आदिष्ट मान में मुद्रा की इकाई की 
कीमत स्वर्ण अथवा अन्य किसी प्रकार की घात की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं 
'रखी जाती । इस प्रकार की मुद्रा की इकाई का मूल्य दूसरी किसी मी वस्तु की कीमत 
से स्वृतन्त्र रूप में निर्धारित होती है। सरकार जानते हुए भी ऐसी मुद्रा की निकासी 
'कर सकती हे जिसका धातु-मूल्य नहीं के बराबर हो। सन्‌ श्य६२ से श्८७६ इ० के 
बीच तक इस प्रकार का मान संयुक्त राज्य अमेरिका में चालू रहा | इस प्रकार के 
मान. से एक लाभ "यह है कि मुद्रा और साख को इतना बढ़ाया जा सकता है कि देश 
के मनुष्यों को यथेष्ट रोजगार मिल सके । दूसरे, यथेष्ट प्रबंध द्वारा इस मान को 
'धातु-मान की अपेक्षा अधिक लोचवान ( ०४४४८ ) बनाया जा सकता है। परन्तु 
'इसके प्रचलन में दो मुख्य कठिनाइयाँ हैं :--(१) यदि सभी देश इस मान को 
अपना लें तो अतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत उलभन पैदा हो जायगी तथा, (२) यह 
'भय सदैव बना रहता है कि प्रादिष्ट मुद्रा की अधिक निकासी न हो जाय । 


एक घातुमान के लाभ ( 30787/8 8८5 ० 7707077८६७7क्‍570 ) 


(१) ऐक ही धातु की मुद्रा चलन में रहने के कारण यह मान लोगों को 
समझ में आसानी से आरा जाता है तथा ग्रेशम का नियम, कि दो घाठुओं 
के चलन में अच्छी घातु के सिक्के चलन से लुप्त हो.जाते हैं, मी लाग्‌ 
नहीं हो पाता । 

(२) बहुमूल्य घातु-सोना या चाँदी के सिक्के चलन में रहने के कारण 
इस मान में जनता का विश्वास भी अधिक बना रद्दता है । 

(३) स्वर्ण या रजत पर मह मान आश्षचित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्या- 
पार तथा ल्लेन-देन में सुविधाजनक रहता है । 

(४) स्वर्ण या रजत की कीमतों में उतार-चढ़ाव बहुत कम होते हैं| "अतः 
इस मान के भी अन्तर्गत मूल्यों में स्थिरता बनीं रहती है । 


२४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


एक घातुमान के दोष ( 207524ए४87798८5 ) 

(१) संसार मर में सोने अथवा चांदी की मात्रा के अ्रपर्याप्तता के कारण सब 
देश इस मान को एक साथ नहीं अपना सकते | 

(२) इस मान के अंतर्गत आवश्यक लोच का अभाव रहता है। यदि मुद्रा 
की आवश्यकता हो परंतु पर्वाप्त स्वर्ण या रजत कोष में न हो तो मुद्रा की निकासी 
नहीं हो सकती, जैसे युद्ध काल में । इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 
अधिकांश देशों ने इस मान को त्याग दिया । 

द्विघाठुमान ( 8/98८०02759 ) भी संसार में पर्याप्त समय तक प्रचलित 
रहा | इंगलेंड, अमरीका, फ्रांस, इटली आदि देशों नेइस मान को अपनाया । 
१६०६ ईं० में इस मान का अंत हुआ । दिधातुमान की सफलता के लिए निम्नांकित 
चार बातों की आवश्यकता रहती हे-- 

“ (अर) प्रत्येक द्विधातुमान देश को अपनी मुद्रा की इकाई की कीमत सोने की 
निरिचत मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है और साथ-साथ मुद्रा इकाई को' 
एक निश्चित मात्रा के बराबर रखना पड़ता [है | 

( व) सरकार सोना और चाँदी की स्वतंत्र ढलाई तथा स्वतंत्र बाजार की 
व्यवस्था करती है ठ्ाकि देश के भोतर और बाहर सोने और चाँदी के सिक्कों की 
कीमत उनके वास्तविक मूल्य (([7६:75$7८ ए2! प८ ) के बराबर रहे | 

( स ) सोना और चाँदी के सिक्के दोनों ही अपरिमित विधि आ्ह्य घोषित 
करने पढ़ते हैं । 

( द ) एक प्रकार के सिक्कों के बदले में दूसरे प्रकार के सिक्कों को बदलने 
की गारंटी देनी होती है । 


द्विधातुमान के ज्ञाभ ( 3 0ए2708 2८5 ) 


६ १ ) द्विघाठमान प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित कोष विस्तृत रहते हैं और 
जनता का विश्वास बना रहता है। मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है; क्योंकि 
यदि एक घातु कमर प्राप्त होती है तो दूसरी घातु उसकी पूति कर देती है | यह बात 
एक धातुमान में नहीं होती । 

(२) इस प्रणाली में कीमतें अधिक स्थिर रहती हैं । सोना और चाँदी 
दोनों, ही पे में रहने के कारण यदि एक घातु का मूल्य कम हो जाता है तो दूसरी 
का बढ़ सकता है अथवा एक की पूर्ति अधिक हो तो दूसरी की कम हो सकती है और 
इस प्रकार से मुद्रा के क्षति पूरक कार्यों ((-070[96789607ए 40009») द्वारा मूल्यों! 

- जे परथरीकरण हो जाता है। यदि एक ही घातु का कोष है तो सुरक्षित कोष की 


कोमत में भारो परिवर्तन होने का मय रहता है | 


"५०0 हा] हा 








सद्रा-मान हि 
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( ३ ) द्विघातु मान वाले देश का विदेशी व्यापार उन सभी देशों के साथ 
स॒विधापू्वंक चल सकता है जिनकी मुद्रा सोने या चाँदी की है | एक घाठुमान वाले 
देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना विध्तृत नहीं हो सकता और न विदेशी विनिमय 
में अधिक स्थिरता ही आ सकती है। 


द्विधातुमान प्रणाज्ञी के दोष ( 0०४८८८७ ) 


( १ ) इस ग्रणाली के अंतर्गत ग्रेशम का नियम लागू होता है, जिसके अनु- 
सार अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है | इससे विनिमय अनपात नष्ट हो जाता 
है और एक घातुमान स्थापित हो जाता है । 

(२ ) द्विधातुमान प्रणाली तभी सफल होती है जब संसार के अन्य देश 
इस प्रणाली को मानते हों । अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दोनों धातुओं के बाजारू तथा 
टकसाली अनुपात में समानता रखी जा सकती हे। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
द्विधातुमान स्थापित हो जाने से ग्रेशम का सिद्धान्त लागू नहीं होगा | परंतु संसार 
के देश अपने व्यक्तिगत हिंतों की ओर ही अधिक देखते हैं, अतः अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की संभावना कम रहती है । 

(३) द्विधातमान प्रणाली के अन्तगंत सोने और चॉँदी की सट्टेबाजी को 
भी खूब प्रोत्साहन मिलता है । प्रत्येक व्यापारी को वस्तुओं के दांम सोने और चाँदी 
में अलग-अलग लिखने पड़ते हैं। बाजार में दोनों सिक्कों के अनुपात बदलते रहते 
हैं और साथ ही वस्तुओ्रों का मुल्य भी बदलता रहता है। इससे आसन्‍्तरिक व्यापार 
में बड़ी कठिनाई उतन्न होती है। 

(४) दो धातुश्रों के सिक्के चलन में रहने के कारण सदैव मुद्रा प्रसार की 
सम्भावना बनी रहती हे जिससे आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है जिसका सामा- 
जिक व आशिक प्रभाव बड़ा गम्भीर पड़ता है । इसके अतिरिक्त दोनों घातुओं के 
सिक्कों में घिसावट की हानि भी रहती है । 

(५) दो धातुओ्रों के चलन में च्तिपूर्ति काये (८0707679528६07ए 8८४०४ ०६ 
६96 6007046 5४३४०७५०४०) तभी तक पूरा होता हे जब कि दोनों प्रकार के पर्याप्त 
कोष हों । एक घातु की कीमत गिरने के कारण जो वस्तुओं के मूल्य में इद्धि होती 
है वह दूसरी धात॒ के मूल्य में वृद्धि होकर वस्तुओं के मूल्य कम कर सकती है | इस 
प्रकार यह क्षतिपूर्ति का कार्य होता है | व्यावहारिक जीवन में (दोनों धातुओं के कोष 
कभी मी पर्यात् नहीं हो पाते जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान स्थापित नहीं 
हो सकता | 
ग्रेशस का नियम ( 6£८४४०४०१४ 7.&फछ ) 


बुरी मुद्रा की अच्छी संद्रा के चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति को ही 


२६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


ग्रेशम का नियम कहते हैं| सर ठामस ग्रेशम इंगलेंड की महारानी एलिजाबेथ 
प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे । ग्रेशम ने मुद्रा सम्बन्धी अध्ययन _ करके 


किसी देश में एक ही ां 
मा 


यह नियम ग्रतिपादित किया कि यदि किसी देश मे एक ही समय अच्छी 


नमन “कीलीनरनरेसाए-अपरश&००अपाक८3+० मत कककत, 


और बुरी मुद्रा का चलन हो तो बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति सदैव अच्छी मुद्रा को 


है] 






की रहती है. (89व ए्र०मव्ए 


न्‍ ले बार एप; 
चलन से बाहर निकाल को रहती है (8286 77079 60ए८5 2000 77076 


जनक का०७)। 


००६ ०६ ८६८० ०४००) | अच्छी मुद्रा से अमिप्राय उन सिक्‍कों से था जो वज़न में 
पूरे होते हैं, वैधानिक रूप से असोमित मात्रा में आह्म हों तथा दूसरी मुद्रा में परि- 
वर्तनशील हों । बुरी मुद्रा से उनका अ्र्थ घिसे-पिठे अथवा सीमित, अ्परिवत्तनशील 
सिक्कों से था | महारानी ने मुद्रा सुधार के लिए बाजार में पूर्णकाय (+ए।-०००7९०१) 
सिक्के प्रसारित हुए परन्तु अनुमव विपरीत दिशा में रहा कि अ्रच्छे सिक्के चलन 
में आते ही बाजार से अदृश्य हो जाते रहे और निकृष्ट सिक्के ही चलन में रह गए । 
ग्रेशम ने अध्ययन के पश्चात्‌ उपरोक्त नियम निकाला जिसको बाद में माशल ने इस 
प्रकार स्पष्ट किया “घटिया मुद्रा, यदि संख्या में परिमित नहीं है, तो वह बढ़िया 
मुद्रा को चलन से निकाल बाइर करेगी |? ( 379 फरईध्टा0ए टप्प्प्ध्घट जज, 7६ 700 
पकाल्ते व वृष्णयाताए, जी वेझंएड फी6 अणुलए०ा एफालाटए 0४ र्0ः 
ट7८णे४ ४०४-- १४४४४४४]॥ ) | माशंल की परिभाषा में यदि मात्रा में परिमित 
नहीं है! जुदा है। इप वाक्य का आशय यही है कि यदि किसी देश में खराब 
मुद्रा सीमित मात्रा में हुईं तो आगे चलकर यह मुद्रा समाप्त हो जायेगी और उसका 
स्थन नई मुद्रा ले लेगी। परन्तु अपरिमित हो तो खराब मुद्रा हो चलन में रहती है 
अच्छी मुद्रा को जनता जमा ( 7००7१ ) कर लेती है। टेलर का कहना है कि जो 
मुद्राएं विनिमय या धातु मूल्य में घटिया होती हैं वे उन मुद्राओं की अपेक्षा जो 
विनिमय या धातु मूल्य में अधिक श्रेष्ठ होती हैं, चलन में रहने को अधिक आहकता 
या दृढ़ता ( ;/०४४०६ए ) दिखलाती हैं। 

नियम के लागू होने के कारण ( ४४४४ 002८8 ६76 [4 0०967266€ )--- 
'इस प्रश्न को समभना, कि अच्छी मु॒द्राएं चलन से किस प्रकार अलग हो जाती हें, 
अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि प्रथमतः लोगों में मुद्रा जमा करने अथवा एकत्रित 
रखने की (४०४:098), स्वभावतः इच्छा होती है और इन उद्देश्यों के लिये पूर्णकाय 
सिक्के, नये सिक्के व नोटों ही का प्रयोग रहता है और दैनिक चलन के लिये बुरी 
मुद्ठा अर्थात्‌ बिसी, कम वजन या कम मूल्य को मुद्रा से ही काम चलाते हैं । दूसरे, 
ठिक्‍्कों को गलाने के लिये और आभूषण आदि बनवाने के लिये भी पूर्णकाय, नये 
सिक्के ही लाभदायक रहते हैं | पुराने, कम वजन वाले छिककों में हानि होने की 
'छमावना रहती है। अतः इस प्रकार के सिक्के बाजार में चलन में रखे जाते हैं और 
अच्छे सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। तीसरा कारण है विदेशी भुगतान तथा 
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निर्यात का । विदेशों के भुगतान के लिये धाठु के सिक्‍के ही विदेशियों द्वारा स्वीकृत 
किये जाते हैं और इन सिक्कों को तौल के हिसाब से लिया जाता है | यही कारण है 
कि विदेशी भ्रुगतान अथवा निर्यात के लिये सबसे अच्छे सिक्के लिये जाते हैं और 
खराब सिके चलन में रह जाते हैं | 


नियम का क्षेत्र (३०००८ ०६ ६४८ ,9 फ) 


ग्रेशम का नियम मनुष्य की प्रकृति को ही प्रदर्शित करता है और प्रत्येक 
मुद्रा-मान में लागू होता है, जैसे-- 


' (१) एक धातुमान (24०००:४८८३१॥५४००) प्रणाली में-- जब एक हो धातु 
के प्रामाणिक अथवा सांकेतिक सिक्के चलन में रहते हैं तो उनमें से कुछ घिसे, 
कम वजन वाले या पुराने सिक्के हो सकते हैं और कुछ नये, वजन में पूर्ण हो सकते 
हैं। पिछली प्रकार के सिक्‍्क्रे चलन से बाहर हो जाते हैं और प्रथम प्रकार के 
सिक्‍के चलन में बने रहते हैं । और यदि सांकेतिक एवं प्रामाणिक सिक्के चलन में 
हूँ तो सांकेतिक सिक्के ही चलन में रहेंगे और प्रामाणिण क सिक्के जमा किये जाने 
लगेंगे । जाज पंचम ओर विक्टो रिया के सिक्के भारत में एक ही समय चलन में थे। 


विक्टोरिया के सिक्के चलन से बाहर हो गये क्‍योंकि उनेमें चाँदी का अधिक 
अंश था | | 


(२) द्विधात॒मान (37४०८८४।४४०) पद्धति में--यदि दो बहुमूल्य धातुओं 
के सिक्के एक कानूनी निश्चित दर पर चलते हों तो जिस धातु का ठकसाल पर 
अधिक मूल्य लगाया जाता है वह उस धातु के सिक्कों को चलन से हटा देगा 
जिसका मूल्य टकसाल पर बाजार से कम लगाया जाता है । उदाहरणाथर्थ किसी देश 
में सोने और चाँदी के सिक्कों का टकसाली मूल्य १४ १५ है अर्थात्‌ १ सोने का 
सिक्का १५ चांदी के सिक्‍कों के बरात्रर है। अब यदि बाजार में चाँदी का भाव 
गिर जाता है और बाजार माव १:१६ हो जाता है परन्तु टकसाल पर वहीं मूल्य 
प्रचचित है अर्थात्‌ चाँदी का मूल्य अधिक लगाया जा रहा है और सोने का मूल्य 
कम । अतः सोने से सिक्के दबा कर रख लिये जायंगे और चाँदी के सिक्‍के ही 
चलन में रहेंगे | दूसरे शब्दों में अतिमूल्यत सिक्के ( (>ए०४ए०!ए९८प० (ए7767०७ ) 
अचवमूल्यत मुद्रा ( ए०१०:एथ।फए८० ८प८:८४०ए ) को चलन से बाहर कर देगा। 

(३ ) पत्र-मुद्रा चलन (९०००८ ८०८४:८०८ए ) मैं--यदि एक ही प्रकार की 
पत्र-मुद्रा चलन में है तो सड़े-गले; फटे-पुराने नोट चलन में रहेंगे ओर अच्छे नए 
नोट लोग जमा कर लेंगें। यदि परिवर्तनशील तथा अपरिवर्ततनशील पत्र-मुद्रा एक 
साथ चालू हैं तो परिवर्तनशील पत्र-म॒द्रा अच्छी समझी जाने के कारण चलने से 
बाहर हो जायगी और अपरिंबर्त्तनशील मुद्रा चलन में रहेंगी। 


नर 


दे मुद्रा एवं ग्रधिकोषण 


नियम के अ्पवाद ( ए5८८ए४०75 67 ववका(॥ (075 ०६ ६४० [,8छ ) 


ओशम का विचार था कि यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है परंतु 
निम्मांकित परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता-- 

(१ ) किसी देश की अच्छी ओर बुरी समस्त प्रकार की मुद्रा की मात्रा, 
वास्तविक मुद्रा की माँग से अधिक न॑ हो तो यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि सभी 
प्रकार के सिक्के चलन में आवश्यक होंगे। हाँ यदि सुद्रा की कुल मात्रा उसकी संपूर्ण 
माँग से अधिक हो तो अतिरिक्त मात्रा के बराबर अच्छे सिक्के चलन से बाहर हो 
जायगे | - ह 

(२ ) यदि समस्त समाज बुरे सिक्‍कों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दे तो 
बुरी मुद्रा श्रच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी । 

(३ ) यदि मुद्रा इतनी खराब हो चुकी है कि लोग उसे अस्वीकार करने 
लगे हैं तो वह नोट या सिक्‍का स्वयं प्रचलन से निकल जायगा | 

(४ ) यदि बुरी मुद्रा की मात्रा सीमित है तो यह नियम लागू नहीं होता 
क्योंकि सीमित होने के कारण आगे चल कर उनका चलन समाप्त हो जायेगा | 

( ५ ) यदि सभी राष्ट्र द्विधातु मान प्रणाली को अपना लें तो उसमें क्षति- 
पूरक प्रभाव के कारण ग्रशम का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि यह प्रणाली 
निश्चित समानुपातिक आधार पर प्रचलित होती है। 

( ६ ) यदि देश में बेकिंग व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी है और लोग 
चेकों का प्रयोग करते हैं तो फिर मुद्रा के चलन का प्रश्न ही नहीं उठता और न 
फिर ग्रेशम का नियम ही लागू होता है । 

घात॒ुमान और द्विधात॒मान के अंतर्यत यह नियम विशेष रूप से प्रतिपादित 

: होता है। धातुमान का अंत होने के साथ एवं कागजी मान के विकसित होने के 
साय इस नियम में शिथिलता आ गई हे | परतु फिर भी यह नियम सत्य हे | सन्‌ 
१६४०-४२ मे भारत में चाँदी का रुपया इसी नियम के अंतर्गत बंद हुआ था। 


अरन 
ज 
१-जब अच्छे द्रव्य और बुरे द्रव्य मुद्रा में प्रचलित हैं और दोनों में से किसी में भी 
ऋण का अुग्रतान किया जा सक्तता है तो अच्छे द्रव्य को या तो गला देते हैं या देश के बाहर भेज 
देते ई।” इस नियम को विवेचना कोजिए । ( आगरा बो, ए. १६०७ ) 
” 2. [0[8८०४६४ ६6 ८३४5८॥४४१४]5$ 074 न 
| न्‍ 8006 ८प7८४८ए $ए४६८४०., [0 

लकी एफा7600ए 892४९४४ 54057ए +9८"६९८४६ 0६ ५४ 0] िपमफक कि 
(८4674 #, ८४४७. 957) 
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अध्याय ४. 

स्वशतसान 
एक धातुमान का सुप्रसिद्ध एवं सवप्रिय मान स्वरशमान रहा है.। इसके 

6 6 के ५ की क्र 

अंतर्गत स्व॒ण को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है | अर्थात्‌ देश की ऊंद्रा 
अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वण में परिवत्तनशील होती है। रॉबट्सन (8००७८८६४०म) 
ने इस मान की परिभाषा इस प्रकार से की है, “स्वर्णमान वह स्थिति है जिसमें एक 
देश अपनी मौद्विक इकाई-मूल्य एवं स्वर्ण की निश्चित मात्रा का मूल्य परस्पर वेराबर 
रखता है 8 ( ००06 $0970270 45 8 5६४६८ 0६ 8/97%5 ३9 7८3 & ८०0फप्शाएए 
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(५०णं००:०) की परिभाषा भी इसी से मिलती-जुलती है--“स्वर्णभमान एक ऐसी 
व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक चलन की मुद्रा की मुख्य इकाई एक निश्चित स्वर्ण 
को मात्रा में बदली जा सकती हे [7 (7४6 20१6 5087009700 45 309 8753722770९7६ 
ए6760ए (06 ८॥6 छा2९९ 0६ 807८ ए ०६ 2 ८0फफए 75 ८४०४३६०22०6 ऋ7४॥ 
4 गडिल्त वृप्ग्धा(ए 0९ 8०6 0६ » $76८7%0० धु०३५ए.) स्वणंमान वाले देश में 
विधान द्वारा कोषागार, या केन्दीय बेंक पर यह उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है कि 
वह निश्चित दरों पर देश की मुद्रा को स्वर में बदलता रहे। उदाहरणार्थ बंक 
ऑफ इंगलेंडः प्र यह उत्तरदायित्व था कि ४२४०६ पौंड प्रति ओंस की दर पर 
प्रत्येक विक्रेता से स्वर्ण क्रय करे एवं ४.२४७७ पौंड प्रति औँस की दर पर प्रत्येक 
क्रेता को सोने का विक्रय करे। 

स्वरमान के लिए आवश्यक दशाएँ (५०४१३४४४0785 ६07 806 8४६8४- 
१५»४१--स्वर्णशमान को बनाए रखने के लिए निम्नांकित दशाएँ आवश्यक हैं -- 


देश को अपनी प्रचलित मुद्रा तथा मान की इकाई को सोने के मूल्य में 
निश्चित करना होता है। यह भी दो प्रकार से संभव हो सकता है । प्रथमतः मुद्रा-इकाई 
में सोने की मात्रा निश्चित कर दी जाती है, जैसा इंगलेंड में किया यया था । तथा 
दूसरे सोने की टकसाली ( 0(7: ४०१०० ) मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है जैसे 
भारत में एक तोले सोने का मूल्य २१७०) १० घोषित किया गया था जो अब ६२ झे० 
५४० नए. पैसे निर्धारित किया गया है । 


३० मुद्रा एज़ं अधिकोषण 


(2) बैंक या किसी अन्य मुद्रा अ्रधिकारी को इसी निश्चित कीमत पर स्वर्ण 
विक्रेताओं से क्रम करना चाहिए तथा क्रेताओं को बेचना चाहिए | ह 

(३) चालू मंद्राएँ ( 70/:69 ८०१7५ ) मुख्य मुद्राओं ( $६४१4876 ८०778$ ) 
में परिवत्तनशील होनी चाहिए । 

(४) स्वर्ण के आयात-निर्यातं पर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिए | े 

सरकार स्वणंमान के प्रचलन के लिए आवश्यक नियम बनाती हे और यह 
भी निश्चित करती हे कि स्वर्णंमान को किस रूप में स्वीकृत किया जाय | 


स्वणं मान के रूप ( 00:75 ०६ 80०0 8६870470 ) 


स्वणुसान के निम्नांकित चार रूप देखने को मिलते हैं। 

, (अ) स्व मुद्रा मान ( 604 ८०८०८०८ए ४६४70५£0 )--इस सान को 
स्व टंक मान ( 8०7 ८०४ #श्ा08:4 ) या स्वर्णमान मुख्य (8000 ४६४904:79 
77०7८: ) भी कहते हैं | इस अकार के मान की ये विशेषताएँ हैं-- 

(१) सोने के सिक्के चलन में रहते हैं । 

(२) सोने की स्वतन्त्र मुद्रा हलाई होती हे । 

(३) भुगतान के लिए स्वर्ण अपरिमित विधि ग्राह्य होता है | 

(४. स्वण का आयात-निर्यात अप्रतिबन्ध रूप से होता है । 

(४) चलन की मुद्रा की मात्रा स्वण कोष पर निर्भर होती है | कोष के घटने - 
बढ़ने के साथ ही मुद्रा मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है | 

(६) सभी प्रकार की मुद्रा ख्व॒णु में परिवत्तनशील रहती है। 

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व चीन और मारत आदि देशों को छोड़ कर सभी 
देशों में इस मान का अचलन था । इंगलेंड में सॉबरेन ( 507८:०४७ ) के रूप में 
स्वर की मुद्रा अचलित थी | इस सौंवरेन में ११३६३ ग्रेन शुद्ध सोना होता था 
तथा शेष टॉका जिसकी कीमत ३ पौंड १७ शि० १०४ पैंस होती थी तथा इसीः 
कौमत पर बैंक ऑफ इंगलेंड सोना बेचता था और आवश्यकता पर ३ पौं० १७ शि० 
६ पें० के मूल्य पर क्रय करता था | अमेरिका ने यह मान १६३३ ई० में छोड़ा था | 
इस मान में मुद्रा को मात्रा स्व कोष पर निर्भर करती है, अतः मुद्रा में प्रसार एवं 
अत्येघिक संकुचन का मय अधिक नहीँ रहता | इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति प्रकृति पर 
छोड़ दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मी विनिमय दरों में परिवर्त्तन आयात तथा 
निर्यात व्यव को सीमाश्रों तक ही संकुचित रहता था। स्वर का स्वतंत्र आयात-निर्यात 
' होने के कारण देश के स्वर्ण कोषों में परिवर्चन होते रहते थे जिससे कौमत भी उतरती- 
चढ़ती रहती थी जिसका प्रभाव देश के स्वर्ण के आयात-निर्यात पर पड़ता था । 


स्वांमान £344 


स्वण-मुद्रा मान के लाभ (१ए००८88०४ ०६ . ०. 5. 

इस मान के प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं--- 

( १ ) इससें त्वणु के सिक्के चलन में रहने के कारण जनता. का विश्वास 
बना रहता है। यदि अंकित मूल्य ( £४८० ४५०० ) समास भी हो जाय तो उस 
सिक्के के आंतरिक मूल्य ( 40077»८ ४५]०० )' बनी रहती है जिससे स्वर्ण क्रिसी 
दूसरे उपयोगी कार्मों मे लिया जा सकता है। इस प्रणाली में पत्र-मद्रा एवं अन्य 
छोटे सिक्के स्वर्ण में परिवर्त्तनशील रहते हैं जिससे विश्वसनीयता और बढ़ जाती है । 
इसके अतिरिक्त स्वर्ण कोष के बराबर ही मुद्रा निकाली जाने की ग्रथा होने के कारण 
भी विश्वास बढ़ जाता है। 

( २ ) यह प्रणाली स्त्रयं संचालित होती है, कारण कि स्वर्ण के आयात- 
निर्यात पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता | स्वर्ण के अनुसार ही मुदा को मात्रा 
रहती है । जब सोना अधिक आयात हो जाता है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है जिससे: 
मूल्य स्तर बढ़ जाते हैं और आयातों को प्रोत्साहन मिलता है | परिणामतः प्रतिकूल 
भुगतान संतुलन ( ए०ई४४००:४४०।९ 9७9823९८९८ ०६ ६599८ ) होता है और स्वर्ण ( जो 
अधिक था ) निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार मूल्य-स्तर स्वतः ही ठीक हो 
जाते हैं| सरकार को स्वयं-संचालकता लाने के लिए भी अधिक प्रयत्ष नहीं करने पड़ते। 

(३) मलयों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते | मूल्यों में परिवत्तन का 
पमुख कारण मुद्रा को क्रय शक्ति में परिवर्तन रहता है | परंतु सोने की मात्रा में 
बहुत ही कम परिवत्तन होते हैं और स्वयं धातु के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है | 
इससे देश के मूल्यों में मी अधिक उतार-चढ़्ाव नहीं हो पाते | 

(४) इस प्रणाली में विदेशी विनिमय दर भी घ्थिर रहती है। जब सभी 
देशों में स्वर्शमान का चलन होता है और उनकी मुद्राओं की कौमत सोने की कीमत 
पर श्राधारित होती है तो उन देशों को पारस्परिक विनिमय दरो में मी स्थिरता 
आ जाती है | इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है । 


स्व॒ण मुद्रा-मान के दोष (088079789 2०७) 


वास्तव में देखा जाए तो स्वर्णमान के लाम काल्पनिक हैं। व्यावहारिक 
जीवन में अनेक दोष दृष्टिगोचर हुए हैं, जैसे--- 

(९) यह मान देश की मुद्रा-प्रणाली को प्रकृति पर निर्भर एवं बेलोच 
(४००४७४८) बना देता है। मुद्रा की मात्रा स्वर्स-कोष पर निर्भर रहती है, अतः इसे 
वही राष्ट्र अपना सकते हैं जो धनवान हैं। सत्र राष्ट्र या कम स्व रखने वाले देश 

“कस प्रणाली को अपनाने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही यह मान केवल शांति के 
पमय हो प्रतिपादित हो. सकता है संकट-काल या युद्ध-काल में नहीं । इसीलिये डुए- 
अच्छे दिनों का साथी ((: छ८०2८067 ६77०70) कहा गया हे |[ 


मुद्रा एवं अधिकोषण 


लकी 
न 


(२) यह प्रणाली बहुत खर्चीली है | स्वर्ण का एक बड़ा भाग ताले में बंद 
पद रहता है | इससे उस स्वर्ण का देश के अन्य आशिक हितों में प्रयोग नहीं हो 
पठा और न उस पर ब्याज के रूप में कुछ आय ही प्राप्त हो पाती है । फिर स्वर्ण 
क्र सिक्के प्रचलन में रहने के कारण उनमें घिसावट आती है। यह राष्ट्रीय हानि 
ई जिसे शायद ही कोई राष्ट्र बर्दाश्त" कर सके । 

(३, स्वर्णमान तमी सफल हो सकता है जब कि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
प्रम हो और सभी देश स्वर्शमान के नियमों का पालन करें। परंतु प्रथम महायुद्ध 
के समय और बाद में कोई देश अपने निर्यात-आयात निर्बाध रूप से नहीं कर सका 
और प्रतित्रंधित मुद्रा-प्रणाली अपनानी पड़ी । 

(४) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए स्वणं-कोष इतना 
आवश्यक नहीं हे जितना कि आपसी मौद्रिक सहयोग ([7:67790079) /(0776(849ए 

&५४र्प) बिना स्वर्ण मान की स्थापना के ही आवश्यक कार्य कर रहा है। इसके 
अतिरिक्त कुछ लोगों के अनुसार स्वर्णंचलन मान विनिमय दरों को स्थिरता को 
भग करता है। और साथ ही कीमतों की स्थिरता सभी 'परिस्थितियों में उचित भी 
नहीं होती | उसमें आवश्यक लोच रहनी ही चाहिए। इस प्रकार स्वयं विदेशी विनि- 
मय दरों की स्थिरता भी दोषों से मुक्त नहीं है । ह 

(५) वास्तव में देखा जाय तो सोने के प्रत्येक परिवर्तन के साथ-साथ मूल्य- 
स्तर में भी परिवत्तन द्वोते हैं। यह स्वर्ण के मूल्य में परिवत्तंन कई कारणों से हो 
सकता है। जैसे नई खानों की खोज या पुरानी खानों की समाप्ति | पुनः सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि स्वण -कोषों का संसार में असमान वितरण है। संसार का ३ 
“स्र्ण अमेरिका पर ही है। यह असमान वितरण कीमतों में ध्थिरता पहले तो लाने 
| नहीं द्वेता और फिर इस प्रकार यह न्यायसंगत भी नहीं रहेगा | 

४ इन्हीं दोषों को देखते हुए अन्य प्रणालियाँ प्रयोग में लाई गई । 

(ब) स्वणंपाट मान अथवा खरे धातुमान ( 8०१ +णाप००8 ४६80- 
१०»:वे )--यह मान स्वए चलन मान का दूसरा रूप है | इसकी विशेषताय निम्न हैं । 

इस स्व मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं होंता है। चलन 
में कम कीमती धातु के सिक्के प्रथम कागजी नोट चलते रहते हैं | इसमें सोने की 
दल्ई को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती । पत्र मुद्रा के पीछे शतप्रतिशत स्वर्ण निधि भी 

नहीं होती । सोने की कीमत सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है तथा सरकार को 
हो नियत कौमत पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने तथा बेचने की व्यवस्था करनी 
पड़ती है | धुविधा के लिए एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती हैं जिससे कम 
मात्रा में एक बार सोना नहीं बेचा जा सकता । सरकार द्वारा इस बात का प्रचस्ध 
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किया जाता है। विदेशी मुगतानों के लिये प्राप्त करने में किसी को कठिनाई न हो 
इस प्रकार स्वर्णपाय्मान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है। देश में 
सांकेतिक सिक्के अथवा पत्रमुद्रा चालू रहती है। ओर ये दोनों सरकार द्वारा निश्चित 
दरों पर सोने में बदली जा सकती हैं | 


दूध 
स्वणुपाटमान के लाभ 


इस मान में स्वशंचलनमान के सम्पूर्ण गुण होने के अतिरिक्त उसके दोषों 
से मुक्ति होती है | इसमें सिक्‍्कों के मुद्रण का व्यय बच जाता है, क्‍योंकि इसके 
अन्तर्गत सिक्कों का चलन ही नहीं होता। इसके साथ -ही-साथ घिसावट द्वारा सोने 
का विनाश बच जाता है तथा सोने के सिक्‍कों का प्रयोग न होने से सोने के उप- 
योग में जो बचत होती है वह राष्ट्रीय सुरक्षित कोषों के स्थापित करने में काम में 
आ जाती है। सोना छोटे-छोटे व्यक्तिगत कोषों में जमा न होकर एक स्थान पर 
सरकारी कोषागार अथवा देश की केन्द्रीय बेंक में एक ही स्थान पर जमा होता है । 
इस मान में मुद्रा की पूर्ति में पर्यात्त लोच भी रहती है; क्योंकि यदि सुरक्षित कोष तथा 
चलन के बीच का अनुपात कम कर दिया जाय तो थोड़े ही सोने के आधार पर 
अधिक मुद्रा चलाई जा सकती है। इस मान में विनिमय दरों की स्थिरता भी स्वर 
प्रचलन मान की अपेक्षा अधिक होती है और यदि स्वणुमान नियमों का पालन किया 
जाय तो इसमें भी स्वयं संचालकता का गुण आ जाता है | जिस समय समाज में मुद्रा 
की माँग कम हो जाती है तो लोग सोना खरीदने लगते हैं। स्वर्ण कोषों में कमी आ 
जाती है तथा चलन की मात्रा घट जाने के कारण चलन की पूर्ति तथा माँग में 
सामझस्य स्थापित हो जाता है और जब मुद्रा की माँग अधिक हो जाती हे तो लोग 
सोना बेचने लगते ईं जिससे स्वणंकोषों में सोना अधिक जमा होने लगता है| यह 
मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने मे सहायक होता है और इस स्थिति में मी माँग तथा पूत्ति में 
सामझ्स्यथ स्थापित हो जाता है| इसी दृष्टि से यह मान स्वयं संचालित सममता 
जाता है | 

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी स्वर्ंपाट्मान में निम्नलिखित दोष पाये 
जाते है १-- 

(१) यह मान भी स्वणंचलन मान की माँति साधारण परिस्थितियों में ही 
ठीक प्रकार से काये करता है। संकटकालीन अवस्था में इस मान के अनुसार 
आवश्यक मुद्रा पूर्ति नहीं हो पाती, चुकि इस मान के अन्तर्गत सोने का सिक्का 
नहीं चलता | सोना जनता के समक्ष चलन में न आने के कारण जनता का विश्व्रास 
इस मान में इतना दृढ नहीं होता जितना स्वणमान में होता है । इसके अतिरिक्त 
स्वर्ण चलन मान की (अपेन्षा इस पद्धति में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता भी 
अधिक पड़ती हे | सरकारी इस्तक्षेप के कारण त्रुटियों की सम्भावना अधिक बढ़ 
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जाती है। इस मान में किसी सीमा तक अपेक्षाकृत व्यय भी अधिक होता है। एक 
तो सोना सुरक्षित कोर्षों में व्यर्थ पड़ा रहता है, उसके उचित संरक्षण के लिये व्यय 
करना पड़ता है तथा सांकेतिक व काग़जी मुद्रा का उचित प्रबन्ध और नियन्त्रण 
रखने के लिये निरीक्षण आदि के प्रबन्ध में काफी व्यय पड़ जाता है । 


स्वर्ण मुद्रा मान तथा स्व॒ण धातुमान की तुलना 


स्वर्ण धातु मान रण मुद्रा मान 

१. स्वर्ण का प्रयोग मूल्य-मान के १. सोने का प्रयोग विनिमय का 
रूप में ही होता है, विनिमय-माध्यम के | माध्यम तथा मूल्यमान दोनों के ही रूप 
रूप में नहीं | में किया जाता है । 

२, न तो सोने के सिक्कों का चलन २. सोने के सिक्के चलन में रहते 
ही रहता है और न स्वतंत्र मुद्रा ठलाई ही । | हैं और स्वर्रा की ढलाई स्वतंत्र होती है । 

३. सेंद्धांतिक दृष्टि से स्वर्ण का २. सोना घरेलू आवश्यकता तथा 
क्रय-विक्रय किया जा सकता है परन्तु व्यव- | विदेशी आवश्यकता दोनों ही के लिए, 
ह्वर में स्वर्ण केवल विदेशी भुगतानों के | उपलब्ध रहता है । 


लिये ही प्राप्त रहता हे | 
४. विनिमय दरों की स्थिरता पर ४. देश के आनन्‍्तरिक मूल्यों की 
अधिक जोर दिया जाता है | स्थिरता का विशेष ध्यान रखा जाता है । 
५. स्वर्थ के आयात-निर्यात पर ५. सरकार का स्वर्ण मूल्य पर पूर्ण 
सरकारी हस्तत्षेप नहीं रहता और मूल्यों | अधिकार रहता हे और स्वर की विनिमय 
का निर्धारण स्वयं रहता है। दर बार-बार निर्धारित करनी पड़ती है । 


(स) स्वर्ण विनिमय मान ( 9००8 &ल्ब0886 5६879450 )--उपरोक्त 
दोषों को दूर करने के लिये एक अन्य प्रकार का स्वर्णमान व्यवहार में लाया गया 
जिसको लोग स्वर विनिमयमान (७०00 ८ड८३72८ 57870970) कहते हैं। इस 
का को निम्न विशेषतायें हैं :- देश में सोने का सिक्का नहीं चलता और न प्रति- 
नाथ पत्रमुद्र। सांकेतिक सिक्का कम कीमती धातुओं के सिक्‍के तथा पत्रम॒ुद्रा का 
ही चलन होता है। देश की प्रामाशिक मुद्रा को एक निश्चित दर पर स्वर्श्चलनमान 
अथवा स्वर्शंपाटमान वाल्ले देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है और व्यवहार में 
केवल विदेशों भुगतानों के लिये विदेशी विनिमय रूप में सिक्का दिया जाता है 
आर इसी प्रकार विदेशी भुगतान भी किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में ही स्वीकृत किये 
जाते हैं | संक्षेप में इस मान के अन्तर्गत सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम 
रुप में होता है और न मूल्यमान के रूप में | परोक्षरूप से कीमत स्तर सोने की 
कमर्ता द्वारा ही निश्चित किया जाता है। 


स्वशुमान २५ 
स्वण विनिसय मान के निम्नांकित गुण हैं-- 


..._ इस मान के द्वारा किसी शक्तिशाली स्वर्णठ्द्रा के साथ देश की मुद्रा को 
. जोड़कर कम सोने वाला एक निर्धन देश भी स्वर्णमान के सब लामों को प्रास कर 
सकता है। विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करके विदेशी विनिमय दर स्थिर रक्खी 
जा सकती है। यदि देशी झुद्रा को जोड़ने वाली विदेशी मुद्रा का उचित चयन किया 
जाय तो विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती । चूकि 
इस मान के अन्तर्गत सोना न बाहर भेजा जाता है और न बाहर से मँगाया जाता है 
इसलिये इसमें सोने के आयात तथा निर्यात सम्बन्धी खर्च बच जाते हैं | इसी प्रकार 
सिक्‍कों की घिसावट से होने वाला व्यय भी बच जाता है। सोना सुरक्षित कोषधों में 
बेकार नहीं रहता । उसका उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किया जा सकता 
है। इस मान में सरकार को कुछ आय भी हो जाती है । विदेशों में रक्खे जाते वाले 
निक्षेरों को विनियोग करने से कुछ ब्याज प्राप्त होता है | विदेशी विनिमय खरीदने 
तथा बेचने की दरों में अन्तर रखकर भी कुछ लाभ कमाया जाता है | इसके अति- 
रिक्त स्वणंमान संचालन सम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व विशेषकर विदेशी सरकार के 
ऊपर होता है जिसकी मुद्रा से देशी मुद्रा का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है। देश की 
सरकार को तो केबल विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर ही ध्यान देना पड़ता है । 


स्वणं विनिमय मान के दोष 

इस मान के सफल संचालन के लिये विदेशों से मौद्रिक सम्बन्ध अधिक 
घनिष्ठ करना पड़ता है जिससे कठिन परिस्थितियों में इस मान के टूट जाने का भय 
रहता है। देश को मौद्रिक नीति में सम्बंधित विदेशी मौद्रिक नीति के सहारे चलना 
पड़ेता है और यदि जिस देश से मौद्रिक सम्बन्ध जोड़ा गया है वह स्वर्णमान का 
परित्याग कर दे तो सम्बन्धित देशों की मुद्राओं की परिवर्ततशीलता अपने आप 
समाप्त हो जाती है। जिस देश की मुद्रा से विभिन्‍न देशों की मुद्राएँ सम्बन्धित की जाती 
हैं उस देश की मुद्रा प्रणाली कुछु सीमा तक असुरक्षित हो जाती है। उस देश के 
पास सोने का कोष तो सीमित होता हे परन्तु सोने की माँग अधिक हो जाने की 
सम्मावना रहती है। ऐसी अवस्था में उस देश की सुद्रा-प्रणाली ही अ्रस्तव्यस्त 
हो सकती हे । इस मान के अन्तर्गत तरल आदेशों ( 7/व॒णंवे &5४०८४ । का एक 
देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण में कठिनता होती है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्तुलन को बनाये रखना भी कठिन हो जाता हे। यह प्रणाली इतनी कठिन है कि 
जन साधारण की समझ में सरलता से नहीं आती । जनता इस पर विश्वास कठि- 
नाई से करती है | जनता को सदैव यह शंका बनी रहती है कि कहीं इस अकार की 
मुद्रा चलन से बाहर न हो जाय तो उसके पास कोई क्रय-शक्ति ही न रहे। इस 
अ्णाली के अन्तर्गत कभी-कभी अधिक कोषों के रखने की भ्रावश्यकता होती है | यह 
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स्वयं संचालक नहीं होती । इस प्रकार के मान में मुद्रा की पूर्ति भी अधिक लोचदार 


नहीं होती । 


हिल्‍्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण विनिमय मान के ब्यावद्यारिक परिचालन की 
जाँच करते समय कुछ दोषों का वर्णन किया था कि यह प्रणाली जनसाधारण की 
समझ से परे है। अत्यधिक सिद्धांतों पर निर्मर रहने के कारण जनता का विश्वास 
नहीं जमने पाता । मारत में अनेक कोषों का निर्माण १हो गया था जैसे स्वणंमान 
कोष, पत्र-मुद्रा कोष । इसका परिचालन विदेशी चलन पर निर्भर हो जाता है और 
इसमें आवश्यक लोच की भी कमी है। 


स्रर्ण समता प्रणाली ( 0०१ 92४9 श४7०१4: ) 

यह स्वर्ण समता मान अन्तर्साष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत स्थापित हुआ माना 
जाता हैं। यह स्वर्णमानों का एक नवीनतम परिष्कृत रूप है । इस मान के अंतर्गत 
मुद्रा अधिकारी राष्ट्र की मुद्रा की विदेशी विनियम दर एक निश्चित स्व॒णु राशि के 
बराबर स्थायी रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है | 


स्वणंमान का संक्षिप्त इतिद्दस 
१६ वीं शताब्दी में चाँदी की कीमतों में इतने अधिक परिवर्तन हुए कि रजत- 
मान अपनाना असम्मव हो गया । अ्रतः ख्वरणमान ही का प्रचलन रहा | १६१४ इं० 
से पूर्व समस्त स्वर्णमान वाले देशों में स्वर मुद्रा मान प्रचलित था। इसमें स्वर्ण 
मुद्रा-मान की सभी विशेषताएँ पाई जाती थीं | इसी समय कुछ देशों में स्वंविनिमय- 
मान भी चलन में था विशेषकर उन देशों में जहाँ स्वणं-कोष कम थें। उदाहर- 
णार्थ भारत, हालेंड, डेन्माक, हंगरी आदि देश थे | स्वशं-विनिमय मान भारत में 
सन्‌ १६०७-८ में स्थापित किया गया और १६१७ तक प्रचलित रहा। आंतरिक 
उपयोग के लिए चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का था जो विदेशी व्यापार के लिए. 
स्टलिंग में १ शि० ४ पं० प्रति रुपया के हिसाब से परिवत्तंनशील था। युद्ध काल 
तक स्वर्ण मुद्रा मान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर सफलतापूबंक चलता रहा । 
परन्तु प्रथम युद्ध के प्रारम्भ होते ही देशों ने सोने का संचय प्रारम्भ कर दिया और 
आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए सभी देशों ने स्व॒तन्त्र रूप से पत्र-मुद्रा को चालू कर दिया और अंत में स्वर 
मान व्यवस्था जौणं-शीर्ण हो गई । ॥॒ 
युद्ध समाप्ति पर ब्रुसेल्स में सन्‌ १६२० में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन आयो- 
लित किया गया जिसमें स्वर्शंमान पुनः स्थापित करने पर जोर दिया गया। आर्थिक 
पुननिर्माण के लिए. भी मुद्रा-मूल्यों में स्थिरता होना आवश्यक थी। अमेरिका ने 
द स्वर के आयात-निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा कर इस ओर प्रथम कदम बढ़ाया | 
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१६२७ में भारत में भी यह अपनाया गया । इस पुनस्थोपना का उद्देश्य युद्ध-पूर्व जैसी 
आशिक व्यवस्था कायम करना था | इस पुनस्थापना में प्रत्येक देश की अलग-अलग 
समस्याएँ थीं । युद्ध-रत देशों--इंगलेंड, फ्रांस, जमेनी में--मुद्रा प्रसार हो गया, श्रतः 
इन देशों ने स्वणं-धातु मान अपनाया | परन्तु परस्पर देशों में पुरानी मौद्रिक सह- 
योगिता समाप्त हो जाने से स्वर्शमान की सफलता में भीषण कठिनाइयाँ आती गईं । 
व्यापार पर प्रतिबन्ध लगने लगे और धीरे-धीरे इंगलेंड, अमेरिका और फ्रांस आदि 
देशों ने इस मान को १६३६ ई० तक छोड़कर संसार से समाप्त कर दिया | 

स्वरणंमान में स्वयं-संचालकता के लिए कुछ गुण आवश्यक हैं जैसे :--- 
(१) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ग्रतिबन्ध न हो अन्यथा व्यापार शेष ( 7227९6 ०६ 
६:24 ) सें उचित दिशा में परिवर्तन नहीं होता | इधर स्वर्ण का वितरण भौ प्रत्येक 
देश को आवश्यकतानुसार हो जाता है और सुद्रा का प्रसार भी कोष के अनुरूप ही 
हो पाता है । (२) खर्ण के आयात-निर्यात के कारण देश के मूल्य पर जो प्रभाव 
पड़ता है उसको स्वयं ठीक होने देना चाहिए.। (३) सरकार देश में शांति और सुरद्दा 
बनाये रखे ताकि मुद्रा को'गाड़ने की ( ४०५:०४०४ ) फ्र्नंति कम हो सके | स्वर्ण- 
मान समाप्त हो जाने के निम्न कारण थे -- 

(१) स्व के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा व्यापार शेष में 
सरकार द्वारा परिवत्तन करके स्वणंमान के नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे 
स्व अमरीका, फ्रांस आदि कुछ देशों में ही एकत्रित हो गया । 

(२) युद्ध काल की जजेरित एवं भावी युद्ध से सुरक्षिता के लिए आर्थिक 
व्यवस्था करना आवश्यक हो गया | इससे आयात-निर्यात पर ग्रतिबन्ध लगाये गए | 
सरक्षण एवं प्रशुल्क नीति अपनाइ जाने से भी स्वर्शंमान को धक्का लगा। 

(३) स्वणंपाटमान और स्वर्ण विनिमय मान के अपनाने से स्वर्णमान का 
संचालन आसानी से न हो पाया और स्वयं-संचालकता के गुण जाते रहे | 

(४) बेकों के विकास ने साख मुद्रा को विकसित किया जिसके फलस्वरूप 
सरकार को मुद्रा नीति में हस्तक्षेप करना पड़ा और प्राचीन मान में शिथिलता आ 
गई। 

(५) युद्धोत्त काल की राजनैतिक चालों ने भी स्वर्णमान को तोड़ने में 

सहायता दी। अमेरिका ने युद्ध-रत परास्त देशों से हर्जाना वसूल करना प्रारम्भ कर 
दिया जिससे डॉलर की माँग बढ़ गई और देश स्वर्णमान को छोड़ने के लिए, बाध्य 
हो गये ताकि विनिमय दर स्थिर रख सके | इस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण 
इस मान का परित्याग कर दिये गया | ह द् 

(६) स्वणमान अपनाने से मूल्यों में एकरूपता आ गई | यदि कोई देश 
अपने यहाँ मुद्रा प्रसार या संकुचन करने लगा तो उसका कुप्रभाव सभी देशों पर 
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पड़ता था। इससे भी देशों ने स्वण॑मान अपनाना परिस्थितियों का दास बनना 
समझा और वे मुक्ति प्राप्त करने लगे । 


(७) सत्रसे गहरा कुप्रभाव महान्‌ अवसाद ( 076४ का पल हक )का 
पढ़ा | अमरीका के वाल-स्ट्रीट संकट ( १६२६६० ) ने संसार भर में मन्दी, निराशा 
एवं श्रति-उत्पादन की भावना फैला दी जिसके परिणामस्वरूप दूसरे स्वणुमान वाले 
देशों ने सुरक्षा के लिए, इस मान को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया । 


परन्तु फिर भी स्वर्णमान का महत्व झुलाया नहीं जा सकता क्योंकि स्वण ने 
अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्यमान का काम किया है और इस प्रकार 
व्यापार के विस्तार की दशाएँं उपस्थित की हैं । दूसरे स्वर्ण ने विदेशी विनिमय दरों 
में स्थिरता लाने में मी सफलता प्राप्त की है क्‍योंकि इस धातु के स्वयं का मूल्य 
अधिक घटता-बढ़ता नहीं | अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी अधिक अन्तर नहीं 
रह घाता | 

श्रतः प्रश्न उठ सकता हे कि क्या स्वर्णमान पुनः स्थापित किया जा सकता 
है ! अ्रत्र स्वएमान की सफलता के लिए जो दशाएँ लिखी जा चुकीं उनका पालन 
करना कठिन जान पड़ता है। क्राउदर ( ८:०9:७८: ) का कथन है कि “्वार्थी 
व्यापारिक प्रणाली के सहारे चल कर किसी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली 
चाददे वह राष्ट्र के हित में ही क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती ।” कीन्स भी इसी 
विचार से मिलते-जुलते शब्द लिखते हैं कि स्वर्णमान स्थापित होना, अब असम्मव- 
सा है, कारण कि मूल्यों की अस्थिरता के कारण स्वर्ण में मुद्रा-क्षेत्र ने अपनी प्रियता 
खो दी है। अतः पत्र-मुद्रा मान ही नियन्त्रित रूप में सम्मव है। जब तक स्वर्णमान 
को सारे देश स्वीकार नहीं कर लेते, स्वर्णमान कोषों का ठीक वितरण नहीं होता, 
मुद्रा स्थिति की नीति एवं संरक्षण नीति का परित्याग नहीं किया जाता, अन्तर्राष्ट्रीय 
आरणों की मात्रा कम नहीं होती, और देशों में राजनैतिक स्थिरता कायम नहीं होती, 
तब तक स्वणुमान की स्थापना का विचार एक स्वप्न मात्र ही रहेगा। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतानों की सुविधा*के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
से १६४४ ई० अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ([76:080099] )(076:87ए एप्यात ) तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बेंक ( 770670400793] 7६ ६07 फि०८०079- 


६9०४००७ ४7९ 7027००७४००४६ ) की स्थापना की गईं है, जिसके अनुसार स्वर्ण 
को अरब भी आधारिक महत्व ( 9४8० ॥790::27०० ) दिया गया है--(१) सदस्य 
देश को अपने अंश का निश्चित ग्रतिशत स्वर्ण में जमा करना होता है। (२) 
सदस्य देश को अपनी मुद्रा की कोमत सोने में बतानी पड़ती है जिसके आधार पर 


हे दर निर्धारित होती है |.(३) कोष (7/7) किसी मुद्रा को सोना देकर खरीद 
सकता ३ | 


स्वरणमान ३६ 
रजत-मान ( 5१]ए2४ 5६2870270 ) 


इस मान में स्वर्ण के स्थान पर चाँदी का प्रयोग होता है | अन्य सभी नियम 
स्वरणमान के ही रहते हैं । चीन काफी समय तक रजत मान अपनाये रहा | मारत 
में यह मान श्य३५ से १८६३ ईं० तक चलन में रहा | परन्तु बाद में चाँदी की 
मात्रा बदने से, माँग कम होने से, चाँदी की- कीमतें गिरने लगीं। हरशेल समिति 
की सिफारिशों पर सन्‌ १८६३ ई० में रजत मान समाप्त कर दिया गया | 


अब्न 


[, 96४८४98 ईणीए ६976 ४०० ४६६०09 50 (6६7०, 2. 4, 957) 
२. स्वर्ण मान तभी अच्छी प्रकार सफल हो सकता है जब कि वह वास्तव में स्वर्ण मान 
हो जिससे प्रत्येक देश "४० ४06५ ०8०० ४४३ ४0%8+0 के अनुसार कार्य करता रहे ताकि 
मुद्रा मान से किसी को अविश्वास न हो सके | इस कथन की व्याख्या कीजिए | 
(आगरा, बी. एं. १६५६ ) 
रे. स्वर्ण विनिमय मान का संक्षिप्त वर्णन कौजिये । इसके अवशुर्णों पर अकाश डालिए 
(बी. ए. १६५४, आगरा बि०) 


अध्याय ४ 


पत्र-म॒द्रा-चलन 
( 74०27 (प्रागटाएए 54705 ) 


कागज का आविष्कार एवं कागजी मुद्रा का प्रारंभ सवप्रथम चीन में हुआ ॥ 
६ वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीनी सम्राट ईसेनट्रुंग ( 79०7:००६ ) के समय पत्र- 
मुद्रा का चलन हुआ | धीरे-धीरे यह मुद्रा एशियाई देशों में स्थान पाती गई और 
२७ वीं शताब्दी के अंत में परिवत्तनशील पत्र-सुद्रा एवं १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में सरकारी आशानुसार अपरिंवत्तेनशील पत्र-म॒द्रा संसार में चलने लगी। इन नोटों 
का आकार-प्रकार, रंग आदि विभिन्न देशों में विभिन्नता लिए हुये थे | प्रथम महायुद्ध 
में पत्र-मुद्रा को प्रोत्साहन मिला, इधर स्वर्णमान के टूटने पर भी अधिकांश देशों 
ने पत्र मुद्रा चलन को ही अपनाया | द्वितीय युद्ध काल 'में तो पत्र-मद्रा चलन को 
आश्चयंजनक प्रोत्साहन मिला | 
पत्र-मुद्रा के लाभ ( )/(८८६४ ०0६ 929८४ ॥7076ए ) 

पत्र-मुद्रा की लोकप्रियता सब्यापी है | यह लोकप्रियता इस चलन में निहित 
लाभों के कारण है जिनको इस प्रकार गिनाया जा सकता है-- 

(१) मूल्यवान घातु की बचत- कागजी मुद्रा के चलन से केवल बहुमूल्य 
घाठु को आवश्यकता ही कम नहीं हुईं अपितु इस बचो हुई ( सोने-चाँदी ) धातु को 
देश के अन्य मौतिक एवं कलात्मक कार्यों में अधिक उपयोगी बनाने का अवसर भी 
प्र॒त्त हुआ है। धातु मुद्रा के चलन से दृट-फूट में जो राष्ट्रीय क्षति होती थी वह दूर 

हुई हे। 
मे (२) स्थानांतर की सुविधा--मूल्य के अनुपात में कागजी नोटों का भार 
बहुत ही कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को अ्रधिक सुविधानुसार एवं 
सुरक्षापूर्ण ले जाये जा सकते हैं । 

(३) मितव्ययता--पत्र-मुद्रा के उत्पादन में व्यय धातु मुद्रा की अपेक्षा बहुत 
ही कम पड़ता है। इस प्रणाली में घात को निकालना, साफ करना, गलाना तथा 
दालना आदि कार्यों पर बिल्कुल ही व्यय नहीं होता । कागजी-मुद्रा में तो केवल छुपाई 
का थोड़ा-सा व्यय रहता है। इस प्रकार इसमें पूंजी और श्रम दोनों की बचत होती 
हे जिन्हें अन्य उपयोगी कार्यों पर लगाया जा सकता है। 

(४) लोच ( 895प०ं0 )--पत्र-मुद्रा प्रणाली में आवश्यक लोग पैदा 
करने का महत्वपूर्ण गुण होता है! सोने-चॉँदी के सिक्कों को माँग के अनुसार- 
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घटाने-बढ़ाने में पर्याप्त व्यय एवं हानि का सामना करना पड़ता है परंठ पत्र-मुद्रा में 
चलन आसानी से न्यूनाधिक किया जा सकता हैं | 


(५) संकटकालीन मित्र--जब स्वर्णमान अच्छे मौसम का मित्र है तो पत्र 
मुद्रा संकटकालीन मित्र अवश्य मानी जानी चाहिए.; क्योंकि संकट काल (युद्ध अथवा 
मंदी ) में सरकार कागजी नोट छाप कर अपनी आय प्राप्त कर लेती है। 


(३) अन्य लाभ--इन लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हैं जैसे पत्र मुद्रा 
के गिनने एवं सम्हाल कर रखने की सुविधा रहती है। पत्र मुद्रा की समानता एवं 
ए.करूपता एक विशेष गुण है जिससे कि निश्चित मूल्य की मुद्रा आसानी से पहिचानी 
जा सकती है । 


पत्र-मुद्रा की्‌ हा नियाँ---( 9&ए79/5 0६ 920९2 07076 ) 

जहाँ पत्र सुद्रा से अनेक लाभ हैं वहाँ इससे अर्थ व्यवस्था जनता में दोष 
उत्पन्न होने का मय मी सदेव बना रहता है। इन हानियों एवं दोषों को निम्न प्रकार 
से देख सकते हैं । 

(१) जनता के विश्वास की कमी--पत्र रुद्रा में केवल वाहय मूल्य 
(8:८८ ४०३००) ही होती है आंतरिक मूल्य ( ईणए॑ंमथ८ ४०७० ) नहीं पर उसका 
चलन बंद होते ही कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता । अतः जनता का इस पत्र-म॒द्रा में 
कम विश्वास रहता है। 

(२) मुद्रा प्रसार का भय--सरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी मात्रा में 
नोट छुपवा उकती है । कोष इत्यादि रखने के सख्त नियम नहीं होते और अपरि- 
वर्तनशील मुद्रा में तो यह मात्रा बिल्कुल ही अप्रतिबंधित होती है । इस प्रकार इस 
चलन में मुद्रा प्रसार का भय सदैव बना रहता है जिसके मयानक परिणाम जनता को 
भोगने पड़ते हैं । जमेनी में युद्ध काल में भीषण मुद्रा प्रसार हो गया था और, वहाँ 
की अथव्यवस्था छिलन्न-मिन्न हो गईं थी | 

(३) नष्ट होने का भय-पत्र-सुद्रा का गलने, फटने, सड़ने एवं तेल 
लगने से खराब होने का भय सदा बना रहता है। फिर इसको सुरक्षा के लिए. गाड़ 
भी नहीं सकते । 

(४) चलन का सीमित क्षेत्र--धातु मुद्रा एक निश्चित मूल्य पर विदेशी 
भुगतानों में काम आती है परंतु कागजी मुद्रा का क्षेत्र सीमित होता है उसका आंत- 
रिंक मूल्य कुछ भी नहीं होने के कारण दूसरे देशों में इसका मूल्य कुछ भी नहीं 
रहता । हि 

(४) मूल्यों में अनिश्चितता--पत्र-म॒द्रा वाल्ले देश में मूल्य स्तरों में उच्चा- 
बचन अधिक परिमाण में होते“हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुहृदता नहीं पकड़ 
पाती और विदेशी विनिमय दरों में ठथल-पुथल रहती है । 


६, परिकल्पना ( 578८08007 ) को प्रौत्साहन-- पूजीबादी अर्थव्यवस्था 
वाले देशों में पत्र-मुद्रा एवं साख-सुद्रा की निकासी की अनियमितताएँ एवं अनि- 
श्चितताएँ व्यापारिक चक्रों (!:०६१०८ (7०८७) के मुख्य कारण हैं। एक अथशास्री 
के विचार में कोई भयंकर से भयंकर बीमारी किसी व्यक्ति को जितना अधिक से 
अधिक कष्ट दे सकती है, उससे मी अधिक कष्ट पत्र-समुद्रा के कारण समाज को 
होता है 

परंतु उपरिलिखित दोषों में अधिकांश दोष स्वयं पत्र-मुद्रा के न होकर पन्न - 
मुद्रा के व्यवस्थापकों एवं सरकार के कारण हैं | किसी वस्तु की अच्छाई-बुराई उसके 
उपयोग करने वालों पर निर्मर करती हे | पत्र मुद्रा को समुचित व्यवस्थित कर एवं 
नियंत्रण में रख कर अविकसित एवं अ्रद्ध विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था को 
उन्नतशील बनाने तथा समाज को अधिक कल्याणकारी बनाने में उपयोगी बनाया जा 
सकता है 
पत्र-मुद्रा मान ( 928]060 ५६870270 07 एपए४7८ए ०<९००३726 87970 20 ) 

पत्र-मुद्रा-मान में किसी धातु-मुद्रा को आधार नहीं बनाया ज्ञाता | देश में 
अपरिवत्तंनीय पत्र-मुद्रा का चलन रहता है और यही देश की प्रामाणिक मुद्रा के रूप 
में प्रयुक्त होती है। यह मुद्रा अपरिमित विधिग्राह्म होती है। चलन की पूर्ति को 
उसकी मांग के बराबर बनाये रख कर कीमतों की स्थिरता सुरक्षित रखी जाती है । 
परंतु विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण कोष की आवश्यकता रहती है। अन्‍्तर्राष्ट्रीय- 
मुद्रा-कोष की स्थापना से यह आवश्यकता भी दूर हो गई है । 

आ्रदिष्ट मान ( 758६ ४४709:6 ) को कभी-कभी नियंत्रित पत्र चलन मान 
(8(४722०0 92८: ०ए:7८०८ए &:४7१474) भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का आंतरिक 
मूल्य कुछ मी नहीं होता, यह अपरिवरत्त॑नीय रहती है । क्रय-शक्ति भी किसी घातु पर 
आधारित नहीं होती | लोगों का विश्वास है कि संकट काल में तो पत्र मुद्रा से ही नहीं 
अपितु सरकार पर से और धाठु मुद्रा पर से भी विश्वास हटने लगता है । अतः प्रादिष् 
मान को एक स्थायी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए. ताकि देश के मानवीय एवं 
भौतिक साघनों का पूर्ण विकास हो सके | 


एक आदशे पत्रमुद्रा चलन प्रणाली में निम्नलिखित लक्षणों का होना 
आवश्यक है-.. 

दे १) विश्वास ( 0००84००८७ )-पत्रम॒द्रा सें जनता का विश्वास होना 
अनिवाय है | इस विश्वास के लिये पत्र मुद्रा को परिवत्तेनशील बनाये रखने के लिये 
इसके आधार में उचित मात्रा में धाठुक निधि रक्‍्खी जानी चाहिये। 

(२) परिवत्तेनशीज्ता ( 0०८साञरकर )- इसके अनुसार पत्न-मुद्रा हर 
समय व्यक्ति के इच्छानुसार धातु अथवा धातु मुद्रा में परिवर्तित हो जानी चाहिये। 
यह तमी सम्मव है जब यह उचित धातु निधि पर आधारित हो । 
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(३) चलनाधिक से रक्षित (७८८फ४६४ए 38837758 0ए८४-१४४ए०९ )--अ्रर्थात्‌ 
पत्रम॒ुद्रा का चलन एसा न हो कि जितमें पत्र मुद्रा निगंभसनक संस्था पर पूर्ति की 
मात्रा के बढ़ाने में किसी प्रकार की रोक न लगा सके | यदि पतन्नमुद्रा सरकार अथवा 
बक द्वारा इच्छापूबक कितनी भी मात्रा में बढ़ाई जा सके तो फिर चलनाधिक का 
भय सदैव बना रहता है। इस प्रकार की पत्रमुद्रा में जनता में विश्वास नहीं होता । 


उसका कोई मूल्य भी नहीं रहता । इसके लिये भी उचित मात्रा में घातक निधि का 
रखना अनिवायं है । 


(४) लॉच ( 8850८०४ )--पत्रमुद्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका 
निर्ममन धातु मुद्रा के समान अलोचदार न रहे | जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है 
घातु मुद्रा की पूर्ति धातु की मात्रा पर निर्भर होती है और मुद्रा की माँग इतनी 
अधिक हो सकती है कि उसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त मात में घातु प्राप्त न हो सके । 
इसी दोष को मिटाने के लिये पत्रमुद्रा का चलन प्रारम्भ हुआ था | इसीलिये पत्र- 
मुद्रा का लोचदार होना एक सुख्य लक्षण माना गया है | यह तभी सम्भव है कि 
पत्रमुद्रा चलन के आधार रूप घात्विक मुद्रा की निधि इतनी रहे कि जिसके आधार 
पर पत्नमुद्रा चलन में पर्यात्‌ लोच रक्खी जा सके | इस गुण को बनाये रखने के 
लिये इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक हे कि चलनाधिक के दोष-की सम्मा- 
वना न हो जाय । 


(५) मितव्ययत्ता ( 8८०7०: ) पत्रमुद्रा चलन मितव्ययी होना चाहिये । 
एक प्रकार से पतन्रम॒द्रा स्वयं मितव्ययी है इससे धातु की बचत तथा उसके घिसावट 
की बचत होती है और इसका संचालन व्यय भी धातु मुद्रा संचालन व्यय से कम 
रहता है। काशज़ी नोट छापने में इतना व्यय नहीं होता जितना धातु के सिक्के 
टालने में । इसके अतिरिक्त पत्रमुद्रा को अधिक मितव्ययी बनाने के लिये दो अन्य 
बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है | इसके लिये इस प्रकार का कागज निर्मित 
किया जाय जो अपेक्षाइत अधिक समय तक टिकाऊ रहे | जिससे थोड़े ही चलन में 
वह खराब न हो जाय नहीं तो खराब पत्रमुद्रा के बार-बार बदलने में व्यय बढ़ 
जायगा । दूसरी बात पत्मम॒द्रा के मुद्रणश-विधि को भी मितव्ययी बनाना आवश्यक है । 
इसके छापने का खर्च कम से कम होना चाहिये। इसके लिये पत्नमुद्रा के आकार- 
प्रकार तथा डिज्ञाइन आदि पर ध्यान देना आवश्यक है| 


पत्र-सुद्रा संचालक-संस्था 


अर्थशार्त्रियों का इस बातापर बहुत समय से मतभेद्‌ चला आ रहा है कि 
पत्र-मुद्रा का संचालन किसके अधिकार में रहे | इसका संचालन केवल सरकार द्वारा 
हो अथवा देश के विभिन्न बैंकों द्वारा अथवा केवल केन्द्रीय बेंक द्वारा | जहाँ तक 
विभिन्न बैंकों का सम्बन्ध है प्रायः सब अथंशासत्री एक मत हैं कि पत्र-मुद्रा संचालन 


४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


का अधिकार विभिन्न बैंकों को नहीं दिया जाना चाहिये | एक तो इन बैकों का क्षेत्र 
सीमित होता है दूसरे ये बेंक आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिसके कारण पत्र- 
मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता से अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये बेंक पत्रमुद्रा 
संचालन सम्बन्धी नीति इस प्रकार अपना सकते हैं कि विभिन्न नीतियाँ विरोधात्मक 
हो जायें । इन बैंकों के द्वारा सम्पूर्ण देश में पत्र मुद्रा सम्बन्धी एक-सी नीति का पालन 
नहीं हो सकता । भिन्न-भिन्न बेंकों द्वारा संचालित पत्रम॒द्रा विभिन्न प्रकार की होने के 
कारण आसानी से नहीं पहचानी जा सकती । इस प्रकार की पत्रमुद्रा के लिये विभिन्न 
बैंकों के द्वारा सुरक्षित निधि की मात्रा भी अधिक होगी तथा विभिन्न बेंकों द्वारा 
पत्रमुद्रा संचालन में नियंत्रण अथवा निरीक्षण की भी सुगमता नहीं हो सकती । 
इसके अतिरिक्त आधुनिक युग केन्द्रीयकरण का युग है, अतः पन्नमुद्रा के संचालन 
में केन्द्रीय संस्था ही अधिक उपयुक्त होगी। उपरोक्त कारणों से देश के विभिन्न 
बैंकों द्वारा पत्रमुद्रा के संचालन के पक्त में विरते ह्वी विशेषज्ञ हैं। प्रायः सभी 
विद्वान यही स्वीकार करते हैं कि यदि पत्र मुद्रा संचालन का अधिकार बैंकों को दिया 
जाय तो देश की एक ही बैंक को दिया जाना चाहिये | विशेषकर उस बेंक को जो 
केन्द्रीय बैंकों के कत्तव्यों का पालन करे। पत्र मुद्रा संचालन का काये एकाधिकारी 
की कोटि में होना ही श्रे यस्कर है। 


यह स्वीकार करने पर कि पत्रमुद्रा के संचालन में किसी भी संस्था का एका- 

घिकार होना आवश्यक है | दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह एकाधिकार सरकार को 
अथवा केन्द्रीय बैंक को मिले | इस प्रश्न पर अथंशारित्रियों में काफी विवाद हुआ है 
और दोनों पक्ष के अथंशास्री अपने मतों के समर्थन में प्रइल तक का सहारा लेते 
हैं। सरशार द्वारा पत्र मुद्रा संचालन का समथन करने वाले विद्वान इस बात पर बहुत 
बल देते हैं कि जनता का विश्वास सरकारी पत्ममुद्रा में ही अधिक हो सकता है क्योंकि 
इस प्रकार के पत्रमुद्रा की परिवर्तनशीलता स्थापित रखने के लिये देश की सम्पूर्ण 
सम्पत्ति निधि के रूप में रहती हे। अतः सरकारी पत्र मुद्रा अधिक सुरक्षित है। 
इसके साथ ही साथ सरकार पत्रमुद्रा का चलन सीमित ही रक्खेगी नहीं तो पत्रम॒द्रा 
के परिवतनशीलता में कठिनाई आ सकती है । सरकारी पत्रम॒ुद्रा संचालन राष्ट्रीय- 
करण तथा समाजवाद के रिद्धान्तों के अनुरूप है। वतमान समय में लोगों का क्ुकाव 
उद्योगों के राष्ट्रीयररण की ओर है | इसी प्रकार जनता समाजवादी आर्थिक व्यवस्था 
को अधिक चाहती है। सरकार द्वारा पत्रमुद्रा संचालन से इस उद्योग का राष्ट्रीय- 

करण स्वयं ही हो जाता है तथा इसके साथ ही साथ पत्ममुद्रा संचालन से लाभ 
सरकारी कोष में जायगा जो जनता ही में व्यय किया जायगा । यह समाजवादी 

आाधथिक व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है, इसलिये सरकारी पत्रमुद्रा संचालन आध- 

निक विचारधारा के अनरूप है | ऐतिहासिक दृष्टि से मी पत्र मुद्रा का संचालन 

सरकार द्वारा ही होना चाहिये क्योंकि प्राचीन समय में मुद्रा पूर्ति का कार्य सरकार के 
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ही हाथ में रहा है । यही व्यवस्था पत्रमुद्रा के लिये भी उपयुक्त होगी। आजकल 
आशिक योजनाओं का युग है। आर्थिक योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा ही 
होता है | इन योजनाओं की सफलता के लिये उचित परिमाण में मुद्रा चाहिये और 
उसी के अनुरूप देश की मौद्रिक नीति होनी चाहिये । देश की मौद्रिक नीति तथा 
योजना सम्बन्धी नोति में पूर्ण रूपेण सामझ्जस्य तभो हो सकता है जब योजना ठंचालन 

'तथा पत्र सुद्रा संचोलन दोनों काय सरकार द्वारा ही किये जाये। 

इसके विपरीत दूसरे पक्षु के अरथशार्त्रियों का यह कथन है कि सरकारी काम 

प्रायः शिथिलतापूवंक होते हैं। सरकार की निजी आर्थिक आवश्यकताएँ होंती हू | 

उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनहित का विशेष बिचार न करके सरकार 

अधिक पत्रमुद्रा का प्रसार कर सकती है| सरकार का देश के व्यापारी वर्ग से किसी 
प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता इस कारण समाज को आर्थिक क्रियाश्रों के लिये 

कितनी पत्रमुद्रा की आवश्यकता हे सरकार ठीक-ठीक रूप,से नहों जान सकती, इसका 
ठीक अनुमान तो बेंक ही लगा सकता है, जिसका व्यापारी वर्ग के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है | बेंक औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण 
'मुद्रा की माँग की दशाओं का अच्छी प्रकार से ज्ञान रखता है और इसी हविसात से 
बह पत्रमुद्रा का संकुचन अथवा प्रसार कर सकता है। इस प्रकार बेंक द्वारा निर्मित 
पत्रमुद्रा अधिक लोच वाली होती है । जहाँ तक सुरक्षिता तथा परिवर्तनशीलता का 
सम्बन्ध है सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनके कारण पत्रमुद्रा निर्गममन करने 
वाल्ले बेंक को समुचित रूप में निधि रखने के लिये बाध्य होना पड़े | और यही बंक 
सरकार को भी आवश्यकता पड़ने पर यथोचित्‌ मात्रा में इस प्रकार पतन्नम॒द्रा दे 
सकती है कि उससे मुद्रा प्रसार की बुराइयाँ न आने पाव॑ | वास्तव में दोनों पक्षों के 
'तको को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय बेंक द्वारा मुद्रा निगमन अधिक हितकर प्रतीत 
होता हैं| यदि पत्र मुद्रा संचालन का अधिकार केन्द्रीय बेंक को दिया जाय तो देश 
'के मुद्रा तथा साख बाजार पर अधिक सफलतापूर्वक नियंत्रण रक्खा जा सकता है । 
इससे बैंक द्वारा निर्गमित पत्रमुद्रा के सम्पूर्ण लाम समाज को ग्रास्त हो सकते हैं | 
इसके साथ ही साथ यदि केन्द्रीय बंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो सरकारी 
पत्र मुद्रा के लाम भी समाज को प्राप्त हो सकंगे । 

वास्वव में इस प्रश्न पर विवाद अब केवल सिद्धान्त की दृष्टि से महत्वपूर 

रह गया है व्यवहार में पत्रमुद्रा संचालन का पूर्ण अधिकार प्रायः राष्ट्रीयक्त केन्द्रीय 
ब्ेंक को ही दिया जाता है | यह प्रथा श्रम विभाजन सिद्धान्त के आधार पर भी उचित 
है | सरकारी मशीनरी तथा अधिकारी राजनैतिक व प्रशासकीय क्षेत्र में ही अनुभवी 
तथा अधिक कार्यक्ञमता वाले हो सकते हैं आ्िक क्षेत्र में नहीं । विशेषकर मौद्विक 
त्षेत्र के लिये तो बेंक ही उपयुक्त संस्था है। अतः पत्रमुद्रा संचालन का एकाधिकार 
केन्द्रीय बंक को ही दिया जाना चाहिये। 
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पत्र-मुद्रा सिद्धांत ( ?नं5०ं9०5 0६ 70:86 4550८ ) 


पत्र-मुद्रा चलन के सम्बन्ध में दूसरा विवादास्पद विषय इसके सिद्धान्त के 
बारे में है कि इसका चलन किस सिद्धान्त पर आधारित हो । इस सम्बन्ध में दो 
सिद्धान्त अभी तक ग्रतिपादित किये गये हैं| प्रथम-करंसी सिद्धान्त | टिंतीय-- 
मैंकिंग सिद्धान्त | प्रथम सिद्धान्त के अनुसार पत्र-मुद्रा को पूर्शरूप से सुरक्षित करने 
के लिये यह आवश्यक है कि निर्गमित पत्र-मुद्रा के मूल्य के बराबर धातु में निधि 
रखी जाय। पत्नमुद्रा चलन में वृद्धि अथवा कमी के साथ ही साथ धात्विक निधि 
में भी कमी अ्रथवा वृद्धि आवश्यकतानुसार होती रहनी चाहिये। इस सिद्धान्त के 
समथकों का यह कथन है कि पन्नमुद्रा का वास्तविक उद्देश्य सोने-चाँदी की बचत 
करने का है । सोने-चाँदी की घिसावट आदि की हानि से बचने का है तथा साथ ही 
साथ मुद्रा संचालन व्यय में कमी होने का है| यह तभी सम्भव है जब पत्रमुद्रा चलन 
में रहे और उसके मूल्य के बराबर बहुम लय धाठुयें निधि में रक्खी रहें । इसके 
साथ ही साथ इसी सिद्धान्त के अपनाने से सरकार द्वारा अति मुद्रा प्रसार का मय 
नहीं रहता । चलनाथिक्य से सुरक्षा तथा परिवर्ततशीलता इसी सिद्धान्त के आधार 
पर चालित मुद्रा में हो सकती है । परन्तु इस सिद्धान्त पर आधारित पत्रमुद्रा चलन 
में लोच का अभाव रहेगा | समाज की आशिक प्रगति के अनुसार विनिमय कार्यों की . 
वृद्धि के साथ ही साथ मुद्रा की मात्रा भी बढ़ती रहनी चाहिये। यदि पन्नमुद्रा का 
आधार बहुमूल्य धातुय्ये रक्खी जाय तो पत्र मुद्रा चलन की वृद्धि बहुमूल्य धातुओं 
की पूर्ति के आधार पर हो सकेगी न कि श्रावश्यकता के अनुसार । 

उपरोक्त दोष को दूर करने के लिये अन्य अथंशास्तरियों का मत है कि पत्रमुद्रा 
चलन अधिकोषण सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये | इसके अनुसार निर्गमित 
पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर बहुमूल्य धातुओं को निधि में रखना आवश्यक नहीं है 
बहुमूल्य धातुओ्रों का निधि में रखना पन्नमुद्रा की परिवर्तनशीलता को कायम रखने 
के लिये आवश्यक होता है पर किसी देश में चलित सम्पूर्ण पत्रमुद्रा एक ही साथ 
बहुमूल्य घातु अथवा धात्विक मुद्रा में परिवर्तित नहीं की जा सकती | उसका कुछु 
भाग ही परिवरतित किया जाता है। इस प्रकार को परिवर्तनशीलता चलित पत्र 
मुद्रा के मूल्य से कम मूल्य की बहुमूल्य धातुओं को निधि में रखने से कायम रह 
सकती है। इसके साथ ही साथ इसी सिद्धान्त पर आधारित पत्ममुद्रा चलन में पर्याप्त 
लोच रह सकती है। अतः इस मतानुसार पत्रमुद्रा का चलन बैंकिंग सिद्धान्त के 
आंधार पर ही होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार पन्नमुद्रा चलन में चलना- 
धिक्‍्य का मय ही रह सकता है। वह भय सरकारी कानून द्वारा बहुत सीमा तक कम 
किया जा सकता है | पत्रमुद्रा चलन के मूल्य तथा रक्षित बहुमूल्य धातुओं के मूल्य 
में एक अनुपात निर्धारित किया जा सकता है जिससे पत्रमुद्रा निर्गमनक संस्था अत्य- 
घिक पत्रमुद्रा का प्रसार नहीं कर सकती | 
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इस प्रकार दोनों सिद्धान्तों में गुण व दोष हैं फिर मी आधुनिक समय में पत्र- 
मुद्रा चलन को अधिकोपण सिद्धान्त वालों का समर्थन ही अधिकांश में प्राप्त है । 
प्रायः सम्पूर्ण देशों में जहाँ-जहाँ पत्रमुद्रा का चलन है अधिकोषण सिद्धान्त के आधार 
पर ही पत्र मुद्रा का निर्गंमन किया जाता है | यह अवश्य है कि इसे सुरक्षित परि- 
वतनीय तथा आवश्यक लोचदार बनाये रखने के लिये घात्विक निधि के सम्बन्ध में 
विभिन्न प्रणालियाँ अपनाई यई हैं | इनमें से कुछ प्रालियाँ अपने उद्देश्य में अस- 
फल रहती हैं तथा कुछ प्रणालियाँ सफल । यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता हे कि 
विभिन्न प्रणालियों में कोन-सी प्रणाली अथवा पद्धति किस देश विशेष को अपनानी 
चाहिये । यह तय करने के लिये यह आवश्यक है कि हम पहले एक आदर्श प्रणाली 
के लक्षण निश्चित कर लें तथा जिस प्रणाली में अधिकतम लक्षणों का समावेश हो 
सके वही प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। 


पतन्रमुद्रा चलन की विभिन्न विधियाँ ( प्रणाली व पद्धति ) ( 5५98६८००३ ०६ 
8066 45576)--पत्र मुद्रा चलन की निम्नांकित प्रणालियाँ प्रचलित हैं--- 


(१) निश्चित अधिकतम पत्रमुद्रा चलन पद्धति (छप5८० 85२७८ 80६० 
45805)--इस पद्धति के अनुरूप सरकार कानून द्वारा पत्र मुद्रा चलन की एक सीमा 
निश्चित कर देती है जिससे अधिक पत्र मुद्रा नहीं चंलाईं जा सकती जब तक कि तत्स- 
म्बन्धी कानून में परिवर्तन न कर दिया जाय | इस प्रणाली के अन्तर्गत घात्विक निधि 
का कोई ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता । सरकार बेंक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते 
हुये अधिकतम सीमा निर्धारित करती है | सरकार बेंक की साख को ध्यान में रखते 
हुये कि वह किस सीमा तक पत्र मुद्रा को परिंबर्तनशील बनाये रख सकती है, उसकी 
अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है । इस प्रकार की पत्रमुद्रा चलन पर्दधात कुछ 
दिनों तक इंगलेंड में रही थी। इस पद्धति में लोच का अभाव रहता है क्योंकि 
निर्धारित सीमा से अधिक पत्र मुद्रा नहीं चलाई जा सकती और सीमा कानून द्वारा 
बार-बार नहीं बदली जा सकती | 


(२) साधारण निधि-पद्धति ( 54707]८ 6०००५४४:८ ४7०८८४006 )-- इसमें पत्र 
सुद्रा चलन के मूल्य के बराबर सोने या चाँदी में घात्विक निधि रखना आवश्यक 
होता है। इस प्रकार की पत्रमुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा कहलाती है । इस पद्धिति में 
लोच तथा मितव्ययता का अभाव रहता है| इस प्रकार की पद्धति में पत्रमुद्रा आव- 
श्यकतानुसार नहीं बढ़ाई जा सकती | इसमें व्यय भी उतना ही बना रहता है| इस 
पद्धति में स्वरक्षिता तथा परिवतंनशीलता का पर्याप्त लाभ रहता है । 

(३) न्यूनतम-निधि पद्धति ( जप्पापा ४6567पए८ 70600006 )|--इस 
पद्धति के अन्तर्गत कानून द्वारा निधि में रकखे जाने वाले सोने-चॉँदी की न्यूनतम 
सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इससे कम निधि नहीं कौ जा सकती चाहे पत्रम॒द्रा 


डर मुद्रा एवं अधिकोपण 


चलन में कितनी ही दृद्धि क्‍यों न कर दी जाय। इस पद्धति में लोच, मितव्ययता 
तथा परिवर्तनशीलता आदि' के सब गुण पाये जाते हैं परन्तु यह पद्धति आधुनि के युग 
में प्रायः चलन में नहीं है | क्योंकि आजकल की बढ़ती हुईं मुद्रा की माँग के कारण 
निधि की उचित न्यूनतम सीमा निर्धारित करना कठिन है । 


(४) निश्चित विश्वसनीय निर्गंमन श्रणाली ( [5०० (00८ ४४ए 70(० 
45506)--“इस पद्धति के अनुसार किसी प्रकार की धात्विक निधि न रखते हुये एक 
निश्चित मात्रा में पत्रमुद्रा का चलन हो सकता है। परन्तु उससे अधिक 'चलन होने 
पर सोना या चाँदी में घात्विक निधि रखना अनिवार्य हो जाता है । 


(५) आंशिक निधि पद्धति ( 22090:0094] #682८#ए९७ #2006 )-इस 
पद्धिति के अनुसार पत्रमुद्रा चलन तथा धात्विक निधि का अनुपात निश्चित 
कर दिया जाता है कि कितनी धात्विक निधि अधिकोष में होनी चाहिये। यह 
निधि सरकार की अनुमति से कम या अधिक की जा सकती है। शेष पत्रमुद्रा 
चलन का भाग उतने ही मूल्यों के विनियोगों द्वारा सुरक्षित किया जाता है | इस 
पद्धति में लोच तथा मितव्ययता के गुण होते हैं | चलनाधिक्य का मय नहीं होता | 
परिवत्तनशीलता कायम रहती है | इस पद्धति में एक मुख्य दोष यह है कि इसमें 
निश्चित मूल्य का सोना चाँदी व्यर्थ ही निधि में रक्खा जाता है जिसकी पत्रमुद्रा 
परिवर्तन के लिये भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती । " 


(६) आंशिक अन्नुपात निधि पद्धति ( ?६:८८०८४४० 77९0004 )-इस 
पद्धति के अनुसार निधि का कुछ अंश देश में सोना-चाँदी के रूप में रक्खा जाता 
है। तथा कुछ विदेशीय अधिकोषों की हुश्डियों तथा विदेशी मुद्राओं में रक्खा जा 
सकता है। आजकल यह प्रणाली ही सबसे अच्छी मानी जाती है । अधिकांश देश 
अपनी पत्नमुद्रा चलन इसी प्रणाली पर आधारित किये हुए हैं। 


भारत में पत्रमुद्रा चल्लन 


_ भारत में पत्रमुद्रा चलन यूरोपियों के संसर्ग से ही प्रारम्भ हुआ है । वेसे इस 
देश में धातुमुद्रा के स्थान पर कुछ काल के लिये चमेमुद्रा का भी प्रयोग हुआ था 
> ७ आडल्यता धातुमुद्रा की ही है। इस देश में सर्व प्रथम १८०६ ई० से स्थापित 
बेंक आफ वगाल ने पत्रमुद्रा का निंमन किया था। इसके पश्चात्‌ बेंक आफ बम्बई 
तथा बंक आफ मद्रारु को भी नोट निर्गमन का अधिकार दे दिया गया था। ये नोट 
भातः कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के शहरों तक ही सीमित थे । सरकार ने ग्रत्येक 
बेक के लिये नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी और प्रत्येक 
बैंक को निर्यमित नोटो के एक-तिहाई अथवा चौथाई मूल्य के बराबर धातु निधि 
रखनी पढ़ती थी। ये नोट सरकारी नोटों के समान विधिग्राह्म नहीं थे | 


पत्र-सुद्रा-चलन है ६ 


सन्‌ १८६१ ईं० में सरकार ने पत्रचलन ऐक्ट पास कर दिया जिसके अनुसार 
३०, २०, ४५०, १००, ५००, १००० तथा १०००० रुपये के नोट चालू किये । प्रारम्भ 
अं सम्पूर्ण देश को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया 
गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र के नोट उसी क्षेत्र में विधिग्राह्म होते थे। सन्‌ १६१० 
इई७ तक ज्षेत्र सात हो गये थे। साधारण तौर पर नोट अपने निगमित न्षेन्न में ही 
चला करते थे । फिर भी सरकारी मुगतानों को चुकान के लिये किसी भी ज्षेत्न के नोटों 
में मुगतान किया जा सकता था | ज्षेत्र सीमित होने से व्यापार में काफ़ी बाधा पड़ती 
थी | अतः १६०३ इ* मं क्षेत्रों को वित्तृत करने या ठोड़ने का प्रयत्न प्रारम्भ किया 
गया । सन्‌ १६०३ इ० में ५ रुपये का नोट सभी ज्षेत्रों के लिये अपरिमित विधिग्राह्म 
जता दिया गया। इसी प्रकार १०, ४० तथा १०० रुपये के नोटे धीरे-धीरे अपरिमित 
विधिग्राह्मय सभी क्षेत्रों के लिये कर दिये गये | 

प्रारम्भ में मारतीय नोटों का निर्गममन निश्चित।विश्वासाश्ित निगम प्रणाली 
के आधार पर किया गया था। इसके अनुसार ४ करोड़ रुपये की कीमत तक के 
नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निकाले जा सकते थे परन्ठु इससे ऊपर के 
प्रत्येक नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, धातुओं अथवा भारत सरकार की रुपया प्रति 
भूतियों के रूप मे! १०० प्रतिशत निधि आवश्यक होती थी | विश्वासाश्ित निगमन 
की सीमा धीरे-धीरे बढ़ाकर १६१६ ई० तक २० करोड़ रुपये कर दी गईं थी। इस 
भ्रकार यहाँ की पत्रम॒द्रा प्रणाली प्रारम्भ में सुरक्षित थो तथा अनावश्यक रूप से 
अधिक मात्रा में निर्गमन की सम्भावना बहुत कम थी । फिर भी यह प्रणाली स्वय॑ 
संचालित नहीं थी। पर्यात्त मात्रा में घातु निधि रखनी पड़ती ओर उसका अधिकांश 
भाग देश के बाहर ही रक्खा जाता था । केन्द्रीय बेक की अनुपस्थिति में कोष निधि 
कोषागारों भें रक्खी रहती थी और इस प्रकार देश की चलन प्रणाली पूणतया 
बेलोच थी | 

प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ बेनिंग्टन स्थानीय समिति के द्वारा भारतीय चलन 
प्रणाली में कुछ सुधार के सुझाव दिये गये । समिति के सुझावों तथा सरकारी अनु- 
भव के आधार पर सन्‌ १६२३ ई० में एक ऐक्ट पास किया गया जिसके आधार पर 
पत्रमद्रा निधि नियमों में निम्नांकित परिवतन हो गये-- 

( १ ) कुछ निधि का कम्रसे-कम ५०४८ धातु निधि के रूप में रखना 
ख्रावश्यक हो गया। 

( २ ) शेष निधि को २० करोड़ रुपयों की प्रतिभूतियों के रूप में मारत भे 
तथा उससे बची हुईं सम्पूर्ण निधि को एकवर्षीय प्रतिभूतियों में लन्दन में रखना 
आवश्यक दो गया | | 

( ३ ) भुनाये हुए विनिमय बिलों के आधार पर ५ करोड़ रुपयों के नोट निका- 
लगने का अधिकार सरकार को दे दिया गया । 


घे मुद्रा एव अधकाषण 


(४ ) भारत सचिव लन्दन में ५० लाख पौडः की कौमत से अश्रधिक सोना 
नहीं रख सकता था। अभी तक भारतवर्ष कौ पत्र-ुद्रा परिवर्तनशील थी | परन्तु: 
हिलटन यंग कमीशन ने यह सिफारिश की कि नोटों को रुपयों में बदलने का उत्तर- 
दायित्व समाप्त हो जाना चाहिये परन्तु सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया |. 
कमीशन की अन्य सिफारिश निम्नांकित थौं-- 

( १) नोट का निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त एक केन्दीय बैंक की स्थापना 

(२) पत्र चलन निधि तथा स्वशंमान निधि का ऐकीकरण 


(३ ) श्रनुपातिक निधि निर्गमन प्रणाली की स्थापना । सरकार ने कुछ, 
सुझावों को तो मान लिया । केन्दीय बेंक की स्थापना का प्रश्न स्थगित कर दिया।: 
कालान्तर में १६३४ ३० के रिजव बेंक आफ इरिडिया ऐक्ट के अनुसार १ अग्रैल सन्‌ 
१६३५८ ई० से रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय बेंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । 

अ्रत्र नोट निर्गमन का एकाधिकार रिजव बेंक को प्राप्त है| इस बेंक द्वारा 
निर्मित पत्र-स॒ुद्रा अपरिमित विधिग्राह्म है। इन नोटों को भारतीय सरकार की. 
गारन्टी प्राप्त हैं। बेंक को सम्पू्ं निर्मित नोटों के मूल्य का ४०५८ धन सोने के. 
सिक्कों, सोने, अथवा विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्राश्रों में निधि के रूप में 
रखना पड़ता है। १६४८ ३० तक विदेशी मुद्रात्रों में केवल स्टरलिंग ही एकणज्ित 
किया जा सकता था। परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी सदस्य देश: 
की मुद्रा को निधि के रूप में रक्खा जा सकता है । सम्पूर्ण निधि में कम से कप्त ४० 
करोड़ रुपये की कीमत का तोना रखना आवश्यक है। शेष ६० प्रतिशत पत्र चलन 
के लिये रुपये के सिक्के, सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञापत्र 
का आधार होना आवश्यक है | सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा ५० करोड़ रुपयों से 
अधिक नहीं हो सकती | विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पूर्वस्त्रीकृति से इस 
मात्रा में १० करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती है | इसके अतिरिक्त विशेष परि- 
स्थितियों में रिज़र्व वर के निगमन सम्बन्धी नियमों में कुछु शिथिलता हो सकती है. 
परन्तु त्रिना राष्ट्रपति की आज्ञा के नहीं | 


इस समय भारत में १, २, ५, १०, १००, तथा १००० झुपये के नोट प्रच- 
लितु हैं। तथा अग्रेल १६४६ ई० से ५००० तथा १०००० रुपयों के नोट मी. 
चलन में आ गये हैं। भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली अपने वर्तमान रूप में देश के 
उपमुक्त ही प्रतीत होती है। यह पर्याप्त लोचदार है। विभिन्न चलन निश्चियों के एकी- 
करण से अत्र यह प्रणाली अपव्ययी नहीं रही । स्व्रीकृत. विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा- 
पत्रों की आड़ में पन्न-सुद्रा निर्गममन की व्यवस्था से प्रणाली ओर भी अधिक लोचदार 


पत्र-सुद्रा-चलन फ््रै 


5 के लिये समुचित व्यवस्था हो गई है । फिर भी इस प्रणाली में निम्नांकित 
तष हें- 


हु (१) इस प्रणाली के अनुसार सरकारी हस्तक्षेप की सम्भावना बहुत बढ़ जाती 
|[ 


(२) यह प्रणाली आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता स्थापित करने में सफल नहीं 
रही । 

(३) कुछ लोगों के मतानुसार इस प्रणाली में यथोचित लोच नहीं है| निधि 
व्यवस्थायें प्रत्यक्ष कड़ी होने के कारण इसमें देशी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता- 
नुसार मुद्रा मात्रा को कम अथवा अधिक करने का गुण नहीं है। 

(४) यह प्रणाली स्टरलिंग पर अब भी विशेष रूप में आधारित है | नोटों 
की परिवर्तनशीलता प्रायः स्टरलिंग पर ही निर्भर हे। स्टरलिंग की कीमतों के 
घटा-बढ़ी का रुपये की कीमतों पर भी प्रमाव पड़ता ही है। अब भारतीय कागजी 
नोट वास्तविकता में अपरवरतंनीय पत्रमुद्रा मात्र ही रह गये हैं| रिजर्व बेंक अथवा 
सरकार नोटों को चाँदी के सिक्कों में बदलने के लिये बाध्य नहीं है । 


अर 


१ भारत में १६४५६ मे नोट जारी करने की विधि अनुपातिक कोप अथा (95090:7009%9॥ 
825८८ए९० $75८९८८७) से बदल कर (नेश्चित कोप प्रणाली ( शी फ्रण्ए फि७४८:ए८ 5५$- 
८८) क्या का गइ ? भारत के चलार्थ' पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? 

( आगरा वी. ए. १६०६ ) 

२. पत्र-मुद्रा किन-क्तिन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? इस सम्बन्ध मे रज व॑ बहू के 
विधानों की सम्बन्धित धारणाओं का उल्लेख कीजिए । (आगरा बी. ए. १६५६ ) 

३. छडए4ाछ ६06 प्रध्ष०७७ 8ए80८४708 0६ 90६6 48502. ४४४८४ ०£ (02८5८ 
8ए5६९009 95 6८४ 2800.9६८९0 ॥9 [907% २ ( 4&४ +. ८०७. 2, 7257 ) 


4. 08ट788 टो22४ए (6 प9479 ६९४:७४९५ 0६ ६88 छ]60८३४ए 488५८ 
8ए$60 #्परत (86 ए77ए्ाएए ४४३४८एए6 ए४८:४०00 ०६ 9076 45$508 85 2007 पथ्त 
४8 9048. (4४७ ए०पक 2:8०7060/$ 49 8ए०००४: ०६ ६४6००. 
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अध्याय ६ 
मुद्रा का मल्य-निर्धारण एवं परिवत्त न 


( *$ 2८ ता (0ा6ए-नाड [5 ठफ्रांपवा0ण) बात (722८8 ) 


मुद्रा मूल्य निर्वारण--मुद्रा के विषय में प्रारम्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ मुद्रा के मूल्य के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है | मुद्रा के मूल्य का. 
तालय॑ मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है। साधारण वस्तुओं का म.ल्‍्य मुद्रा से ही मापा 
जाता है । परन्तु मुद्रा का मूल्य उसके द्वारा प्राप्त वस्तुओं से नापा जाता है | बाज़ार 
में वस्तुओं का मूल्य माँग तथा पूति पर निर्मर होता है और यही शक्तियाँ प्रत्येक 
वस्तु का मूल्य निर्धारण करती हैं | क्या मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओ्रों की माँति 
पूति तथा माँग के द्वारा हो निर्धारित होता है ! द 


मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ( 476 (१०७७०८६ए 7४९०४ए ) 


उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में अथशास्त्रियों ने मुद्रर परिमाण सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । यह सिद्धान्त सामान्य पूर्ति तथा माँग के सिद्धान्त पर ही 
आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर यदि 
मुद्रा के परिम्ाण में वृद्धि कर दी जाय तो इसका मूल्य कम हो जाता है और यदि मुद्रा 
की पूर्ति में कमी कर दी जाय तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है| अर्थात्‌ मुद्रा की. 
पूर्ति तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में विरोधात्मक सम्बन्ध है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से 
मुंद्रा को क्रय शक्ति कम हो जाती है और पूर्ति के घटने से वह शक्ति बढ़ जाती है । 
डश दस के खिये यान लीजिये किसी सम्राज में मुद्रा की ५०० इकाइयों की पू9ति है 
आर टस नमाज में किसी एक वस्तु की(३०००»इकाइयों का क्रय-विक्रय होना है तो 
ऐसी अवस्था में एक मुद्रा क्री क्रय शक्ति &त्ाओं के बराबर होगी | यदि मुद्रा का 
परिमाःण २०० से बढ़ाकर १००० कर दिया जाय तो प्रत्येक मुद्रा के बदल्ने में केवल 
दो (२) बसतुयरें ही प्राप्त हो सकेंगी और यदि उसकी पूर्ति घटकर २५० कर दी जाय 
तो प्रत्येक मुद्रा ८ वस्तुओं को खरीद सकेगी । उपरोक्त उदाहरण से निम्नांकित निष्कर्ष . 
निकाले जा सकते हैं-.. हे 


। १) मुद्रा का मूल्य अथवा उसकी क्रय-शक्ति मुद्रा की मात्रा के द्वारा निर्धा- 
रितदोतो है। क्‍ कस ० 


मुद्रा का मूल्य-निर्धारण एवं परिवत्तन जे 


(२ मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है । 

(३ मुद्रा मात्रा की दृद्धि से मुद्रा का मूल्य घट जाता है| तथा मात्रा की 
कमी से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है । 

(४) मात्रा तथा-मूल्य का. प्रिवतुन प्रतिकूल अनुपातिक आधार पर होता 
है अर्थात्‌ यदि मात्रा दुगनो कर दी जाय तो मूल्य आधा रह जाता हे और यदि मात्रा 
आधी कर दी जाय तो मूल्य दुगना हो जाता है। यहो मुद्रा परिमाण सिद्धान्त है। 

संक्षेप में यह. सिद्धांत बताता है कि मुद्रा का मूल्य तथा उसके परित्र्त व मुद्रा 
के परिमाण द्वारा नियंत्रित होते हैं । 

सिद्धान्त का समीकरण (्‌ जिवुफाध०07 0६ ६98 (ए४ग०४ए 7 ४८०फफ ०0६ 
0०४८ए)--प्राचीन अथशास्त्री मुद्रा का अर्थ केवल चलन से ही लगाते थे | साख- 
मुद्रा का महत्व उस समय नहीं था। अतः निम्नांकित समीकरण प्राचीन काल व] 
प्रचलित था--- 


र्‌ म 
मच अथवा हू के 


इस समीकरण में म (08) का अर्थ समय विशेष पर प्रचलित मुद्दा से है, 
व (7) का अर्थ वस्तुओं “एवं! सेवाओं की मात्रा से तथा क () का सामान्य मूल्य- 
स्तर से | व (7) को स्थिर माना गया है। क (?) में परिवर्तन म (५; में परिवर्तन 
होने के कारण ही होते हैं तथा वे. एक हो दिशा में होते हैं। यदि म (2४) अधिक 
हो जाता है तो क (कीमत) भी बढ़ जायेंगी तथा म कम होने पर कीमतें (क) नीचे 
हो जायेंगी । 

इस संमीकरण में साख मुद्रा तथा रुपये की माँग को कोई महत्व नहों 
दिया गया | रुपए को माँग ब्यापार, वस्तुओं एवं सेवा (व (7) ) द्वारा निर्मित 
होती हैं । 

. कुछे समय पश्चात्‌ इस छिद्धान्त में अथंशार्त्रियों को त्रुटियाँ प्रतोत होने 
लगीं । मुद्रा मी एक वस्तु है | अतः अन्य वस्तुओ्रोंकी भाँति इसके मूल्य निर्धारण में 
भी पूर्ति-के अतिरिक्त माँग.का-मी प्रभाव-होना चाहिये और व्यवहार में ऐसा होता 
भी है। मुद्रा को माँग से-तात्परय उन स्तुओं तथा: सेवाओं से है जिनके क्रय-विक्रय 
के लिये मुद्रा की...आवश्यकता पड़ती है | इस प्रकार मुद्रा की माँग क्रय विक्रय होने 
वाली वस्तुओं के परिम्ताण पर निर्भर होती हे । वस्तुओं के इस परिमाण के परिवर्त्तन 
से भी मुद्रा के मूल्य में परिवत्तन होता है । उपरोक्त उदाहरण में ०० डुद्रायें मुद्रा 
की पूर्ति हैं तथा क्रव-विक्रय के २००० वस्त॒यें मुद्रा की माँग है। इस पूर्ति तथा माँग 
के अनुसार यल्थेक मुद्रा के बदले में ४ वस्तुयें प्राप्त हो सकती हैं | यदि मुद्रा की माँग 


फू मुद्रा एवं ग्रधि कोषण 


में परिवत्तन कर दिया जाय तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हो जायगा | उदाहरण 
के लिये यदि क्रय-विक्रय करने वाली वस्त॒यें २००० से घटकर १००० रह जाये और 
मुद्रा की पूर्ति वही बनी रहे तो प्रत्येक मुद्रा के बदले में ४ वस्तुओं के स्थान में केवल 
२ वस्त॒ये ही प्रास्त होगीं और यदि वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर ४००० कर दी जाय 
तो प्रत्येक मुद्रा के बदले में ८ वस्तय प्राप्त होंगी । इस उदाहरण से निम्नांकित 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 

(£) सुद्रा का मूल्य मुद्रा की माँग अर्थात्‌ क्रय-विक्रय हेतु वस्तु मात्रा पर 
निर्भर होती है । यदि क्रय-विक्रय हेतु वस्तु के परिमाण में परिवर्तन कर दिया जाय 
तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवत्तन हो जाता है । 

(९) वस्तु मात्रा में इद्धि करने से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तथा वस्तु 
मात्रा कम करने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है| 

' ३ मुद्रा के मूल्य तथा क्रय-विक्रय हेतु वस्तु मात्रा परिवर्त्तन में अनुकाल 
अनुपातिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ यदि वस्तु मात्रा दुगनी कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य 
भी दो गुना हो जाता है और वस्तु मात्रा आधी कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य भी 
आधा रह जाता हे | 


०--७ए? मच+सचा 
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रस समीकरण को ग्रो० फिशर ने जन्म दिया। इसमें प्रयुक्त (/) म का 
अर्थ कुल चलन की मात्रा, व (४) - चलन का वेग, स (24”) साख की मात्रा, 
चा (५१, खाख के चलन का वेग, क (?) कीमत और व (7) > व्यापार व वस्तुओं 
को मात्रा । फिशर कृ। विचार है कि अल्पकाल में व्यापार ( ॥) स्थिर रहता है, न 
आबादी बढ़ती है और न उत्पादन बदलता है | उत्पत्ति की रीतियाँ तथा उपयोग 
को आदते निश्चित रहती हैं और माँग (7) स्थिर रहती है। अतः “अन्य बातें 
उमनान रहें तो सामान्य मूल्य-स्तर के सभी परिवत्तनों का मुद्रा के परिमाण के परिवर्त्तन 

नल तथा अनुपातिक संबंध होता है।” 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की. पूर्ति तथा मुद्रा 
को माँग के ऊपर निर्भर होता है। अतः मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माँग का स्पष्ट 
. बमझ लेना आवश्यक है | अभी तक मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य उन सिक्कों की . 
संख्या से लिय' गया है जो किसी समय में एक समाज में चलते है परन्तु चलने वाले 
सिक्कों की संख्या ही ऊंद्रा की पूति में सम्मिल्नित नहीं होती । मुद्रा को पूति में सिक्कों 
की चलन गति ( #लेठलाए 0 (हत्प्राब्रएं0त ) का भी च्यान रखना पड़ता है; 
क्योंकि सिक्‍्क्रे की चलन गति के बढ़ने तथा घटने से मुद्रा के मूल्य में परिवत्त न हो 
बाता है| उदाहरण के लिये थटि एच रण्मे के “मत बार विनिमय का कार्य किया 








मुद्रा का मूल्य-निर्धारण एवं परिवर्त्तन कर्क 


जाय तो वह पाँच रुपयों के बरावर हो जाता है ) वह अकेला रुपया विनिमय क्षेत्र में 
इतना कार्य करता है जितना पॉच रुपये करते | 

इसलिये जंद्रा की मात्रा का अनुमान लगाते समय मुद्रा की चलनगति का 
ध्यान रखना आवश्यक है | यही नहीं वर्तमान समय में विशेषकर ऑऔद्योगिक देशों में 
अधिकांश क्रय विक्रय के कार्य साख-पत्रों के द्वारा होंते हैं| ये साख-पत्र मुद्रा का ही 
काये करते हैं । यदि साख-पत्रों की मात्रा में परिवत्त न हो जाय तो रुद्रा के नृल्य में 
भी परिवत्तन हो जाता है | वास्तव से साख-पत्र मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं । 
प्रकार मुद्रा के परिमाण से मुद्रा की मात्रा के साथ ही साथ साूख-पत्रों की मात्रा का 
भी सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है | मुद्रा के समान साख-पत्र की चलनगति 
के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है | मुद्रा की तरह एक साख-पत्र भी एक से अधिक 
विनिमय का कार्य कर सकता है। वेतन में प्राप्त चेक एक व्यक्ति द्वारा अनाज वाले 
दूकानदार को दिया जा सकता है । दूकानदार उस चेक के द्वारा वस्त वाले से वस्त 
खरीद सकता है तथा वस्तु वाला उसी चेक के आधार पर बर्तन खरीद सकता है। 
इस प्रकार एक ही चक द्वारा तीन विनिमय के कार्य हो जाते हैँ जिनके लिये उत्तनी 
ही घन राशि के तीन चेकों की आवश्यकता होती | अतः चेकों की संख्या में उनको 
चलनगति का ध्यान रखना आवश्यक होता है । इस प्रकार मुद्रा की पूति में निम्नांकित 


'चार तत्व सम्मिलित होते हैं--- 
(१) चलनमय मुद्रा की मात्रा 


(२) मुद्रा चलनगति 
(३) चलनमय साख पत्रों की मात्रा 


(४) साख-पत्र चलनगति 
नियम की सीमाएं (4+%६8४०४5 6 ६४6 "' 70९०:ए )--अथ शास्त्र के 


अन्य विषयों की भाँति यह नियम भी कुछ सीमाएँ रखता है और लागू होने के लिए 
'निम्नांकित दशाएँ पूरी होनी चाहिए-- 

(१) व्यापार की सात्रा स्थिर रहना--व्यापार की मात्रा (7) मुद्रा की माँग 
को निर्धारित करती है । यदि व्यापार बढ़ जाता है तो रुपए की माँग बढ़ जाएगी 
इससे मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा अथवा मृल्य स्तर गिरेंगे | अतः व्यापार की मात्रा स्थिर 


मानी जाती है | ेु 
(२) साख-पत्रों की सात्रा--साख-पत्रों, चेक, ब्रिल. हरडी आदि से चलन 


की गा बढती हे | इस सिद्धांत की मान्यता हे कि साख-पत्रों की मात्रा सौमित 
होती 
(३) चलन की गति में भी स्थिरता मानी जाती हे | परिमाण सिद्धांत की 


| 

4००, जा क हि के हा | 

यह मान्यता है कि देश में 'जनसंख्या, उत्पत्ति तथा उपभोग स्थिर रहता है ताकि | 
चेग (९) में परिवर्तन न हो । 


(8) मुद्रा संचय--सिद्धांत में यह माना जाता है कि चलन में प्रत्येक प्रकार 
क्षी मुद्रा चलन में रहती है । उसका संचय (709:०798) नहीं किया जाता अन्यथा 
परिवर्तन स्पष्ट होंगे | 


मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आलोचना 


यद्यपि इस शताब्दी में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में विभिन्न अथ शाखस्त्रियों द्वारा 
आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा चुके हैं फिर भी इस सिद्धान्त कौ काफी आलो- 
चना की जाती है + कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस सिद्धान्त में कोई विशेषता 
नहीं है। यह तो माँग एवं पूर्ति के नियम का ही एक रूप है। वास्तव में ऐसी बात 
नहीं है। मुद्रा मूल्य निर्धारण नहीं समझा जा सकता वरन्‌ इसकी सहायता से मुद्रा 
मात्रा परिवर्तन के विभिन्न परिमाणों का ज्ञान होता है और उनके आधार पर मुद्रा 
परिमाण में ही परिवर्तन के द्वारा कीमतों के नियंत्रित करने के उपाय निकाले जा 
सकते हें 4 अंन्य विद्वानों के मतानुसार यह सिद्धान्त माँग एवं पूर्ति नियम पर आधा- 
रित स्वयं-सिद्ध सत्य हे । अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तव में. इसः 
रिद्वान्त के द्वारा कीमतों का समायोजन करने में विशेष सहायता मिलती है | मुद्रा 
एवं आधंकोष के कार्यों की ठीक विवेचना के लिये इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण आव- 
श्यकीय है । , 


तीसरा आज्षिप इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह लगाया जाता हे कि इस सिद्धान्तः 
के श्रन्तगंत न “श्रन्य परिस्थितियाँ समान रहें? वाली शब्दावली सिद्धान्त को काल्प- 
निक बना देती है, क्योंकि संसार में परिस्थितियों का स्थिर रहना कठिन है, प्रायः- 
परिस्थितियां स्थिर नहीं रहतीं। जब वे परिस्थितियाँ जिनकी स्थिरता पर पिद्धान्त 
आधारित है यदि स्थिर रह सके तो फिर व्यावहारिक दृष्टि से सिद्धान्त का कोई महत्व 
नहीं रह जाता । अन्य विद्वानों के मतानुसार इस सिद्धान्त में माँग की बज 
धर ही अधिक बल दिया गया है। परन्तु माँग का प्रभाव भी मुद्रा की क्रय-शक्ति रू 
पढ़ता है। पूर्ति के साथ ही साथ माँग मी मुद्रा के मूल्य पर अपना प्रभाव डालती है। 


5 कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्रा चलन के परिमाण का ठौक-ठीक अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता । ऐशा न होने से सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व नष्ट होः 
जाता है। देश में जितनी मुद्रा है वह सब्र एक साथ विनिमय के कार्य में नहीं लाई: 
जाती | कुल पूर्ति का कितना माग विनिमय के कार्य में आता है श्रौर कितना संचय 
के रूप में निरथंक रहता है, इन बातों का ठीक पता लगना कठिन है इसके 
भ्रतिरिक्त किठ्ती विशिष्ट देश की कीमतों की तेज्जी अथवा मंदी के कारणों का विवे- 
चने इस सिद्धान्त के द्वारा नहीं हो सकता। आधुत्रिक काल में एक देश की 
०० दूर देश को कीमतों पर भी निर्भर होती है। यह बात उन वस्तुओं 


मुद्रा का मूल्य-नि्धारिण एवं परिवर्तन प्र्छ- 


के लिये अधिक सत्य है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है| यह सिद्धान्त मूल्य-स्तर 
में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को भी नहीं बतलाता कि कीमतों के स्तर में किस प्रकार 
परिवतन होता है | कभी-कभी यह देखा गया है कि मुद्रा चलन मात्रा में परिवर्तन न 
होने पर मी व्यापार में मनदी आ जाती है, वस्तश्रों की कीमतें गिरने लगती हैं। इस 
प्रकार व्यापार चक्र के फलस्वरूप हुये कीमतों का परिवतन इस सिद्धान्त के द्वारा नहीं 
समभाया जा सकता । इसी प्रकार समाज द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण वस्तुओं का विनिमय 
भी मुद्रा के माध्यम से नही होता । उत्पादित वस्तुओ्रों का कुछ भाग उत्पादक लोग 
स्वयं उपमोग कर लेते हैं। कुछ का विनिमय प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली के आधार 
पर होता है जिसमें मुद्रा कोई कार्य नहीं करती । इस प्रकार वस्तुओं की इस मात्रा 
का ठीौक-ठीक पता लगाना जिसका विनिमय माध्यम मद्रा हो श्रत्यन्त कठिन हैँ । 
उपरोक्त कठिनाइयों के समक्ष मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्यावदह्वरिक उपयोगिता 
प्रायः नहीं के बराबर ही रह जाती है | न्‍ 

प्रोफेसर कीन्स के मतानुसार वतंमान विनिमय के कार्य अधिकतर साख- 
पत्रों द्वार होते हैं जिनका घातु निधि से बहुत कम सम्बन्ध रहता दै। मुद्रा द्वारा 
होने वाले अधिकांश व्यवहार औद्योगिक तथा आर्थिक होते हैं। व्यापारिक विनिमय 
बहुत कम होता है। परन्तु सिद्धान्त के समीकरण में व्यापार शब्द का ही प्रयोग 
किया जाता है, जो कि त्र॒टिपूर्ण हे | 

उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए मी यह सिद्धान्त नितान्त अनुपयोगी 
नहीं कहा जा सकता । मौद्रिक जगत में यह सिद्धान्त काफी मान्यता रखता हैं। भुद्रा 
सम्बन्धी विवेचन इस सिद्धान्त के बिना अपूर्ण ही समझा जाता है। व्यवहार में मी 
यह सिद्धान्त कभी-कभी उपयोगी सिद्ध होता है। प्रोफेसर फ़िशर ने यह सिद्ध किया 
हे कि डालर स्थाइत्त मान योजना ( (०7४००००४०८४ए८ 00)]8४ 5८४6४706 ) में इस 
सिद्धान्त की काफी सहायता रही है । इसी प्रकार प्रोफेसर कीन्स भी यह स्वीकार 
करते हैं कि संख्यात्मक-जाँच के लिये मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण का 
सहायता से अधिक उन्नति की जा सकती है । इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त कुछ 
सीमा तक मूल्य-परिवर्तन प्रकृति को समझाने का प्रयत्न तो करता ही है व्यवहार 
में प्रायः यही देखा गया हे कि मुद्रा की मात्रा में इद्धि करने से उसकी क्रय-शक्ति 
कम हो जाती है| वास्तव में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी प्रकार के अनुभवों 
के आधार पर किया गया है तथा मुद्रा स्फीति काल में मुद्रा की क्रय शक्ति का कम 
होनो सिद्धान्त: की सत्यता को प्रमाणित करता है। हो सकता है कि यह सिद्धान्त 
प्रत्येक समय के मूल्य-स्तर परिवर्तन को सममाने में असमर्थ रहे । सम्मव है कि यह 
मूल्य परिवर्तन सिद्धान्त में प्रतिंपादित कारणों से अधिक प्रबल कारणों के आधार 
पर हो गये हों जिससे सिद्धान्त की महना कम प्रतीत होती हैँ परन्तु इससे यह अथ 


हे मुद्रा एवं अधिकोषण 


नहीं लगाया जा सकता कि यह सिद्धान्त बिलकुल काल्पनिक तथा अपूर्ण है। मौद्रिक 
क्षेत्र में यह सिद्धान्त अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रसंग में राबटंसन ने 
सत्य ही कहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक 
अ्नपम सत्य है | यह एक ऐसा सत्य है कि जिसका समझना वास्तविक जीवन में 
मुद्रा की मात्रा और वस्तुश्रों के मूल्य में संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक हे। 

मुद्रा-चलन के वेग को निधोरित करने वाले तत्व ( 78०६०१४ १९६९४- 
थ्रांप्रणह घाढ ए४॥०९०ए 0६ (।८टपै8४07 0६ ॥ै/0796ए ) 

हम मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में यह देख चुके हैं कि यह परिमाण' मुद्रा 
चलन के वेग पर निर्भर रहता है और मुद्रा-मूल्य पर प्रभाव डालता है| मुद्रा-चलन 
के वेग का अभिप्राय इस चलन की गति से है जिससे वह एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति के हाथों विनिमय के लिए आती-जाती है। उदाहरण के लिए एक 
१०० रुपए का नोट एक सप्ताह में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास विनिमय के 
माध्यम के रूप में १०'बार आती-जाती है तो उस नोट का साप्ताहिक चलन वेग 
१० होगा श्र्थात्‌ एक सौ का नोट १००० रुपए के विनिमय का काम करेगा | इस 
प्रचलन वेग पर निम्नांकित बातों का प्रभाव पड़ता है -- 


( १ ) मुद्रा की मात्रा--देश के आर्थिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए मुद्रा के निश्चित परिमाण की आवश्यकता बनी रहती है । यदि मुद्रा इस 
परिमाण से कम है तो विनिमय संबंधों मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए मुद्रा के चलन का वेग अधिक हो जायेगा और यदि मुद्रा की निकासी 
आध्क है तो प्रचलन वेग कम रहेगा | 

( २ ) जनता में बचत की क्षमता-मुद्रा चलन की गति पर इस बात 
का भी प्रभाव पड़ता है कि लोग अपनी आय का कितना भाग बचाते हैं और कितना 
भाग उपयोग के लिए रखते हैं | उपभोग के लिए जितना भाग कम होगा उतनी ही 
चलन को गति बढ़ेगी और बचत का भाग कम होने से गति में शिथिलता होगी । 

( ३ ) देश में नगद लेन-देन--नगद क्रय-विक्रय में मुद्रा को आवश्यकता 
सदैव पड़ती रहती है और चलन का वेग बना रहता है । जहाँ उधार लेन-देन होगा 
वहाँ मुद्रा की आवश्यकता कम तथा निश्चित समय के बाद होती है । अतः चलन 
का' वेग कम रहता है | 

| ४) जनता को द्रवता पसंदी (/पृण॑१॥६ए 776९१८०८०) -...यदि लोग 
अपने पास दैनिक ख्चों को चलाने के लिए या ऋण आदि का शोधन करने के 
लिए, ललितना रुपया नगदी में अपने पास रखेंगे उतनी ही प्रचलन गति कम होगी । 
अर्थात्‌ अधिक नगद कोष द्रव्य की चलन गति को मन्द करते हैं । 
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(४ ) मजदूरी प्राली का रूप एवं ऋण प्राप्ति की सुविधाएँ-- यदि 
मजदूरी समय-समय पर दी जाती है तो प्रचलन अधिक होगा एवं लंबे समय के वाद 
देने की प्रथा है तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए. लोग मुद्रा-कोष 
बना लेंगे और गति कम हो जायगी | इसी प्रकार ऋण को सविधाएँ प्रचलन वेग 
को कम करती हैं । 

(६ ) सामान्य आविक, व्यापारिक एवं यातायात को उन्नति--जहाँ 
आशिक व्यापारिक उन्नति होती है एवं यातायात संचार के साधन उन्नत होते हैं वहाँ 
लेन-देन एवं मुहर के उपयोग का क्षेत्र बढ़ जाता है और मुद्रा-चलन में गतिशीलता 
आती है। जहाँ आर्थिक विक्लास नहीं होता, व्यापारिक उन्नति नहीं होती वहाँ समाज 
का लेन-देन वस्तु विनिमय ( 55:०० ) होने लगता हे और “मुद्रा की आवश्यकता 
कम रह जातो है | कृषि-प्रधान देशों में भी झुद्रा की प्रचलन गति कम रहती है | 

( ७ ) साख की गतिशीज्ञता--साख का अःघार अंतिमतः रुफ्या द्टी 
होता है। अतः साख के वेग में अधिकता मुद्रा-प्रच जग वेग की अधिकता का ही रूप 
है । जितनी जल्ठी साख का भुगतान एवं हस्तांतरण होगा साख का वेग भी बढ़ेगा | 

( ८) कीमतों का भावी अनुमान-- यदि भविष्य में कीमतें चढ़ जाने का 
अनुमान है तो सौदों की गतिविधि बढ़ जाएगी और चलन का वेग बढ़ जाएगा | 
भविष्य में मन्‍दी की आशा में क्रय-क्रय होगा और मुद्रा चलन का वेग घटेगा | 
मूल्य-निर्धारण के अन्य सिद्धान्त 

( १ ) बचत और विनियोग का सिद्धांत ( $2ए78 #्घते 7ए९४४7८४६ 
“४००४० )--इस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक कीन्स का मत है कि मुद्रा का मूल्य 
जनता की आय तथा उसकी बचाने की शक्ति तथा बचत और विनियोग के संबंध पर 
निर्भर करता हे | इस प्रकार से इस सिद्धांत में सभी प्रकार की आर्थिक घटनाएँ 
निहित हैं। इसकी आधारिक बातें इस प्रकार हैं-- 

(अ) किसी निश्चित समय में मुद्रा का मूल्य द्राव्यिक आय (मुद्रा की मात्रा, 
चलन का वेग तथा अन्य आयों ) तथा वस्तुओं की मात्रा ( पूँजी की मात्रा, बचत 
तथा लाभ ) पर निर्भर रहता है | ( ब ) बचत का आशय है कि द्रव्य नए उपभोग 
की वस्तुओं पर ब्यय नहीं किया जाता और विनियोग का अर्थ पूंजी को नई वस्तुओं 
पर व्यय करना होता है । (स) इन दोनों म॑ं कभी समानता नहीं रहती । कभी विनि- 
योग अधिक होते हैं और कभी बचत | (द) यदि बचत विनियोग से अधिक होती 

है तो मूल्य स्तर गिरते हैं और जब विनियोग बचत से अधिक होते हैं तो मूल्य ऊपर 
चढ़ जाते हैं | 

इस सिद्धांत में कुछ दोष हैं। विनियोग और बचत समान मानना केवल 
अपना सिद्धांत निर्दोष दिखाना है | व्यावहारिक रूप से दोनों समान नहीं हो सकते । 
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६9० 
लुट्ज के अनुसार इस सिद्धांत में साख नीति एवं सामयिक परिवत्तनों का ख्याल 
नहीं रखा गया है । 


म॒द्रा मूल्य परिवतेन ((७६०868 $7 ए५]००८ ०६ १(०7८ए)--मुद्रा परिमाण 
विद्वान्त के आधार पर प्रायः यह निश्चित है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि तथा 
कमी से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है । अर्थशासत्रीय भाषा में मुद्रा मात्रा वृद्धि 
को मुद्रा स्वरीति तथा मुद्रा मात्रा में कनी को मुद्रा संकुचन कहते हैं । 

मद्रा स्फीति ( 7४४०० )--जहाँ तक सुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा प्रसार 
का सम्बन्ध है इसकी परिभाषा अथ्थशार्तरियों ने विभिन्न प्रकार से की हैं। क्राउदर 
के अनुसार मंद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरे श्रर्थात्‌ वस्तुओं का 


मूल्य बढ़े | केमरर के अनुसार जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुश्रों को मात्रा 


बवब 
हिसफो चिी खत 


“उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तब मुद्रा स्फीतिं कहलातीं है | वास्तव में मुद्रा 
सतीति की अवस्था तभी उत्पन्न होती है जब कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा 
चलन में आरा बाय अथवा उल्ादन इतना घट जाय कि अपेक्षाकृत मुद्रा की मात्रा 
आवश्यकता से अधिक हो जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक मात्रा में 
मुद्रा के होने का वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 
आवश्यकता से अधिक मुद्रा की मात्रा हानिकारक नहीं होती जब कि म॒द्रा-स्फीति 
को लोग प्रायः हानिकारक ही समभते हैं। कुछ लोगों के विचार से जब्र मुद्रा की 
पूर्वि उसकी आय से अधिक हो जिससे कि उसको क्रय शक्ति घट जाय और कोमते 
बढ़ जायें तो यही अवस्था सुद्रा-स्फीति को अवस्था मानी जानी चाहिये । पीगू ने मंद्रा 
स्परीति की परिभाषा निम्न प्रकार से की है-- “मुद्रा-स्फीति की अवस्था तब होती है 
जब कि मौंद्रिक आय उत्पादन क्रिया को ठुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही हो ।” 
इस प्रकार अर्थशात्तियों ने मुद्रा स्क्रोति की परिभाषा वि।मन्न प्रकार से की है । जहाँ 
तक साधारण जनता का सम्बन्ध है वह मुद्रा स्फाति को मुद्रा की क्रब-शक्ति से समझती 
है। एक साधारण व्यक्ति को मुद्रा स्क्ोति तमी खटकती है जब कि उसकी आय 
बढ़ती हुई कीमतों के समान न बढ़े। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार वस्तुओं का कौमत स्तर 
बदता चला बाय उसी अनुगत से यदि लोगों को आय में भी बृद्धि हो तो मुद्रा 
स्तोति किसी को श्ररचिकर प्रतीत नहीं हातो | लेकिन अधिकांश जनता के साथ यह 
बाठ धटित नहीं होती है और इसीलिये मुद्रा स्फीति बुरी समझ्की जाती है । 

प्रासम्मिक दशा में विशेषकर जब कि व्यापार अवसाद से उत्कष की ओर 
उक्त कर्द' है झुद्रा स्ट्रीति द्वितकर होती है। परन्तु यदि उंद्रा स्फीति बराबर होती 
चली जाय और उल्ादन उसके अनुसार न बढ़े तो साधारण जतता को आ्राथिक 
कृष्टों का सामना करना पढ़ता है । यह निश्चित करना कि किस सीमा तक मुद्रा 
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स्फीति हितकर है एक कठिन कार्य है। साधारण तौर पर भी मुद्रा स्फीति का हितकर 
व अहितकर होना जनता के विभिन्न वर्गों पर निर्मर होता है। क्योंकि मुद्रा स्फीति 
का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर विभिन्न रूप से पड़ता है कुछ मुख्य वर्मों पर मुद्रा स्फीति 


का प्रभाव नीचे दिया जा रहा है--- 


(१) उत्पादक बगे--मुद्रा स्कीति से उत्पादक वर्ग को प्रायः लाभ होता है 
क्योंकि उनके मंडारों में एकत्रित निर्मित माल का मौंद्रिक मूल्य बढ़ जाता है । 
जितना माल उनके भंडार में है उसकी कीमत पहले से अधिक हो जाती है । यद्यफि 
धोरे-धोरे यह माल समाप्त हो जाता है क्योंके मुद्रा स्फीति के कारण कच्चे माल 
'तथा मज़दूरी आदि का मूल्य भी बढ़ जाता है। वस्तुओं का लागतव्यय अधिक हो 
जाता हे परन्तु व्यवहार में लागत व्यय इत्तनी तेज्ञी से नहीं बद्ता जितनी तेजी से 
निर्मित माल की कीमतें बढ़ती हैं| इसके अतिरिक्त यदि मुद्रा स्फीति के कारण लोयों 
की आय में बृद्धि होती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे निर्मित वस्तुओं 
की माँग बढ़ सकती है । बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिये उत्पादन की मात्रा बढ़ानी 
'पड़ती है और यदि उद्योग में क्रमागत उत्पादन व्यय हास नियम लागू हो रहा हो तो 
वस्तु का लागत व्यय और कम हो जाता है तथा उत्पादकों का लाभ बढ़ जाता है | 
स्फीति काल में त्रिक्री अधिक होने के कारण भी लाभ की मात्रा बढ जाती है। इस 
प्रकार मुद्रा स्फीति काल में उत्पादकों को लाभ ही रहता है । 


(२) विनियोगी वर्गं--जो व्यक्ति उद्योग तथा व्यवसाय में रुपया लगाते हैं 
उनको मुद्रा स्फीति काल में कुछ अंश तक तो लाम होता है क्योंकि उद्योगों में अधिक 
'लाभ होने के कारण इन लोगों की आय भी बढ जाती है। परन्तु कुछ विनियोगी ऐसे 
भी होते हैं जो निश्चित ब्याज दर पर अपना रुपया लगा देते हैं। ऐसे विनियोगी वर्ग 
को उपभोक्ताओं के नाते हानि होती है। क्योंकि उनकी अ्र/य तो वही वनी रहती हैं 
परन्तु कोमतें ऊँचा हो जाने के कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। अतः 
उन्हें या तो अपना जीवन स्तर नीचा करना पड़ता है अथवा अपने जीवन स्तर को 
बनाये रखने के लिये पहले से अधिक द्रव्य व्यय करना पड़ता है आर इससे उनकी 
बचत कम हो जाती है जिसका भविष्य में उनके विनियोग व्यापार पर भी बुरा 
असर पड़ता है | 


(३) उपभोक्ता वर्ग पर भी. मुद्रा स्फीति काल मे मुद्रा स्फीति का यही प्रमाव 
'पड़ता है जो निश्चित आय वाले विनियोगियों पर । उपभोक्ताओं को झुद्रा की क्रय 
'शक्ति कम हो जाने के कारण.पहले से अधिक व्यय करना पड़ता है और यदि अधिक 
व्यय करने की गुंजायश नहीं है तो अपने जीवन स्तर को निम्न बनाना पड़ता हे 
अर्थात्‌ उन्हें अपनी उपमोग सामग्री में कमी करनी पड़ती है। कुछ सीमा के पश्चात्‌ 
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यह कम्ती उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है। कार्यक्षमता कम हो जाती हैं 
अर यह देश को आ्रार्थिक उन्नति के जिये घातक सिद्ध होती है । 

(४ श्रमिक वर्ग--इस वर्ग में वे सब व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं. जो 
अपनी सेवाओं अथवा अपने श्रम को बेचकर आय प्राप्त करते हैं | इस वर्ग में कार 
खाने और कृषि में काम करने वाले मजदूर, नौंकरी करने वाले व्यक्ति तथा अन्य 
श्रमिक शामिल रहते हैं | म॒द्रा स्फीति के कारण जहाँ तक रोजगार की बृद्धि होती है 
वहाँ तक श्रमिकों को लाम होता है । रोज़गार अधिक हो जाने के कारण आय में. 
वृद्धि होती है परन्तु प्रत्येक अमिक की आय, विशेषकर वास्तविक आय कम हो जाती 
है। मज़दूरी इतनी अधिक नहीं बढ़ती जितनी अधिक कोमतें बढ़ जाती हैं। इस 
कारण से बढ़ी हुई मज़दूरी से भी पहले की अपेक्षा कम वस्तुर्यं तथा सेवायें खरीदी 
जाती हैं । इससे श्रमिकों का जीवन-स्तर नीचे गिरने लगता है और उनकी कार्यक्षमता 
भी कम हो जाती है । इस वर्ग में जिन व्यक्तियों को मासिक वेतन मिलता उन्हें 
अधिक हानि ठठानी पड़ती है क्योंकि मासिक वेतन दैनिक मज़दूरी से अधिक स्थिर 
होता है। मुद्रा स्फीति काल में मासिक वेतनों में दृद्धि बहुत दिनों बाद होती है तथा 
कम होती है जत्र कि देनिक मज़दूरी शीघ्र बढ़ती है और उसके बढ़ने कीं दर भी 
अधिक होती है। 

(५) साहूकार वर्गं--जो व्यक्ति दूसरे को उधार रुपया देने का कार्य करते 
हैँ उन्हें मुद्रा स्फीति काल में हानि उठानी पड़ती है | सब्रसे पहले ब्याज दर प्रायः 
वहीं रहता है चिससे ऐसे व्यक्तियों को मौद्रिक आय उतनी ही बनी रहने पर 
वास्तविक आय कम हो जाती है। दूसरे पहले दिये हुये ऋण की रकम जो इस 
काल में उन्हें वापस मिलती है उसकी क्रय शक्ति पहले से बहुत कम होती है । अतः 
वस्तुओं ओर सेवाश्रों से उन्हें हानि उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिये मान 
लीजिये कि किसी ताहूकार ने १०० रुपये ऐसे समय उधार दिये जब १० रुपये मन 
गेहूँ बिकता था| यदिं उस समय वह गेहूँ खरीदता तो १००) से १० मन गेहूँ खरीद 
सकता था। अपने को १० मन गेहूँ से वंचित रखकर मान लो उसने १०० दिये जो 
मुद्रा स्पीति काल में उसे वापस दिये गये | इस समय गेहूँ की कीमत मुद्रा स्फीति 
के कारण २० मन हो जाय तो वह १० ०) में केवल ५ मन गेहूँ ही प्राप्त कर 
सकेगा । इस प्रकार उसके पास अब १० मन गेहूँ क्रय करने वाली मुद्रा के स्थान 

में केवल ५ मन गेहूँ क्रय करने वाली मुद्रा प्राप्त हुई । इस प्रकार मुद्रा स्कीति काल 
में साहूकार वर्ग को हानि उठानी पड़ती है। 

(६) इसके विपरीत ऋगरी बर्ग को मुद्रा स्कीति काल में लाभ होता है क्योंकि 
उसके लिये ऋण का बोक इलका पड़ता है। उपरोक्त उदाहरण में मान लीजिये 
हि ०५) एक किसान ने ऋण लिये थे | उन १० ०) से उसने उस समय १० मन गेहूँ 
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खरीदा लेकिन मुद्रा स्फीति काल में १००] का ऋण अदा करने के लिये उसे केवल 
३ मन गेहूँ बेचने की आवश्यकता है | इस प्रकार उसे ५ मन गेहूँ का लाम मिन्न 
जाता है । 


इस प्रकार मुद्रा स्करीति काल में कुछ वर्गों को लाभ तथा कुछ वर्गो को हामि 
होती है फिर भी व्यावहारिक जीवन में उचित मुद्रा-स्फीति से व्यक्तियों को विशेष 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि इस काल में रोज़गार अधिक होने 
के कारण सबके हाथों म॑ पर्याप्त मुद्रा होती है | इसलिये कुछु वर्गों के लोगों को 
श्री ड़कर मुद्रा स्फीति काल में व्यक्ति अधिक तमृद्धिशाली हो जाता है । मारतवप में 
इस समय की मुद्रा स्फ्रीति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी तेजों अधिक होते हुये 
भी अधिकांश लोग इतने परेशान नहीं हैं जितने १६३५ से पहले सस्ती कीमतें होने 
पर भी परेशान थे | कारण यहीं है क्रि वस्तुयें सस्ती थीं | तत्र लोगों के पास उनके 
खरीदने के लिये रुपया नहीं था | आजकल बस्तुयें तेज हैं लेकिन उनके खरीदने के 
लिये लोगों के पास रुपया है । इससे स्पष्ट होता है कि मुद्रा संकुचन काल से मुद्रा 
स्फोति काल अधिक अच्छा होता है। यद्यपि आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से दोनों 
स्थितियाँ अवांछुनीय हैं। 


मुद्रा संकुचन ( 0०8४४०७ ) 


मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति मुद्रा प्रसार का विपरीत लक्षण है।_पीणू 
(97800 ) के अनुसार मुद्रा-संकृचन कीमतों के गिरने की वह स्थिति है, जो उस 
समय उत्पन्न होती हूँ, जब कि वस्तञ्रों और सं्राओं का उत्तादन सौद्विक आय क॑ 
2345 अ७ >> 
अपेत्ञा अधिक तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार निम्न प्रकार से मूल्य स्तर से _हास 
304 अप ८ ५ 


मुद्रा-पतन कहलाएंगा-- ड़ 
गा“ 


(अर) उत्पादन यथापूर्व रहता है और मौद्विक आय घटती हैं। (ब) मौद्विक 
आय एवं उत्पादन दोनों घटते हैं परन्त मौद्रिक आय अधिक तेज़ी से घटती है । 
(स) यदि उत्पादन बढ़े और मौद्रिक आय यथापूर्व रहे अथवा दोनों अवस्थाओं में 
वृद्धि हो परन्तु उत्पादन अधिक तेजी से बढ़े | (द६) यदि मौद्धिक आय घटे तथा 
उत्पादन बढे। 


परन्त मद्गा-संकुचन साधारण रूप से निम्न भाँति प्रारंभ होता है जो फि 
बढ़ता ही जाता है -जब्न मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो मुद्रा संकुचन को नीति 
सरकार द्वारा अपनायी जाती है| जनता से अधिक टैक्स लिया जाता है, जबदस्ती 
ऋण (&०:८०१ 7,02०5 लिए, जाते हैं. प्रचलित अपरिवर्त्तनीय नोटों को रद्द किया 
जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि की जाती है, जनता को बैकों से कठिनाई से श्रथवा 
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अधिक ब्याज दर पर ऋण मिल॑ पाते हैं, तथा कभी-कभी सरकार साख निर्माण पर 
भी प्रतिबन्ध लगा देते हैं । 


मुद्रा संकुचन के परिणाम 
मुद्रा स्कीति की भाँति सुद्रा-सकु्चन अथवा सुद्रा विस्फीति का प्रभाव समाज 
के विभिन्न वर्गों पर प्रथक-प्रथक रूप से पड़ता है | प्रायः इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों 
पर मुद्रा स्कीति के ग्रभाव से विपरीत पड़ता है । (१) उदाहरण के लिये विनियोगी 
वर्ग में उस भाग को लाम होगा जितकी आय निश्चित होती है। क्‍योंकि अब ऐसे 
यक्ति उतनी ही धनराशि में पहले से अधिक वस्तुयें खरीद सकेगा । परन्तु जिन 
विनियोगियों की आय कम हो जाती है उनको मुद्रा सकुचंन से विशेष लाभ नहीं 
होता | ऐसे लोगों को साधारणतया हानि ही उठानी पड़ती है | ( २ ) उत्पादक वर्ग 
को हानि सहनी पड़ती है | एक तो माँग कम होने से बिक्री कम हो जाती है इस. 
लिये आ्राय क॒प्त हो जाती है । और दूसरे बहुत उद्योग त था व्यवसाय बंद हो जाते हें | 
इसके अतिरिक्त उनके मंडार में एकज्रित माल की मौद्विक के धसत्‌ कम हो जाती है । 
उन्हें पहले कौ अपेक्षा कम मुद्रा मिलतो है। इस अवस्था में कृषकों को अधिक 
हानि उठानी पड़ती _है क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि मुद्रा संकुचन काल में 
अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि उपज की कीमतें अधिक नीचे गिर जाती हैं। इस 
काल में व्यापारी वर्ग को भी भारी हानि उठानी पड़ती है । माल की बिक्री कम 
शेने से आय घट जाती है तथा मुद्रा अथवा रुपये का फेर उचित रूप से न बंधने 
के कारण पूंजी की कमी का अनुभव होने लगता . हे तथा साथ ही साथ रक्खे हुए, 
माल की कीमत गिरने लगती है । 
(३) श्रमिक वर्ग --अमिक वर्ग को इस परिस्थिति में प्राय: हानि उठानी पड़ती 
इ क्योंकि चीजों के भाव गिरने से बहुत से व उद्योग धन्धे बंद हो जाते धन्धे बंद हो जाते हैं तथा बहुत 
से मिलों में छुँटनी हो जाती है, बेकारी बराबर फैलती जातो है। श्रमिकों में काफी 
निराशा फैल जाती है । यद्यपि कीमतें सस्ती होने के कारण उन्हें एक निश्चित संख्या: 
की मुद्रा में पहले की अपेक्ता अधिक बस्तुयें पास होने लगती हैँ पर यह लाभ महत्व- 
हीन हो जाता है । क्योंकि वेरोजगारी कैल जाने से बहुत से अमिक्रों के पास आय का 
कोई साधन नहीं रहता और उन्हें कभी-कमी भूखों रहना पड़ता है । 
: (४) उपभोक्ता वर्ग उपभोक्ताओं की दृष्टि से यहकाल अच्छा काल होता 
हैं। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की अडुरता चारों ओर दिखल्लाई-पड़ती है और अब 
परच्य की एक निश्चित संख्या से वे पहले से अधिक वस्तुयें खरीद सकते हैं तथा 
उनका बहुत सी आवश्यकतायें पूरी हो जाती है । 
, _ (४) जहाँ तक ऋण तथा साहकारों का सम्बन्ध है विस्फीति काल में ऋषणी 
. *ग क हानि होती है; क्योंकि उनके ऊपर ऋण का बोर पहले से अधिक हो + ता 


. 


डूँ ढ़ ईँ 
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है| कृषक वर्ग पर इस काल में ऋण और भी अधिक हो जाता है। साहकारों 
'को इस काल में लाभ होता है। ज्ञात यह है कि मुद्रा की क्रय शक्ति वढ़ जाने के कारण 
ब्याज तथा मूलधन के रूप में मिलने वाली रक्तम की वास्तविक कीमत बढ़ जाती हे; 
परन्तु दूसरे रूप में इस व्ग को हानि उठानी पड़ती है। व्यापार तथा उत्पादन के 
सकुचंन के कारण ऋणों की माँग काफी बढ जातीं है तथा ब्याज की दरें नीचे गिर 
जाती हैं । 
मुद्रा की इन दोनों बातों को लाड कोीन्स ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, 
“मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संक्चन अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है |” 
वास्तव में दोनों परिस्थितियाँ देश के लिये हानिकारक हैं तथा यथा-सम्मव देश की 
मुद्रा में स्फीति तथ। विस्फीति की प्रवृतियाँ न आनी देनी चाहिये | 


मुद्रा संस्फीति ( ४०९५६४०४ ) 


कोल के शब्दों में कभी-कभी अवसादी प्रभाव को दूर करने के लिये' जान- 
'बूफकर मुद्रा प्रसार किया जाता है । कभी-कभी अत्यधिक मुद्रा संकुचन हो जाने के 
कारण मुद्रा की कीमतें बहुत ही नीचे गिर जाती हैं, जिससे उत्पादकों को अधिक 
'हानि उठानी पड़ती है। वे लागत व्यय भी वसूल नहीं कर पाते । उद्योगों का चलना 
कठिन हो जाता है और देश का आर्थिक जीवन अत्यन्त संकट काल में हो जाता है | 
छेसे समय में आशिक जीवन कौ रक्षा के लिये सरकार को ऐसी नीति अपनानी पड़ती 
है कि जिससे धीरे-धीरे कोमतों को फिर ऊँचा किया जा सके अर्थात्‌ मुद्रा संस्फीति 
के द्वारा मुद्रा संकुचन काल में जो मुद्रा चलन से बाहर निकल जाती है उसे फिर 
चलन में लाया जाता है। 

साधारण तौर पर मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संस्फीति दोनों की एक-सी प्रद्वतियाँ 
हैं| दोनों परिस्थितियों म॑ मुद्रा की मात्रा का विस्तार किया जाता:है और दोनों में 
कीमतों की वृद्धि होती है । फिर भी इन दोनों म॑ कुछ अन्तर भी है । मुद्रा संस्फीति में 
कोमतें धीरे-धीरे बढ़ती हैं। मुद्रा स्फीति में वे तेजी से बढ़ती हैं । मुद्रा स्फीति के 
परिणाम बुरे हो सकते हैं लेकिन मुद्रा संस्फीति के परिणाम बुरे नहीं होते । मुद्रा 
संस्फीति गिरी हुईं कीमतों को ऊँचा उठाने के लिये होती है जब कि मुद्रा स्कीति 
सामान्य कीमत स्तर से भी कोमतों को अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न करती है | 
'म॒द्र। स्फीति प्राकृतिक भी होती है परन्तु मुद्रा संस्फीति सदेव कृत्रिम होती हे | 


मुद्रा अपरफीति ( एअअंग्रीक्क/09-) 


मुद्रा स्फीति को दूर करने की नीति को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं | जब्र किसी 


देंश में मुद्रा स्फीति इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं के दाम आवश्यकता से 
बे! 


६६ मुद्रा एव आधकाषण 


अधिक बढ़ते ही चले जायें तो सरकार को बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये 
मुद्रा श्रपस्फीति की नीति अपनानी पड़ती हे | मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संकुचन 
दोनों की प्रकृति एक-सी है। दोनों से मूल्य स्तर गिरता है। मुद्रा संकुचन में कीमतें 
सामान्य स्तर से काफी नीचे गिर जाती हैं | यह मंदी की दशायें उत्पन्न करता है, 
जब क्रि मुद्रा अपस्फीति आ्राथिक जीवन में स्थिरता लाने का प्रयत्न करती हैं। 

मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन में आजकल मुद्रा स्फीति के ही उदाहरण 
अधिक मिलते हैं। आधुनिक अथंशास्री आथिक योजनाओं को सफलता के लिए 
मुद्रा स्फीति पर ही अधिक बल देते हैं । मुद्रा संकुचन को आवश्यकता तो कभी- 
कमी ही पड़ती है | इसके विपरीत मुद्रा स्फीति एक सामान्य नीति हो गई है । इसके 
फलस्वरूप अब मौंद्रिक विद्वानों के समक्ष यह एक विकट समस्या उपस्थित है कि 
मुद्रा स्फीति की घातक प्रवृति को किस प्रकार रोका जाय | अधिकांश विद्वानों का 
मत है कि मुद्रा स्फीति के प्रश्न को अधिक उत्पादन के द्वारा ही सुलकाया जा 


सकता है ३. 
हे मुंद्रा-असार को रोकने की रीक्याँ-- ये रीतियाँ दो उपायों के रूप में हो 
संकती हैं--वे उपाय जिनसे मुद्रा विस्तार रोका जाए और दूसरे वे जिनसे. उत्पादन 
_.में वृद्धि हो | मुद्रां मात्रा को कम करने के ये उपाय हो सकते है --(१) किसी विशेष 
प्रकार की मुद्रा को रद्द कर दिया जाए या अपरिवत्तंनशील मुद्रा गैरकानूनी घोषित 
होजाए।. क्‍ | 9 जी 
//४ ) वेतन नि 9 93225 % बेंक जमाओं, ब्याज में अनिवार्य कटौती कर दी जाए । 
३ ) घाटे के बजटों की व्यवस्था रोक कर संतुलित बजठ तैयार किए जाएँ. 
ताकि हैं: अेइरव या नई मुद्रा निकासी दूर हो, चलन परिमाण कम हो जाती है । 
( ४ ) नये-नये करों द्वारा सरकार जनता से मुद्रा चलन के कुछ भाग को 
वापस कर सकती है जिससे शेष में जनता के पास कम मुद्रा रह जाती है। यही 
दशा सरकार द्वारा जनता से ऋण लेने से होती है। बचत को प्रोत्साहित करके 
सरकार जितना अधिक ऋण ले लेगी, उतनी ही मुद्रा चलन में कम हो जाती है । 
4५ जता हक द्वारा सोना, प्रतिभू तयाँ तथा अन्य स्वीकृत वस्तुयें बेचना 
प्रारम्म कर दिया जाता है जिससे जनता के पास ये वस्तुयें जमा हो जाती है. ओर 
इनके बदले में मुद्रा सरकार के पास पहुँच जाती है। इस प्रकार समाज में पहले 
की अपेदा पा रह जाती है | वि 
( ३७ कम्पनियों के लाभांश बॉटने पर प्रतिबन्ध लगा देने से भी मुद्रा चलन 
की मात्रा कम हो जाती है । हि ह 
( ७४ बेंक दर में वृद्धि कर देने से केद्धीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार व्यवसाय 
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करने से तथा अन्य वैधानिक नियंत्रणों द्वारा बैंकों की. साख निर्माण शक्ति को 
कम करके भी मुद्रा चलन की मात्रा में कमी की जा सकती है | 

द्वितीय श्रेणी के उपायों के अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि के लिये निम्नाँकित 
प्रयत्न किये ज्ञा ख़कते हैं -- 

*४“) देश के मुख्य-मुख्य उद्योगों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साइन दिया 
जाना चाहिये उदाइरण के लिये कृषि-उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई आदि की सुवि 
धाओं में इंद्धि तथा नये-नये ढंगों, से खेती करने को प्रोत्साइन दिया जा सकता है | 
उद्योगों की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता, करों में छूट, कच्चे मालों, कारीगरों-.... 

था मशीनों की व्यवस्था आदि उपाय किये जा सकते हैं । 

२)“एँसे नवीन.उद्योग सरकार द्वारा चलाये जा सकते हैं जिनको व्यक्तिगत 
_पजीपति चलाते में असमर्थ. हों | नवीन उद्योगों के प्रारम्म करने में एक बात का 
ध्यान रखना आवश्यक है कि इन उद्योगों से उत्तादन में वृद्धि प्रारम्भ से ही हो जानी 
चाहिये नहीं तो लोगों को कार्य अधिक मिलने के फलस्वरूप जनता में मुद्रा चलन 
की मात्रा के बढ़ जाने की सम्मावना रहती हे 

(३ / अयातों को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे देश के अन्दर वस्तुओं 
की मात्रा में वृद्धि हो और साथ-ही-साथ निर्यातों की कमी होनी चाहिये जिससे देश 
की वस्तुयें बाइर न जा सके | 

इन उपायों के अतिरिक्त मुद्रा प्रसार के मुख्य परिणाम--बढ़ती हुई क्लीमत 
स्तर--को रोकने के लिये कीमतों पर नियंत्रण करना भी आवश्यक हो जाता है । 
सरकार को अनिवाय आवश्यक वस्तुओं को बेचने के लिये सस्ती दूकानें खोलनी 
पड़ती हैं | वितरण पर नियंत्रण रखने के लिये राशनिंग व्यवस्था भी लागू करनी 
पड़ती है तथा नियंत्रित प्रणाली के विरुद्ध कार्य करने वालों को कड़े-से-कड़े दंड 
देना पड़ता है । तमी बढ़ते हुये मूल्यों की प्रव्न॒त्ति रोकी जा सकती है । 

आदि देश में मुद्रा चलन को मात्रा कम...रह जाय अथवा वस्तुओं का 
उत्पादन अ्रधिक बढ़ जाय तो मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाती है ओर ऐसी दशा में 
वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं । वस्तुओं के मूल्यों में अधिक गिरावट को _दशा 
भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डालती है | अ्रतः इस दशा को दूर करना भी 
आवश्यक हो जाता है और इसके लिये उपरोक्त वणित उपायों के विपरीत प्रयत्न 
करने पड़ते हैं। मुद्रा संकुचन की अवस्था को रोकने के लिये निम्नांकित उपाय दिये 
[ सकते हैं-- 
) केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर को कम करके तथा प्रतिभूतियों को जनता 
से खरीदकर बैंकों की साख निर्माण शक्ति को बढ़ा सकता है जिससे जनता के पास 


अधिक मुद्रा पहुँच जाती है । 





द््ट मुद्रा एवं अधिकोषण 


( "९ केद्रीय तथा स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय विकास की योजनायें बनाकर 
कार्यदायित् क्षेत्र को बढ़ा सकती है जिससे रोजगार बढ़ जाता है और जनता के 
हाथ में अधिक रुपया पहुँच जाता है । 

(६) आयातों को कम क्रिया जाता है जिससे देश में वस्तुओ्रों की मात्रा अधिक 
न होने पावे । निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे देशी वस्तुओं की माँग 
विदेशों में ४१: हो जाय औ्रौर देशी उद्योग-धन्धों की उन्नति हो । 

( ४7 करों तथा भूमि के लगान आदि में कमी कर दी जाती है जिससे 
जनता के पास अधिक सुद्रा बनी रहे। 

( ५ ) जो उद्योग कीमतों के गिर जाने के कारण चालू रहने में असमर्थ हो 
जाते हैं उनका काम चालू रखने के लिये सरकार विशेष प्रकार से आ्थिक सहायता 
देती है जिससे लोगों को रोजग़ार मिलता रहे और जनता के पास अधिक मुद्रा 
पहुँचती रहे । 

(६ कमी कभी कीमतों को ऊँचा बनाये रखने के लिये पहले से उत्पन्न 
चीजों को नष्ट भी कर देना पड़ता है| अमेरिका में इस प्रकार के उपाय कई बार 
काम में लाये गये । 

इस प्रकार विभिन्न ड्रग़ायों ते,कौरतों में त्थिरता लाने का प्रयत्न किया जाता 
है परन्तु कीमतों की स्थिरता लाने में कुछु कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता 
है। सत्रसे पहली कठिनाई हे कि यह निष्कर्ष निकालना कि थोक अ्रथवा खेर्राज कीमतों 
में किन कौमतों में स्थिरता लाई जाय कठिन हो जाता है । सब प्रकार की कीमतों में 
स्थिरता लाना प्रायः कठिन होता है | और यदि विभिन्न वस्तुओं की तुलनात्मक 
कोमतों को लाने का प्रयत्न किया जाय तो यह और भी कठिन हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त कीमतों को स्थिरता भी कमी-कमी आर्थिक विकास के लिये अधिक उचित 
सिद्ध नहीं होती । ऐसी दशा में उत्पादकों में एक प्रकार की निराशा छा जाती है | 
और कर्भा-कभी कीमतों के परिवर्तन से बहुत पहले आर्थिक जीवन में अस्थिरता 
आ बाती है। इसलिये बहुत से अर्थशास्त्री क्लीमत स्थिर रखने के उद्देश्य को ही 
उचित नहीं समझते | यही नहीं कभी-कभी कीमतों की वृद्धि अथवा कमी देश के 
लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है | उदाहरण के लिये यदि कोमतों में कमी विभिन्न 

प्रकार के आविष्कारों के कारण उत्पादन व्यय में कमी हो जाने से हो रही है तो इस 

" प्रकार को कप्ती को रोकना देश के हित में नहीं होगा | उपरोक्त कठिनाइयों के होते 
हुये भी अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यही मंत है कि प्रत्येक देश को ऐसी ही मुद्रा 
नीति अपनानी चाहिये जो कीमतों में परिवर्तन कम-से-कम करने में सहायक हो सके | 
इंल अथशाक्तियों का यह भी मत है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य तटस्थ मुद्रा की 
स्थापना होना चाहिये। वस्तुओं की मात्रा में कमी और बृद्धि के कारण सामान्य 
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क्रीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को रोकना उचित नहीं है। लाड कीन्स के 
मतानुसार मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय का अधिकतम करना ही होना 
चाहिये। जिस प्रकार वृत्तिहीनता दूर हो सके और पृर्णवृत्ति की स्थिति न हो तब 
तक सस्ती मुद्रा नीति द्वारा क्रीमत स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये | इस प्रकार मुद्रा 
नीति के उद्देश्यों के बारे में अथशार््रियों में काफी मतभेद है | व्यावहारिक दृष्टि से 
तो यही कहा जा सकता हे कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना 
ही होना चाहिये क्योंकि अ्स्थिरता की दशा सदैव चिन्तनीय होती है । आ्िक 
स्थिरता से तात्पर्य प्रगतिशील आर्थिक स्थिरता से हे न कि जहाँ की तहाँ आशिक 
स्थिरता प्रत्येक राष्ट्र को ऐसी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिये जिससे देश के आथिक 
विकास में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे | 


अरतन 


१. द्वव्य के मूल्यों में परिवत्तन का उत्पादन और विवरण पर गम्भोर प्रभाव पडता हे 

ओर यह परिवर्तन अधिक सामाजिक महत्व रखते हें, व्याख्या कीजिए । (आगरा १६७७) 
2... फऋडएीबाए ९४४८एिाए ६96 6०7९८९०६४४. 08 “४6 5०फए 00 ४7079०ए 
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अध्याय ७ 
निदेशांक 
( ॥7065 ऐरिपाश067% ) 


मूल्यों में होने वाले परिवर्त्तनों को मापने के लिए सूची अंकों अथवा निद्दे- 
शांकों ( 90८5 )ए७४४०८:७ ) की सहायता ली जाती है | 


मूल्य निर्देशांकों का अर्थ और महत्व ( १(०४४ंघ8 6८ 77907६॥0० ) 


मुद्रा परिमाण सिद्धान्त मूल्य स्तर परिवर्तन समझाने में चाहे पूण सफल न 

हो पर व्यवहार में मूल्य-स्तर परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है। और इस 
#ष न कद 

मूल्य परिवर्तन के माप कौ आ्रावश्यकता रहती है कि विभिन्न समयों में अथवा 


विभिन्न देशों .मेंबूल्बस्तर में. किस अनुपात में परिवर्तन हुआ । अथवा झुंद्र के 
मूल्य या उसके क्रय शक्ति में किस अनुपात से घटा-बढ़ी हुईं | अर्थशास्त्रियों ने इस 
प्रकार के परिवत्तन को मापने के लिये मूल्य निर्देशांक का सहारा लिया है। मूल्य 
निर्देशांक की सहायता से हम किसी पूर्व काल के मूल्य स्तरों की तुलना उत्तर काल 
के मूल्य स्तर से करते हैं । मूल्य-निर्देशांक वें संख्या हैं. वें संख्या हैं जो एक निर्धारित समय का 
आधार मानकर चुनी हुईं वस्तुओं को कीमतों की तुलना उन्हीं वस्तुओं की किसी 
दूसरे समय पर कीमतों से तुलना करने में उपयोग में लाये जाते हैं। 

इस प्रकार मूल्य निर्देशांक एक ही दृष्टि में विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय 
शक्ति अथवा मूल्य स्तर के परिवतेन प्रकट करते हैं .। प् रा 

व्यवहार में यह देखा गया है कि वस्तुओं के मूल्य का परिवर्तन एक ही दिशा 
में नहीं होता और न एक अनुपात में होता है। उदाहरण के लिये यदि जनवरी 
५3539.94था जनवरी १६५४८ में कुछ वस्तुओं के मूल्य की तुलना की जाय तो इनमें 
से कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ा तथा कुछ वस्तुओं का कम हुआ मिलेगा । मान 
लीजिये गेहूँ, चना, चीनी वू.घी ये चार ही पदार्थ लिये जायें तो हो सकता है कि 
गेहूँ की कीमत १०५८ बढ़ गई हो । चने को कीमत में १५४ की वृद्धि हुईं हो, चीनी 
की कोमत में ५,८इंद्धि हुईं हो, तथा घी की क्रोमत १०१ कम हो गई हो तो ऐसी 
5 कला 2 होते परिक्‍तनों से सामान्य मूल्य स्तर के.ररिवर्ततन का कोई आ्याभास नहीं 
: मिलता। इन परिवर्तनों को इसी रूप में देखने से हम यह नहीं कह सकते कि मुद्रा 
को क्रय शक्ति में जनवरी १६५७ को अपेत्ता जनवरी १६५८ में क्‍या परिवर्तन हो 








निर्देशांक रे 
गया है क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति तीन वस्तुओं में विभिन्न अनुपात से बढ़ी तथा 
एक वस्तु में कम हुईं। ऐसी दशा में तो यही कहा जा सकता है कि सामान्य तौर 
पर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी और न यही कहा जा सकता है कि ; इसकी क्रय शक्ति 
कम हुईं । यह कठिनाई मूल्य निर्देशांक से दूर हो जाती है। उपरोक्त उदाहरण में 
यदि जनवरी १६५७ में गेहूँ की एक निश्चित मात्रा १०० रुपये में मिलती थी वही 
जनवरी श्६्श्८ में ११० रुपये में। १०० रपये का चना ११४ रुपये में, १०० रुपये 
को चीनी /१०५४/रुपये में, १०० रुपये का घी “£ ० रुपये में सिलता है। इस प्रकार 
(६५७)ई० में ये चारों चीजें ४०० रुपये में मिलती थीं उतनी ही जनवरी 
१६५४८ में ४२० रुपयों म॑ मिलीं अर्थात्‌ “१० रुपये की चीज़ के दाम १०५ रुपये 
हो गये। इस आधार पर यह कहा जा सकती है कि सामान्य तौर पर देश के मूल्य 
स्तर में ४ :£ की वृद्धि हो गईं अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति में इतनी कमी हो ग 
उपरोक्त प्रणाली से रुद्रा को क्रय शक्ति के परिवर्तन मापे जाते हैं तथा इसी पद्धति 
को मूल्य-नि्दशांक कहते हैं | 
मूल्य-निर्देशांक निर्माण करने की निस्‍्नांकित दो विधियाँ हैं : 


हक. 


( र्‌ ) सामान्य निः इ्शांक ( (6्पटानं [7065 स्‍पएफऋं८४ ) 

( २ ) भारशील निर्देशांक ( ज०8४६०८१ ]9965 )ए०:४४०८: ) 

सामान्य निर्देशांक निर्माण करने में सबसे पहले इस बात की आवश्यकता 
होती है कि हम उस उद्देश्य को भली प्रकार समर लें जिसके लिये निर्देशांक बनाने 
हैं। क्योंकि उसी के अनुसार वस्तुओं का चयन करना ठीक होगा । यदि इसमें कीमतों 
का ही निर्देशांक बनाना है ये जा है के न पता बहुत सी वस्तुओं का ररना पड़ेगा । और यदि 
निर्देशांक निर्माण का उद्देश्य सीमित हे तो कुछ सीमित विशेष वस्तुओं का चयन 
करना पड़ेगा | उदाहरण के लिये मान लीजिये मिल मजदूरों के वेतन में वृद्धि 
करने की समस्या को हल करने के लिये मूल्य निर्देशांक की आवश्यकता है तो इस 
दशा में उन्हीं वस्तुओं का चयन_ करना उपयुक्त होगा जिन वस्तुओं का उपभोग 
मज़दूरों के द्वारा किया जाता है। यदि इस समस्या को हल करने के लिये घन्नी.ब्मां 
द्वारा उपयोग की जाते वाली _ वरठ॒यं चयन की जायें तो यह ठीक न होगा । इसलिये 
मूल्य निदशांक बनाने के लिये सबसे प्रथम उसके उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक भी है । 
उद्देश्य स्पष्ट होने पर उसके अनुसार, उन वस्तुओं का चयन करना... चाहिये जिनकी 
कीमतों के आधार पर निर्देशांक निकालना है। मूल्य निर्देशांक निर्माण के लिये 
तीसरी बात आधार वर्ष का ख़ुनना है। किस वर्ष को आधार माना जाय जिससे 
अन्य समय को कौमतों की तुलना की जाय। आधार वर्ष ऐसा होना चाहिये कि 
जिसमें कीमतों का चढ़ाव-उतार अधिक न हुआ हो | कोई ऐसी घटना न घटी हों 





७२ मुद्रा एवं अधिकोषण 


णुः 


जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा हो | आधार वर्ष असाधारण 
नहीं होना चाहिये | साधारण तौर पर प्रत्येक देश की सरकार समय-समय पर आधार 
वर्ष निश्चित करती है। भारत में पहले १६३६ आधार वषे माना जाता था। अक 
१६४६ आधार वर्ष माना जाता है | इसके पश्चात्‌ कौमतों का चुनाव आवश्यक है। 
इनका चुनाव निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर निर्भर हे । यदि मुद्रा के मूल्यों में 
परिवत्तन को दिखाना है तो थोक कीमतें अधिक उपयोगी होती हैं । जीवन-निर्वाह 
व्यय के सूचनांक बनाने के लिए फुटकर कोमतें चुनी जानी चाहिए.। ये कीमतें दैनिक 
साप्ताहिक एवं मासिक हो सकती हैं। यह निर्देशांक बनाने वाल्ते की सुविधा एवं 
उद्देश्य पर निर्भर है। पाँचवा निणंय औसत के निर्धारण के संबंध में होता है।' 
सामान्यतया गणित के औसत का उपयोग होता है परंतु कमी-कभी ज्यामितिक औसत 
(0८०घा८संप्त्रो 3ए०८४०९८ ) को भी अपनाया जा सकता है। 


इसके चयन के पश्चात्‌ घूचनांक बनाना सरल हो जाता है। आधार वर्ष के. 
मूल्यों को १०० मान लिया जाता है। अभीष्ट वर्ष की कौमतें निर्देशांक निकालने के. 
लिए रख दी जाती हैं | आधार वर्ष की कीमतों (१००) के संबंधित मूल्य (0:८८ 
7८4६ए८६ ) निकाल लिए जाते हैं और फिर औसत ज्ञात कर लिया जाता है जिससे. 
उच्चावचन का प्रतिशत ज्ञात हो जाता है । 


उदाहरण के लिए निम्न तालिका उपयोगी होगी :-- 
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“5 मार १६२६ ई० की अपेद्या १६५८ में वृद्धि ३४६ प्रतिशत हुई । 
| २) भारशीत्ष सूचनांक (४227६०6 [70665 +एा7०४:७)--प्रत्येक वस्तु, 
का महत्व विभिन्न वर्ग अथवा व्यक्ति के लिए विभिन्न रहता है। अतः सूचानांक बनाते 
समय प्रत्येक वस्तु को उचित महत्व देना चाहिए. और इस प्रकार बनाए, गए, निद्दे- 
शांक भारशोल सूचनांक कहलाते हैं | इस प्रकार इनके बनाने में सामान्य सूचनांकों 
: से कोई विशेष अंतर नहीं है केवल मार या महत्व प्रत्येक वस्तु को दिया जाता है । 





निर्देशांक 
सप्रभाव सूचनांक निकालना 


| 


५ |. १६३६ आधार वर्ष श्६ध८् का वर्ष 
53 है ललित इज रन शक हक मत 
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आओसतन १६३६ के मूल्य की अपेक्षा १६५८ में इन वस्तुओं के मूल्यों में 
२३५"५३८ वृद्धि हुई है अर्थात्‌ रुपए की कोमत में २३२५५३% हास हुआ है | 


निर्देशांकों के निमोण में कठिनाइयाँ 
कक के निर्माण में व्यावहारिक एवं सेद्धांतिक दोनों प्रकार की कठि- 
नाइयाँ हैं प्रथम तो प्रतिनिधि वस्तुओं को चुनना बहुत कठिन है, क्योंकि वस्तुओं 
का प्रयोग तथा उनकी किस्म में परिवत्तंन होता रहता है। यदि आधारिक वर्ष की 
वस्तुओं का ही उपयोग होता है तब तो फल ठीक प्राप्त हो सकते हैं अन्यथा वास्तविक 
परिणाम नहीं निकल पाते। प्रत्येक वस्तु को भार (फ़०2४८) दिया जाता है परंतु यह 
“व्यक्ति ओर समय के अनुसार बदलता रहता है | अतः प्रयुक्त औसत और भार 
(फ़०४४४८ भी अनुमान पर ही आधारित होता है | व्यावह्वारिक कठिनाइयों में मूल्य 
'का एकत्रीकरण आधारिक वर्ष का चुनाव आदि त्रटियों से रिक्त नहीं हे। अतः 


अपषाजाप्रशा है. 2,४39, 4& पथ-भात" 


निर्देशांक इतने सत्य नहीं हो पाते जितने कि सोचे जाते हैं 3.रावंटसन के शब्दों सें मुद्रा 





/.५॥॥/कर अर २ पारावसनप्ा+ ४३१७) 


आर न व्यावहारिक दृष्टि से ही । इतना अवश्य है कि यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 
होते हैं और सतकता रखी जाती है तो प्रत्यज्ञ उपभोग _के ल्लिए उसकी माप उचित 
रीति से की जा सकती है | मार्शल ने मी इसी विचार का समर्थन करते हुए; कहा है 
कि क्रय शक्ति को माप केवल असंभव ही नहीं अपित अविचारणीय भी है।” ये 


के मूल्य परिवत्तनों को ठीक-ठीक नाम लेना न तो सैद्धांतिक दृष्टि से ही संभव है 





४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


एनिर्देशांक केवल आधिक परिवर्त्तनों की केन्द्रीय प्रदत्ति के ही द्योतक होते हैं | उन पर 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए | 


प्रश्त 
[. छडए४9 (967280076, ०0050787८४079 200 एछ५९७ 0६ ॥70 65 ]शृप्रा79९४६ 
0 9४065. (6&/४४ 2. (०७. 7, 957 ) 
३, निरशांकों को कटिनाइयाँ वताइए। 
3. फध्बा: 2४7० ६७6 [7065 पंफ्ा७४४ २ सिंठेज़ ४0० (7८ए [72९[09/60 ९२ 
8८055 ईएए. (46/८ 2. (०/४. 7, 956) 


अध्याय दर 


भारतोय चलन का इतिहास 
( साफ ण गितींशा (प्रार्मठफ ) 


आधुनिक काल से नवीन देशों की अपेक्षा भारतवर्ष एक अत्यन्त प्राचीन 
देश है, जो भृतकाल में अपनी आर्थिक व अपनी श्रौद्योगिक व व्यापारिक उन्नति 
के लिये प्रसिद्ध रहा है | कोई भी देश बिना मुद्रा के व्यापारिक उन्नति नहीं कर 
सकता । अतः भारतवर्ष में सिक्कों का चलन अति प्राचीन काल में भी पाया जाता 
है। वेंदिक, पौराणिक, बौंद्ध तथा मुसलिम कालीन साहित्य में कह्दीं-न-कहीं मुद्रा के 
उपयोग का वर्णन आता है | अध्ययन की दृष्टि से भारतीय मुद्रा का विवरण सन्‌ 
श८7३५४ ई० से किया जा सकता है| इस समय इस देश में विभिन्न प्रकार के सिक्कों 
का चलन था । देश जितने राज्यों में विभाजित था उतने प्रकार के ही सिक्कों का 
चलन था । सिक्कों में मारी विवेघता थी । उनके रूप, मूल्य, वजन तथा शुद्धता में 
अधिक अन्तर होता था जिससे व्यापार में भारी असुविधा होती थी । 


सन्‌ १८३४ ३० में जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी में अपने अधिकृत क्षेत्रों में 

एक ही सिक्के के चलन का प्रयत्न किया यहाँ पर सोने व चाँदी दोनों प्रकार के 

सिक्के विधिग्राह्म थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने १६५ ग्रेन शुद्ध चाँदी के तौल में 
श्य० ग्रेन अथवा एक तोला वाले चाँदी के रुपये को प्रामाणिक सिक्का घोषित कर 

दिया। सिक्‍के का स्वतंत्र मुद्रण रक्खा गया | इस ग्रकार श्८१५ ई० में भारतवर्ष में 

रजतमान के रूप में एक धाठुमान स्थापित किया गया। इस समय से सोने के रुपये 

की कौमत चाँदी के स्वर मूल्य के अनुसार निर्धारित होने लगी। सन्‌ श्य६४ ई० में 
भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य एक रुपया बराचर २ शिलिंग के रक्खा गया परन्तु चाँदी 
की पूर्ति में अधिकता के कारण तथा कुछ देशों में रजतमान की समाप्ति के कारण चाँदी 
'को माँग कम होने से इसकी कीमत में गिरावट प्रारम्म हुईं, यहाँ तककि श्८ू६२ ई० 
में एक रुपये की कीमत केवल १ शिल्लिंग ३ पेंस रह गई | चाँदी की स्वर्ण में कौमतों 
' के गिर जाने के कारण देश में चाँदी के आयात में वृद्धि हुई और स्वतन्त्र मुद्रण 
अणाली के कारण देश में मुद्रा प्रसार अधिक हो गया | क्रीमतें बढ़ने लगीं | विदेशी 
व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । विदेशी पूंजी का आयात कम हो गया जिससे 
देश के औद्योगिक विकास में बड़ी कठिनाई होने लगी । इधर सरकार को प्रति वर्ष 


७६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


अंग्रेजी सिक्कों में पर्याप्त घन-राशि ( प्ु०७८ 02४४+2०७ ) के रूप में भेजनी पड़ती 
थी | स्वर्ण में रुपये की क़ीमत गिर जाने से अधिक रुपयों की आवश्यकता होने 
लगी जिसके कारण सरकार को करें में वृद्धि करनी पड़ी और भारत सरकार 
को अपने बजट के सन्तुलन में कठिनाई अनुभव होने लगी । 

उपरोक्त कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक सुझाव देने के हेतु १८६२ 
ई० में लाड इशल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गईं जिसे निम्न प्रस्तावों 
पर सुकाव देने का आदेश दिया गया-- 


(१) क्‍या भारत में चॉाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण समाप्त करके स्वर्ंमान ग्रहण 
कर लिया जाय ! 

(२) कया भारत में सोने के सिक्के चालू किये जायें ! 

(३) क्‍या रुपये की ८८:४४ ( स्टलिंग विनिमय ) दर घटाकर १ शिलिंग 
६ पेंस कर दी जाय | समिति ने इस समस्या पर मली भाँति विचार करके निम्नांकित 
दो सुझाव दिये-- 


(१) चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर देना चाहिये और सरकार चाँदी के 
रुपयों के दालने का काम स्वयं अपने हाथ में ले ले । 

(२) सरकारी ख़जानों में सभी प्रकार के लोकदायित्वों के भुगतान में सोना 
१ शि० ४ पेन्स प्रति रुपये की दर से स्वीकृत किया जाना चाहिये | 

भारतीय सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये सन्‌ १८६ हे 
ई० में भारतीय मुद्रण ऐक्ट पास किया इसके अनुसार चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण समात्त 
कर दिया गया तथा उसको विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स प्रति रुपये कर दी गई ॥ 
रुपये को यह कीमत कुछ समय को छोड़कर १६१६ ई० तक प्रायः स्थिर बनी रही । 

सन्‌ १८६८ ई० में भारत में पूर्ण स्वएमान स्थापित करने के औचित्य को 
निश्चित करने के लिये सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की 
गई | इस समिति ने निम्नांकित सुझाव दिये-- 

(१) भारत में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होना चाहिये । 

(२) सोने का स्व॒तन्त्र मुद्रण होना चाहिये। और ब्रिटिश सावरन को 
अपरिमित विधिशआ्य मुद्रा घोषित कर देनी चाहिये। 

(३) रुपया सांकेतिक सिक्का होते हुये. भी अपरिमित विधिग्राह्म बना रहे । 
और उसकी विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स बनी रहनी चाहिये । | 

(४) भारतीय सरकार को विदेशी भुगतानों के लिये पर्याप्त स्वर्ण कोष रखना 
चाहिये । और कया के मुद्रण पर जो लाम प्राप्त हो उसे सोने में एक विशेष सुर- 
छित कोप के रूप में रखना चाहिये जो अन्य प्रकार के कोषों से सवथा पृथक रहे । 


भारतीय चलन का इतिहास ७9 


भारतीय सरकार ने प्रायः सभी सिफारिशों को ल्वीकार कर लिया, केवल सोने 
के सिक्‍कों का स्वतन्त्र मुद्रण वाला प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया | इस प्रकार सन्‌ 
१८६६ ई० से इस देश में निम्न विशेषताओं वाला मौद्रिक मान स्थापित किय 
गया -- 

(१) देश के अन्तगंत स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का न होना | 

(२) देश की आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये रुपयों का स्वर्ण में परिवर्तन 
न करना | 


(२) भारतीय सरकार द्वारा रुपये के बदत्ने मं एक निश्चित विनिमय दर पर 
विदेशों को सोना भेजने की व्यवस्था करना | 


(४) इस ग्रसार की व्यवस्था को सफल बनाने के लिये स्वक्षित कोषों के 
'एक आवश्यक भाग का इंगलेंड में रक्खा जाना । 

उपरोक्त मोंद्रिक मान देश के लिये हितकर सिद्ध नहीं हुआ । भारत में इसकी 
'कड़ी आलोचना की गईं तथा इस विषय पर भारतीय सरकार व भारत सचिव के 
बीच गहरा मतभेद भी था। अतः १६१३ ई० में इस समस्या को सुलभाने के लिये 
मिरटर चैम्बरलेन की अध्यक्षता में एक अन्य कमीशन की नियुक्ति की गई जिसने 
'निम्नांकित प्रमुख सुझाव दिये-- 

(१) स्वर्ण विनिमय मान के रूप में मारतीय मौद्रिक मान चालू रखा जाय | 

(२) भारत में सोने के सिक्कों का मुद्रण आवश्यक नहीं है । 

(३) स्वणु-निधि में वृद्धि होनी चाहिये और उसे लन्दन में ही रकक्‍्खा जाना 
चाहिये। 

(४) पत्र-मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने के लिये स्व मुद्रा के 
स्थान पर सोने के उपयोग को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। 

(५) स्वरशंमान की रजत शाखा को बन्द कर देना चाहिये और भारतीय 
-सरकार को विनिमय दर को गिरने से बचाने के लिये १ शिक्षिंग २३३ पेन्स प्रति 
रुपयों की दर पर भारत में लन्दन पर बिल बेचने चाहिये। भारतीय सरकार इन 
सिफारिशों को लागू भी नहीं कर सकी कि प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। 


प्रथम महायुद्ध कात्न में मारतीय चल्न 


युद्ध के प्रारम्म होते ही सम्पूण देशों के साथ हो साथ व्यापार तथा व्यवस्पयों 
में अनिश्चितता आना प्रारम्भ हो गया | विनिमय दर कम होने लगे | लोग सेविंग्ज़ 
बैंक से अधिक तादाद में अपना रुपया निकालने लगे और पत्र-मुद्रा को रुपये के 
सिक्कों अथवा सोने में बदलने लगे | यहाँ तक कि थोड़े समय में दस करोड़ रुपये 
के मूल्य की पत्र-सुद्रा कोषागार को लौदा दी गयी तथा भारत सरकार को उसके 


्प मुद्रा एवं अधिकोषण 


लिये १८ लाख पौंड की कीमत का सोना देना पड़ा | विवश होकर भारतीय सरकार 
ने व्यक्तियों को सोना देना बंद कर दिया और इस प्रकार कुछ काल के लिये स्वरण- 
मान स्थगित हो गया। नोटों को रुपयों में बदलने पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये । 
नोटों के प्रचलन में मारी वृद्धि हुई। सन्‌ १६१६ ई० में युद्ध तो समाप्त हो गया 
परन्तु यद्धकालीन मौद्रिक कठिनाइयाँ वैसी ही बनी रहीं | चाँदी का मूल्य बराबर बढ़ता 
गया और नोटों को चाँदी में बदलना कठिन हो गया। अतः मौद्रिक सम्बन्धी 
जाँच के लिये बैर्िंगटन की अध्यक्षता में १६१६ ई० में मुद्रा प्रणाली में सुधार के 
सुझाव देने के लिये एक नई समिति नियुक्त को गई । इस समिति के मुख्य सुकाव 

निम्नांकित थे-- 
. १ ) रुपये की विनिमय दर एक रुपया बराबर दो शिलिंग के स्थापित 


की जाय | 
(१ ) सावरन के बदले में रुपये देने का सरकारी उत्तरदायित्व समाप्त कर 


दिया जाय | 
३ ) स्वणुकोषों का अधिक से अधिक आधा भाग भारत में रकखा जाय 
तथा शेष इंगलेंड में | 
( ४) भारतीय पत्र-ुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिये देश में: 
अनुपातिक निधि प्रणाली ग्रहण को न्ञाय तथा पत्र चलन विश्वासाश्रित भाग कुल्लः 
चलन के ६०४८ से अधिक नहीं रहना चाहिये | 
(५ ) भारत में स्वर्ण के आयात तथा निर्यात का सरकारी नियंत्रण 
समाप्त हो जाना चाहिये और रुपये की विनिमय दर स्टरलिंग के स्थान पर स्वर्ण में: 
नियत की जानी चाहिये । 
सन्‌ १६२० ईं० में एक भारतीय मुद्रण संशोधन ऐक्ट पास किया गया जिसके. 
अनुसार बंबिंग्टन समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली गई | मारत सरकार. 
ने विनिमय दर को एक रुपया बराबर दो शिलिंग पर बनाये रखने का प्रयत्न किया 
परन्तु इससे सरकार को बड़ी हानि हुई तथा प्रयत्न सफल न हो सका क्‍योंकि बाजार 
में चांदी की कीमत २ शिलिंग सोने से अधिक थी। भारत का व्यापाराशेष प्रतिकूल 
हो गया क्योंकि उच्च विनिमय दर के कारण निर्यात व्यापार में काफी कमी हो गई । 
सरकार के सभी प्रयत्न असफल होने के कारण सरकार ने विनिमय दर के नियंत्रण 
की नीति लाग दी। इसके फलस्वरूप सन्‌ १६२० ई० तक विनिमय दर गिर कर १ 
शिक्षिंग ५ _पस रह गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने बैंबिग्टनः ,. 
स्मिथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके भूल की । 
हल्टन यंग कमीशन--सन्‌ १६२५ ई० के अन्त तक इगलैंड में स्वर्णमान 
फेर स्थापित हो गया। इके कारण रुपये की विनिमय दर स्टरलिंग तथा सोने दोनों 
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में १ शि० ६ पेन्स के बराबर हो गई | इसलिये भारतीय सरकार ने रुपये की विनिमय 
दर फिर से निश्चित करने के लिये इसी समय हिलटन यंग की अध्यक्षता में एक 
नवीन समिति नियुक्त को | इस समिति के निम्नलिखित मुख्य सुझाव थे-- 

(१) भारतीय सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण विनिमय मान को समाप्त करके 
स्व पाट मान स्थापित करना चाहिये क्‍योंकि तभी जनता का विश्वास मारतीय 
चलन में पूर्ण रूप से हो सकता है । 

(२/ रुपये को विनिमय दर स्टरलिंग व स्वर्ण में १ शि० ३ पेन्स तक स्थिर 
को जानी चाहिये | 

(३) चलन तथा साख पर नियंत्रण रखने के लिये भारतवर्ष में भी एक 
केन्द्रीय बेंक की स्थापना की जानी चाहिये | इस बेंक को पहले २५ वर्ष के लिये नोट 
निर्गममन का एकाधिकार दे दिया जाना चाहिये | ये नोट अपरिमित विधिग्राह्म तथा 
भारतीय सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त होने चाहिये। इन कागजी नोटों के बदले में 
जनता को रुपये के सिक्के प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार न हो फिर भी व्यवहार 
में उन्हें पत्र-म॒द्रा के बदले में चाँदी के रुपये प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी 
चाहिये। 

(४) स्वणंमान निधि तथा पत्र चलन निधि को अलग-अलग रखने की प्रथा 
को समाप्त करके इन दोनों कोषों को मिला देना चाहिये । 

(५) भारत सरकार द्वारा निर्गयमित एक रुपये वाले नोट प्रस्तावित केन्द्रीय बेक 
द्वारा फिर से निकाले जाने चाहिये | 

उपरोक्त सिफारिश समिति के अधिकांश सदस्यों की सिफारिश थीं। कुछ 
सदस्यों ने विशेषकर श्री पुरषोत्तमदास ठाकुरदास ने इन सिफा रिशों का विरोध किया 
था। परन्ठ भारतीय धारा सभा ने बहुमतीय सुझाव को स्वीकार करके सन्‌ १६२७ 
ई० से एक करंसी बिल पास कर दिया। उपरोक्त सुझावों में विनिमय दर पर ही 
बहुत विवाद चला और सेद्धान्तिक दृष्टि से इस विवाद का कुछ ज्ञान होना आवश्यक 
प्रतीत होता है। १ शि० ६ पें० की दर के पक्त में निम्नांकित मुख्य तक दिये 
गये थे-- 

(१) १ शि० ६ पँं० की दर विगत दो वर्षो से स्थिर थी जिससे यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि यही दर मारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं के द्वारा 
निर्धारित होकर प्राकृतिक दर हो गई थी । ह 

(२) इस दर पर आन्तरिक कीमत स्तर, उत्पादन व्यय तथा अन्य अर्थ 
व्यवस्था का समायोजन हो चुका .था । इस दर में परिवर्तन करने से उपरोक्त सन्ठ॒ललन 
बिगड़ सकता था। 


(३) इससे नीची दर स्थापित करने से केन्द्रीय तथा [परान्तीय सरकारों के बजट 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । विशेषकर होम चाजँज़ के रूप में भारतीय सरकार को 
पहले से अधिक रुपया इंगलेंड भेजना पड़ता । आर यह तभी सम्भव था जब अधिक 
कर लगाये जायें | इस प्रकार इससे नीची विनिमय दर से जनता के कर भार में वृद्धि 
का भय था | 

(४) कम विनिमय दर पर विदेशी बस्तुयें भारत में महँगी पड़ेगी जिससे 
जनता को भोग में कठिनाई होगी | 

उपरोक्त तक के विरुद्ध ! शि० ४ पे 
दिये गये थे-- 

(१) रुपये की विनिमय दर १ शि० ४ पेंन्स गत बीस वर्षों से चली आ रहो 
थी |अतः १ शिं० ६ पें० के स्थान पर १शि० ४ पेन्स वाली विनिमय दर ही अधिक 
प्राकृतिक थी । 

(२) इस समय भारतवर्ष में कीमत स्तर १६१४ के समान थी जब कि 
विनिमय दर १ शि० ४ पें० थी | इसलिये इस समय भी विनिमय दर १ शि० ४ पें० 
होनी चाहिये | १ शि० ६ पें० की दर कृत्रिम ही कही जा सकती थी क्योंकि इस पर 
कीमत स्तर, उत्पादन व्यय तथा आर्थिक जीवन में सन्तुलन नहीं हो पाया था । 

(३) ऊँची विनिमय दर से विवेचनात्मक उद्योग संरक्षण के लाभ समाप्त हो 
जायेंगे | विदेशी वस्तुओं की कीमतें इस देश में कम हो जाने के कारण यहाँ के 
उद्योग विकसित न हो सकेंगे । 

(४) ऊँची दर से भारतीय निर्यात में कमी पड़ेगी क्योंकि भारतीय वस्तुओं 
की कीमते विदेशों में अधिक हो जायेंगी जिससे व्यापाराशेष भारत के प्रतिकूल हो 
सकता है । 

(७) १ शि० ६ पें० के दर में यह भय था कि यह दर केवल सोने का निर्यात 
करके हीं स्थित किया जा सकता था और इससे देश के स्वर कोषों में भारी कमी हो 
जाने को आशंका थी। इसके साथ ही साथ ऊँची विनिमय दर से अदृश्य मुद्रा प्रसार 
की सम्भावना होती है जो देश के लिये अहितकर होती है। 

भारतीय सरकार ने विरोधियों के तक॑ पर विशेष ध्यान न देकर बेहुमतीय 
सुझाव को स्वीकार करके १६२७ के बिल के द्वारा रुपये की विनिमय दर १ शि० 

* ९ पैँ० निर्धारित कर दी यद्यपि इस दर को बनाये रखने के लिये भारत सरकार को 
इंगलेंड में स्टरलिग ऋण भी लेना पड़ा था-। 
रिज़र्द बेंक 
हिलटन यंग कमीशन ने देश में केन्द्रीय बैंक के कार्य करने के लिये रिज़र्व 


नस के पक्ष में निम्नलिखित तक 
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जैक के स्थापना की सिफारिश की थी। भारतीय सरकार ने सन्‌ १६२७ ई० में इस 
विचार को स्थगित कर दिया परन्तु १६३४ ई० में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व 
बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया | इस ऐक्ट के अनुसार १ अप्रैल सन्‌ 
१६३५ ई० को रिजर्व तक की स्थापना हो गई | 

प्रारम्भ सें यह बक एक अंशधारी बेंक था, जिसकी आंशिक पंजी ५ करोड़ 
रुपयों की थी और जो १०० रुपये के अशों में विभाजित की गई थी | सुविधा के 
लिये देश पाँच भागों में बॉँदा यया था: बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंगून | 
बअह्मा के प्रथक हो जाने के पश्चात्‌ चार ही क्षेत्र रह गये | इनमें से बम्बई क्षेत्र में 
ही अंशों का केन्द्रीयकरण अधिक रहा। बंक का कार्यभार एक सेन्‍्ट्रल बोर्ड आफ 
डायरेक्ट के द्वारा चलाया जाता था। इस बोर्ड के सदस्य एक गवर्नर, दो डिप्टी 
गवेनस तथा दस डायरेकटर्स व एक सरकारी आफिसर होता था। प्रत्येक क्षेत्र एक 
स्थानीय बोड होता था, जिसके सदस्य तीन मनोनीत व्यक्ति होते थे। राष्ट्रीयक्रण 
से पहले केन्द्रीय बोडे में सोलह सदस्य होते थे और न्षेत्रीय बोड के आठ सदस्य 
अधिक होते थे | 

जहाँ तक रिजुव॑ बैंक के कर्तंब्यों का प्रश्न है अन्य केन्द्रीय बैंकों की माँति पत्र- 
मुद्रा की निकासी का एकाधिकार रिजवं बेंक को प्रदान कर दिया गया और भारतीय 
मौद्रिक इतिहास में प्रथम बार भारतीय चलन पद्धति, साख नियंत्रण, एवं मुद्रा संचा- 
लन एक ही मौद्विक संस्था (रिजवे बेंक) को सौंप दिया गया । पत्रमद्रा चलन कोष, 
स्वणंकोष तथा अधिकोषण कोष इन तीनों का केन्द्रीयकरण कर दिया गया तथा 
रुपये की विनिमय दर के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व भी रिजव बंक को सौंप दिया 
गया । रिज्ञ्व बैंक ने अपने सम्पूर्ण कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया | १६४६ 
ई० में रिजव बेंक का राष्ट्रीयकरण किया गया | अ्ंशधारियों को मुआवज्ञा दे दिया 
गया । राष्ट्रीयकरण से इसकी कार्य प्रणाली में कोई विशेष परिवत्तन नहीं हुआ | 

रिजवं बेंक की स्थापना होते ही अमेरिका ने अधिक मात्रा में चाँदी खरीदना 
प्रारम्म कर दिया था। इससे चाँदी के मूल्य में इृद्धि हुई ओर भारत सरकार ने 
संकटकालीन अवस्था के लिये एक-एक रुपये के नोट छापने का विचार कर लिया 
परन्तु १६३६ ई० में ही चाँदी के भाव गिर गये और सन्‌ १६६६ ई० तक चाँदी 
का सरलता से निर्यात होता रहा | १६३६ ई० से द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के 
कारण मारतीय चलन में विशेष परिवत्तन हुये | पर इससे पहले सन्‌ १६२१ ई० 'में 
इं गलेंड द्वारा स्वर्ंमान का परित्याग॑ करने पर भारतीय मुद्रा प्रणाली पर भी काफी 
प्रभाव पड़ा | इसका उल्लेख करना भी आवश्यकीय है | स्वर्णमान के स्थगित करने 
के फलस्वरूप स्टरलिंग का मूल्य स्वर्ण में कम होने लगा। चेंकि भारतीय रुपया 
स्टरलिंग से सम्बन्धित कर लिया गया था इसलिये भारतीय रुपये का स्वर्णमूल्य 


पर घुद्रा एवं अधिकोषण 


भी शीघ्रता से कम होने लगा । इस मूल्य पतन को रोकने के लिये भारत सरकार ने 
विनिमय नियंत्रण लागू किया । परन्तु जनवरी सन्‌ १६३२ के अन्त तक ही विनिमय 
नियंत्रण को समाप्त कर देना पड़ा | इस काल की सबसे बड़ी विशेषता अधिक मात्रा 
में सोने का निर्यात रही है | प्रथम वर्ष में ही लगभग ५० करोड़ रुपये का सोना 
देश के बाहर चला गया । सोने का भाव रपये में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । परि- 
णामस्वरूप सोने के निर्यात में भौ इृद्धि होती रही | सन्‌ १६३८ के मध्य तक लगभग 
३५० करोड़ का सोना देश से बाहर चला गया था। इस स्वर्ण निर्यात के सम्बन्ध 
में इस समय बहुत मतभेद रहा । राष्ट्रीय विचारधारा के लोग इतनी अधिक मात्रा 
में स्वर्ण निर्यात को देश के लिये अहितकर समभते थे । उनके विचार से भविष्य 
में केन्द्रीय बैंक की स्थापना के साथ-ही-साथ भारतीय मुद्रा चलन को सुदृढ़ बनाने के 
लिये स्वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी । यदि स्वण इतनी मात्रा में बाहर चला जायगा 
तो भविष्य में स्वयं कौ कमी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त जब संसार के अन्य 
देश स्वर्ण एकत्रित करने में लगे हुये हैं उस समय मारत को सोने का निर्यात करना 
उचित प्रतीत नहीं होता । अतः इस विचारधारा के लोगों ने भारतीय सरकार को 
स्वर्ण निर्यात पर रोक लगाने की माँग की, परन्तु भारतीय सरकार ने इस पर कोई 
ध्यान ही नहीं दिया वरन्‌ स्व निर्यात को आवश्यक तथा उचित समझा। सरकारी 
मत के समथकों का कहना था कि भारतवर्ष में सैकड़ों वर्षों से सोना बाहर से इकट्ठा 
हो रह है। यदि कुछ समय के लिये इसका निर्यात हो जाय तो कोई हानि नहीं ! 
साथ-ही-साथ इस समय सोने के बेचने से मारतीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। 
क्योंकि सारा सोना सस्ते दामों पर खरीदा गया था बढ़ती हुई कीमतों का लाभ 
उठाने से जनता को वंचित करना ठीक नहीं हे | अन्त में इस अवसाद काल में 
व्यापारशेष में संतुलन स्थापित रखने के लिये स्वर्ण निर्यात आवश्यक है | इस तर्क; 
के आधार पर सरकार ने स्वण निर्यात में किसी प्रकार की बाधा डालना उचित 
नहीं समझा । यह अवश्य है कि यदि रुपये की विदेशी क्लीमत स्वतन्त्र रूप से निर्धा- 
रित होने दो जाती तो भारतीय सोना इतनी अधिक मात्रा में विदेशों में न जाता । 
परन्तु ऐसा न हो सका । १६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध के कारण परिस्थितियाँ ही 
बदल गई और स्वर का निर्यात मी कम होने लगा | 


अरन 
3 प्रथम मशयुद्ध कालीन भारतीय चलन की दशा का वर्णन कीजिये । 


अध्याय € 


भारतीय चलन का इतिहास ( क्रमशः ) 


द्वितीय महायुद्ध तथा भारतीय चलन 

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में भारतीय चलन की निम्नलिखित विशेषतायें 
थीं--- 

(१) भारतीय प्रामाणिक सुद्रा रपया था । 

(२) रुपये के सिक्के, नोट तथा अठन्नी के सिक्के असोमित विधिग्राह्य थे] 

(दे) उपरोक्त सिक्‍कों के अतिरिक्त देश में चाँदी तथा गिलट की चवतन्नियाँ 
दोश्नन्रियाँ तथा इकन्नियाँ और ताँबे के पेसों का प्रचलन था | 

(४) देश का चलन स्टरलिंग विनिमय मान पर आधारित था तथा रुपये 
स्टरलिंग को विनिमय दर एक रुपया बराबर एक शि० ६ पंस के थी | 

(५) सितम्बर सन्‌ १६३६ इं० में १८०"६ करोड़ रुपयों की पत्रम॒ुद्रा प्रचलित 
थी । 

युद्ध प्रारम्म होते ही देश में उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार हुआ | 
कृषकों की आर्थिक दशा में पर्यात्र सुधार होने लगा | औद्योगिक तथा व्यापारिक 
प्रगति तथा मूल्य स्तर के ऊंचे होने के कारण मुद्रा की माँग में काफी वृद्धि हुई और 
इसके साथ-ही-साथ रुपये के सिक्‍के प्रचलन से शनेः शनेः निकलने लगे | अतः 
एक-एक रुपये के नोट चालू किये गये। कुछ समय के पश्चात्‌ विशेपकर फ्रांस की 
पराजय के पश्चात्‌ जनता में मारतीय पत्रनुद्रा के प्रति विश्वास कम होने लगा | 
इसके फलस्वरूप लोगों ने पन्नम॒द्रा को रुपयों में परिवर्तन करना प्रारम्म कर दिया, 
यहाँ तक कि करीब ५ करोड़ रुपये के नोट प्रति सप्ताह परिवर्तित किये ज्ञाने लगे | 
ओर यह अधिकांश रुपया ग्रचलन में न रह कर संचित कोप में जाने लगा | इस 
दोष को दूर करने के लिये १५ जून सन्‌ १६४० को भारत सरकार ने एक ब्ध्यादेश 
द्वारा रुपयों का व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में जभा 
करना दंडनीय बना दिया | 

फिर भी चाँदी के सिक्कों की माँग इतनी अधिक बनी रही कि भारतीय 
टकसालें इस माँग को पूरा करने में असफल रहीं। इसके फलत्वरूप बाज़ार में चाँदी 
के सिक्कों की कीमत नोटों से अधिक हो गई तथा रुपये के सिक़कों व छोटे-छोटे 
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सिक्कों की भारी कमी पड़ने लगी। १६४२ व ४र में तो छोटे-छोटे सिक्कों की 
इतनी अधिक कमी हो गई कि विभिन्न शहरों में पोस्टकार्ड तथा टिकट छोटे-छोटे 
सिक्कों का कार्य करने लगे। जनता को बहुत असुविधा होने लगी। इस अखुविधा 
को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा विधान के अन्तर्गत छोटे-छोटे 
सिक्कों का संचय करना दंडनीय घोषित कर दिया | साथ ही साथ इन सिक्कों को 
पूर्ति बढ़ाने के लिये बम्बई तथा कलकत्ते की टकसालों में पैसों का ढालना प्रारम्भ 
किया गया | छोटे सिक्कों की दलाई के लिये लाहौर में एक नई टकसाल की स्थापना 
की गई | गिलट का अधन्ना चालू किया गया। इकन्नी तथा दोअन्नी में गिलट कौ 
मात्रा बढ़ा दी गई | पैसे का सिक्का छेद वाला तथा छोटा कर दिया गया। छोटे छेद 
वाले पैसों की योजना प्रायः असफल रही क्योंकि जनता इन पैसों का अन्य रूप से 
प्रयोग करने लगी और सरकार को इन पैसों का दालना बन्द कर देना पड़ा। तेज़ी 
के साथ छोंटी कीमत के सिक्के निकालने के कारण धीरे-धीरे छोटे सिक्कों की कमी 
दूर हो गई। 
चाँदी के रुपयों की समस्या हल करने के लिये रिज़ बैंक ने एक रुपये का 
नोट निकाला, उसे अपरिमित विधि ग्राह्य घोषित किया तथा उन्हें चाँदी के रुपयों में 
बदलने का कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया । इसके अतिरिक्त चाँदी की 
बचत करने के लिये देश में प्रचलित सभी चाँदी के सिक्‍कों की प्रामाणिक शुद्धता 
कम कर दी गई। चवन्नी अठन्नी तथा रुपये की शुद्धता ३३ से घटाकर 2 कर दी 
गई । चाँदी के पुराने रुपयों का प्रचलन बंद कर दिया गया। ११ अक्तूबर सन्‌ 
१६४० के आदेशानुसार महारानी विक्टोरिया के रुपयों व अठन्नियों का विदुद्री- 
करण कर दिया गया | नवम्बर सन्‌ १६४१ में एडबर्ड के रुपये तथा अठब्नियाँ भी 
बंद कर दी गई | १ नवम्बर १६४३ से जा पंचम तथा जाज षष्ठम की ३३ 
शुद्धता वाली अठन्नियाँ व रुपये भी बंद कर दिये गये और इनके स्थान में चाँदी की 
कम मात्रा वाले नवीन सिक्के चलाये गये। 
इस ग्रकार द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप भारत की मुद्रा प्रणाली में 

अविश्वास तथा अपर्यात पूर्ति के घक्कों का सरकार ने सफलतापूर्वक निराकरण कर 
दिया । परन्तु चलन तथा साखमुद्रा का अत्यधिक विस्तार और उसके कारण उत्पन्न 
 शेने वाली कौमत इद्धि रोकने में सरकार असफल रही | वास्तव में इस दिशा में कोई 

प्रयत्न मी नहीं किया गया | अत्युत इस काल में सरकार की सामान्य नीति अधिक से 
अधिक पत्र हर लक उद्रा व्यय को पूरा करना था। अतः पत्रमुद्रा तथा साख 
मुद्रा बराबर बढ़ती ही चली गईं | इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर भी बराबर ऊँनचा होता 
गया। १६४३ ईं० से देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि 
उड्रा स्कीति को दूर करने के लिये सरकार ने जनता से ऋग लेना तथा नये नये कर 


लगाना प्रारम्म कर दिया | फिर भी इन दोनों कार्मों में सरकार असफल रही | न तो 
मूल्य स्तर बढ़ने से रूक सका और न जीवन निर्वाह व्यय ही कम हुआ। 

यद्यपि मूल्य स्तर की वृद्धि होने के बहुत से कारण थे परन्तु प्रमुख कारण 
चलन तथा साख मुद्रा का अत्यधिक विस्तार ही था| युद्ध काल में चलन को कुल 
बृद्धि ११६८ ४ ६४ करोड़ रुपया थी जिसका ८२.५४/८ प्रतिशत पत्रमुद्रा की इंद्धि 
११.८ रुपये के सिक्कों की वृद्धि तथा ५*६ प्रतिशत के लगभग छोटे सिक्कों की मात्रा 
की बृद्धि के कारण हुआ था| १६३६ ई० में नोटों की चलन १८० करोड़ रुपयों के 
बराबर था | यह चलन १६४५ ६० में बढुकर १०३४ करोड़ रुपयों के बराबर हो 
गया । इसी प्रकार १६३६ ईं० मे मूल्यांक को यदि हम १०० मान लें तो १६४४ ई० 
में यही मूल्यांक बढ़कर २४० हो गया । 

जहाँ तक विनिमय दर का सम्बन्ध है नियंत्रण होने के कारण विनिमय दर 
में कोई विशेष परिवत्तन नहीं हुआ यद्यपि मारत का व्यापाराशेष निरंतर अनुकूल ही 
बना रहा और यह अनुकूलता बढ़ती ही गई | सन्‌ १६३८ व हे६ इं० में व्यापारा- 
शेष की अनुकूलता श्८ करोड़ रुपये के लगभग थी, जो १६४३ व ४४ ईं० में ६१ 
करोड़ के लगभग हो गई | इस अनुकूल व्यापाराशेष के बदले में भारत को नतो 
सोना प्राप्त हुआ और न वस्तुयें ही | इसके बदले में बृटिश सरकार ने स्टरलिंग प्रति- 
भूतियाँ दी जिनका उपयोग रिजर्व बेंक के द्वारा निधि के रूप में किया गया जिसके 
आधार पर देश में पत्र मुद्रा का विस्तार किया गया। 

युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण सरकार को विनिमय नियंत्रण करना पड़ा, 
अतः भारत रक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत भारतीय सरकार ने सिक्कों, घातुओं, प्रति- 
भूतियों तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसायों के नियंत्रण का सारा भार रिज्व 
बैंक को सौंप दिया। प्रारम्भ से ही कड़ा विनिमय नियंत्रण लायू कर दिया गया । 
विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिये केवल कुछ भारतीय सम्मिलित पुँजी बैंकों तथा 
विदेशी बेंकों को लाइसेन्स दिये गये । 

युद्धकालीन विनिमय नियंत्रण की मुख्य विशेषतायें निम्नांकित थौं-- 


(१) साधारण तौर पर साम्राज्य देशों की मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर कोइ 
प्रतिबन्ध नहीं था | 

(२) साम्राज्य के बाहर के देशों की मुद्रा के क्रब-विक्रेय पर कठोर निर्यत्रण 
लगाया गया | 

(३) यात्रा व्यय तथा व्यक्तिगत भुगतानों के लिये यथासम्मव सुविधा प्रदान 
को जाती थी। 

(४) विदेशी विनिमय व्यवसाय समय-समय पर लंदन द्वारा घोषित विनिमय 
दरों के आधार पर किया जाता था । 
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(५) रुपये की विनिमय दर श्य पेंस पर ही स्थिर रक्खी गईं | 

(६) रिज़व बेंक की आज्ञा के बिना विदेशों से प्रतिभूतियाँ खरीदना अथवा 
उनका निर्यात करना रोक दिया गया था । 

(७) विनिमय नियंत्रण के दृष्टिकोण से कामनवेल्थ देशों को एक स्टरलिक्ष 
के ज्षेत्र में मान लिया गया था और इस क्षेत्र के मीतर कोषों के हस्तांतरण पर कोई ' 
प्रतिबन्ध नहीं था। परन्तु इस क्षेत्र के बाहर कोषों के हस्तांतरण पर कड़ा नियंत्रण 
रखा गया । 

उपरोक्त प्रतिबन्धों का मुख्य उद्देश्य पूंजी के निर्यात और विदेशी दरों में 
होने वाले स्नेह को रोकना था। इसके लिये आयात नियंत्रण तथा निर्यात नियंत्रण 
को कठोर नीतियाँ अपनाईं गईं क्योंकि विनिमय नियंत्रण आयात व निर्यात 
नियंत्रण के बिना सफल नहीं हो सकता । आयात नियंत्रण के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स 
के स्टरलिग क्षेत्र के बाइर के देशों से कोई भी माल नहीं मगाया जा सकता था। 
और न कोई बेंक बिना रिज़्व बेंक की आशा प्राप्त किये विदेशी विनिमय बेच सकती 
थी। यह नीति विदेशी व्यापार के मारी असंतुलन को रोकने के लिये तथा आयातों 
को उचित प्राथमिकता देने के लिये आवश्यक थी। इसी प्रकार निर्यातों पर भी 
नियंत्रण किया गया जिससे निर्यातों की कीमत विदेशों में न रहकर भारत में आा 
जाय । उनकी कीमतों का भुगतान बैंक द्वारा निश्चित रीति से हो। साधारण 
तौर पर अमेरिका को निर्यात हुईं की वस्तुओं का मूल्य बृटिंश सरकार को हस्तांरित 
कर दिया जाता था तो उसे साम्राज्य डालर कोष में जमा करती थी और बाद में उसका 
उपयोग युद्ध सामग्री खरीदने के लिये किया जाता था | 


युद्बोत्तर काल में भारतीय चलन 
साम्राज्य दाज्ञर कोष 


युद्ध के पहले स्टरलिंग क्षेत्र के अधिकांश सदस्य देश अपने-अपने विदेशी 
विनिमय कोषों को लन्दन में स्टरलिंग के रूप में रक्‍्खा करते थे | स्टरलिंग का 
अन्तर्राष्ट्रीय मान था | अतः वह किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाता था। 
युद्ध प्रारम्भ होते ही स्टरलिंग की परिस्थिति में परिवर्तन हो गया | अब स्टरलिंग के 
बदल्ले में गत्येक देश की मुद्रा का मिलना कठिन हो गया | कुछ सदस्य देश अ्रपनी 
. विदेशी मुद्रा को अपनी संरक्षता में रखने लगे और उसके क्रय व विक्रय में प्रति- 
चन्ध लगाने लगे | इस विषय में समान नीति निर्धारण हेतु तथा सफल युद्ध संचालन 
के लिये स्टरलिंग क्षेत्र की सम्पूर्ण विदेशी विनिमय आय को एक सामूहिक कोष में 
रखने के लिये सम्बन्धित देशों में एक समझौता हुआ । इसके अनुसार बैंक आफ 
इंगलंड तथा बृटिश कोषागार के संरक्षण में इस प्रकार का कोष रखने की व्यवस्था 


की गईं | इस कोष की सबसे प्रनुख मुद्रा अमेरिकन डालर थीं, जिसके कारण इस 
कोष का नाम साम्राज्य डालर कोष रक्‍खा गया | इस कोष में से उत्येक सदस्य देश 
केवल उसी समय विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकता था जब्न उसकी आवश्यकता 
आमनिवार्य हो । भारतवर्ष में १६३६ इं० से १६४६ इ० तक ४०५ करोड़ रुपये की 
'कोमत का डालर इस कोष में जमा किया था जब कि उसका समकालीन व्यय केवल 
२५० करोड़ रुपये के बराबर था। फिर विदेशी विनिमय व्यय को कम करने के लिये 
भारत सरकार खतत्‌ प्रयत्न करती रही | कठोर आयात नियंत्रस॒नीति द्वारा वस्तुओ्रों 
के आयात में काफी कमी की गईं | १६४२, ४३ इईं० में उचार पट्टा च्रणशाली का 
आरम्म हुआ जिससे डालर में भुगतान करने की आवश्यकता काफी कम हो गई | 
'इस प्रणाली के अन्तगंत मारत में मशीनरी, स्पात तथा अन्य सामानों का काफी आयात 
डुआ और जैसे-जैसे युद्ध कालीन स्थिति सरल होती गईं आयात नौति उदार बनती 
गई | फिर भी अमरीका से भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं . के 
आयात करने के कारण विदेशी विनिमय की कठिनाई बनी ही रही | स्वर्र का भी 
'पर्याप्त नियंत्रण रक्खा गया। सोने का निर्यात बहुत ही सीमित कर दिया गया ) 


हमारे पौंड पाउने 


द्वितीय युद्ध में भारतीय मुद्रा चलन के अन्तर्गत पौंड पाउने की समस्या एक 
विशेष रूप से उपस्थित हुईं । युद्ध से पूर्व भारत के ऊपर इंगलेंड का बहुत-सा ऋण 
था और यह ऋण निर्यात आधिक्य के द्वारा शनैः-शनैः अदा किया जा रहा था । 
युद्ध काल में निर्यात आधिक्य में इतनी अधिक बृद्धि हुईं कि मारत ने अपना पुराना 
ऋण तो चुका ही दिया और इसके अतिरिक्त मारत का इंगलेंड पर बहुत अधिक 
ऋण हो गया। 


इंगलेंड उस समय इस ऋण का सुगतान करने में असमर्थ था | अतः भारत 
से प्राप्त वस्तुओं के मूल्य को इंगलेंड अपने यहाँ स्टरलिंग प्रतिमृतियों के रूप में 
भारत के नाम से जमा कर लेता था और चूंकि मारतीय पत्रमुद्रा का निर्मेमन स्टर- 
लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर हो सकता था तो मारत के नाम से जमा की गई 
स्टरलिंग प्रतिभूतियों के आधार पर मारत में नोट छाप लिये जाते ये और इन्हीं 
नोटों से भारतीय निर्यातों का सुगतान कर दिया जाता था । ये प्रतिमूतियाँ उत्तरोक्तर 
बढ़ती ही गईं जिनसे जैसा कि पहले लिखा जा चुका है देश का पुराना ऋण चुक 
गया और बाद में देश के नाम से यह धन राशि स्टरलिंग के रूप में जमा होती गईं । 
इस प्रकार इंगलेंड के द्वारा भारत से माल खरीदने के कारण तथा डालर कोष में 
जमा किये हुये विदेशी विनिमय को भी स्टरलिंग प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर देने 


व््प 'मुद्रा एवं अधिकोषण 


के कारण पौंड पाउने में वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि सन्‌ १६४७ ई० में इस पौंड 
पाउने का मूल्य १७०० करोड़ रुपये के लगमंग था । 

युद्ध के पश्चात्‌ इन पोंड पाउनों के भुगतान करने की समस्या उपस्थित 
हुईं। इस विषय पर चर्चा तो युद्धकाल से ही होने लगी थी और पौड पाउने भुगतान 
के सम्बन्ध में इंगलैंड में दो विभिन्न मतों के व्यक्ति थे | कुछ लोग तो पौंड पाउनों' 
के पूर्ण रूप से भुगतान करने के पक् में थे । उनका कहना था कि भारतवासियों: 
ने अधिक परिश्रम करके तथा अपने स्वयं के उपभोग को कम करके कष्ट सहते हुये 
युद्धकाल में इंगेलेंडवासियों की सहायता की थी, परन्तु यह सहायता किसी दान. 
अथवा आभार आदि के रूप में नहीं थी। इसका आधार केवल आथिक था। 
भारतीयों ने हमें वस्तुयें दी थीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अतः आर्थिक 
व नेतिक दोनों दृष्टियों से पॉंड पाउनों का पूर्ण भुगतान होना चाहिये। इसके 
विपरीत विपक्तियों का मत यह था कि पहले तो पोंड पाउनों का भुगतान ही नहीं 
होना चाहिये और यदि भुगतान करने के पक्त में निणंय किया जाय तो पोंड पाउनों 
की रकम में काफी कमों करके भुगतान करना चाहिये । उनके इस प्रस्ताव का आधार 
यह था कि इंगलेंड युद्ध में केवल अपने स्वार्थ के लिये ही नहीं कूदा था वरन्‌ उसने 
तो संसार के विभिन्‍न देशों की रक्षा करने के लिये यह कदम उठाया था। इंगलेंड' 
ने युद्ध में पंडकर भारत को भी शत्रुओं के हमले से रक्षा की । इसलिये इंगलेंड द्वारा 
युद्ध में किये हुये व्यय' के अधिकांश माग को भारत के द्वारा भुगतान होना चाहिये। 
अतः भारत के नाम से जमा पौंड'पाउने के धन राशि को भारत की ओर आथिक 
योग समझा जाना चाहिये | इस प्रकार मुगतान करने अथवा न करने के ऊपर बहुत 
दिनों तक - वादविवाद चलता रहा परन्तु अन्त में इंगलेंड की सरकार ने प्रायः 
सम्पूण धनराशि को धीरे-घीरे सुविधानुसार भुगतान करने का निश्चय किया | 

१५ अगस्त १६४७ को भारत का भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में विभाजन 
हुआ । इसी समय देश के चलन का भारत और पाकिस्तान में १३ और ३ के. 
अनुपात में विभाजन किया गया । विदेशी ऋणों को चुकाने का दायित्व भारत ने 
लिया श्र पाकिस्तान ने अपना भाग भारत को किश्तों में चुकाने का वायदा किया। 
परन्तु इस राशि का कोई भी अंश पाकिस्तान ने नहीं चुकाया । 
रुपए का अवमुल्यन ([2८ए2)0४८09 0६ [08049 9 (0767) 


| अपने विषरीत व्यापाराधिक्य को चुकाने के इंगलैंड के सारे प्रय्न विफल 
रह तो अंत में अचानक ही १८ सितम्बर १६४६ को उसने अपने पौंड का अव- 
पल्वन कर दिया जिसके अनुसार डालर मूल्य ४-०३ प्रति पौंड के स्थान पर 
२.८० डाल्लर प्रति पौंड रेह मया | भारतीय रुपए. का स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय 


बाजार में कोई महत्व न था| वह स्टरलिंग मुद्रा से पूर्ण रूपेण संबंधित था | पौंड 
की कीमत घट जाने के कारण भारत के पौंड पावनाओं में कमी होने का भय था । 
यद्यपि देश में मुद्रा प्रसार था और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मुद्रा अवमूल्यन न 
करना ही निश्चय किया परंतु उपरिलिखित परिस्थिति में भारत को रुपये का अव- 
समूल्यन करना ही पड़ा | रुपए कौ कीमत १ शि० ६ पं० से घट कर १ शि० ४ पेस 
रह गईं। कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप १६५० तक १७२ करोड़ रुपए की 
घाटे में कमी हो गई। और १६५०-५१ में घाटा केवल ४ करोड़ हो रह गया। 
परंतु कोरिया युद्ध के बाद व्यापारिक मंदी आरम्म हुई और भारत का व्यापारिक 
घाट २३२६२ करोड़ १६४२-४३ ई० में और १६४६-५७ ई० में ३४० करोड़ 
रुपया हो गया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि देश में कीमतें ऊँची उठनी आरंभ 
हुईं । तीसरे पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने के कारण पाक रुपये को कीमत 
१४४ भारतीय रुपया हों गईं। भारत ने इस दर को अस्वीकार कर दिया और 
नतीजा यह रहा कि भारत-पाक व्यापार स्थगित हो गया । परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ३ प्रयत्नों के कारण यह खिंचाव कम हो गया । डालर त्षेत्रों से अपना व्यापार 
बढ़ा है। 


रुपये का पुनर्मेल्यन ( 8०ए2ए४४०० ) 


जैसे कि पीछे लिखा जा चुका है रुपये का अवमूल्यन १६४६ में करके उसकी 
कीमत विदेशी बाजार में गिरा दी। अब प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि 
रुपये का पुनमल्‍्यन करके उसकी विदेशी कीमत में वृद्धि की जाए.। इसके लिए. 
निम्नांकित बातों का सहारा लिया जाता है-- 

पुनमुल्यन से खाद्यान्न, कच्चा माल व मशीनों आदि आयातित वस्तुओं की 
कीमत घट जायगी और निर्यातों का पहले की अपेन्षना अधिक मूल्य मिलेगा । 
१६४६ में अवमृल्यन द्वारा देश में मूल्य स्तर जो ऊपर चढ़ गये थे वे भी नीचे हो 
जायेंगे और साथ ही भारत-पाक के व्यापारिक व आर्थिक संबंधों में भी सुधार 
होगा । इस प्रकार रुपए; का पुनर्म॑ल्‍थन मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति रोकेगा । उद्योगों के 
लिये आवश्यक सामग्री सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराएगा और आंतरिक अर्थ 
व्यवस्था को सुदृढ़ बनायेगा । 

परन्तु पुनमुल्यन के कारण देश की आयातित वस्तुओं ( जिनकी देश के 
आर्थिक विकास के लिए अनिवायंता है) का आयात रुक सकता है। अथवा विदेशी 
लोग भारत के साथ सूल्य विमभेद ( ?:८८ 3682:2८०:४०४४09 ) नीति को अपना 
सकते हैं और इस प्रकार आयात मूल्य में अधिक पड़ सकते हैं । फिर भारत का 
अनुसरण अन्य पड़ोसी देश पाक, लंका, बरमा भी कर सकते हैं और पूव वांछित 


६० मुद्रा एवं अधिकोषण 


लामों से वंचित होना पड़ सकता है। पुनमुल्यन से निर्यातों के दाम बढ़ेंगे। इससे 
देश को आर्थिक हानि होने की अधिक संभावना रहती है क्योंकि जूट, चाय, गा 
एवं सूती वस्त्र आदि अधि मूल्यत माल विदेशों में प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप में नहीं ठहर 
सकेगा | किसी मुद्रा का बार-बार मूल्य परिवत्तेन करते रहने से राष्ट्रीय सम्मान को 
आधात पहुँचता है। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री देशमुख के अनुसार पुनमुल्यन देश 
के घाटे को एक बड़े परिमाण में बढ़ा देगा। इधर पाकिस्तान ने रुपए का 
युनर्मल्‍्यन करके भारतीय रुपये के पुनर्मल्‍यन के प्रश्न ही को हटा दिया हे। 


भारत में मुद्रा स्फीति ( 77888 ४079 40 (70& ) 

भारत भें मुद्रा स्फीति किस अंश तक है इस विषय पर विभिन्‍न 
अर्थशास्त्रियों के विभिन्‍न विचार हैं परन्तु इस बात से समी लोग सहमत हैं कि देश 
में मद्रा-प्रसार की स्थिति विद्यमान है और इसके प्रति उदासीन रहा गया तो यह 
भर्यकर रूप घारण कर लेगी। मुद्रा-प्रसार के लक्षण द्वितीय युद्ध काल के समय तथा 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ ही दृष्टिगोचर होने लगे थे परन्तु भारतीय राजनीतिशों का 
ध्यान इस स्थिति की ओर काफी समय बाद आकृष्ट हुआ । 

मुद्रा प्रसार के कारणों में प्रखुख कारण ये हैं-- 

(१) देश में चलन तथा साख मुद्रा का विस्तार अत्यधिक मात्रा में 
बढ़ता जा रह है। युद्ध काल में यह प्रसार भयंकरतापूर्वक हुआ | इसका कारण 
था कि युद्ध संत्रंघी खर्चा को चलाने के लिए, सरकार ने अधिक नोटों को छापा तथा 
साथ ही नागरिक उपयोग को कम करने की दृष्टि से भी कीमतें बढ़ाना उचित 
ठहराया गया। मारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को दिये गये ऋणों के बदले में भी 
नोट छाप दिये थे और साथ हो डालर मुद्रा को भी साम्राज्य डालर कोष (8:9.:० 
0०॥५४५ ९००) में जमा कर दिया जाता था और उनके बद्दत्ते में नोट छापे जाते थे ! 
पुनः युद्ध काल के पश्चात्‌ महंगाई भत्तों में वृद्धि हुई जो अधिक नोट छप कर ही 
पूरी की गई | इसी कारण चलन की मुद्रा सन्‌ १६३६ की अपेक्षा सन्‌ १६४८ में १३ 

सुनी बढ़ गई तथा साख चारगुनी । ( २) वस्तुओं की कमी मी कीमतों की वृद्धि में 
सहायक हुईं | इस कमी का कारण आयातों में कमी, देश की आंतरिक खाद्य उत्पा- 
दन का घटना, अकाल इत्यादि थे। (३) सई की प्रवृत्ति ने भी लोगों में जमा 
करने की प्रदृत्ति बढ़ा दी तथा यातायात की असुविधा ने स्थानीय दुलभताओं को 
बढ़ा दिया । (४ ) युद्ध के पश्चात्‌ सरकारों ने हीनाथ अर्थ प्रबंध किया जिसके 
परिणामस्वरूप भी सुद्रा स्फीति को प्रोत्साहन मिला । 


रकार द्वारा रोकने के उपाय 


सरकार ने प्रारंभ में ही मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग द्वारा मुद्रा प्रसार का 


सामना किया | सटद्दा बन्द कर दिया गया, करों में वृद्धि की गई और नये कर लगाये 
गये | ऊँची ब्याज पर जनता से ऋण लिए, गये; कंपनियों के लाभांशों पर ६? 
की सोमा लगा दी गई और शासन व्यय को कम कर (8८०४०णए >प४० ) दिया 
गया । उत्पादन बढ़ाने के लिये भी सरकार ने कुछ कदम उठाये जैसे अधिक अन्न 
उपजाओ आंदोलन को बीज, ऋण, खाद, सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान कर प्रोत्साहित 
किया | अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा उत्पादन उद्योगों को कर से मुक्त 
किया गया | खाद्यानों आदि का आयात बढ़ाया गया और नये सरकारी सहायता 
द्वारा नये कर उद्योगों की स्थापना की गई | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन्‌ १६५१ में लागू होने पर मुद्रा प्रसार की 
प्रवृत्तिपर कुछ अंकुश लगा और कीमतें नीचे गिरने लगीं। यह गिराव १३९ था। 
परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८०० करोड़ रुपये की घादठे की अर्थ व्यवस्था 
को गईं और सन्‌ १६५६ से ही कीमतें उठनी प्रारम्म हो गईं | और आजकल उद्रा 
प्रसार अपना भयंकर रूप धारण किए हुए है। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
कीमतों को नीचा करना, मुद्रा प्रसार रोकना तथा कृषि उत्पादन को बढ़ा देना प्रमुख 
स्थान पाएँगे | 


आधिक नियोजन ( +०090777९ 7]8079/7९2 ) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था थीं और 
लगमग ४०० करोड़ रुपये की हीनाथ प्रत्रन्धन (0०6०४ छ727८४०४) की संभावना 
थी। परन्तु द्वितीय योजना काल में विशुद्ध रूप से १२०० करोड़ रुपये की घाटे को 
व्यवस्था रखी गईं है । परन्तु अनुमानतः इस घाटा की व्यवस्था १६०० करोड़ रुपये 
के लगभग होगी । इसका परिणाम यह हुआ कि देश के मूल्य-स्तरों में आशातीत 
वृद्धि हुई है जिससे मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के रहन-सइन तथा उपभोग पर 
कुप्रमाव पड़ा है | 


अ््रन 
१, अपने देश में छितीय विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात्‌ मुद्रा स्फोति के कारणों 
का विवेचन कीजिए । राज्य द्वारा किए गए उसके नियंत्रण के उपायों का संज्षिप्त वशन करिए । 
(आगरा, बी. काम- १६०६ ) 
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अध्याय १० 
भारतवष में दाशमिक प्रणालों 
( ८6 5एडथाय १70 पातां9 ) 


भारत में दाशमिक सिक्‍के 


मौद्विक जगत में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक देश सुविधानुसार 
अपनी-अ्रपनी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन करता रहता है । ये परिवर्तन विभिन्‍न समयों 
पर प्रथक-प्रथक रूप से होते हैं जिसके कारण विभिन्‍न देशों की मुद्रा प्रणालियों में 
अधिक विविधता आ गईं है जो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक सहयोग में बाधा पहुँचाती है । 
अतः इस श्रन्तर्राष्ट्रीय युग में मौद्रिक क्षेत्र में मी समानता लाना आवश्यक हो गया 
है| मुद्रा प्रणाली में दशमलवीयकरण की प्रवृत्ति इस विश्व में एक उचित प्रयत्न 
है। भारतवर्ष में भी दशमलवीयकरण के ऊपर बहुत समय से विचार हो रहा था । 
सबसे पहले सन्‌ १८६७ ३० में इस विषय पर विचार किया गया था तथा सन्‌ 
१८७० ई० एक दाशमिक ऐक्ट मी पास किया गया था परन्तु ये ऐक्ट लागू नहीं 
किया जा सका । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ ३० में भारत सरकार ने एक ऐक्ट पास 
करके पिछले ऐक्ट की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। सन्‌ १६४० ३० में भारतीय 
दाशभिक सभा स्थापित को गईं | इस संस्था ने बराबर दाशमिक प्रणाली के अपनाने 
पर जोर दिया है।दाश मिक प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रामारिणक मापदंड का विभा- 
जन तथा उपविमाजन <5 के क्रम से होना चाहिये जिससे ऊपर से नीचे का माप- 
दंड १० का भाग देकर तथा नीचे से ऊपर का मापदंड १० का गुणा करके प्राप्त 
किया जा सके । मुद्रा मूल्यों का मापदंड है और यह सच मापदंडों से अधिक महत्व- 
पूर्ण है। इसलिये मुद्रा प्रणाली में दशमलवीयकरण आवश्यक है । इसी दृष्टि से 
भारतीय दाशमिक सभा अन्य मापदण्डों के साथ-ही-साथ मुद्रा प्रणाली के दशम- 
लबीयकरण पर विशेष बल देती चली आ रही है । 


भारतीय सरकार ने फरवरी सन्‌ १६४६ ई० में दाशमिक मुद्रा प्रणाली लागू 

करने के लिये घारासमा में एक बिल पास किया | इस बिल में रुपये को ग्रामाशिक 

ठिक्का मानकर उसे १०० सेंट में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था। परल्व 

ये बिल कार्यरूप में परिणत न हो सका । सन्‌ १६४६ ई० में भारतीय सरकार ने 


एक नया बिल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रुपये को लंका की मुद्रा प्रणाली के 
आधार पर १०० सेंट में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया | इसके अन्तर्गत 
रुपये का सिक्का अठन्नी व चव॒न्नी की शकल, वजन तथा आकार वेसे के वेसे बने 
रहेंगे परन्तु इसके नीचे के सिक्कों में परिवर्तन किया जायगा | परन्तु यह नया बिल 
भी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका | नई मुद्रा प्रणाली संचालन करने में मारत 
'सरकार को कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं । सत्रसे पहले तो परम्परागत प्रणाली को 
छोड़ने का भावावेश के कारण जनता विरोध करती है तथा कुछ समय तक नई तथा 
पुरानी मुद्रा में साथ-ही-साथ चलने के कारण उनके परिवरदन में साधारण जनता 
को कठिनाई होती है | और अन्त में ओर भी मापदंड प्रचलित प्रथा के आधार 
पर होने के कारण नई मौद्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाते। वहुतों की दर 
नई मुद्रा प्रणाली के कारण परिवर्तित होनी चाहिये | उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान 
में रखते हुए भी अन्त में १६४६ इं० में भारतीय सरकार ने भारतीय सुद्रा सन्तियम 
पास किया जिसकी प्रमुख धारायें निम्नाँकित है--- 


(१) देश की मुख्य मुद्रा इकाई रुपया ही रहेगी। ओर सबसे छोटी मुद्रा 
“इकाई पैसा ही रहेगा परन्तु वर्तमान पैसा चलन अवधि तक यह नया पैसा कहा 
ब्ञायगा | 

(२) वर्तमान रुपया १०० नये पैसों में विभाजित होगा | 

(३) वर्तमान अठन्नी तथा चवन्नी की कीमत क्रमशः ५० और २५ नये पैसों 
के बराबर होगी। अन्य सांकेतिक सिक्‍कों के स्थान पर १०, ५, २ और एक नये पैसे 
के सिक्के चलाये जायेंगे। तथा प्राचीन सांकेतिक सिक्कों का शनेः-शनेः विमुद्री- 
'क्रण हो जायगा । तीन वर्ष के पश्चात्‌ नई मुद्रा पूर्ण रूप से चालू हो जायगी यद्यपि 
आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है । 

(४) रुपये तथा पैसे के अतिरिक्त ५० नये पैसे तथा २५ नये पैसे के दो 
सिक्के और चलाये जायेंगे परन्तु इनका निर्गमन पहले नहीं होगा | 

(५) ऐक्ट की व्यवस्थाओं को सरकार सुविधानुसार लागू कर सकेगी। ये 
व्यवस्थायें १ अग्रेल १६४७ इं० से लागू हो गई है । 

उपरोक्त ऐक्ट के अनुसार १ अप्रेल १६५४७ ईं० से नये सिक्कों का चलन 
प्रारम्भ हो गया। कम से कम तीन वर्ष तक नये व पुराने दोनों प्रकार के सिक्के चलते 
रहेंगे । रुपये का रूप वर्तमान रूप केश समान ही रहेगा | केवल उसकी पीठ पर १०० 
नये पैसे अंकित रहेंगे | इस प्रकार रुपये के आधारभूत मलय में कोई परिवर्तन नहीं 
“किया गया है। उसे केवल ६४ पैसों में विभाजित न करके १०० नये पैसों में विभा- 
जित कर दिया गया है । साधारण रूप से पुराना एक आना ६ नये पैसों के बराबर 
ड्ोता है और प्रत्येक तीन आने के बाद १ नया पैसा ओर जुड़ जाता है । उदाहरण के 
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लिये तीन आने १८ नये पैसे के स्थान पर १६ नये पैसे का होगा । १ पैसा २ नये 
पैसे के बराबर निर्धारित किया गया है | जब तक नये व पुराने दोनों प्रकार के सिक्कों 
का चलन रहेगा इनके परिवर्तन में लोगों को कुछ न कुछु कठिनाई अवश्य होगी 
परन्तु पुराने सिक्कों का चलन समाप्त हो जाने पर यह कठिनाई मी दूर हो जाययी 
तथा बाद में मौद्रिक प्रणाली सरल तथा सुगम रह जायगी | 
अन्य आर्थिक प्रस्तावों की भाँति नई मौद्रिक प्रणाली के ऊपर भी देश में 
बहुत वादविवाद रह्य । प्राचीन मौद्रिक प्रणाली के पक्ष वालों का सुख्य तक यह रहा 
कि देश की जनता इस प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित हो गईं हे तथा इस प्रणाली 
का देश के अन्य मापदरडों से पारस्परिक सामंजस्य बैठ गया है जिससे वस्तुओं की 
कीमत निकालने में जनता को कोई परेशानी नहीं होती है, यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग 
में बहुत से ऐसे नियम प्रचलित है कि जिनके आधार पर अधिक से अधिक तथा कम 
से कम वस्तु का ठीक-ठीक मूल्य बड़ी आसानी से निकल आता है। अतः परम्परागत 
मुद्रा प्रणाली का परिवर्तन करना उचित प्रतीत नहीं होता | इसके अतिरिक्त सरकार 
को लोक कल्याण के लिये ओर भी बहुत से कार्य करने हैं जिनके लिये सरकार के. 
पास उचित समय, साधन तथा कर्मचारी नहीं है | ऐसी अवस्था में एक नवीन समस्या 
का जन्म देना व्यावहारिक कुशलता का परिचय नहीं होता । इस विचारधारा के लोगों 
के अनुसार म॒द्रा प्रणाली में इस समय परिवर्तन करना केवल पश्चिमी देशों के अनु- 
सरण करने की इच्छा पर ही आधारित प्रतीत होता है | देश में इस परिवर्तन की 
कोई आवश्यकता नहीं | बहुत से लोग तो दशमलवीय प्रणाली को विदेशी प्रणाली: 
समभझूकर निरादर को दृष्टि से देखते हैं जब कि वास्तविकता यह नहीं है। विशेषज्ञों 
के अनुसार दशमलव प्रणाली का आविष्कार तो भारतीयों ने ही किया था। यद्यपि 
इस प्रणाली को वे व्यवहार में परिणत न कर सके । इसके अतिरिक्त नवीन मुद्रा 
प्रणाली के विपक्षियों के कुछ तक तो निराधार हैं। जनता को कठिनाई प्रत्येक समय 
में प्रतोत होगी चाहे नवीन पद्धति आज प्रारम्म कर दी जाय या १०० वर्ष बाद प्रारम्भ 
की जाय | तथा इस सुधार में कुछ अधिक साधनों की भी आवश्यकता नहीं है | साथ 
ही साथ यह बात और ध्यान देने योग्य है कि इस समय आमीण आर्थिक ज्षेत्र के 
अधिकांश भाग में मुद्रा का प्रचलन होता ही नहीं । बहुत सी ग्रामीण जनता वस्तु 
विनिमय के आधार पर ही अपना कार्य चलाती है। परन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के 
फलसब्प नुद्रः चलन उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा, यहाँ तक कि जो जनता इस समय 
मुद्) का पूण रूप से प्रयोग नहीं कर रही वह भी अपने सब कार्य मुद्रा के सहारे हो 
करने लगेगी तो उस अवस्था मे स्द्रा परिवतन का कार्य वर्तमान समय से अधिक 
कटिन हो जायगा । वतमान समय में मुद्रा परिवतेन से कम लोग प्रभावित होंगे जब कि. 
भविष्य में इससे अधिक प्रभावित होंगे | एक बात और भी है। अब जोड़-बाकी, 
ुसा-भाग आदि का काफो काम सशीन भी करने लगी हैं। परन्तु भारतवर्ष में इस: 


प्रकार की मशीनें अ्रभी बहुत कम प्रयोग में लाई जाती हैं।जो मशीनें काम करती भी 
हैं वे प्राचीन मुद्रा प्रणाली के प्रचार पर ही हिसाब लगाती हैं | पर आथिक उन्नति 
के साथ ही साथ इस प्रकार की मशीनों की संख्या भी बढ़ेगी | यदि देश की मुद्रा 
प्रणाली में परिवर्तन कुछ वर्षों बाद किया जाय तो उस समय वे सब्न मशीनें बेकार हो 
जायेंगी जब कि इस समय थोड़ी ही मशीने बेकार होंगी | अतः व्यय व बरबादी को दृष्टि 

से भी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन के लिए; यही समय उपयुक्त प्रतीत होता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी नवीन प्रणाली आवश्यक प्रतीत होती है। संसार के 
लगभग ५० औद्योगिक देशों ने दशमलवीय मुद्रा प्रणाली को स्वीकार कर लिया है 
आर सब जगह यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है। इसलिये भारत में भी 
इसके चलन में किसी प्रकार असुविधा की आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त इस 

णाली का अन्तर्राष्ट्रीय आधार होने के कारण देश के सभी भागों में बिना विरा 

के इसे स्वीकार करने की सम्भावना है जब किसी दूसरी प्रणाली का किसी भाग में 
बहिष्कार हो सकता है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है संसार के प्रायः सम्य देशई 
ने गणित के चिह्न दशमलघीय आधार पर ही बनाये हैं। नाप और तौल की कोई 
भी ऐसी इकाई असुविधाजनक नहीं हो सकती जिसमें इस दशमलवीय आधार को 
ग्रहण न किया जा सके | भारतवर्ष में भी जब अन्य मापदण्डों में दशमलवीय 
प्रथा का चलन हो जायगा तो मौद्विक दशमलवीय प्रणाली का वततमान दोष भी 
समाप्त हो जायगा । इस प्रकार दाशमिक प्रणाली को अहण करके भारत भी उन 
देशों में सम्मिलित हो जायगा जिन्होंने मापदंड के इस आधार को मान लिया है। 
ऐसा करने से भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं को एक क्षेत्र में और कार्यरूप 
में परिणत कर सकेगा, जो इस बात का एक प्रभावशाली प्रमाण होगा कि भारत 
अपनी आर्थिक उन्नति में बाधा डालने वाली प्रत्येक परम्परा को तोड़ने के लिय 
तैयार है | इसके अतिरिक्त मारत सरकार के वित्त विभाग ने दशमलवीय प्रणाला क 
स्थायी लामों की गणना निम्न प्रकार से बतलाई है-- 

(१) इस प्रणाली से सरल तथा शीघ्र ज्लेखा विधि का निर्माण हो सकेगा । 

(२) यह प्रणाली व्यय तथा मूल्य निर्धारण की एक सही और सप्रभाविक 
रीति सिद्ध होगी | 

(३) इस प्रणाली के द्वारा घरेलू कामों और उपभोग की वस्तुओं की कामद 
सरलता से नापी जा सकगो ५ 

(४) अनावश्यक तथा विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों के स्थान पर नवीन 
तथा बोधग म्य मुद्रा की इकाइयों का चलन हो जायगा । 

(५) कीमतों के छोटे-छोटे परिवतनों की अधिक सही नाप हो सकेगी जिससे 
मुद्रा का व्यय अधिक आर्थिक ढंग से किया जा सकेगा। 
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(६) शिक्षा संस्थाओं में हिसाब-किताब सीखने तथा उसके लगाने में 
"विद्यार्थियों के समय तथा परिश्रम में काफी बचत हो जायगी । 


(७) पूरानी मुद्रा प्रणाली के आधार पर हिसाब जोड़ने में एक अजुयेट को 
भो एक अशिक्षित व्यापारी के सामने नीचा देखना पड़ता है। एक अशिक्षित दूकान- 
दार जो हिसाब आधा मिनट में मौखिक लगा देता है उसे एक स्नातक कागज 
पेन्सिल की सहायता से भी ५ मिनट में लगाने में असफल रहता हे | दशमलवीय 
प्रणाली से हिताब-किताब लगाने के क्षेत्र में शिक्षित वर्ग की यह दयनीय दशा दूर 
हो जायगी | 


नवीन मौद्रिक प्रणाली के प्रारम्भ हो जाने से उपरोक्त वादबिवाद का कोई 
व्यावहारिक महत्व नहीं रहा है। अब तक के अनुभव से यह निष्कष निकाला जा 
सकता है कि नवीन मौद्रिक प्रणाली नापतौल की दशमलवीय प्रणाली के प्रारम्भ 
हो बाने पर पूर्ण रूप से सफल हो जायगी | इस समय देश में नापतौल की लगभग 
१४० प्रणालियाँ प्रचलित हैं जिससे व्यापार में काफी असुविधा तथा भ्रष्टाचार होता 
रहता है। अतः सरकार शीघ्र ही नाप तौल में मी दशमलवीय प्रणाली प्रारम्भ क्रने 
वाली है । और यह देश के लिये हिंतकर भी होगा | तौल की नई आधार भूत 
इकाई किलोग्राम रक्खी गईं है जिसका वजन ८६ तोला अथवा २ पौंड तीन ओंस 
- रहेगा । यह प्रणाली निम्न प्रकार से होगी-- 


१० सिलीग्राम न १ सेन्टीग्राम 
१० सेंन्टीग्राम प्र १ डेसीग्राम 
१० डेसीग्राम नल १ आम 

१० आम न्‍्न १ डेकाग्राम 
१० डेकाग्राम न्‍्त १ हेक्टोग्राम 
१० हेक्टोआम न्नर १ किलोग्राम 
१०० किलोग्राम नर २ क्रिटल 
१०० क्विटंल न्त १ मेट्रिक ठन 


नापतौल में दाशमिक प्रणाली धीरे-धीरे पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राब- 
स्थान के विभिन्न ज्षेत्रों में लागू की जायगी। दिल्ली क्षेत्र में जनता को इसका परिचय 
आंशिक रूप से कराने के लिए यह लागू भी कर दी गईं हे। पंजाब में अमृतसर, 
बालंघर, लुधियाना, अम्बाला, पटियाला व गुड़गाँव जिले में तथा पंजाब कृषि जंन्य 
पदार्थ बाज़ार अधिनियम १६३६ के अंतग्गत .गाड़ियों में लागू की जायगी | उत्तर 
प्रदेश में इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, भाँसी, कानपुर, लखनऊ, 
मुरादाबाद, मेरठ तथा वाराणसी म्यूनिसिपल क्षेत्र में लायू की जायगी । राजस्थान 
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'में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर तथा कोटा व उदयपुर के जिलों में पहले 
लागू की जायगी । यह नई प्रणाली सूती वस्त्र, लोहा व स्पात व इन्जीनियरिंग मारी 
रासायनिक पदाथ, सिमेन्ट, नमक, कागज लौहतर घातुओं तथा रबर व कहवा उद्योगों 
में भी लागू होगी । इन उद्योगों में ववेमान नापतौल प्रणाली केवल दो वर्ष तक 
कायम रह सकेगी | बाद में इसे अन्य उद्योगों व आर्थिक गतिविधियों में लागू 
किया जायगा। 

अरन 


भारतीय सुद्रा अजाली में दशमलव अखाली का क्यो समावेश किया राया 2 इमारे समाज 
को इससे क्या लाभालाभम है । ( आगरा वी, काम- पार्ट १ १६७६ ) 


अध्याय ११ 
विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियंत्रण 


(ए0लेंड्रए फिषीगाहुट भाव #लंथाए० (0700) 

विदेशी विनिमय का.अर्थ बहुत ही व्यापक-है। इसके अंतर्गत वे रीतियाँ 
जिनके द्वारा विदेशी म्ुगतान होता है (जैसे विदेशी बिलें, बेंक ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा) 
सम्मिलित हैं | विदेशी विनिमय का अर्थ उन संस्थाओं से भी लगाया जाता हे जो 
कि “इन' विनिमय पत्रों का क्रय-विक्रग करती हैं तथा इसका अथ उस दर से 
भी है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवत्तन किया 
जाता है | 

विदेशी विनिमय की आवश्यकता विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होती है। 
प्रत्येक देश-के व्यापारी अपने देश की मुद्रा ही स्वीकार करते हैं। अतः अपने देश 
की मुद्रा को विदेशी म॒द्रा में बदलना पड़ता है । 
विनिमय दरों का निधारण ( [)०:०:ए9774८07 0 &5८0०786 ९७६८ ) 

विनिमय दर का अर्थ उस दर से है जित पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश 
की मुद्रा में बदली जा सके | जैसे ५ रुपये के बदले में? डालर मिले तो अमेरिका 
आर भारत के बीच ५६ १ से विनिमय दर कही जायगी | यह मम है नमय दर सदा 

थिथिर नहीं रहती और विनिमय दर देशों की मुद्रा पद्धतियों पर निर्भर रहती ह 
विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्रा पद्धतियाँ प्रचलित होने के कारण विनिमय 
दर भी विभिन्‍न प्रकार से निर्धारित होती हे। इन पद्ध तियों को हम इस प्रकार से 
देख सकते हैं -- 

१. स्वणमान अथवा रजतमान वाले देशों में विनिमय दर-- जब दो 
देशों में मुद्राएं सोने या चाँदी की होती है तो विनिमय दर प्रामाणिक सोने या चाँदी 
के सिक्‍कों में होने वाले शुद्ध सोने या चाँरी की मात्रा पर निर्भर रहता है। यह मुद्रा 
सत्र में या रजत में परिवत्त नीय होतो है । जैसे भारत में एक तोले सोने की कोमत 
१२० *० है और इंगलेंड में १५ पौंड है तो दोनों देशों के बीच विनिमय-दर १२० 

- ६० # रैंप पौंड अर्थात्‌ ८रु०-१ पौंड हुईं। ये सोने या चाँदी की मात्रा एवं 
कोपमत देशों के विधान द्वारा निश्चित को जाती है | इसे टकसाली समानता ( ४३०८ 
ए०४ ० &5:०0५9782०) या स्वयं मूल्य समानता दर ("006 948: 0६ 85०087£22० ) 

, कड्मा जाता है | 


आल, 


वेदेर्श 


| विनिमय एवं विनिमय नियंत्रश ६६ 
स्व्यां समता दर ( 503 7९४४ ०६ 55८४०४४2४८ )- विनिमय दरों की प्रवृत्ति 
समानता की प्रव्नकत्ति दिखाती है | परन्तु यह भी व्यापार-शेष के अनुसार घटती-बढ़ती 
रहती है| जैसे भारत व ब्रिटेन के बीच विनिमय पर १ पोंड ८ रु० है। यदि किसी 
वर्ष भारत ने ब्रिटेन से काफी आयात. किया परन्तु निर्यात कम किया तो भारत का 
व्यापार शेष मारत के विपरीत हुआ जिसे वह पौडों म॑ चुकाएगा | पौड की माँग 
जड़ेगी। और मांग के नियम के अनुसार पाड की कीमत बढ़ जाएगी | अतः अच ८ 
रु० के बदले में १ पोंड न मिल्लेगा बल्कि कुछु अधिक रुपयों में मिलेगा जैसे १ पौंड 
स्न्प्पाज, रू० | 


इस भुगतान को भारत या तो विदेशी बंक से पोंड मुद्रा खरीद कर कर सकता 
है या स्वर का निर्यात ब्रिटन को कर सकता है | इनमें जो रीति लामदायक होगी वह 
अपनाई जाएगी । स्वर्ण का निर्यात करते समय मार्ग व्यय, बीमा व्यय, पैकिंम व्यय 
का भी ध्यान रखा जाएगा | माना कि ये सारे व्यय “०२ पौंड पड़ते हैं तो १ तोला 
सोना ब्रिटेन को भेज कर १५ पोंड के स्थान पर १४-६८ पौड कम्माएगा | यदि विनि- 
मय बेंक से १४.६८ पौंड से अधिक मुद्रा मिलती है तो भारत रोना का निर्यात नहीं 
करेगा और बेंक द्वारा भुगतान करगा | यदि विनिमय बेंक १४.६८ पंड से थोड़ा सा 
भी कम मूल्य देगा तो मारत तुरंत हो सोने का निर्यात प्रारंभ कर देगा | अतः इस 
सीमा या तरिंदु को भारत का स्वर्ण निर्यात जिंदु (७०१० 8590०7८ ए०४६) कहा जाता 
स्ि आर ब्रिटेन के यूह्‌ स्वयं अआयात बिंदु (००० [7907४ 2०7०४) कहां ज्ञाएगा |! 
स्वर्ण आयात और निर्यात बिंदुओं को स्वर्ण जिंदु (5०04 9७४६ चातु ब्निदु 
( 5८८४८ ?०77£ ) कहते हैं | इसी ग्रकार भारत का ब्रिटेन को निर्यात अधिक है 
ओर आयात कम । तो ब्रिटेन भी विन्मिय बक द्वारा या स्वरणु निर्यात भारत को 
भुगतान करेगा | परंतु ऐसा करने में उसे मार्ग व्यय आदि का ध्यान रखना पड़ेगा। 
यदि मार्ग “०२ पोंड हैं तो ब्रिटेन के व्यापारी को १५.०२ पौंड के बदले में १ तोला 
सोना भेजना होगा जो १२० रुपए के बराबर होगा । जत्र तक विनिमय बैंक १५*०२ 
पोंड के बदले में १२० रु० से अधिक देती रहेगी स्व निर्यात का प्रश्न नहीं उठता 
परन्तु जैसे ही कम देना स्वीकार किया ब्रिटेन भारत को स्वर्ण का निर्यात कस्ने 
लगेगा । इस प्रकार १५.०२ पौंड ब्रिटेन के लिए स्वर्ण निर्यात +दु हुआ और 
भारत के विए स्वर्ण आयात बिंदु | अतः ये तरिंदु माग व्यय आदि जोड़ कर या घटा 
कर निकाले जते है। जब ये व्यय ज्ञोड़े जाते हैं तो मूल्य को उच्चतर घातु बिंदु 
(0979०: 5०)4 9095$) या स्व निर्यात तिंदु? (500 &579०7६ ?०075५) कहते 
हैं और जन्न व्यय घटाए जाते हैं तो निम्नतर स्वण विंदु ([,0४८४ 05०॥० ९०१७०) या 
स्व आयात बिंदु (७०३ 970:: ?०१7०) कहते हैं | विनिमय दर इन बिंदुओं के 
बीच ही निश्चित हं होगी। 


१०० मुद्रा एवं अधिकोषण 


२. पत्र चलन प्रणाल्री में विनिमय द्र-पत्र चलन प्रणाली में एक देश 
की रुद्रा का दूसरें देश की मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता और न यह मुद्रा किसी एक 
धातु में परिक्‍ततनशील ही होती है। ऐसे देशों के बीच विनिमय दर उन देशों को 
क्रम-शक्ति समता पिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के जन्मदाता गुस्टाव 

ड्ैतिल का कहना है। कि स्वण के स्थान पर किसी दैनिक उपयोग की वस्तु में दोनों 
देशों की मुद्राओं की क्र--शक्ति का पता लगाया जा सकता है और इस क्रय-शक्ति 
के आधार पर परस्पर विनिमय-दर का निर्धारण हो सकता है| उदाहरणार्थ भारत में 
प्‌ रु० का उतना गेहूँ खरीदा जाता है जितना कि अमेरिका में १ डालर का। तो 
भारत और अमेरिका की विनिमय दर क्रय शक्ति समता सिद्धान्त पर १ डालरच-५ 
रुपये हुई । क्रय-शक्ति उन देशों के सामान्य मूल्य स्तर से ज्ञात होती है। इस क्रय 
शक्ति में समान तथा तुलनात्मक दो तरह से परिवत्तेन हो सकते हैं। समान परिवर्तन 
होने पर विनिमय दरों में कतई परिवत्तेन न होंगे परन्तु तुलनात्मक परिवत्तंन ( एक 
देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में दूसरे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति की अपेक्षा अधिक 
परिवत्तन होना ) होने पर विनिमय दर में भी उसी अनुपात में तथा उसी दिशा में 
परिवत्तन होते हैं | यदि रुपये की क्रय शक्ति पोंड की क्रय शक्ति की तुलना में २५: 
घट जाती है तो रुपये की क्रय शक्ति भी पौंड में ठीक इसी अ्रनुपात में घट जाएगी । 
>कैसिल के अ्रनुसार नई विनिमय दर का पता लगाने के लिये आधार वर्ष की दर 
में प्रत्येक चलन को उस देश की निदंशांक से गुणा कर देना चाहिए । उदाहरण के 
लिए, भारत और ब्रिटेन में 2 /£६३६-में विनिमय दर १ पोंड --४ रु० है। १६८ 
में ये निर्देशांक भारत में ३०० हो जाते हैं और ब्रिटेन में १५० तो नवीन विनिमय दर 
प्रो० कैसिल के अ्रनुसार इस प्रकार होगी :-- द 


रुपया »< भारत का निर्देशांक - पौंड )< ब्रिटेन का निर्देशांक 


४८३०० न है | १५० 
१२००८७- १५७० 
प्+रू० चर पौ० 


_ क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएँ 
विदेशी मुद्रा की दर भी आंतरिक मुद्रा को दर के अनुसार ही निश्चित होती 

है। बैसे आंतरिक मुद्रा मूल्य उसकी माँग और पूर्ति के अनसार निश्चित होता है 
उसी प्रकार उसकी वाह्म दर या विनिमय बाजार में उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर 
है परंतु क्रय शक्ति समता सिद्धांत केवल क्रय शक्ति संबंधी विवेचना करता है उसकी 
माँग की विवेचता नहीं करता । दूसरे यह सिद्धांत केबल उन कुछ वस्तुओं के सामान्य 


” सुचनांकों से निर्धारित होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में स्वतंत्रतापूरवक प्रवेश करती 


७५६....>.... 





विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियंत्रण १०१ 


हैं और अ्रन्य सेवाओं अथवा पू जी के विनिमय पर कुछ भी ध्यान नहीं देता । तीसरे 
यह सिद्धांत टकसाली समानता के आधार पर नहीं बना वरन निर्देशांको-के-अपथाप 
पर बना है जो सेव बदलते रहते हैं | चौथे, इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया 
है कि विनिमय दरों के परिवत्तन देश के आंतरिक मूल्य-स्तरों के परिवर्तन के परि- 
णाम होते हैं परंतु यह भी देखा जाता है कि विनिमय दर के परिवत्तन स्वयं आंतरिक 
मूल्य स्तर में परिवर्तन कर देते हैं | जैसे अवमूल्यन का. प्रभाव देंश में र॒द्गरा प्रसार 
तथा मूल्य-स्तर बढ़ना होता है.। पाँचवा, यदि दो देशों का व्यापार अदला-बदली 
पर हो, सटे बाजी का राजनैतिक प्रभाव हो. खतंत्र व्यापार न हो अर्थात्‌ निर्यात्‌ 
प्रतिबंध हों तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत द्वारा विनिमय दर निकालना और भी कठिन 
हो जाता है। 


विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन (8]ए८८ए४८४००७) 


विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को चार भागों में बाँठ झकते 


हैं--- 


१. विदेशी बिलों की माँग और पूर्ति 
२, मुद्रा संबंधी कारण 

३. राजनैतिक कारण 

४. आ्रौद्योगिक कारण 


१ विदेशी बिलों की माँग और पूर्ति--यदि किसी देश में विदेशों जिलों 
की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है तो विनिमय दर में इद्धि हो जाती है| इस 
माँग के अधिक होने के कई कारण हैं :--(ञ्र) जब व्यापारिक शेष देश के अनुकूल 
हो तो विदेशी लोग देश की मुद्रा की माँग करेंगे जिससे इसका मूल्य बढ़ेगा। .ब जब 
विदेशी लोग हमारे देश में पूंजी विनियोग करना चाहते हैं तो हमारी मुद्रा की मांग 
बढ़ती है । परंतु यदि हम दूसरे देशों में बिनियोग करना चाहें तो विदेशी मुद्रा की 
माँग बढ़ेगी और विनिमय दर में दरद्धि होगी | (स) स्टाक एक्सचेंज पर जब सटोरिए 
विदेशी सिक्‍योरिटियों में रुपया लगाना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
होती है जिससे विदेशी बिलों की माँग बढ़ती है और विनिमय दर बढ़ जाती है । (द) 
बैंक भी कभी-कभी जब विदेशी बिलों की माँग कम होती है और सस्ते होते हैँ! तो 
खरीद लेते हैं तथा तेज होने पर बेच देते हैँ जिससे लाभ कम्त लेते हैं ओर यह क्रिया 
भी विनिमय-दर में परिवर्तन करने में सहायक होती है । । 

२ मुद्रा संबंधी कारण--मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन भी 
विनिमय दर में उच्चावचन उत्पन्न करते हैं | क्रय शक्ति समता सिद्धांत यही बताता 
है। जब मुद्रा मूल्यों में वृद्धि होती है तो देश में पूं जी लमाने में कम लाभ होता है 


और वे अपनी पू जी देश से हटाना चाहते है इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ती है 
और विनिमय दर में परिवतन होता है । 

३, राजने तिक दशाएँ--सरकार द्वारा लगाए. गए आयात कर, निर्यात- 
कर, तट-कर इत्यादि तथा देश में असुरक्षा, राजनैतिक उपद्रव बिलों की मॉँग और 
पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होता रहता है । 

५. औद्योगिक कारण--जब्र देश में औद्योगिक शांति होती है, औद्योगिक 
विकास हो रहा होता है एवं विदेशी पूजी को प्रोत्साहन दिया जाता है तो विदेशी 
अपनी पूं जी उस देश में लगाना पसंद करते हैं जिससे उस देश के ब्रिलों की माँग 
बढ़ती है और विनिमय दर अनुकूल होती है | इसके विपरीत यदि औद्योगिक अशांति 
है, उद्योगों में हानि हो रही है तो विदेशी अपनी लगी हुई पूजी हटाना चाहेंगे जिससे 
विदेशी बिलों की माँग बढ़ेगी और विनिमय-दर में परिवर्तन होगा । 
अग्रगापी विनिमय (807ए३८० &5४९८४9782 ८) 


अग्रगामी विनिमय बाजार व्यापारियों को भविष्य में विनिमय-दरों में होने वाले 
उतार-चढ़ावों से होने वाली संभावित हानि से बचने के लिए पूरी सुविधा दी जाती 
है| विनिमय दर के उतार- पढ़ाव व्यापारियों को लाभदायक एवं हानिकारक दोनों 
हो सकते हैं| किसी भी विदेशी मुद्रा को जो मात्रा देश की मुद्रा के बदले में भविष्य 
को एक निश्चित तिथि को मिल सकटी है, उसे अग्रगामी विनिमय दर कहते हैं। यह 
अग्रगामी विनिमय दर विभिन्न देशों की बैकिंग-पद्धति, बैंक-दर, ब्याज दर. मुद्रा-नीति, 
विनिमथ-नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निश्चित की 
जाती है| वस्तुत: इसके अंतर्गत सुरक्षा के सौदे | 7०08708 (०४६४:४८६७ ) होते हैं। 
विदेशी विक्रेता बिक्रो का सौदा करते समय उस देश से माल वर्तमान भावों में क्रय 
५ 7०४८७५४८ ) कर लेते हैं ताकि विक्रय-माल की सुपुदंगी तक भावों में होने वाले 
उच्चावचनों की हानियों से बचा जाए। इसी प्रकार क्रेता भावी दामों पर विक्रय का 
सौंदे कर लेते हैं जिससे भविष्य में हानि न हो | 


विदेशी बिनिमय नियंत्रण ( ए०८लं27 एड50087286 (०४६४०! ) 
विनिसय नियंत्रण के उद्देश्य 

विनिमय नियंत्रण का अर्थ अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
हस्तक्षेप से है ताकि विनिमय दरों अथवा व्यापार को प्रभावित किया जा सके | विनि- 
भय-नियत्रण विनिमय दर में होने वाले भयंकर उच्चावचनों को रोकने के लिए तथा 
उनमें स्थायित्व लाने के लिए, व्यापार-शषों के अतर्रों को समायो जित करने के लिए 
किया जाता है। कभी-कभी इसका उद्देश्य सरकार द्वारा आय प्राप्त करना भी होता 
है। आजकल विनिमय नियत्रण का प्रयोग कुछ विशेष देशों के आयात-निर्या तों को 


विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियंत्रण १०३ 


रोकने के लिए, व्यापारिक भेद-भावों के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा 
धूंजी के निर्यातों को रोकने के लिए भी किया जाता है । 


विनिमय नियंत्रण के उपाय 


विनिमय नियंत्रण निम्नांकित उपायों द्वारा किया जा सकता है : 

( ऐआयात-निर्यात कर, कोटा, तट कर एवं लाइसेंसों द्वारा--आयात- 
निर्यातों द्वारा विनिमय द्र बहुत प्रभावित होती है । अतः सरकार आयात निर्यात का 
नियंत्रण नए-नए कर तट-कर लगा कर आयातों को कम करने के लिए. आयात कर 
लगा कर, आयात के लाइसेंस देकर तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक 
'सहायता देकर उनका कोटा निश्चित कर सकती है। व्यापारिक संतुलन बनाए रखने 
के लिए अवमूल्यन भी कर सकती है । 

(२) चैथाज तथा बैंक दरों द्वारा--विदेशी विनिमय बाजार का संत्रंघ पूँ जी 
और विनियोग के लेनदेन से बहुत अधिक रहता है । ब्याज द्र से अधिक इृद्धि कर 
दी जाए तो विदेशी लोग देश में पंजी लगाते हैँ और देश की मुद्रा की मांग बढ़ 
जाती है जिससे विनिमय दर बढ जाती है। ब्याज दर या बेंक दर घटाने पर लोगों 
को कम लाभ होते हैं जिससे अपनी पूंजी हटाते हैं और विदेशी मुद्रा की माँग करते 
हैं जिससे विनिमय दर गिरती है | इस प्रकार विनिमय दर का नियंत्रण केन्द्रीय बेंक 
द्वारा सुदृढ़ता के साथ हो सकता है | 

(३) विनिमय बंधन (?०४8%08 ० 85८००४४7४०)---_कमी-कभी देश की 
सरकार अपने देश की मुद्रा विनिमय-दर की सामान्य-विनिमय दर से ऊँची या नीची 
रखने के लिए. एक निश्चित बिदु या मात्रा निर्धारित कर देती है। इसे ही विनिमय 
बंधन कहते हैं | जैसे सन्‌ १६२८ के बाद मारत ने रुपए की विनिमय दर १८- १ शि० 
६ पेंस बाँध दी थी । 

(४) विनिमय समानीकरण कोष (छडल्ऐ8826 सिवृण्थो22009 छप्+ते) 
--ब्रिटेन ने सर्वप्रथम इस प्रकार के कोष का निर्माण किया था जिसका उद्देश्य 
सह्ेबाजी के कारण विनिमय दर में होने वाले उत्थान-पतन को रोकना था। इस फंड 
की राशि स्टरलिंग दिलों और सोने में थी । इसमें स्टरलिंग के बदले अन्य मुद्राओं 
को खरीदा जा सकता है और विनिमय दर में स्थायित्व लाया जाता है। 

(श#विनिमय प्रतिबंध--इसका तात्पय॑ मुद्रा अधिकारियों को कानूनन 
रोकना है जिनके द्वारा विनिमय बाजार में माँग और पूर्ति प्रभावित होती हं | यह एक 
अत्यक्ष कठोर और अत्यधिक ग्रमावशरली नीति है । 


भारत सें विदेशी विनिमय नियंत्रण 
रिजव॑ बेंक मारत में द्वितोय महायुद्ध से, विदेशी विनिमय का नियंत्रण कर 


रहा है| जिंसके लिए विनिमय नियंत्रण विभाग (४5०७४72०8 (०४६४०! 42692४ 
४0८०४) की स्थापना की गई है | सन्‌ १६४७ के विनिमय नियंत्रण कानून (ए०+स४४ 
छड८०४४०8० ५०४४४०] ह८६ [947) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी 
विनिमय का क्रय-विक्रय करने के लिए अधिकार दिया गया है। यह बेंक उन्हीं कार्यों 
के लिए विदेशी विनिमय देता है जो सरकार द्वारा आयात-निर्यात के अंतर्गत निश्चित 
किए जाते हैं। ये बेंक व संस्थाएँ समय-समय पर रिजब बैंक को विदेशी विनिमय का 
लेखा-जोखा भेजती हैं ताकि उनके उपयोग का शान हो सके । सन्‌ १६५४ से बर्मा 

के यात्रियों को भी मुद्रा लाने का अधिकार दिया गया है बशत्तें कि वे अशोक चिन्ह 
वाले नोट लाते हैं। इसी प्रकार सन्‌ १६५५४ से पाकिस्तानियों को अधिकार दिया 
गया कि वे पाकिस्तानी नोट १०० रुपए के प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से ले जा 
सकते हैं। परन्तु भारतीय नोट प्रति व्यक्ति ५० रुपए से अधिक नहीं ले जा सकते | 

विदेशी मुद्रा कोष को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने १ जनवरी १६५७ से 
उन विदेशी यात्रियों को जो मनोरंजन एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए, जाते हैं विदेशी: 
विनिमय का अलाउंस देना बंद कर दिया है । इसके अतिरिक्त २७ जून १६५७ से 
भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा मनीआर्डर द्वारा भेजने की सुविधा भी समास्त॒ कर 


दी हे। 
अरन 
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अध्याय १२ 
ऊ ५. #६ 
अतराष्ट्रीय म॒द्राकोष 
( कांट्याबॉवणादईों >णालबाए #णात | 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार के ग्रायः सम्पूर्ण देशों को मौद्रिक तथा 
विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | देशी तथा विदेशी व्यापार 
स॑ भी कठिनाइयाँ सामने आने लगी | प्रत्येक देश इन कठिनाइयों को निवारण करने 
के लिये अपनी मौद्धिक नीति में परिवर्तन करने लगा | विनिमव अवमूल्यन तथा विन- 
मय नियंत्रण की प्रणालियाँ प्रायः सभी देश अपनाने लगे | ऐसी अवस्था में प्रस्वेक 
देश अपने हित के लिये ही मोद्विक नीति में परिवर्तन करना वांछुनीय समझता था । 
अन्य देशों के हितों का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा जाता था| इस प्रकार इस काल में 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर पारस्परिक स्पर्धा का ही अधिक बोलाबाला 
हो गया जिससे राष्ट्रों को अधिक दशा डॉवाडोल होने लगी | दूसरे महायुद्ध ने 
इन समस्याञ्रों को और भी जाटिल बना दिया प्रत्येक देश में युद्ध कालीन विध्वंस 
के कारण आध्िक पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण की गम्भीर समस्‍यायें आवश्यक रूप 
से युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ आने को थी। इन समस्यायों का हल अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के बिना असम्मव था | इसके अतिरिक्त संसार के कुछ बड़े-बड़े नेताओं का 
यह भी विचार हुआ कि आधुनिक काल में युद्ध प्रायः आश्िक कारणों से ही होते 
हैं | अतः यद्ध निवारण हेतु मो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है | इस आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये इंगलंड , अमेरिका तथा कनाड़ा ने अन्तर्राण्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की 
योजनायें निर्मित की । इन पर विचार करने के लिये अमेरिका ने सन्‌ १६४४ ई० में 
ब्रिटनउडज़ नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद्‌ बुलाई । इस परिषद्‌ सें 
४४ मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विनिमय के पश्चात्‌ इन प्रति- 
निधियों के द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई । इस योजना के अनुसार एक अन्‍्त- 
रष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बेंक स्थापित करने का निश्चय किया गया | 


जहाँ तक अनन्‍्तर्राट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है इसके स्थापित करने के लिये 
निम्नांकित उद्देश्य घोषित किये गये--- 


(१) इस संस्था द्वारा स्थाई रूप से विभिन्न देशों के मध्य सौद्धिक सहयोग 
का विकास करना | 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और सन्तुलित विकास को सुविधा- 
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जनक बनाना और इस प्रकार सभी सदस्य देशों में अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को 
कार्य दिलाने का प्रबन्ध करना | 

(३) विनिमय स्थिरता को स्थापित करना । सदस्य देशों के मध्य निर्धारित 
विनिमय व्यवस्थाओं को बनाये रखना तथा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को 
रोकना | है 

(४) सदस्य देशों के लिये कोष के साधनों को उपलब्ध करके उनमें विश्वास 
उत्तन्न करना और प्रत्येक देश को उसके शोधनाशेष की न्रुटियों को दूर करने में 
सहायता देना । 

(५) सदस्य देशों के बीच चालू व्यवसायों के सम्बन्ध में बहुदेशीय शोधन 
प्रणाली की स्थापना करना तथा विदेशीय विनिमग्र सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने में 
उनको सहायता करना | 

(६: उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार सदस्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधना- 
शेष के असन्तुलन की अवधि और उसके अंश को कम करना | 

(७) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिये विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों 
को दूर करना | 

कोष को निधि--कोष की निधि का मूल्य ८८० करोड़ डालर निश्चित 
'किया गया जिसके लिये प्रत्येक सदस्य देश के अभ्यंश निश्चित कर दिये गये | 
"कतिपय बड़े देशों के अभ्यंश निम्न प्रकार से हैं-- 


देश अभ्यंश करोड़ डालर में 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका २७५ 
ब्रिठेन १३० 
रूस १२० 
चीन ु पथ 
फ्रांस ४५, 
भारत ४6 


अन्य सम्मिलित देशों के अम्यंश मी इसी प्रकार निश्चित कर दिये गये ये । 

चाद में सम्मिलित होने वाले देशों के अम्यृंश को रकम को निश्चय करने का अधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दे दिया गया था। अभ्यंश के मूल्य में परिवर्तन सम्बन्धित 
देश की प्रार्थना पर किया जा सकता है । प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 

मुद्रा कोष किसी भी देश के मुद्रा कोष को ६ बहुमत के आधार पर बदल सकता है 

यदि सम्बन्धित देश की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । प्रत्येक सदस्य देश को अपने अभ्यंश 

का ३ अथवा सरकारी स्वण तथा डालर जमा का 3- सोने में देना होता है। और 

शे ८अपनी अपनी मुद्रा में जमा किया जाता है| स्वर्ण के अतिरिक्त शेष अभ्यंश 
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अन्तर्शाप्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकर्ता के रूप में सदस्य देश की केन्द्रीय बेंक के पास 
ही रक्‍्खा जाता है | 


अन्तर्राष्ट्रीय कोप का विधान तथा प्रबन्ध 

कोप के कार्य संचालन का भार एक गवनर मंडल कार्यकारिणी संचालक, 
प्रबन्ध डायरेक्टर तथा उसके कर्मचारियों पर डाला गया है | कोष का दैनिक काय 
कार्यकारिणी संचालक समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इस समिति के बारह (१२) 
सदस्य होते हैं ५ स्थाइ तथा ७ स्थाई | प्रथम ५४ उन पाँच बड़े-बड़े राष्ट्रों द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं जिनके अभ्यंश सबसे अधिक हैं। २ की नियुक्ति लेटिन अमेरिका के 
देशों द्वारा की जाती हे । और शेष का अन्य सदस्य देशों द्वारा । निर्वाचन अनुपातीय 
प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वागा होता है | कोई भी सदस्य देश साधारण सूचना देकर कोष 
की सदस्यता से प्रथक हो सकता है । कोष का ग्रधान कार्यालय अमेरिका में है । परन्तु 
इसकी शाखाय सदस्य देशों में स्थापित की जा सकती हैं । 
मुद्रा कोष में स्वण का स्थान 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से सदस्य देशों को बिना स्वश॒मान स्था- 
पित किये ही स्वणंमान का लाभ प्राप्त होता रहता है । इस कोप में स्वर्ण तीन प्रकार 
से सम्बन्धित है ; 

(१) प्रथम प्रत्येक सदस्य देश के अम्यंश का एक निश्चित भाग स्व में 
कोष के पास जमा होता है | 

(२ ) प्रत्येक सदस्य देश अपने चलन का प्रारम्मिक खण में निर्धारित 
करता है। 

(३ ) किसी सदस्य देश की मुद्रा की दुलंमता की दशा में उप्ते स्वयणु में 
खरीदने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीष के अन्तगत स्व्रणु 
को चलन में रखने अथवा स्वणंमान स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
स्वर्ण कीमतों के सामूहिक माप का काम करता है । और प्रत्येक सदस्य देश निश्चित 
कीमतों पर सोने को खरीदने तथा बेचने के लिये तैयार रहता है । 


विनिमय दर तथा अन्वर्शष्ट्रीय मुद्रा कोष 

“प्रत्येक सदस्य देश को अपने चलन का मूल्य १ जुलाई सन्‌ १६४४ के आधार 
पर स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में निर्धारित करनी पड़ती है। इस प्रकार अमरी 
कन डालर सदस्य देशों की मुद्राओं का मूल्यमापक बन जाता है । इसके कारण विभिन्न 
देशों के विनिमय दरों के निधारिण करने में कोई कठिनाइ नहीं रही | प्रत्येक सदस्य 
देश आवश्यकतानुसार निर्धारित विनिमय दर में १० प्रतिशत तक परिवतंन कर 
सकता हैं | इससे अधिक परिवतंन के लिये कोष की आज्ञा प्रातत करना अनिवाय हो 
जाता है। २० प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिये सदस्य देशों की संख्या का दो- 
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तिहाई बहुमत आवश्यक है | नियम भंग करने पर सम्बन्धित देश को कोष की सुवि- 
घाओं से वंचित किया जा सकता है | अथवा उसे कोष की सदस्यता से प्रथक किया 


जा सकता है | 

कोई भी सदस्य देश एक वर्ष के अन्दर कोष से अपने चलन के बदले में 
अपने अभ्यंश के २५ प्रतिशत से अधिक विदेशी विनिमय नहीं खरीद सकता और 
योग में वह अधिक से अधिक अपने अम्यश २००४८ विदेशी विनिमय खरीद सकता 
हे | सऊटकालीन अवस्थाश्रों में ये सीआायें ढीली की जा सकती हैं| ऋणी सदस्य को 
मुद्रा कोष के ऋण पर हे 2 से लेकर २३ £ तक ब्याज देना पड़ता है । दिये गये 
ऋण के विषय में कोष इस बात का भी ध्यान रखता हे कि सम्बन्धित देश ऋण को 
कोष के विरुद्ध उद्देशों में प्रयोग न कर सके । 


५ 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक क्षेत्र में पारस्परिक 
सहयोग अथवा सहकारिता की भावना पर की गई हे । युद्धोत्तर काल में कुछ मुद्राश्रं 
के दुलंभ होने की सम्भावना पहले ही हो गई थी | इसलिये मुद्रा कोष के द्वारा इस 
प्रकार की ढुलमता को दूर करने का प्रयत्न किया गया | यदि किसी समय कोष अपने 
साधनों से किसी मुद्रा की माँग को पूरा न कर सके तो वह विशेष देश से उधार तले 
सकता है अ्रथवा सोना देकर खरीद सकता है | यह करने के पश्चात्‌ भी यदि कोष 
मुद्रा को पूति में असफल रहे तो वह दुलंभता के कारणों की सूचना देते हुये राशनिंग 
व्यवस्था के आधार पर आशिक रूप में सबकी माँग पूरी कर सकता है | इस प्रकार 
कोष अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग की एक सुब्यवस्थित तथा आवश्यक संस्था है | यह 
अल्पकालीन ऋण देकर सदस्य देशों के शोधनाशेष के घाटे को दूर कर देता है ञ्रथवा 
कम कर देता है। इस ग्रकार इस संस्था के कारण ,सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में अल्पकाल कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा | मुद्रा कोष केन्द्रीय 
बंक अथवा स्थिर कोष के द्वारा ही सदस्य देशों के साथ व्यवसाय कर सकता है| और 
सदस्य देश भी कोष के साथ केन्द्रीय बेंक आदि संस्थाओं के द्वारा ही व्यवसाय कर 
सकता है । कोष शोधनाशेष सन्तुलन हेतु किसी सदस्य देश की आन्तरिक आर्थिक 


संगठन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न उसे निजी संस्थाओं अथवा ब्यक्तियों के 
साथ व्यवसाय करने का अधिकार है। 


मुद्रा. कोष का आलोचनात्मक सिंहाबलोकन 


यद्यपि मुद्रा कोष ने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देकर पर्याप्त सहायता 
पहुँचाई है फिर भी सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से इसकी पर्याप्त 
आलोचना की गई है | सबसे बड़ी आलोचना कोष के अम्यंश निर्धारण के अवेश- 
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निक आधार पर है । आलोचकों का कहना है कि विभिन्न देशों का अम्यश किसी 
वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किया गया है| वास्तव में अंग्रेंजों तया अमरीकनों 
के आर्थिक तथा राजनेंतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुये अभ्यंश निर्भारित किये 
गये हैं | यही कारण हे कि रूस को शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ा और अन्य समाज- 
वादी राष्ट्र भी इसके सदस्य नहीं हो सके । इस प्रकार का त्रुटि को दूर करने के लिये 
अमभ्यंश सम्बन्धित देशों की विदेशी व्यापारों की मात्रा के आधार पर निर्धारित किये 
जाने चाहिये थे। अथवा ब्यापाराशेष की स्थिति या विदेशी विनिमय की आवश्यकता 
को आधार बनाया जाना चाहिये था। पर ऐसा नहीं किया यया और इसीलियें 
बहुत से राष्ट्र इससे असन्तुष्ट रहे | 


कुछ आलोचकों के अनुसार सुद्रा कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता भी इसी 
अकार से रकक्‍्खी गई हे कि अमरीकन द्वितों की रक्षा होती रहे | उनके अनुसार झसीं- 
लिये लेटिन अमेरिका के देशों के लिये दो (२) स्थान सुरक्षित किये गये हैं। इस 
प्रकार की सदस्यता से भविष्य में पश्चिमी देश अपने आशिक हितों की उन्नति के 
लिये मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार की नीति का पालन करवा सकते हैं जो अविकसित 
देशों के लिये हानिकारक हो जिसके फलस्वरूप ऐसे देशों को उसको सदस्यता से 
प्रथक हो जाना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो जिस उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
स्थापित शिया गया है वह उद्देश्य हो पूरा न हो सकेगा। व्यावद्वारिक दृष्टि से भी 
कुछ लोगों ने मुद्रा कोष पर आरोप लगाये ईं | इनके अनुसार कोप ने ऋणों के 
प्रदान करने और आवश्यक सुविधाओं के प्रदान करने में भेद-भाव किया है। तथा 
शक्तिशाली दंँशों से यह अपनी आशा का पालन नहीं करवा पाता । उदाइरण के 
“लिये फ्रांस ने गत वर्षों में कोष की आजा के विरुद्ध अपनी सुद्रा का अवमूल्यन कर 
दिया है, फिर भी कोष ने फ्रांस को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया । 


उपरोक्त आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुये भी कोष की उपयोगिता में 
किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति अथवा मानव निर्मित 
संस्था सत्र सम्बन्धित लोगों को शत प्रतिशत संतुष्ट नहीं कर सकती । अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष भी इसी सूत्र के आधार पर सत्र राष्ट्रों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती, फिर 
भी यह एक सामयिक आवश्यकता को पूर्ण करती है। इसकी कार्यप्रणाली में जो 
छेद दृष्टिगोचर हो रहे हों वे समय-समय पर अनुभव के आधार पर दूर कियेजा 
सकते है । और इस प्रकार यह संस्था प्रगतिशील तथा अधिक-से-अधिक देशों को 
हितकारक बनाई जा सकती है | इसके अ्रभी तक के इतिहास से स्पष्ट है कि कोष ने 
सदस्य देशों की पर्याप्त सहायता की है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रगट 
'होता है । 


११० मुद्रा एवं अधिकोषण 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा भारत 

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। पहले तो' 
भारत के दो ग्रस्ताव कि भारत को कोष की कार्यकारिणी में स्थाई स्थान दिया जाय 
तथा इसके पौंड पाउना ऋणों को मुद्रा कोष के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाय 
अस्वीकृत कर दिये गये थे | इससे भारत कोष का सदस्य बनने में संकोच कर रहा 
था | पर रूस के प्रथक हो जाने से भारत इसका स्थाई रूप से सदस्य बन गया तथा 
पौंड पाउना ऋणों के सम्बन्ध में ब्रिठेन से संतोषजनक समझौता हो गया। अतः 
अक्टूबर सन्‌ १९४६ ६० में भारत ने कोष की प्रारम्मिक सदस्यता प्रास कर ली । इस 
सदस्यता से भारत को काफी लाभ हुआ है | सन्‌ १६४८ व १६४६ में भारत ने अपने 
व्यापाराशेष घाटे को पूरा करने के लिये करीब ६ करोड़ डालर का ऋण कोष से 
लिया था । कोष की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारत ने अधिक समय से चत्ते 
आये रुपये स्टरलिंग का वैधानिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया | और ८ अप्रैल सन्‌ 
१६४७ ई० से रुपये का मूल्य स्वर्ण में नियत कर दिया है। भारत समय-समय पर 
मुद्रा कोष से ऋण लेता रहता है | जब-जबर शोधनाशेष का घाटा बढ़ जाता हे भारत 
कोष से ऋण लें लेता है और कोष यथासम्मव भारत की ऋण प्रार्थनाये स्वीकार 
कर लेता है। भारत ने कोष से अरब तक निम्न प्रकार से ऋण प्राप्त किये हैं । 


इस प्रकार भारत को कोष से काफी सहायता मिली है । वास्तव में भारत ने 
कोष की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने में ख्याति प्राप्त की है। कोष ने १६- 
४६ ई० में मारत को ही अपने रुपये का अवमूल्यन करने की आजा दे दी थी। अव- 
मूल्यन के पश्चात्‌ भारतीय व्यापाराशेष में भी काफी सुधार हो गया है। कोष ने 
भारत की उद्योग संरक्षण नीति में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है | प्रत्यक्ष संकट- 
कालीन अवस्था में मुद्रा कोष ने कि सरकार को व्य्ुपारिक प्रतिबन्ध लगाने की. 
आज्ञा प्रदान करती है। यही नहीं कोष की सहायता/के आधार पर भारत को विश्व 
बैंक की सहायता भी प्राप्त हुई है| विश्व बेंक ने भ्रौ मारत को उसकी विकास योज- 
नाओं के लिये काफ़ी सहायता दी है। इस प्रकार/कोष की सहायता से भारत को लाभ 


द्दी हुआ है । 






. अस्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोष ( [. )(. 9. ) क्या है। यह किस प्रकार कार्य करता है ? इस 

कोष से भारत से क्या लाभ हुआ हैं २ द ( आगरा बी. ए, १६५६ ) 

2. [पएठी॥8 ब्वेणो$॥07 ६0 ६086 [#६९४780४089] (०7८६४ 7ए फिप्राते 

घड्ए६५ (0८ 49802078009 0 9 गए एप्7९६४०८ए 82879684786 ६0+ [0089... ठिद- 
ए४70 ९४४८ई७१ए ब70 ७६३०००० ६96 ८ड80708 [70747 ८ए४7८०८ए 5५४६९. 

(4674 2. 4, 956 3 


अध्याय १३ 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार 


( पाशिप्र0णादों व706 बाते वाता॥8 कणलांशप 7६०6 ) 
देश के विभिन्न प्रदेशों अथवा त्षेत्रों मं होने वाले ब्यापार को देशीय, आंत- 
रेक अथवा अं तर्स्थानीय व्यापार ([9६6:79), [7390 0०: [9:6:7८8707०]7 7४0७१ 
हते हैं । अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार से अभिषप्राव दो पथक-पथक राष्ट्रों के बीच 
गेने वाले व्यापार से है जैसे भारत का पाकिस्तान या अमेरिका से ब्यायार । दोना हं। 
प्रकार के व्यापार का उद्देश्य फालतू या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं अथवा सेवा 
के बदले ऐसी वस्तुएँ या सेवा प्राप्त करना है जो कि उपलब्ध नहीं हैं अथवा आसानी 
ते सुलभ नहीं होती । इस प्रकार दोनों के विनियोग से अधिकतम आवश्यकताश्ों 
क्री संतृष्टि होती है। देश के अंदर लगभग सभी स्थानों पर ब्याज एवं मज़दूरी एक से 
दोते हैं अतः उत्पत्ति के साधन आसानी से गतिशील होते हैं | इस कारण विभिन्न 
देशों में एक ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व्यय में अंतर रहता है | यह उता- 
इन ज्यय में अंतर ही वस्तुओं के विशिष्टीकरण ( 592०४॥३६६४४००७ ) की कीरण 
होता है और एक ही वस्तु भी कीमत विभिन्न देशों में विभिन्न होती है । इसके 
ग्रतिरिक्त श्रम, उत्पादन वितरण | स्थानीय कर एवं अन्य नियम समान रहते है| परत 
विभिन्न देशों में समानता नहीं रहती, इस कारण भी उत्पादन ब्यब से वाभन्नता आ 
जाती है। देशी व्यापार में मुद्रा-प्रणाली, आयात-निर्यात, विनिमय आदि की कोई 
पमस्या नहीं होती परंतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 
श्रत: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग-अलग सिद्धांतों की आवश्पकता 
होती हैं | परंतु मौलिक रूप में समस्याएँ एक ही हैं । औदिलिन (099) के शब्दों 
में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है ।” 


अंतर्राष्ट्रय व्यापार का कारण 

अंतर्राष्टीय व्यापार की उत्पत्ति का कारण वस्तुश्नों का विशिष्टीकरण एवं. 
उनके मूल्यों मे अंतर है । यह्‌ ऊपर भी वर्णन किया जा चुका है। विभिन्‍न देशों में 
इस मूल्यांवर का कारण प्राकृतिक साधन, आशिक, सामाजिक एवं राजनंतिक दर्शाएं 
होती हैं । 

उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिये एक काल्पनिक उदाहरण लिया जा 
सकता है। मान लीजिये उसपति के निश्चित साधनों से भारत में २० गज सूती-बस्त्र 


अथवा ४० गज़ जूट का समान तैयार किया जा सकता हैं परंतु पाकिस्तान में उतने 
ही साधनों से १० गज सूती वच्च अथवा ३० गज़ जूट का सामान तैयार किया जा 
सकता है | उपरोक्त अंको से स्पष्ट होता है कि भारत में दोनों वस्तुओं का उत्पादन 





पाकिस्तान की अपना, से की सरल _ पड़ता है.क्योंकि जितनी लागत से पाकिस्तान में ६9, 


गज़ सूती वस्त्र तैयार होता है उतनी लागजु से भारत में २० गज तैयार होता है . 


42) मैज्ञ जे 
और उसी लागत से यदि पाकिस्तान (३9) गैज्ञ जूँट का माल तैयार करता है तो भारत 


उसी लागत पुर ४० गज्ञ जूट का सामान तैयार करता है ।अतः एक ही लागत पर 





-पाकिस्तान की अपेच्ा भारत में दोनों बस्तुयें अधिक मात्रा में उत्पादित होता हैं। 
इसलिये स्व॒भावतः भारत को ही इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिये और 
थाकिस्तान को भेजना चाहिये और इसी में दोनों को लाभ होना चाहिये पर यदि 
गम्भीरता से अ्रंकों पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होते हुये 
भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों को तभी लाभ होगा जब भारत सूती वस्त्र 
तैयार करे और उसे पाकिस्तान ;को भेजे तथा पकिस्तान जूट का माल तैयार करे 
आर भारत को भेजे । १० 2 गनज्योग 

यदि भारत दोनों वस्तुओं को अपने यहाँ उत्पादन करे तो एक गज्ञ सूंती 
वस्त्र के स्थान पर २ गज़ जूट का सामान मिल सकेगा क्योंकि उदाहरण में २० गज्ज 
सूती वस्त्र की लागत ४० ग॒जूट के सामान के बराबर है | इसलिये विनिमय दर 
१ गज्ज सूती कपड़े के बदलते में २ गज्ञ जूट का सामान हुईं । पाकिस्तान में यही 
विनिमय दर १ गज सूती कपड़े के बदले में ३ गज़ जूट का सामान हुई होगी क्योंकि 
वहाँ १० गज सूती वस्त्र को लागत ३० गज्ञ जूट के सामान की लागत के बराबर है। 
अतः पाकिस्तान सें १ गज़ सूती वस्त्र के बदले में २ गज जूट का सामान मिल सकेगा 
जब कि भारत में १ गज़ सूती वस्र के बदले में २ गज्ज जूट का सामान मिल्तेगा। 
शेसी दशा में दोनों देश को लाम तभी होता जब मारत केवल सूती वस्त्र का उत्पादन 
करे और पाकिस्तान केवल जूट का सामान बनाये और फिर दोनों देश आपस में 
व्यापार द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान करें | 
मान लौजिये कि इस आदान-प्रदान में विनिमय दर एक गज़् सूती कपड़े के 
बदले में २३ गज़ जूट का सामान निश्चित होती है तो दोनों देशों को आधे २ गज् 
. गेट के सामान का लाभ हो जाता है। यदि भारत दोनों बस्तुओं को अपने यहाँ 
उत्पादन करता तो उसे सूती वर के प्रत्येक ग़ज़ के बदले में २ गज जूट का सामान 
मिलता जत्र कि पाकिस्तान से वह २३ गज़ जूट का सामान पा सकता है| इसी प्रकार 
यदि पाकिस्तान दोनों वस्तुओं को अपने यहाँ उत्पन्न करे तो जूट के माल के प्रत्येक 
रे गज़ के बदले में १ गज सूती कपड़ा प्राप्त हो सकेगा और यदि वह सूती कपड़ा 
भारत से मेंगाये तो ३ गज़ जूट के माल के स्थान पर २३ ग्रज्ञ जूट का सामान देने 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार श्श्३ 


से ही काम चल जायेगा # गज जूट के सामान की बचत हो जायगी | इस प्रकार 
दोनों देशों को लाम होगा जब कि भारत सूती वस्त्र तैयार करे और पाकिस्तान जूट का 
सामान तैयार करे उचद्यपि ने में वस्तुओं की लागत व्यय पाकिस्तान की अपेक्षा भारत 
सें कम पड़ती है | ईंस सिद्धांत को ठलनात्नक लागत का नियम कहते हैं और इसी 
के आधार पर अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता;है। इस सिद्धांत के अनुसार 
भ्रत्येक देश केवल उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसके उत्पादन में उसे ऊअंधिक- 
तक सुविधायें हों अथवा न्यूनतम असुविधायें हों जिससे अन्य देशों को अपेक्षा वस्तु 
के उत्पादन में लागत व्यय कम रहे | इसी सिद्धांत के आधार पर_भारतवष में कपास 
के उत्पादन में अधिकतम मविधायें हैं ओर पाकिस्तान में जुट.  जु... का माल. उत्पादन 
करने में न्यूनतम असविधायें हैं जिससे तुलनात्मक दृष्टि से सारत मे सती .वम्त्र का 
उत्पादन तथा पाकिस्तान-में--जट के साम्रान का उत्मादव कम लागत पर होटः है । 
“एक निश्चित लागत व्यय पुर जितना वस्त्र पाकिस्तान-उल्ाद्‌द करता-है-उसका दुगुना 
भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। परन्तु भारत उसी लागत व्यय पर जितना वस्त्र तैंयार 
करता है जूट का सामान उससे दुगुना तैयार कर पाता है पर पाकिस्तान उसी लागत 
च्यय पर जितना सूती वस्त्र तैयार करता है उससे ३ गुना जूट का सामान तैयार करता 
है और इस प्रकार तुलनात्मक लागत व्यय के आधार पर भारत को सती वस्त्र तैयार 
करने में और पाकिस्तान को जूट का सामान तैयार करने में दोनों देशों को लाभ 
होता है यदि वे इन वस्तुओं का आदान-प्रदान करने लगें । 
उपरोक्त उदाहरण में यह दिखलाया गया है कि प्रत्येक देश क/३,/ गज जूट 
के माल का लाभ होता हे क्योंकि विनिमय दर १ गज सूती वस्त्र >- २३ गज जूट वस्ठु 
के है पर वास्तव में लाम कम या अधिक हो सकता है।यदि पाकिस्तान को सूती कपड़े 
की आवश्यकता अधिक हे ते एक गज सूती कपड़े के बदस्ते 5४ 3) भाज से अधिक 
पर ३ गज से कम जूट का माल देने को पाकिस्तान को बाध्य होनों पड़ेगा | हो सकता 
है कि वह २३ गज जूट का सामान देने को तैयार हो जाय | ऐसी हालत में मारत को 
3 गज का तथा पाकिस्तान को > गज्ञ का लाभ रदह्दा । इसके विपरीति यदि भारत को 
जूट सामान के लिए. माँग अधिक प्रबल है और पाकिस्तान की भारतीय कपड़े की माँग 
अधिक ग्रवल नहीं है तो भारत को £ गज कपड़े के बदले में कम से कम जूट का सा- 
मान लेने को तैयार होना पड़ेगा जों कि २ ग़ज से कम न होगा। हो सकता है कि भारत 
केवल २३ गज जूट के सामान के बदले में ही एक गज्ञ सूती कपड़ा देने को तैयार हो 
जाय, ऐसी दशा में भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को अधिक लाम रहेगा । इस ग्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश की वस्तु कीं माँग विदेश में अधिक प्रबल होतीं है 
जितनी प्रबल विदेशी वस्तु की माँग उस देश में नहीं होती तो उस देश को विदेश 


की अपेक्षा अधिक लाभ होता है | यह निष्कर्ष सर्वथा सत्य हे। व्यापार में यातायाद 
कया 


श्श्् मुद्रा एवं श्रधिकोषण 


के व्यय अधिक वस्तुएँ तथा अधिक देशों के होने से उपरोक्त निष्कर्ष असत्य नहीं 


होता है। 
विदेशी व्यापार के लाभ (ह१४०7/2888$ ०६ ए४0+227 7४906) 

विदेशी व्यापार का आधार यह है कि इसमें प्रत्येक देश को लाभ होता है | 

यह निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है :-- 

<. विदेशी व्यापार द्वारा विभित्र देशों के बीच अम विभ्मूजन संभव होता 
है । विदेशी व्यापार के कारण ग्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिन्हें 
न्यूनतम लागत पर पैदा कर सके । इस प्रकार विशिष्टीकरण संभव होता है और 
उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में होता है जिससे मानव का कल्याण होता है । 

«६ विदेशी व्यापार से उपभोग का स्तर बढ़ता है तथा उपभोग में विभिन्नता 
श्राती है। एक देश में, यदि विदेशों व्यापार हैं तो, ऐसी वस्त॒एँ. आयात की ज़ाती हैं 
जो देश में उपन्न नहीं होतीं अथवा तेज कीमत पर उत्पादित को जा सकती हैं । 
विदेशी व्यापार में उस देश से माल आता है जहाँ पर कम लागत पर उत्पादन होता 
ओर ह क्ला उस बाजार से वस्तुएं खरीद सकते हैं जहाँ से उन्हें सस्ती मिलती हैं । 

. विदेशी व्याप्तर उंकटकालीन स्थिति को दूर _] देश में अतिद्ृष्टि 
या अनावृष्टि से दुर्मिक्ष पड़ता है या कोई वस्तु कम उत्पन्न होती है तो विदेशों से उसे 
मेगा सकते हैं और आर्थिक संकट दूर किया जा सकता है। 

४. विदेशी व्यापार द्वारा संसार के देशों में, वस्तुओं को कीमत में समानता 

_ रहने की प्रवृत्ति रहती है। इससे उपभोग का स्तर बढ़ता है । हु 

५. विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश के 
उत्पादकों और ब्यापारियों को सुधारों एवं कायक्षमता के प्रति सजग एवं सचेष्ट रखा 
जा सकता है। इस देश के प्रबंध में भी कार्यशीलता आती है और प्रतियोगिता के 
मय से उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकते । 

६, विदेशी व्यापार की सहायता से देश सें आवश्यक कच्चा माल, मशीनें, 
विशेषज्ञों को उपलब्ध किया जा सकता है तथा इनकी सहायता से देश के ओऔद्योगी- 
करण को विकसित किया जा सकता है | 

७. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से भी अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यापार लाभकारी है।__.._ 

हा के सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है | देश को प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध वस्तु विदेशों में मेज कर उसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है 
और आर्थिक उन्नति की जा सकती है । 


परन्तु उपरिलिखित लाभ तभी दृष्टिगोचर होते हैं जब कि विभिन्न देशों 








अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं मारत का विदेशी व्यापार श्श्ज्ू 


में पारस्परिक सहानुभूति हो और व्यापार पर किसी ग्रकार का प्रतिबंध न हो अन्यथा 
विदेशी व्यापार से कभी भी इतने लाभ प्राप्त नहीं हो पाते और निम्नांकित हानियों 
की गुंजायश रहती है । जैसे (१) विदेशी व्यापार द्वारा प्रचुर मात्रा में मिलने वाले 
साधन खप जाते हैं और फिर उनका मिलना उस देश में प्रायः असंभव ही हो जाता 
है| (२) विदेशी व्यापार द्वारा उन्नत प्रतियोगिता का विकास होता है और इस 
प्रतियोगिता में केवल विकसित देश ही भाग ले सकते तथा लाभ उपाजित कर सकते 
हैँ । अविकसित देशों में उद्योग-घंघे या तो स्थापित ही नहीं हो पाते अथवा पनप 
नहीं पाते और आशिक विकास में और भी अधिक पिछड़ जाते हैं । (३) विशिष्टी- 
करण द्वारा देश का एक दिशायी विकास हो पाता है। बहुमुखी आश्िक विकास नहीं 
हो पाता। इससे संकटकाल या युद्धकाल में देश को बुरे आथिक परिणाम भोगने 
पड़ सकते हैं और दूसरो ओर देश में कितने ही आर्थिक एवं प्राकृतिक साधन 
बेकार पड़े रहते हैं| (४) इस प्रकार विदेशी व्यापार देश की अर्थ-व्यवस्था को 
दूसरे देशों की अर्थ॑-व्यवस्था पर आश्रित कर देता है| यह पराश्रयी भावना एवं 
प्रवृत्ति देश के सम्मान एवं आर्थिक विकास में रोड़ा अटकाती हे तथा आर्थिक 
संकट के समय भयंकर रूप घारण कर सकती है | (५) विदेशी व्यापार द्वारा ऐसी 
वस्तुएं आती रहती हैं जिनका सेवन समाज एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक दो 
सकता है और आगे चल कर बुरी आदत डाल देता है। जेसे भारत में सिगरेट का 
प्रयोग और चीन में अफीम का उपयोग | (६) विदेशी व्यापार द्वारा दो देशों।में 
पतिद्॒दिता का जन्म होता है और फिर एक राष्ट्र हमेशा दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने 
की सोचता रहता है। 

ये हानियाँ २० वीं शताब्दी में तो पर्याप्त प्रतिलक्तित होने लगी हैं और 
पारस्परिक द्वेष-माव एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋगड़ों को जन्म दिया है और राजनैतिक शोषण 
का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख साधन बना हुआ है । 
भारतवष का विदेशी व्यापार 

भारत विदेशी व्यापार के लिए अ्रत्यन्त प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। इसके 
व्यापारिक केन्द्र दक्षिणी चीन, मलाया, अरब, फारस, पूर्वी अफ्रीका, जावा, सुमात्रा 
तथा और भी अन्य देशों में थे | ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत लोहे और स्पात 
का निर्यात विदेशों को करता था । इसके अतिरिक्त बढ़िया रेशमी कपड़ा, मलमल, 
हाथी दाँत का सामान तथा दुशाले आदि विदेशों में भेजे जाते थे | और विदेशों 
से ताबा, टीन, शीशा तथा चीनी आदि वस्तुण देश में आया करती थीं। प्राचान 
समय में भी भारत दूसरे देशों को.,जितने मूल्य का माल निर्यात करता था उससे 
कम मूल्य का माल आयात करता था। और इस प्रकार मारतीय व्यापार सर्वंदा 
देश के अनुकूल रहता था। 


११६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


पन्‌ १२०० ई० के पश्चात्‌ मुस्लिम आक्रमणों के कारण देश की राज 

नैतिक ब्यवस्था में शिथिलता आना आरंभ हो गया ओर इसका प्रभाव ह भारतीय 
व्यापार पर मी पड़ा । पन्द्रढ॒दों शताब्दी में योरुप में व्यापारिक ज़ाग्मति प्रारंभ हुई । 
योझुूप निवासी अपनी व्यापारिक उन्नति के लिए नए-नए देशों का पता लगाने 
लगे । कुछ लोग विशेषकर पुर्तगाल निवासी भारत में व्यापारिक केन्द्र बनाने में 
सफल हुए | उन्होंने धीरे-धीरे भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गोआ, डामन, व्यू 
आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया । उनके कार्यो से भारतीय व्यापार को हानि 
होने लगी | इसके पश्चात्‌ योरुप की अन्य शक्तियाँ भी विशेषकर डच, फ्रान्सीसी 
और अँगेज भारतवर्ष में व्यापार करने की दृष्टि से प्रभुत्व जमाने लगे। इस होड़ 
में पारस्परिक भाग़े होने लगे और अंत में अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत में अपने 
व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिए ओर अन्य योरुपीय शक्तियों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली बन गए । 


आँग्रेजों ने उस समय के मुगल सम्राटों तथा अन्य शासकों को प्रारंभ में 
यथासंभव संतुष्ट रक्खा । आरंभ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपने हित में भारतीय 
उद्योगों को प्रोत्साहित करती रही, परन्तु कुछ समय बाद कम्पनी के कर्मचारियों में 
स्वार्थ अधिक फैल गया । इसके फलघ्वरूप कम्पनी का व्यापार संबंधी एकाधिकार 
समाप्त कर दिया गया । इसके कारण एक दूसरी कम्पनी भारत से व्यापार करने के 
लिए खोली गई । परन्तु सन्‌ १७०२ ई० में ये दोनों कम्पनियाँ मिल कर एक हो 
गईं । विदेशियों को उनके व्यापार के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जा रहीं थीं 
क्योंकि विदेशियों ने शासकों को प्रसन्‍न कर लिया था । इस प्रकार भारतीय व्यापार 
अवनति को दिशा में चल पड़ा था । ' 


विदेशियों में इस समय तक अंग्रेजों की व्यापारिक शक्ति बहुत बढ़ गई और 
उन्होंने इस परिस्थितियों से लाभ उठाकर भारतीय व्यापार को बहुत धक्का 'पहुँ- 
चाया। अब तक इंग्लैणड का सोना-चाँदी काफी परिमाण में भारत में आता था 
किन्तु धीरे-धीरे उसका आयात बंद कर दिया गया; क्योंकि भारत के तैयार माल का 
आयात इग्लैरड में कम हो गया और इग्लैरड अपने यहाँ का तैयार माल मारत 
को भेजने लगा । इसी समय अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई । इसके फल- 
स्वरूप अ ग्रेजों को इस व्यापार से अधिक लॉग होने लगा | अठारहवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में मारत से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने केवल १० लाख पाउन्ड का व्यापार 
किया । परन्तु १८२४ ई० में यह बढ़कर ८० लाख पाउन्ड की सीमा तक हो गया | 
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उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भारतीय व्यापार में बड़ा परिवर्तन हो गया। 
है न हक स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से भारतीय विदेशी व्यापार में 
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एक नया युग प्रारम्म हुआ | इससे पहिले भारत को आने वाले अँग्रेजी जहाजों को 
कैप आफ़ गुड होप! होकर आना पड़ता था और इसमें ६००० मौल अधिक 
समुद्र) यात्रा करनी पड़ती थी | स्वेज्ञ नहर के निर्माण से भारत और इंगलैण्ड की 
दूरी में काफी कमी आ गई । इधर १८५७ के पश्चात्‌ भारत में अँग्रेजी राज्य काफी 
दृढ़ हो गया । इस राज्य की स्थापना से मुगलकालीन अशान्ति व अराजकता समात्त 
हो गई | देश में शान्ति स्थापित हो गईं। यातायात के साधनों का विशेषकर रेलों 
का काफो विकास हुआ | इन कारणों से भारतीय विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन 
मिला | इसी समय बम्बई और स्वेज्ञ के बीच में समुद्री तार से संत्रंध स्थापित कर 
दिया गया, जिससे समुद्री यातायात में सरलता हो गई | इन कारणों से अब मारत- 
वर्ष से कम मूल्य वाली भारी वस्तुएँ विदेशों को जाने लगीं और हल्की परन्तु बहु- 
मूल्य वस्तुएं विदेशों से इस देश में आने लगीं । उदाहरण के लिए गेहूँ, चादन्‍त, 
तितन॑हन, चमड़ा, जूट आदि विदेशों को निर्यात किया जाने लगा और विदेशों -से 
सूती वस्त्र, मशीनें, रेलों का समान तथा अन्य निर्मित वस्तुओं का आयात होने लगा | 
यद्यपि भारत से व्यापार करने की सब देशों को स्वतन्त्रता रही पर परिस्थितियाँ ऐसी 
सामने आई कि जिनसे भारतीय विदेशी व्यापार में इंगलैण्ड वालों का प्रमुख स्थान 
रहा | इसके कई कारण थे। सत्रसे पहिले ब्रिटेन का जहाज़ी बेड़ा सब्ंस अधिक 
शक्तिशाली तथा क्षमतावान था । बँकों पर भी ब्रिटेन का अधिकार अधिक था | 
भारतीय रेलों में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी | उन पर अंग्रेजों का ही अधिकार; था। 
अतः ये रेले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अँग्रेजी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार 
की सुविधाएँ दिया करती थीं जो दूसरों को उपलब्ध नहीं थी । अंग्रेजी राज्य होने के 
कारण देश की आर्थिक व व्यापारिक नीति भी अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की जाती 
थी । उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतीय विदेशी व्यापार में इंगलैण्ड की 
प्रभुसत्ता बनी रही। इस समय तक देश के आयात का ५०५ तथा निर्यात का 
२५८ अंग्रेजों के ही हाथ था । अमेरिका के ग्रह युद्ध ने भी भारत के साथ अंग्रेजी 
व्यापार को प्रोत्साहित करने में काफी सहायता दी, विशेषकर लंकाशायर को अमेरिका 
की कच्ची रुईं मिलने में कठिनाई होने लगी और यह पूर्ति भारत कीं रुई से की 
गईं। इससे भारत की निर्यात की मात्रा अधिक बढ गई | इस समय तक भारत का 
कुल निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक रहा करता था और प्रति बे व्यापारिक 
संतुलन देश के अनुकूल होने के कारण मारत का रुपया इंग्लैश्ड निवासियों पर ' 
बच रहता-था | ह 


इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के उत्तराद' में भारतीय विदेशी व्यापार की 
निम्नलिखित विशेषताएं थी -- 


श्श्८ मुद्रा एवं अधिकोषण 


१--सेज़ नहर के निर्माण से, देश में शान्ति स्थापना से, यातायात के 
साधनों की उन्नति से, भारतीय विदेशी व्यापार में पर्याप्त इंड्धि हुईं। आयात तथा 
निर्यात दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते गए. | सनू १८४४-१४ ई० में आयात व निर्यात क्रमशः 
२६८५ व २५८५ लाख रु० के हुए | वे १६०० ३० में बढ़ कर क्रमशः पडकण तथा. 
१२४६२ लाख रु० के हो गए । 


२--इस काल में भारतीय निर्यात निर्मित तथा बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान 
पर, कच्चे माल का अधिक होने लगा और आयात में निर्मित साल की प्रधानता 
होने लगी। इस दृष्टि से यह काल व्यापार तथा उद्योगों के लिए. अवनति काल 
कहा जा सकता है क्‍योंकि विदेशी नीति के कारण भारतीय उद्योग नष्टभ्रष्ट 
होने लगे । 


३--आयात और निर्यात में वस्तुओं के परिवर्तन होने पर भी व्यापार का 
संतुलन देश के अनुकूल ही रहता था। ऊपरी दृष्टि से यह बात संतोषजनक समझी 
जा सकती हैं पर वास्तव में यह स्थिति देश के प्रतिकूल पड़ने लगी, क्योंकि देश का 
कच्चा माल बहुत अधिक परिमाण में विदेशों को जाने लगा और वहाँ से निर्मित 
माल यहाँ आने लगा | संतुलन अनुकूल बनाए रखने के लिए देश को अधिक से 
अधिक कच्चे माल को विदेशों में भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा । इससे देश में 
कच्चे माल की कमी रहने के साथ ही साथ रोजगार पर भी धक्का लगा। बेरोज- 
गारी बढ़ने लगी ओर कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ने लगा । 


४-इंस समय के व्यापार में ब्रिटेन का भाग उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। इंगलैणड 
भारत से आयात भी अधिक करने लगा और निर्यात भी क्‍योंकि दोनों ओर से 
इंगलैरड को लाभ रहता था। मुक्त व्यापार नीति के कारण भारतीय कच्चा माल 
इंग्लैरड में सस्ता पड़ता था और अंग्रेजी माल भारत में अन्य विदेशी माल से सस्ता 


रहता था। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय बाजारों में-अन्य विदेशियों से सफलतापूर्वक 
प्रतिस्पर्दा कर सकते थे । 


3 इस काल में चावल, गेहूँ, चाय, जूट, तिलहन, कपास, चमड़ा आदि 
कच्चे माल का निर्यात बढ़ता गया तथा सूती, ऊनी वस्त्र, मशीनें, और लोहे व कॉँच 
के सामान आदि निर्मित वस्तुओं का आयात बढ़ता गया । 


सन्‌ १६१४ ईं० में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया | युद्ध छिड़ते ही विदेशी 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव प्रारम्भ हो गया,। युद्ध काल में व्यापार कम ही रहा | 
इसके कई कारण थे | युद्ध के कारण देशों में यातायात के प्रबन्ध में काफी अव्य- 
वस्था हो गईं थी, जिससे माल के आने-जाने में- काफो असुविधा हो गई। शर्त्र 
देशों से व्यापार बिलकुल बंद हो गया तथा अन्य देशों से सामुद्रिक खतरों के कारण 
हि 
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भी व्यापार कम हो गया। युद्ध में लगे हुए देशों की क्रयशक्ति कम हो जाने से 
भारतीय वस्तुओं की माँग विदेशों के कम हो गई | यातायात को अछुविधा तथा 
मार्ग में शत्रु भय के कारण बहुत से देशों ने विदेशों से माल लेना बन्द कर दिया 
वे अपने देशों में ही वस्तु निर्माण कस्ने लगे | इससे भी मारतीय व्यापार घट गया | 
व्यापारी जहाज़ यद्ध के कार्य में फ्रेंस गए. जिससे वे व्यापारिक वस्तुओं को एक देश 
से दूसरे देश को ले जाने में असमर्थ हो गए | इसके साथ ही साथ जह्याजों की कमी 
के कारण , जोखिम अधिक होने के कारण जहाजी भाड़े में काफी वृद्धि हो गई । 
इसका प्रभाव भी भारतीय व्यापार पर बुरा पड़ा । विदेशों में काग़जी झंद्रा का प्रसार 
बड़े जोरों से हुआ | इसके कारण भारतीय वस्तुएँ विदेशों में महंगी पड़ने लगीं 
जिससे उनकी माँग कम हो गई | इन सब्र कारणों के अतिरिक्त भारतीय सरकार ने 
आयात पर कर बढ़ा दिया तथा चाय और जट पर निर्यात कर लगा दिया। इन 
करों का प्रभाव भी विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल पड़ा 


इस प्रकार प्रथम महायद्ध काल में भारतीय व्यापार में अबनति हुई । दोनों 
आयात व निर्यात कम हुए । सन्‌ १६१३ इ० में आयात श्ध्ण करोड़ र० तथा 
निर्यात ४३१ करोड़ रु० का था जो कि १६१६ ई० में क्रमशः १४५० व ३५४७ करोड़ 
रु० ही रह गए। इसके पश्चात्‌ व्यापार में वृद्धि होना प्रारम्भ हुआ और सन्‌ १६१८ 
ई० में देश का कुल आयात २१६ करोड़ रु० का और निर्यात ४६८ करोड़ रु० का 
था | इस समय में कच्चे माल के निर्यात में कुछ इद्धि हुई परन्तु निर्यात माल के 
आयात में कुछ कमी हो गईं । युद्ध के प्रारस्मिक वर्ष में कच्चे माल का निर्यात कुल 
निर्यात का ४०४४ के लगभग होता था जो १६१६ में ५१०८ के करीत्र हो गया, 
जब कि इसी काल में निर्मित माल का आयात ७६५१ से कम होकर ७०५८ पर 


पहुँच गया । ५ 


प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर, कुछ वर्षों तक तो युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव 
'वयापार पर बना रहा। युद्ध में संलम देशों की आर्थिक स्थिति सुघस्ने में कुछ समय 
लगा। इससे भारतीय व्यापार में यथोचित उन्नति न हो सकौ। यह नहीं, मित्र राष्ट्रों 
द्वारा की गईं संधि के कारण योरुपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था शीघ्र ही ठीक न 
हो सकी । इंग्लैणड को स्वणुंमान पद्धति त्यागनी पड़ी। जमेनी आदि देशों में मुद्रा 
'स्फीति ग्चुर मात्रा में होने लगी। इन कारणों से कुछ समय तक भारतीय व्यापार 
को उचित प्रोत्साइन न मिला | साथ ही साथ देश में श्रम सम्बन्धी ऋणड़ों में इंद्धि 
हुईं | इससे उत्पादन भी कम हुआ | सन्‌ १६२१ ई० से स्वदेशी आन्दोलन ने जोर 
पकड़ा । विदेशी माल के बहिष्कार की नीति ने विदेशों से विशेषकर इंग्लैण्ड से आने 
वाले माल में काफी कमी कर दी | इन अंतिकूल परिस्थितियों से भारत को एक 
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लाभ अवश्य हुआ कि देश में बड़े-बड़े उद्योगों का श्री गणेश हो गया । चुद्ध काल से 
हो भारतीय उद्योगपतियों तथा सरकार का ध्यान कुछ अंश में देश में बड़े-बड़े उद्योगों 
की उन्नति की ओर गया । 

युद्ध के समाप्त होने परःनिर्यात व्यापार में तो उपरोक्त कारणों से कमी हुईं 
परन्त आयात व्यापार में वृद्धि होने लगी। युद्ध के कारण रुका हुआ. आयात प्रारम्भ 
हो गया । रुपये की विदेशी दर बढ़ जाने से विदेशी माल भारत में सस्ता पड़ने लगा 
जिससे आयात की मात्रा बढ़ गई और इसी कारण सन्‌ १६२१ ई० में मारत का 
निर्यात आयात से ८० करोड़ र० के लगभग अधिक हुआ । परन्तु यद्द स्थिति बहुत 
दिनों तक नहीं रही और १६२६ ई० तक स्थिति में काफी सुधार होः गया | 

इस काल की व्यापारिक विशेषताएं निम्नांकित थौं-- 

देश में सृतती कपड़े की मिलों' के विस्तार के कारण तथा स्वदेशी आन्दोलन: 
के-कारण विदेशी सूती कपड़े के आयात में काफी कमी हो गईं, परन्तु. रसायनिकः 
पदार्थों का आयात बढ़ गया । इसी प्रकार विदेशों से मिद्ठी के तेल का आयात भी 
काफी बढ़ गया, क्योंकि इसका प्रयोग जनता के छारा अधिक होने. लगा और साथ 
ही साथ मोटर यातायात के विकास ने इसकी माँग और बढ़ा दी-। विदेशों से चावल 
मेंगाया जाने लगा यहाँ से निर्यात किए हुए माल में निर्मित माल की. मात्रा अधिक 
तथा आयात में इसकी मात्रा कम होने लगी। इसी काल में भारतीय व्यापार में 
इंग्लेस्ड की प्रचुरता का कम होना प्रारम्भ हो. गया ओर उसके स्थान पर विश्व' के: 
अन्य देशों के साथ भारतीय आयात व निर्यात धीरे-घीरे अधिक होने लगे। प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ लगभग १० वर्ष तक आर्थिक उत्कर्ष का दौरदोरा रहा । इसके. 
बाद सन्‌ १६३६ ई० से- विश्वव्यापी आर्थिक अपकष प्रारम्भ हुआ | उद्योग व व्यापर 
में शिथिलता आने लगी । प्रत्येक देश श्रपनी आर्थिक व्यवस्था की रक्षा के लिए 
विदेशी व्यापार पर भिन्न-भिन्न. प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने लगा । इसके फलस्वरूप 
विदेशी बाजार की महत्ता सब देशों में घटने लगी | इस अपकर्ष. काल में निर्मित 
वस्तुओं के मूल्य की अपेंद्या ऋषि पदार्थों के मूल्य में अधिक गिरावट हुई । भारत 
के निर्यात में कृषि पदार्थों की हो प्रमुखता थी। इसलिए भारतीय निर्यात का 
मूल्य बहुत कम हो गया | सन्‌ १६३१ ई० में इंग्लेण्ड ने स्वर्ण पद्धति का त्याग: 
किया । इसके फलस्वरूप सोने की- कौमत अधिक बढ़ गई और बहुत सा सोना भारत 
से बाइर जाने लगा | सन्‌ १६३३ ई« में संयक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वर्णमानः 
पद्धति को त्याग दिया। इसका- प्रभाव भी भारत के व्यापार पर बुरा ही पड़ा। 
आिक अबव्यवस्था से बचाने के लिए तथा.विदेशीय व्यापार की उन्नति के लिए, 
मुख्य-मुख्य देश एक दूसरे से व्यापारिक संधियाँ करने क्तो |, पराधीन होने के कारणः 

3 नस्तवर्ष्‌ इन संखियों से मी कोई विशेष लाभ प्रासः न कर सका | 
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सन्‌ १६३३ ई० के पश्चात्‌ भारत के व्यापार में कुछ प्रगति प्रारंभ हुईं 

निर्यात में वृद्धि होंने लगी, आयात कम होने लगा क्योंकि इस समय तक अपकर्ष की 
प्रगति समाप्त हो चुकी थी। इसको रोकने की विभिन्‍न योजनाएँ अपनी सफलता 
दिखलाने लगीं । इधर द्वितीय युद्ध की आशंका भी घीौरे-घीरें बढ़ने लगी और 
युद्ध मय के कारण शस्त्रों पर अधिक व्यय होने लगा | इससे विदेशी व्यापार में भी 
कुछ उन्नति होने लगी | फिर भी इस काल में भारत का विदेशी व्यापार कम ही 
रहा | सन्‌ १६२६ ई० में भारत में २६० करोड़ <० के लगभग आयात हुआ और 
३१८ करोड़ रु० का माल बाहर भेंजा गया। परन्तु १६३४ ई० तक दोनों में काफी 
कमी हो गईं। आयात घट कर १३४ करोड़ र० के लगभग रह गया। निर्बात को 
वस्तुओं का मूल्य मी १५५ करोड़ रु० के लगभग हो गया । इस प्रकार जब कि व्या- 
पारिक संतुलन १६२६ ई० में ५६ करोड़ रु० के लगभग भारत के पक्ष में था वह 
१५६३४ में केवल २० करोड़ रू० के रह गया | 


इस विश्वव्यापी मंदी काल में भारतीय व्यापार में शिधिलता लाने का 
दायित्व बहुत सी परिस्थितियों पर है। सब्र से पहिले तो विश्व का ६०:/सोना केबल 
'अमेरिका और फ्रान्स के खजानों में था । 


विदेशों में विज्ञान तथा यन्त्रों की सहायता से कृषि होने लगी।कृत्रिम पदार्थों 
का उत्पादन होने लगा जिससे भारतीय माल की खपत विदेशों में कम हो गई | 
प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की मावनाओं ने औद्योगिक उन्नति करने में पर्याप्त प्रोत्ता- 
हन दिया और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा से बहुत कमी आ गई | 

इस काल में भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताओं में आयात ओर 
निर्यात के मूल्यों में कमी होना तथा अधिकाधिक संरक्षण करों का लगाया जाना 
रहा । विभिन्न देशों में व्यापारिक संधियाँ हुई ) भारत से सोने का निर्यात काफी 
मात्रा में हुआ | इस काल में भारतीय व्यापार में जापान का भाग उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया | परन्तु अमेरिका का व्यापार कम होता गया । चावल, तिलहन, गेहूँ, काफी, 
चमड़ा, कच्ची रुईं, तैयार सूती माल तथा लाख आदि के निर्यात में धीरे-धीरे बृद्धि 
होती गई । 

सन्‌ १६३५४ ई० से लेकर १६३६ ई० तक का काल अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापा 
लिए, उन्नति का काल कहा जा सकता है | 


सन्‌ १६३५ से ३६ ई० के भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताओं: 
का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 

प्रारंभ में निर्यात व्यापार कुछ बढ़ा परन्तु इसके पश्चात्‌ कम हो गया | देशः 
के कच्चे माल का निर्यात तथा विदेशी निर्मित माल का आयात दोनों में कमी हुईं [. 
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कच्ची रुई तथा तिलहन के व्यापार में की हुईं परन्तु चाय, जूठ और सूती कपड़े 

के व्यापार में वृद्धि हुई । ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से व्यापार की मात्रा घट गईं 
परन्तु जापान और जर्मनी से हमारा व्यापार बढ़ने लगा । व्यापार संतुलन को भारत 
के पक्ष में अनुकूलता उत्तरोत्तर कम होती गईं | 


द्वितीय महायुद्ध-छात्र-प्रत्येक युद्ध युद्ध में संलग्न देश की राजनैतिक 

तथा आशिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन कर देता है | वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय 
शजनैतिक व आथ्िक संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि कहीं भी युद्ध प्रारंभ क्‍यों न 
हो जाय उसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः सम्पूर्ण देशों पर पड़ता हे । 
सन्‌ १६३६ ई० में ज्यों ही द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ विभिन्न देशों की आर्थिक 
व्यवस्था में एक झटका सा लगा। भारत भी इससे अछूता न बचा | प्रारंभ में कीमतों 
में इृद्धि हुईं तथा युद्ध सामग्री बनाने के लिए भारतीय कच्चे माल की माँग विदेशों 
में बढ़ने लगी । इधर भारतीय व्यापारी लाभ पाने के उद्देश्य से विदेशी माल को 
एकन्न करने लगे जिससे आयात की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी। प्रथम २ वर्षों 
तक ये प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु बाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी होने लगी। 
राज्य द्वारा विदेशी व्यापार पर नियंत्रण लगा दिया गया । युद्ध-जनित परिस्थितियों 
के कारण जह्जों की कमी और उसके फलस्वरूप किराये की वृद्धि से आयात और 
निर्यात काफी कम हो गए. | जर्मनी के द्वारा जह्यजों के डुबाए जाने के कारण भी 
आयात-निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा । जच इटली से युद्ध छिड़ गया तो भूमध्यसागर 
भी व्यापार के लिए अयोग्य हो गया। इधर फ्रान्स तथा इग्लैर्ड की आ्िक स्थिति 
कमजोर हो गई । जमेनी और रूस से भारत का व्यापारिक संबंध बिल्कुल समाप्त हो 
गया । जापान के युद्ध में भाग लेने पर पूर्वी द्वीप समूहों से भी भारत का व्यापार 
'कम हो गया । ब्रह्मा जापानियों के हाथ में चल्ने जाने से व्यापार में और भी कमी 
हो गई । यही नहीं जो देश तटस्थ थे उनके साथ भी हमारा व्यापार कम हो गया । 
सन्‌ १६४१ ई० के बाद आयात और निर्यात्‌ में कुछ इद्धि हुई। मित्र राष्ट्रों से 
भारत का व्यापार बढ़ने लगा | इस समय तक मित्र राष्ट्रों की स्थिति शन्रुओं की 

अपेद्य कुछ अच्छी हो चली थी | इधर इगलैण्ड तथा अन्य मित्र राष्ट्र अपने कार- 

'खानें में युद्ध सामग्री बनाने के लिए अधिक से अधिक भारतीय कच्चे माल को 
'मेंगाने लगे । भोज्य पदार्थ तथा तैयार माल की माँग भी बढ़ गई और साथ ही साथ 
मध्य पूव के देश भी मारतीय माल की माँग करने लगे । इन कारणों से १६४१ के 

पश्चात्‌ इमारे आयात-निर्यात दोनों बढ़ने लगे । परन्तु बाद में आयात कम होने 

लगा और १६४४ ईं० तक ये प्रवृत्ति बनी रही | निर्यात में कुछ वृद्धि अवश्य हो 

रही | सन्‌ १६४४ व्‌ ४४ ई० में आयात व निर्यात दोनों में वृद्धि हुईं। इस अंतिः 
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वर्ष में जहाजों की सुविधा हो जाने के कारण देश में आयात की वृद्धि हो चुकी थी | 
इस काल के भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित थीं-- 

देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार योण्पीय देशों से युद्ध प्रारंभ होते ही समाप्त 
हो गया, परन्तु ब्रिटिश कामनवेल्य देशों से निर्यात व्यापार में दृद्धि हुई यद्यपि 
इन देशों से आयात कम हुआ । इंगलेएड और भारत के व्यापार में व्यापारिक- 
संतुलन की अनुकूलता भारत के पक्ष में अधिक रही | युद्ध के प्रथम २ वर्षों में 
भारत और जापान के व्यापार में वृद्धि हुई परन्तु इसके पश्चात्‌ इन दोनों देशों के 
बीच का व्यापार समाप्त हो गया । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के बीच होने 
वाले व्यापार में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुईं। मिल, फारस व अरब आदि देशों के 
साथ भारतीय व्यापार बढ़ गया और इन देशों के व्यापार का संतुलन भारत के अनु- 
कूल रहा | 

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में इस काल की विशेष उल्लेखनीय 
बात निर्यात व आयात नियंत्रण केबारे में है। युद्ध का सफलतापूर्वक संचालन करने 
के लिए आयात व निर्यात दोनों पर नियंत्रण लगाना आवश्यकीय हो गया जिससे 
कि शत्रु राष्ट्रों के पास माल न पहुँच जाय तथा अन्य देशों को भी भारतीय माल 
अधिक मात्रा में न पहुँच जाय । आयात नियंत्रण को आवश्यकता विदेशी विनिमय 
को दुलभता के कारण हुई क्योंकि यदि आयात नियंत्रण न किया जाता तो भारतीय 
ब्यापारी अनावश्यक वस्तुओं को मंगाकर विदेशी विनिमय उन पर खच कर देते, जिस- 
से अनिवाय वस्तुओं के मंगाने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम रह जाती | 
इसलिए विदेशी दुलभ मुद्रा का संचय करने के लिए. भी आयात के लाइसेन्स देने 
'की व्यवस्था आरंभ की गई । उपरोक्त व्यापारिक नियंत्रण और बंधन परिस्थितियों 
न्‍्के ,अनुदार अधिक कठोर होते गए और यह कठोरता प्रायः सारे युद्ध काल में बनी 
५ यूँ शा 

के द्वितीय सहायुद्ध के परचात्‌ू--यंद्ध के पश्चात्‌ भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्या- 

पार को सबसे मुख्य विशेषता व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता रही | विदेशों से 
हमारा आयात बहुत अधिक हो गया और निर्यात कम । अनेक कारणों से इस काल 
'में देश में खाद्यान्न की बड़ी कमी हो गई, जिसकी पूर्ति विदेशों से खाद्यान्न मेंगाकर 
करनी पड़ी | युद्ध काल में उपभोक्ता की वस्तुओं का आयात भी बहुत रुका रहा | 
इन वस्तुओं का आयात भी बढ़ा । जैसे-जैसे इन पदार्थों के आयात से नियंत्रण हयता 
जाता था उनके आयात को मात्रा बढ़ती जाती थी। विभाजन के कारण जूट आदि 
जो कच्चा माल देश में ही मिल जाता था वह भी अब बाहर से आयात करना पड़ा | 
ऑंद्योगिक विकास के लिए मर्शीनों आदि का आयात भी बराबर बढ़ता रहा | इनके 
अतिरिक्त इंगलैएड की बची हुई सेना-सामग्री भारतीय सरकार ने खरीदी । अंग्रेजों 
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को पेन्शनों आदि का बहुत सा रुपया चुकाया । पाकिस्तान के पौण्ड पावना का हिस्सा 
भी मारत ने चुकाया । इनसे विदेशी व्यापार की संठुलन हमारे प्रतिकूल अधिक 
होता चला गया | सन्‌ १६४७ ई० में तो व्यापारिक संतुलन इतना अधिक हमारे 
विपक्ष में हो गया कि भारतीय सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई । सन 
१६४६ ई० की मई के महीने तक तो देश की व्यापारिक स्थिति और भी चिंताजनक 
हो गयी | अतः आयात की नीति में और कठोरता लानी पड़ी । दुलभ मुद्रा प्रवेश से 
आयात की स्वीकृति देना स्थगित कर दिया गया | इसी साल की जुलाई में एक 
निर्यात इड्धि समिति नियक्त की गई जिसने देश के निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ सुक्ताव 
सामने रक्खे । उदाहरण के लिए कमेंटी ने निर्यात पर लगाये हुए करों को हटने 
की कोशिश की । सरकार ने कमेटो की सिफारिशों के अनुसार कुछ प्रयत्न किया फिर 
भी संतुलन देश के विपक्ष में हो रहा, यद्यपि निर्यात में कुछ थोड़ा सुधार हुआ | 
उपये का अवमूल्यन भी किया गया । इन सब ग्रय॒स्नों के फलस्वरूप १६४० ई० में: 
ब्यापार संतुलन कुछ अंश तक देश के पक्त में रह । 

भारत के विभाजन के पश्चात्‌ फरवरी सन्‌ १६४८ ई० तक भारत और पा- 
किस्तान के व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं था | मार्च सन्‌ १६४६ ई० से 
आयात व निर्यात कर के संबंध में पाकिस्तान की स्थिति एक विदेश के समान हो गई | 
देश का आयात निर्यात-नियंत्रण कानून पाकिस्तान पर भी लागू किया गया | . पूर्वी 
पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में ४० चुंगीधर खोले गए. जिन पर एक देश से दूसरे 
देश को आने-जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं पर आवश्यक कर लिया ज़ाने लगा | 
दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ व्यापार कमिश्नरों की नियुक्ति करने का निश्चय 
किया | २ अप्रेल सन्‌ १६४८ ई० को पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक नीति की घोषणा 
की । और २६ मई सन्‌ १६४६ को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अस्थाई 
व्यापारिक समभौता हुआ | इसमें यह निश्चय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे 
को जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति में आवश्यक सहयोग देूँगे । इस समझते 
के अन्तर्गत मारत ने पाकिस्तान को सूत, कपड़ा शक्कर, मशीनें, इस्पात, लोहा, 
कोयला, टायर, व्यृत्र, लकड़ी, जूट का बना सामान, दवायें आदि वस्तुएं देता रहेगा 
और पाकिस्‍तान मारत को कच्चा जूट, कच्ची रुई तथा लाहौरी नमक देगा | बहुत 
सी वस्तुओं के लिए, दोनों देशों द्वारा मात्राएँ निर्धारित कर दी गई । सितम्बर १६- 
' ४६ ई० में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होने से मारत व पाकिस्तान के बीच का 
व्यापार प्रायः समाप्त ही हो गया। अतः अप्रैल सन्‌ १६४० ई० में दोनों देशों के 
बीच में एक दूसरा समभझोता हुआ | इस समझौता, में यह तय किया गया कि दोनों 
देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थित रूप से भारतीय सिक्के में होना चाहिए 
, और इसके लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक को अलग से हिसाब रखना चाहिए. | दोनें! 
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देशों को ठीक प्रकार से यातायात का प्रबन्ध करना चाहिए। इस समम्मौते के अन्त- 
गंत पाकिस्तान ने भारतवर्ष को ४० लाख मन जूद तथा १॥ लाख मन गेहूँ देने का 
निश्चय किया और भारत ने पाकिस्तान को २० हजार टन जूठट का निर्मित माल 
मेजने का वादा किया | इसके अतिरिक्त भारत ने सूती-ऊनी कपड़े, सरसों का तेल, 
तम्बाकू, लोहे का बना सामान तथा इमारती लकड़ी आदि पाकिस्तान को देने के 
लिए वचन दिया | इस समझौते में यह भी निश्चित किया गया कि फल, मेवे, दूध, 
मछुली,अरणडे, साबुन,सुपाड़ी, खालें व चमड़ा आदि वस्तुओं पर आयात-विर्यात के 
'लाइसेन्स का कोई ग्रतिबन्ध न रहेगा । फरवरी सन्‌ १६५१ मे दोनों देशों के बीच 
एक नया समझौता हुआ । इस समझोवे में भारत व पाकिस्तान की मुद्राओं का अनु- 
पातिक मूल्य तय कर दिया गया। खरीद के जिए भारत के १००) की दर पःकिस्तानी 
६९॥)। और फरोख्त के लिए. ६६०) निश्चित की गई | इस समझौते के आधार पर 
क निश्चित अवधि के अन्दर पाकिस्तान ने भारत को चावल और गेहूँ देने की 
मात्रा निश्चित की | इसी प्रकार पाकिस्तानी ८ई के लिये भी मात्रा निर्धारित की 
गई। कुछु श्रन्य वस्तुओं के बदले मं भारत ने पाकिस्तान को कोयला देने का वचन 
दिया। साधारण वस्तुओं के लिये विशेषकर सीमावर्ती व्यापार के अन्तर्गत आई 
हुईं वस्तुओं के लिए किसी प्रकार के लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं रक्खी गई । 
इन दोनों देशों के बीच में तीसरा व्यापारिक समझौता जून सन्‌ १६५२ में हुआ | इस 
समभोते में, समझौते की अवधि आयात-निर्यात के लिए समय-समय पर लाइसेन्स 
दिए जाने के लिए निश्चय किया गया | और यह मी निश्चय किया गया कि इस 
संबंध पर दोनों सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार परस्पर परामश होता रहेगा | सम- 
भोते में २ अनुसूचियाँ बनाई गईं। पहिली अनुसूची क में उन २६ वस्तुओं का 
समावेश किया गया जो भारत द्वारा पाकिस्तान भेजी जाने वाली थीं ओर सूची ख में 
उन ११ वस्तुओं का वर्णन है जो पाकिस्तान भारत को भेजेगा । वस्तुएँ प्रायः वे ही हैं 
जिनका उल्लेख पिछले समभौतों में किया जा चुका है | इन सूचियों में वस्तुओं के 
नाम के अतिरिक्त उनका परिमाण तथा मूल्य भी निश्चित कर लिया गया था। 
विशेष रूप से इस समभौते में यह निश्चय किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर 
पाकिस्तान मारत को २५ लाख गाँठों तक जूठ देगा तथा मारत से पाकिस्तान कोयस्े 
के निर्यात के लिए सरकार उपयुक्त सुविधाएँ देगी और पश्चिमी पाकिस्तान को 
रेल द्वारा कोयला भेजने में वृद्धि की जायगी तथा मारत व पाकिस्तान के पड़ोसी 
जिलों में होने वात्ते व्यापार को विशेष सुविधाएँ दी जावंगी। 


नि: 


इसके पश्चात्‌ जुलाई १६५३ में ३ साल के लिए. दोनों देशों के बीच एक 
समझौता और हुआ। इसमें वस्तुओं की मात्रा, उनका मूल्य तथा आवश्यक व्यापारिक 
सुविधाओं के देने के बारे में निश्चय किया गया। इस प्रकार मारत और पाकिस्तान 
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के व्यापारिक संबंध में समय-समय पर परिंवतन होते रहे हैं, फिर भी भारत और 
पाकिस्तान के बीच व्यापार में इतनी उन्नति नहीं हुईं जितनी होनी चाहिये थी | 
इसका मुख्य कारण राजनैतिक सदभावना की कमी ही समझा जाता है | कुछ लोगों 
का विचार है कि पाकिस्तान भारत से अच्छे व्यापारिक संबंध बनाये रखने का इच्छुक 
नहीं है। इन लोगों के मतानुसार, इसी कारण से पाकिस्तान ने भारत की अपेक्षा 
जापान व फ्रान्स को अधिक व्यापारिक सुविधाएं, दी हैं। 
जनवरी सन्‌ १६५७ ई० में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया सम- 
औरता किया गया। इस समभौते में भारत से कोयला, सीमेन्ट तथा जूट का सामान 
लेंने की उत्सुकता दिखाई गई है | और भारत ने पाकिस्तान को अधिक विशेष सुवि- 
धाएँ देने में असमर्थता प्रकट की है, क्‍योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मारत को 
स्वयं बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समझौते को पूर्ण रूप 
से सुव्यवस्थित बनाने के लिए. ३ विशेष समितियाँ बनाई गई थीं | पहिली समिति 
का कार्य नए. समझौते की रूपरेखा बनाना था । दूसरी समिति को वस्तुओं की सूची 
बनाने का कार्य सौंपा गया । तथा तीसरी समिति सीमान्त व्यापार की रूपरेखा पर 
प्रथक विचार करने के लिए बनाई गईं। यह समझौता भी आगामी तीन वध तक 
के लिए किया गया है | और इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहेंगे | 
सन्‌ १६५७ में पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन होते ही मारत-पाकिस्तान 
के व्यापार में कुछ परिवत्तन हो गया । अब पाकिस्तानी वस्तुयें भारत में सस्ती पड़ने 
लगीं और भारतीय वस्तुयं पाकिस्तान में महंगी । पाकिस्तान भारत से विशेषकर 
कोयला लेता है और मारत-पाकिस्तान से जूट तथा रुई । यदि किसी प्रकार की बाधा: 
न डालों जाती तो मारत को लाभ रहता। कोयला अनिवाये होने के कारण पाकिस्तान 
में कोयले की माँग कम न होती । तथा भारतीय मिल्लों के लिये भारत को कच्चा 
जूट तथा रुईं सस्ती मिलती पर पाकिस्तान तथा मारत के व्यापारिक सम्बन्ध दोनों 
के राजनैतिक वातावरण पर आधारित हैं । इसलिये। पाकिस्तानी रुपये के अव- 
मूल्यन का सारत-पाकिस्तानी व्यापार पर वास्तविक प्रभाव का अनुमान करना कठिन 
है। हाँ पाकिस्तानी रुपये के अवमृल्यन के कारण विदेशों में मारत को पाकिस्तान 
से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवमूल्यन के फल्लस्वरूप पाकि- 
स्तानी वस्तु विदेशों में सस्ती हो गईं, भारतीय वस्त॒य महगी । यह प्रतिस्पर्धा जूट 
के बने हुये माल में अधिक हो गईं | इसीलिये अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारत को 
जूट पर निर्यात कर समाप्त करना पड़ा | 
पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं ने मारत के विदेशी व्यापार की अब तक 
को प्रदृतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में व्यापार नीति निश्चित करने के लिये 
निम्नांकित ५ नियमों का संकेत किया है-- 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार श्र 


१--योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा उपयोगों के लक्ष्यों की पूर्ति 

२--निर्यात में अधिक से अधिक वृद्धि 

३-पर्याप्त विदेशी मुद्राओं की प्राप्त 

४--आयात और निर्यात का सरकारी मूल्य तथा कर आदि नीतियों से: 
सामंजस्य 

५१--निश्चित व्यापारिक नीति का निर्धारण 


योजना के निर्माताओं को यह आशा थी कि योजना काल में जूट तथा कपास 
आदि कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होगी । इसी प्रकार सूती वस्त्र, जूट का निर्मित 
सामान, तेल, कोयला, मसाले आदि का उत्पादन भी अधिक बढ़ जायगा | इससे देश 
का निर्यात बढ़ेगा और देश को काफी परिमाण में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी । यही 
नहीं बिजली के सामान, अन्य मशीनरी तथा घाइकिल व रसायन संबंधी उद्योगों के 
विकास के कारण हमारे देश से नवीन वस्तुओं का निर्यात मी होने लगेगा | इसके. 
साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की व्यापारिक संधियों के कारण हमारा निर्यात और 
भी अधिक हो जायगा | 

योजना समिति ने यह अनुमान लगाया था कि सन्‌ १६४५-५६ ई० तक 
निर्यात में १०८ तथा आयात में १८५८ की वृद्धि होगी और ११३ करोड ० के 
मूल्य की अधिक विदेशी मुद्रायें प्राप्त होंगी परन्तु साथ ही साथ अधिक आयात 
होने के कारण १०८ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्राओं की कमी होगी | इस 
प्रकार कुल मिलाकर भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति में प्रथम्‌ योजना काल के 
अंत तक कोई विशेष परिवतन नहों होगा । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी यही अनुमान लगुथा गया' हु कक . 
इस योजना के अन्त तक भारतीय निर्यात में विशेष वृद्धि की आशा नहीं है। भोरेत- 
वर्ष मुख्यकर चाय, जूट का सामान तथा सूती वस्त्र का निर्यात करता है। परन्तु 
इन वस्तुओं को विदेशी बाजारों में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ 
रहा है | इसीलिये विदेशी बाजारों का अधिक विस्तार सम्मव नहीं। फिर भी अधिक . 
से अधिक विदेशी व्यापारों को प्राप्त करने के लिये अ्रकथ प्रयत्न करना पड़ेगा और 
साथ ही साथ द्वितीय योजना के कार्यक्रमानुसार औद्योगिक विकास होने से हमें अपने 
आयात में भी यथासम्मव काफी कमी करनी पड़ेगी, फिर भी व्यापार का संतुलन 
देश के विपक्ष में ही रहेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समिति के अनुमान से आगामी 
ध वर्षों में अर्थात्‌ १६४६-४७ से लेकर सन्‌ १६६०-६१ ई० तक भारतीय विदेशी 
व्यापार का संतुलन १३७४ करोड़ रुपयों से देश के पक्षु में हो जायया | इसमें से यदि 
पौन्ड पावने आदि की रकम को निकाल दिया जाय तो भी ६०० करोड़ रुपयों के 
मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राओं की कमी रहेगी | इस प्रकार द्वितीय योजना काल के 


श्श्द मुद्रा एवं अधिकोषण 


अंत तक देश के विदेशी व्यापार की स्थिति में कोई विशेष सुधार होने की आशा 


नहीं है। है 
पिछले दो वर्षों के व्यापारशेष को देखते हुए यह पता लगता है कि देश में 


विदेशी विनिमय की कमी है । सन्‌ १६४७-४८ में प्रथम छुमाही के आयात की 
कीमत ६२२ करोड़ रुपए हो गईं जब कि संपूर्ण वर्ष का अनुमान केवल ८६ करोड़ 
रुपए था । दूसरी योजना काल घाटे में और अधिक बृद्धि हुई हैं | सन्‌ १६५८ के 
अंतिम छः माहों में स्थिति में कुछ अंतर पड़ा है। निर्यातों को प्रोत्साहन, आयातों 
पर प्रतिबन्ध तथा विदेशी सहायता वत्तमान विनिमय संकट को कुछ हृद तक सरल 
करने में सहायक हुए हैं । 


आझयाव एवं निर्यात नीति वथा नियंत्रण 


युद्ध काल में प्रत्येक भौतिक साधन का उपयोग सब से पहले युद्ध के लिए 
ही किया जाता है, जिससे युद्ध में सफलता प्राप्त हो । यह तमी हो सकता है जब इन 
'साधनों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहे | इसी दृष्टि से आयात व निर्यात पर 
भी सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। आयात नियंत्रण द्वारा अनावश्यक 
वस्तुओं का आयात रोक दिया जाता है, केवल अति आवश्यक तथा युद्ध सम्बन्धी 
सामग्री का आयात ही होता रहता है, इससे एक तो देश को विदेशों का अधिक 
सहारा नहीं लेना पड़ता, दूसरे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि 
निर्यात में कमी होने के कारण देश के पास विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है 
जिसका उपयोग सरकार को बड़ी मितव्ययता के साथ करना पड़ता है | इसी प्रकार 
निर्यात नियंत्रण द्वारा देश की वस्तुएं अपरिमित मात्रा में बाहर नहीं जाने पातीं । 
जो वस्तु देश अथवा युद्ध के लिए आवश्यक है और उसकी पूर्ति सीमित है तो ऐसी 
'वस्तु का निर्यात रोक दिया जाता है। कुछ वस्तुओं का निर्यात सीमित कर दिया ज्ञाता 
है, कुछ देशों को निर्यात पर रोक लगा दी जाती है, जिससे शत्रु देशों के पास 
अत्यक्षु व अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी वस्तुएँ न पहुँच जायें, जिनका प्रयोग शन्रु लोग देश 
'के विरुद्ध युद्ध में करने लगें | निर्यातकर्ता प्राप्त विदेशी मुद्रा को मनमाने ढंग से काम 
'में नहीं ला सकते,प्रायः सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा पर सरकार का अधिकार होता है | सर- 
'कार उसे जिस प्रकार चाह काम में ला सकती है | 
उपरोक्त उद्देश्यों को सामने रखते हुए, युद्ध काल में भारतीय सरकार ने 
आयात व निर्यात पर नियंत्रण लगाए | जशाँ तक आयात नियंत्रण का सम्बन्ध है 
'कुछ वस्तुओं के लिए, खुले तौर पर लाइसेन्स दिये गये, कुछ वस्तुओ्ों के लिए. कोटा 
बनयत किया गया | कुछ वस्तुओं के आयात लाइसेन्स देने में उदारता की नीति 
अपनाई गई । झ्रायात नीति सदैव के लिए एक सी नहीं रहो, उसमें समयानुसार 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार १२६ 


बरिवर्तन होता रहा | आयात सम्बन्धी लाइसेन्स देने के लिए दिल्‍ली में एक मुख्य 
आयात नियंत्रक की नियुक्ति की गई और उसके नीचे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
कोचीन, नई दिल्‍ली, पांडिचेरी, राजकोट में आयात निर्यात-नियंत्रकों की नियुक्ति 
फो गई | लाइसेन्स प्रदान करने के लिए विश्व के देशों को दो भागों में चॉँटा गया | 
अथम डालर अथवा दुलंभ मुद्रा वाले देश, द्वितीय सुलभ मुद्रा वाले देश । 

. आयात कर्ताओं को चार भागों में बॉय यया : (१) स्थायी आयात कर्ता, (२) 
चास्तविक उपभोक्ता, (३) नवागंत क, (४) अन्य । लाइसेन्स की अवधि ६ माह से 
सेकर डेंढ़ वर्ष तक की होती है । प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में सरकार अपनी आयात 
नीति को घोषित करती है और उस्ती के अनुसार लाइसेन्स दिये जाते हैं। ये लाइसेन्स 
प्राय: ४ प्रकार के होते हैं--१--किसी विदेश में उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं 
जे. लिए । 

२-- डालर च्षेत्र को मिच व मसाला भेजने के लिए । 
३--उन ५४२ वस्तुओं के लिए जो देश के लिए अति आवश्यक हैं | 
४--पाकिस्तान भेजी जाने वालीं वस्तुओं के लिए | 
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प्र० १--भारतीय विदेशी व्यापार के सम्बन्ध वर्तमान नियंत्रण प्रणाली को 
भज्ञी भाँति सममाइये। विदेशी व्यापार का विकास किस प्रकार हो सकता है | 
केन्द्रीय सरकार ने आयात व निर्यात के नियंत्रण के लिए, यथोचित सलाद 

पाने के लिए आयात सलाहकार समिति व निर्यात सलाहकार समिति नियुक्त की 
हैं । फिर भी सरकारी नीति की कभी-कमी आलोचना होती रहती है। आलोचना 
से प्रभावित होकर सरकार ने १६४० ई० में आयात नीति पर विचार करने के लिए. 
आयात नियंत्रण जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति ने आयात संबंधी नीति व 
संचालन में स्थिरता, शीघ्रता तथा क्षमता के गुणों का होना आवश्यकीय बतलाया। 
समिति ने श्रायात की मात्रा, आयात की वस्त॒ुओ्रों में प्राथमिकता आदि के बारे में 
भी सुझाव दिए. । इसके अतिरिक्त लाइसेन्स के समय को बढ़ाना, लाइसेन्स प्रणाली 
का विकेन्द्रीकरण करना, नवीन आयात कर्ताओ्रों को सुविधा देना, सुलम मुद्रा च्षेत् 
से माल मँगाने की अधिक स्वतंत्रता देना आदि आवश्यक सुधार करने के लिए भी 
सुझाव दिए। मारतीय सरकार ने समिति के बहुत से सुझाव मान लिए. | ४०० करोड़ 
रु० की वार्षिक आयात की सीमा निर्धारित की गई। प्राथमिकता के आधार पर 
आयात की जाने वाली वस्तुओं को ४ अंणियों में बाँदा गया है; ९१. आवश्यक 

है 


१३० मुद्रा एवं अधिकोषणु 


कच्चा माल, उद्योगधन्धों आदि के लिए अनिवाये पूजी पदाथ, मशीनों के भाग 
तथा जनता के स्वास्थ्य व जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं । 

२. अन्य कच्चा माल और पूंजी पदाथ । 

३. अ्रति आवश्यक पदाथ । 

४. कम आवश्यक पदाथ । 

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारतीय सरकार का देश के आशिक 
विकास की ओर काफी ध्यान गया। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास पर निर्भर 
होता है । औद्योगिक विकास के लिये प्रारंभ में आयात पर नियंत्रण होना चाहिए 
और बाद को इसे पूर्ण सफल बनाने के लिए, निर्यात में काफी वृद्धि होनी चाहिए। 
वास्तव में वतमान व्यापारिक युग में औद्योगिक विकास के लिए विश्वव्यापी विस्तृत 
व्यापार का होना अति आवश्यक है । इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रयत्न किए | कुछ महत्वपर्ण 
प्रयत्नों का विवरण निम्नांकित है-- 

१--विदंशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए. मण्डल भेजे गए। 


२- निर्यात की मात्रा में वृद्धि के लिए निर्यात वृद्धि परिषदों की स्थापना 
की गई। के 
३--वस्तुआ की किस्म तथा गुण को उच्च स्तर पर रखने के लिए. प्रयत्न 


किया गया। तक ५ 
४- विभिन्न प्रदशनियों में भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया | 


१---विभिन्न वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि के लिए व्यापारिक केन्द्रों की स्था- 
पना की गई । 

६--व्यापारिक नियमों को सब्यवस्थित तथा जहाज़रानी के भाड़े को कम-से- 
कम करने का प्रयत्न किया गया | 

७-- निर्यात माल की गारन्टी देने की योजना पर विचार किया गया | 

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के लिए. विभिन्न देशों से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ने ब्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे | इन 
प्रतिनिधि मण्डलों का काये देश की वस्तुओ्रों का विभिन्न देशों में विज्ञापन कराना तथा" 
उन का निर्यात बढ़ाना रह्य है| इस प्रकार के प्रतिनिधि मण्डल रूस, पौलैशड., पर्वी 
एशिया आदि देशों को भेजे गए। इस प्रयत्न के फलस्वरूप चीन के साथ भारत 
का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुन बढ़ गया | इयर प्रकार एक प्रतिनिधि मण्डल पश्चिमी 
एशिया के देशों को भेजा गया जिसकी सफलता भी अ्रच्छी रही 

चाय के निर्यात की वृद्धि के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की गई । 
दठाहरुण के लिए इस समिति ने अमेरिका में चाय वृद्धि परिषदें स्थापित कीं । ये 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं मारत का जिदेशी व्यायार श३ है 


परिषदें चाय व्यापारियों तथा अन्य चाय उत्पादक देशों एवं लंका और इण्डोने शिया 
के सहयोग से चाय का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करती हैं। 
अमेरिका स्थित चाय परिपद रेडियों तथा टेलीविजन पर प्रचार का काय कर रही 
है। इसी प्रकार भारतीय दूत मित्र संत्र विदेशों, विशेषकर अमेरिका ब्रिटेन, अ स्ट्रे - 
लिया और न्यूजीलेंड में मारतीय जूट के माल की खपत बढ़ाने के लिए प्रवत्नशील 
है। यह प्रचार आन्दोलन विज्ञापन प्रदर्शिनियों तथा वायरलैस व टेलीविजन वार्ताओं 
द्वारा किया जाता है। पोस्टर्स तथा सिनेमात्रों की भी मदद ली जाती है। कुदौर 
उद्योमों के द्वारा निर्मित वस्तुओ्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए, भी केन्द्रीय सरकार ने 
समितियों की स्थापना की है | उदाहरण के लिए अखिल भारतीय दाथ ऋरघा बोड 
की स्थापना की गई | इस बो्ड ने विदेश में निर्यात बढ़ाने ,कों एक योजना बनाई | 
इस योजना के अन्तर्गत बगदाद, रंगून, सिंगापुर तथा कोलम्बों में हाथ करघा जिक्रो 
व्यवस्था आफीसर्स नियुक्त किए गए हँ। तथा कराँची, चटगाँव, रंगून, सिंगापुर, 
कोलम्बो और अदन आदि में त्रिक्री केन्द्र खोले गए हैँ । इसी प्रकार अखिल भार- 
तीय दस्तकारी बोर्ड ने भारतीय दस्तकारी की वस्तुएं विदेशी बाजारों की अधिक मात्रा 
में निर्यात करने की ओर काफी प्रयत्न किए हैं | भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं मे 
तथा उनकी बिक्री व्यवस्था में ज़ो दोष हैँ; उनको दूर करने के बराबर प्रयत्न किए 
जा रहे हैं । लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए 
शैल्मिक शालाएँ स्थापित की गई हैं। एक कारपोरेशन भी बना है जो बड़े 
पैमाने पर माल के आर्डर लेगा, जिनको वह लघु उद्योगों में बाँट देगा ओर इस 
समय यह कारपोरेशन चमड़े के माल विशेषकर जूतों ओर बूटों का आडर विदेशों 
से प्राप्त कर रहा है। 

कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात संवधन परिषदों की स्था- 
पना की गए हैं। अब तक सूती कपड़ा, रेशमी वस्त्र, नकली रेशम तथा रेबन के वस्त्र, 
इंजीनियरिंग व प्लास्टिक का सामान, काजू तथा काली मिच के लिए निर्यात संवधन 
परिषदें बन चुकी हैं | तथा कुछ और वस्ठुओं के लिए परिषद शीघ्र ही बनाई जायेगी | 
यह परिषदें विभिन्न विदेशी बाजारों के बारे स॑ आवश्यक विवरण प्राप्त करती हूं जिससे 
यह ज्ञात हो सके कि किन देशों में कौन सी वस्तुओं की खपत हो सकती हैं । विदेशों 
को व्यापारिक प्रतिनिधि मएइल भेजे जाते हैं। विदेशी बाजारों मे विभिन्न प्रकार से 
प्रचार किया जाता है, विशेषकर भारतीय वत्तुओं की उपयोगिता का विज्ञाप्न विदेशी 
बाज़ारों में इन परिषदों के द्वारा बड़ी सैफलतापूर्वक हा रहा हैं। ये परिषद निर्यात 
होने वाले माल के लिए किस्म तथा पेकिंग संबंधी प्रतिमान निर्धारित करती हं। 
उनके निरीक्षण कौ व्यवस्था करती हैं और निर्यात के संबंध मे विदेश में उठे हुए 
मतभेद अथवा किसी झगड़े को निबटाने में सहायता देती हैं | विदेशी आयातकों, 


१३२ मुद्रा एवं अधिकोषण 


भारतीय निर्यातकों तथा मार्त से निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में आई हुए शिका- 
यतों की पूछ व जाँच-पड़ताल करती हैं । 

निर्यात की वस्तुओ्रों का प्रतिमान निर्धारण व गुण नियत्रण का कार्य भारतीय 
प्रतिमानशाला द्वारा किया जाता है । सूती कपड़ों पर एक व्यापार के प्रमाण का ' 
ठप्पा लगा दिया जाता है। निरीक्षक लोग कुछ वस्त्रों का निरीक्षण करके यदि वस्त्र 
निरीक्षक को कसौटी में पूरा उतरता है तो उस पर मुहर लगा दी जाती है । यह मुहर 
इस बात का प्रमाण है कि कपड़ा श्रेष्ठ है| इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है | 
इस योजना से विदेशों में भारतीय वस्त्र की साख बढ़ने की संभावना है | इस समय 
ये निरोक्षक बमस्बई व अहमदाबाद में नियुक्त किए गए हैं। कुछ वस्तुओं का प्रतिमान 
एगमाक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। खासकर पटसन, तम्बाकू और 
कच्ची ऊन वही बाहर भेजे जाते हैं जिन्हें एगमाक प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया हो । 


निर्यात को मात्रा में बढ़ाने के लिए उत्पादकों को उन वस्तुओं में प्रयोग 
होने वाले कच्चे माल को विदेशों से प्राप्त करने के लिए यथोचित सुविधाएँ दी जाती 
हैं जिससे उत्पादकों को कच्चा माल आसानी से मिल सके । इस प्रकार के कच्चे 
माल पर लगे हुए आयात शुल्क में छूट देना प्रारंभ कर दिया गया है जिससे भार- 
तीय उत्पादकों को कच्चा माल सस्ता पड़े जिससे वे अपने निर्मित माल को विदेशी 
बाजारों में अन्य देशों से प्रतिस्पर्दधा होने पर भी सरलता से बंच सके । 


इसी प्रकार प्रद्शिनियों तथा मेलों में भाग लेकर देश में निर्मित वस्तुश्रों 
के निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के प्रयत्न किए, जा रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
प्रदर्शनियों व मेलों में मारत अधिकाधिक भाग ले रहा है । उदाहरण के लिए सन्‌ 
१६५४ ई० में काहिरा की प्रदर्शिनी में अधिकाधिक भारतीय वस्तुओं का प्रदशन 
किया गया था। इसके अतिरिक्त बहुत से देशों में भारतीय दूतावासों से सबंधित 
प्रदर्शन केन्द्र खोल दिए गए, हैं जहाँ मारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन तथा उनके बारे 
में व्यापारिक ज्ञातव्य बातों का प्रचार किया जाता है | इस समय ऐसे मुख्य केन्द्र 
निम्नांकित स्थानों पर है-- 


कोलम्बी, बेकाक, न्यूयाक, लंदन. ब्रसेल्स, रोम, सिकन्दरिया, टोकियो, 
जकार्ता, काबुल, दाका, बलिंन, हैम्बग, जिनेवा, पेरिस इत्यादि | 
_. उपरोक्त व्यापारिक केन्द्रों में न्यूयाक, हैम्ब्ग तथा जिनेवा के व्यापारिक केन्द्रों 
में अच्छा कार्य हो रहा है| न्यूया्क॑ के व्यापारिक केन्द्र में वस्तुओं के प्रदर्शन के 
अतिरिक्त उन बस्तुओं के निर्माताओं, मूल्यों, निर्यातकर्ताओं तथा अन्य बातों के 
विषय में भी जानकारी पूर्ण रूप से ली जाती है। यह केन्द्र समय-समय पर परीक्षण 
के कौर पर नया भारतीय माल प्रदर्शित किया करेगा जिससे उसकी माँग बढ़ सके । 


अंतर्राष्ट्रीय ब्यापार एवं भारत का विदेशी ब्यापार १३३ 


इसी प्रकार के व्यापारिक केन्द्र हेम्बग और जिनेता में भी स्थापित किए. गए हैं | इन 
व्यापारिक केन्द्रों को कारपोरेशन का रूप देने की योजना बनाई जा रही है । 

भारतीय निर्यात में सबसे अधिक बाधा जहाजी माड़े की पक्पातपूर्ण दरें 
रही हैं | कुछु जहाजी कम्पनियाँ भारतीय वस्तुओं से अधिक भाड़ा लेती हैं जससे 
भारतीय माल को असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस दोष को 
दूर करने के लिए एक विशेष राज्य कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो सविस्तार 
इस समस्या का अ्रध्ययन करेगा और संबंधित देशो की सरकारों से लिखा-पढ़ी करके 
दरों में बरती जाने वाली पक्षुयातपूर्ण नीति को दूर करने का प्रयत्न करेगा | इसी 
प्रकार निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए. भारतीय माल की साख की गारंटी देने तथा 
उनके मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं | इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 
निकट भविष्य में भारतीय निर्यात में काफी वृद्धि ह'ने की आशा है । 


अरन 


१. संसार की वतनान व्यापारिक दशा में स्व॒तम्त्र व्यापार के पत्र में तकपूर्ण सुनाव 
दीजिए | (आगरा बो. ए. १६०६) 
२. कुंछ ऐसे व्यावारिक उपाय बताइए कि जिनसे भारतीय सतों कपड़े तथा चीनों का 
निर्यात बढ़ाया जा सके । (आगरा बी. ए. १६५६) 
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अध्याय १७ 
संरक्षण एवं भारत में संरचण नोदि 


( 7706८07 बात ?0०6८ांणा ९०४०० 9 एत्ता& ) 

मुक्त व्यापार तथा संरक्षण 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के, उसमें अवरोध लगाने की दृष्टि से २ प्रकार होते 

भथम खततंत्र अथवा मुक्त व्यापार, द्वितीय, संरक्षित व्यापार अथवा संरक्षण 

वरतत्र व्यापार में देश के अन्दर आने वाली अथवा उस देश से बाहर जाने वार्ल 
तु श्रों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं लगाई जाती | उसके फलस्वरूप विभिद 
देशों के बीच में व्यापार की जो स्वामाविर्क गति या प्रवाह होता है उसमें किसी 
प्रकार को अरवाभाविक बाधाएं बन्धन या रुकावठ नहीं डाली जातीं | इसमें अन्तर्स 
घ्ट्रीय विनिमय की स्वतंत्रता रहती है | इस नीति के श्रन्तगंत विभिन्न देशों के बीच 
वस्तुओं के आयात निर्यात में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती ओर विनिमय अपनी 
स्वाभाविक गति से चलता है। फलतः मुक्त व्यापार की नीति के अन्तगंत प्राय: 
आयात-निर्यात्‌ कर तह्ीं लगाये जाते । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह कर 
किसी दशा में भी न लगाये जाते हों | यदि आयात-निर्यात कर केवल राष्ट्रीय आर 
के लिए लगाये जायें तो भी व्यापार मुक्त व्यापार ही कहलाता है। परन्तु जब यह 
कर विदेशी स्पर्डा से अपनी वस्तुओं को बचाने के ल्लिए...ल्म्माये-ज््ते: हैं तो मुक्त 
व्यापार समात हो जाता है और उंसे“संभंय देश की व्यापारिक नीति संरक्षण क॑ 
नाति हो जाती है। एडम स्मिथ के शब्दों में, मुक्त व्यापार का तात्पर्य उस अवस्थ 
से है जत्र विदेशी तथा स्वदेशी वस्तुओं में कुछ अन्तर नहीं किया जाता, न विदेश 
वस्तुओं पर कोई कर भार लादा जाता है और न स्वदेशी वस्तुओं को किसी प्रकाः 
का प्रोत्साहन दिया जाता है। 


किसी देश को कौन सी व्यापारिक नीति अपनानी चाहिए, यह देश की 


परिस्थितियों पर निर्भर होता है । प्रत्येक नीति को सापेक्षिक वांछुनीयता का निर्णय 
उठ देश की परिस्थितियाँ ही कर सकती हैं। प्रत्येक आर्थिक क्रिया का उद्देश्य 


अधिकतम आ्िक उत्पादन व संतोष प्राप्त करना ही होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए ही विभिन्न प्रकार की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं और उन्हें कार्यान्वित 
किया जाता है | इन दोनों नी 


तियों के बारे में भी यही बात है | दोनों में गुण व 
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दोष भी हैं। मुक्त ब्यापार के पक्ष में जितने भी तक दिए. जाते हैं वे प्रायः सम्पर्ण 
अम विभाजन के लाभों पर आधारित हैं जिस प्रकार साधारण उद्योगधंघों में श्रम 
विभाजन तथा विशिष्टांकरण से अधिकतम उत्नादन होता है और उत्तादित घन 
का उर्चित विभाजन करने पर सबंधित व्यक्तियों को अधिकतम लाभ होता है, उसी 
प्रकार मुक्त व्यापार से विभिन्न देशों को अधिक-से-अधिक लाम होता है। प्राकृतिक 
तथा अन्य सुविधाओं के कारण प्रत्येक राष्ट्र किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में 
अधिकतम कार्यक्षमता रखता है। विशिष्टीकरग द्वारा देश के श्रम और पूंजी 

उन्हीं उद्योगों में लगाये जाते हैं जिनमें उनका ग्रांतफल अधिकतम मिलता है। 
अतः मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा थम विभाजन तथा विशिष्टीकरण बड़े-से- 
बड़े पैमाने पर ही सकता ह। और इसीलिए मुक्त व्यापार का लोग अच्छा समभते 
है मुक्त व्यापार ठुजनात्मक लागतों के नियम की स्वाभाविक प्रत्नत्ति है। इस 
नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश ऋपनी आवश्यक वस्तुओं को सस्ते से सस्ते बाज्ञार में 
खरीद सकता है और अपनी निर्मित वस्तुओं को अच्छे से-अच्छ बाज़ार में बेच 
सकता है | इस प्रकार यदि किसी देश के सरकारी कानूनों द्वारा बाघा न डाली जाय 
तो उस देश की पजी व श्रम उन उद्योगों मे जाने की प्रदत्त दिखलाते हईं जिनमें 
उनका उपयोग सबसे अधिक लाभप्रद किया जा सकता है और इसी कारण प्रत्येक 
देश का उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुँच सकता है और उससे सारे संसार का 
कुल उत्पादन बढ़ जाता है । वास्तव में मुक्त व्यापार की नीति से प्रत्येक देश को 
बह सारे लाम अधिकाणिक मात्रा में प्राम्त होते हैं जो लाम अन्तरोष्ट्रीव व्यापार से 
लाभ होने चाहिए । अर्थात्‌ क्रमागत उत्पादन बुद्धि नियम का अधिकतम लाम 
प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सस्ते-से-सस्त मूर्ल्या पर प्राप्त की 
जाती हैं । उत्पादन के साधनों का विशिष्टीकरण मल्ती भाँति हो जाता है। अपने 
देश में उत्तन्न न होने वाली वस्तुओं का भी उपयोग संभव होता है। अथवा देश 
में उत्पन्न होने वाली अधिक कौमत वाली वस्तु विदेशों से कम कीमत में प्राप्त हो 
सकती हैं । देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग अच्छी तरह किया जा सकता है। 
जीवन स्तर उच्च होता है और पारस्परिक सदभावना में इद्धि होती है । 


संरक्षण के द्वारा, रक्त व्यापार की अपेक्षा वस्तुओं के अआयात-निर्यात में 
कमी हों जाती और उसी सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रात्त होने वाले लाभ 
भी कम हो जाते हैं। फिर मी विशेष परिस्थितियों के अन्तगंत संरक्षण भी वांछुनीय 
होता है | वास्तव में आधुनिक काल में त॑रक्नण समस्त देशों की व्यापारिक नौति 
का एक नियमित अंग बन गया है । और इसके पक्ष में निम्नांकित तक उपस्थित 
किए, जाते हैं $ 


१३६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


१ शिशु उद्योग ( [780८ 70405:४०७8 ) का पक्ष--यह तक जमनी के: 
अर्थशास्री फ्रे डरिक लिस्ट (77०१८४८॥ ॥७६ ) द्वारा दिया जाता है जिसका आधार 
है कि संसार के तमाम देशों में श्राथिक विकास एक सा नहीं होता । कहीं उद्योग 
शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं और कहीं विलंब से | विलंत्र से विकसित उद्योग वाले देशों 
में उद्योग शिशु अवस्था में होते हैं ओर वे विकसित देशों के वयस्क उद्योगों को 


प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते | यदि इन शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर 
उन्नति और विक्नलास का अवसर दिया जाए, तो कुछ समय के बाद ही ये भी प्रति- 


योगिता में ठहरने योग्य हो जाते हे परंतु यदि स्वतंत्र व्यापारिक नीति हे तो विभा- 
ज्वित देशों ने उद्योग अविकसित देशों का आथिक विकास नहीं होने देंगे । 


२. बेहार साधनों का पक्ष ( [06 १८४००७४८९४ 072077८०४ )सरंत्षुण 
शिशु उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है वरन्‌ उत्तके द्वारा नए उद्योगों 
को खड़ा करके देश के पड़े सुधुप्त एवं अनुपयोगी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा 
सकता है । इस प्रकार देश में पड़े हुए बेकार साधनों का उपयोग संरक्षण द्वारा किया 
जाता है और देश के उत्पादन में वृद्धि करके देश के आथिक विकाव को बढ़ाया 
जा सकता हे। ऐसा करने में मनुष्य-साधन का भी उपयोग होता है और रोजगार 
बढ़ता है । 

३. उद्योग विविधता का कारण (20ए८:थिट॥ (०० 0 ॥70080728)--- 
देश को स्वावलंत्री बनाने की दृष्टि से तथा संकट काल में भी अ्रर्थ व्यवस्था को 
सुद्ढ़ बनाए. रखने के लिए. यह आवश्यक है कि देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग 
स्थापित किए जाएँ तथा नए-नए, उद्योग को संरक्षुण प्रदान किया जाए। इस प्रकार 


विशिष्टीकरण की हानियों से बचा जाएगा तथा विभिन्न साधनों का उपयोग किया: 
जा सकेगा । 


४. आधारिक ( 8५५० ) उद्योगों को संरक्षण--प्रत्येक देश के आधाः 
रिक उद्योग होते हैं जेसे लोहा और इस्पात उद्योग,युद्ध-सामिग्री उद्योग, इंजीनिय- 
रिंग उद्योग, आदि | देश का विकास इन्हीं उद्योगों के विकास पर आधारित है | 
सरकार को इन आधारिक उद्योगों को अवश्य ही संरक्षण देना चाहिए । 


४. साधनों के संरक्षण का तक-देश में खनिज पदार्थ प्रकृति ने 
सीमित मात्रा में दिए हैं। यदि उनका लगातार विदोहन ( एड०0६४४०० ) किया 
जाता रह हो उस देश में ऐसे साधनों की सर्वत्र कमी आ जाएगी | अतः इन घरेलू 
साधनों को रहा की दृष्टि से भी संरक्षण देना आवश्यक है | 


हू, प्रविरोधी ( ९४४०॥४४०० ) अथवा राशिपातन ( 0ए७एण्ट ) के 
विरोध में तक--यदि कोई देश हमारे देश से जाने वाले माल पर प्रतिबंध लगाता 
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है तो हमें भी उस देश से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए | इस प्रकार 
के प्रतिबंध को प्रतिरोधी संरक्षण कह सकते हैं। राशिपातन के विरोध में तो सरैव 
संरक्षण प्रदान करना चाहिए ॥राशिपातन का अभिप्राय उत्पादन व्यय (0०5) से 
भी कम कीमत पर माल बेचना है ताकि आ्रायात करने वाले देश में उस वस्तु की सर्व - 
प्रियता बढ़े और वहाँ का उद्योग पनप न सके । ऐसे माल के विरुद्ध सरकार को 
अवश्य संरक्षण प्रदान करना चाहिए | 
७. मुद्रा को स्वदेश में रखने तथा देशीय बाजार बनाए रखने का पक्तु-- 

अमेरिका का यह तक था कि यदि हम विदेशी माल नहीं मँगाते तो देशी मुद्रा देश 
में ही रहेगी | परन्तु यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि हम किसी देश के निर्यात 
स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे देश के निर्यात कौन स्त्रीकार करेगा । दुसरे संरक्षण 
द्वारा गह बाज़ार को बनाए रखा जा सकता हे और देश में रोजगार भी बढ़ेगे। 

८. स्वावत्तंबन ( 5०६-३एरल८०८ए ) वके --संकट काल में या युद्ध 
काल में विदेशों से माल मेंगाना असंभव हो जाता है, इस कारण युद्ध सामग्री को 
जुटाना और जनता की आवश्यकताओं को जुटना एक बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती हैं 
अतः देश में आवश्यकता की सभी सामग्री जुटाने के लिए. सी संरक्षण की नीति 
आवश्यक हे | 
संरक्षण विरोधी ( 08282०750 97006८४४09 ) तक 


संरक्षण के विरद्ध भी ।विशेषकर यह बात कही जाती है कि इससे देश क। 
अथवा किसी विशेष उद्योग की उन्नति कुछ दिनों के लिए रुक जाती है | यदि एक 
बार किसी उद्योग को संरक्षण मिल गया तो उस उद्योग से सम्बन्धित व्यक्ति संरक्षण 
को एक प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगते हैं। एक बार संरक्षण देने के. 
उपरान्त उसको वापस लेना असम्भव हो जाता है | संरक्षण के कारण विदेशी प्रति- 
स्पर्डा की चिन्ता समाप्त हो जाने से उद्योगपतियों में एक प्रकार की शिथिलता आ 
जाती है और वे उद्योग उन्नति करने का प्रयत्न नहीं करते | कभी-कभी संरक्षण से 
एकाधिकार स्थापित होने की सम्मावना हों जाती है| इससे उपभोक्ताओं को हानि 
होदी है क्‍योंकि संरक्षण किए जाने वाले उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की कीमत 
अधिक हो जाती है । इससे घन वितरण असमान हो जाता है| संरक्षित उद्योगों के 
उद्योगपति धीरे-धीरे अनन्त धन राशि के स्वामी बन जाते हैं । इससे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में संघध॑ और कठुता पैदा होती है और इसके कारण संसार में पूर्ण श्रम 
विभाजन अच्छी प्रकार से स्थापित नहीं हो पाता। विभिन्न देशों के उत्पादन के 
साधन सबसे अधिक लाभदायक उद्योग-घन्धों में न लग कर दूसरे उद्योगों में लग 
जाते हैं जिससे घनोलादन कम होता है और जनता कीौ।जीवन स्तर निम्न हो जाता 
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है | कभी-कभी राजनैतिक क्षेत्र में इसके कारण भ्रष्टाचार फैल जाता है। उद्योग- 
पति संरक्षण पाने के लिए अथवा संरक्षण को बनाये रखने के लिए. संसद सदस्यों 
को बढ़ी-बड़ी घन राशि रिश्वत के रूप में देने लगते हैं । 


संरक्षण प्रदान करने की रीतियों ( 2/०:४००& ) में निम्नांकित अधिक 
प्रचलित हैं-- 


2. संरक्षण प्रशुल्क ( ?/0६:९८४ए९ 797555 ) यह आपयातों को रोकने या 
कम करने की दृष्टि से आयातों पर लगाए जाते हैं | यथा मूल्य कर ( 44१-ए५॥076७ 
(45 ) तथा प्रामाणिक कर प्रमुख भेद है । 


२. आयात कोटा ([07०४ ९००८४ )---इसके अन्तर्गत विदेशों से 
आने वाले माल की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। ये कोटा संपूर्ण आयात के 
रूप में या प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग हो सकता है । 

* ३, विनिमय नियन्त्रण ( 85८०००8० ८०४४४०0 )-विदेशी विनिमय पर 
नियन्त्रण लगा दिए. जाते हैं ताकि आयातों पर प्रतिबन्ध लग जाए । 

४. सरकार द्वारा आथिक सहायता --इस प्रणाली द्वारा सरकार व्या- 
पारियों और उद्योगपतियों को विशेष छूट, अनुदान, कम ब्याज या निर्ब्याज पर 
ऋण, करों आदि में छूट देती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। देशी माल 
विदेशी माल की प्रतियोगिता में ठहर सकता है । 


५. विनिमय हास अथवा अवमूल्यन--विनिमय दर में हास तथा मुद्रा 
का अवमूल्यन करके आयातों को कीमत बढ़ाई जा सकती है जिससे आयातों को हतो- 


त्साइन मिलता है। दूसरे देशों में निर्यातों की कीमत में घटोतरी हो जाती है जिसके 
फलस्वरूप निर्यात बढ़ते हैं । 


६. कभी-कभी कुछ माल का आयात अथवा निर्यात पूर्णतया रोक दिया 
जाता है | इस प्रकार के कदम को निंषैध ( ९:०/४03५०० ) कहते हैं । 


भारत में संरक्षण नीति 


भारत में संरक्षण नीति शिशु उद्योग तर्क पर आधारित है और इसके आधार 
पर इस देश ने मुक्त व्यापार के सिद्धान्त को बिना अस्वीकृत किए हुए. अपनी 
आशिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए विवेचनात्मक संरक्षण की नीति अपनाई 
हैं । पीगू के शब्दों में किसी कृषि-प्रधान देश में जिसमें प्राकृतिक साधन विद्यमान 
हो उत्पादन शक्ति के विकास करने की दृष्टि से संरक्षण का पक्ष बहुत सशक्त होता 
दे ऐसे देश में णह उत्पादन के विदेशी विनिमय के रुकने से जो तात्कालिक हानि 
डोती है वह यह उद्योगों को द्रुततर विकास के कारण पूरी हो जाती है। जहाँ तक 
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भारत का प्रश्न है | इस देश के पास प्रायः सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन पर्याप्त सात्रा में 
हैं | देश कच्चे माल, शक्ति स्रोतों तथा जन शक्ति से सम्पन्न है | इसमें औद्योगिक 
विकास तथा विस्तार की अपार संभावनायें हैं, परन्तु देश को उन्नत तथा सुरक्षित 
विदेशी उत्पादकों से स्पद्धा करनी है जो बिना संरक्षण के सफलतापृवक नहीं की 
जा सकती । इसलिए देश के औद्योगिक विकास का यही एक उपाय हे कि विवेच- 
नात्मक संरक्षण की नीति अपनाई जाय | 

भारतीय फिस्कल कमीशन सन्‌ १६२१ ई० ने जिसकी स्थापना देश में 
संरक्षण प्रदान करने की जोरदार माँग के फलस्वरूप हुई थी भारत के लिए विवेच- 
नात्मक संरक्षुए के पक्तु में अपना मत दिया | इस नीति के अनुसार सरकार को 
संरक्षण के लिए ऐसे उद्योग अथवा उद्योगों को चुनना चाहिये जिनमें विक/!स की 
पर्याप्त सम्मावनायें हूँ | पर जो विदेशी स्पद्धो के कारण ससुचित उन्नति नहीं कर 
पते अर्थात्‌ संसक्षण सब उद्योगों को नहीं दया जाना ऋहिए बरन्‌ केवल योग्य 
तथा होनहार उद्योगों को ही दिया जाना चाहिए। किसी उद्योगों को संस्चछण दते 
समनय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यकीय हैं -- 

2, उद्योग को प्राकृतिक साधन इस प्रकार के अवश्य प्राप्त होने चाहिए 
जिससे भजिष्य में उसका कार्य भली प्रकार स चल सके अर्थात्‌ उसके लद प्रचुर 
मात्रा में कच्चा माल, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त उपलब्धि तथा बहुत विस्तृत ऋजार 
होना चाहिए | 

२. उद्योग ऐसा हो जो संरक्षण के प्रिना या तो जिल्कुल ही विकसित न हो 
सके अथवा उसका विकास इस शीत्रता से न हो सके जिस शीघ्रता से वॉछुनीय हैं । 

३. उद्योग ऐसा होना चाहिय जो अंत में बिना संरक्षण के विश्व प्रतिस्पर्द्धा 
का सामना कर सके। 

भारतीय फिस्कल कमीशन के द्वारा जो सिफारिश की गई उस नीति को कार्या- 
न्वित करने के लिए ३ सदस्यों का एक ठरिफ बोर्ड नियुक्त किया गया जो संबंधित 
उद्योगों के आवेदनों की उपयुक्तता की परीक्षा करता है और संतुष्ट द्वोने पर सरकार 
को संरक्षण प्रदान करने के उपायों के विषय में अपनी सम्मति देता है। यद्यपि इस 
जैरिफ बोर्ड की कार्य प्रणाली से देश के उद्योगपातयों को संतोष नहीं हुआ | कुछ 
शर्ते तो इस बोर्ड ने इतनी कड़ी रक्खीं कि जिससे उद्योगों के द्रत विकास में बाधा 
पड़ी । अनेक बार संग्ज्ण की शर्तों की बड़े संकुचित ढंग से व्याख्या की गई जिससे 
क॒तिपय उपयुक्त उद्योग राजकीय सहाझ्ता से वंचित रह गये | शर्ते इतनी कर और 
अनुदार रहीं जिनके कारण देश के औद्योगिक विकास में विलम्ब हुआ । यही नहीं, 
कभी-कभी टैरिफ बोर्ड प्रायः प्र्नावहीन सिद्ध हुआ है। इसके निरणयों को अनुचित 
ढंग से ठुकरा दिया गया है। फिर भी इससे विवेचनात्मक संरक्षण की नीति दोषी 
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नहीं ठहराई जा सकती । यह दोष तो उस संस्था व सरकार का है जो इस नीति को 
उचित ढंग से पालन करने में असमर्थ रही | यदि पिछले ३४ वर्षों के औद्योगिक 
विकास के इतिहास को देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न कमियों और 
दुर्बलताओं के होते हुए भी विवेचनात्मक संरक्षण नीति के कारण भारत के कुछ 
प्रघान उद्योगों की बड़ी तेजी से उन्नति हुई है । लोहा और इस्पात उद्योग जिसे सव- 
प्रथम संरक्षण दिया गया;था देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है । और वह 
अन्य राजकीय सहायता के जिना ही विश्व स्पद्धा का सामना कर रहा हे | इसी प्रकार 
चीनी उद्योग, कागज उद्योग, दियासलाईं तथा सूती कपडे का उद्योग इसी नीति के. 
कारण इतनी शीघ्रता के साथ विकसित हो गये हैं । सन्‌ १६४५ ई० में नए टैरिफ: 
ब्रो्ड की स्थापना के फलस्वरूप कुछ और उद्योगों को संरक्षण मिल गया है। ऐसीः 
आशा की जाती हे कि एक स्थाई टैरिफ बोंड की सहायता से इस नीति का उपयोग 
और अच्छी तरह किया जा सकता है । उद्योगों को संरक्षण न मिल सका । दूसरे इस ' 
नीति के अन्तर्गत केवल स्थापित धन्धों को ही संरक्षण प्राप्त हो सकता है। भविष्य 
में स्थापित हो सकने वाले उद्योगों के लिए, इस नीति के अन्तर्गत कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया । बहुत से अनिवार्य उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना औद्योगिक 
उन्नति के लिए आवश्यक होती है परन्तु जो पूर्व निर्धारित संरक्षण के बिना प्रारंभ 
ही नहीं किए. जा सकते । ऐसे उद्योगों को पहिले हो संरक्षण की गारंटी मिलनी 
चाहिए । इस नीति को कार्यान्वित करते समय ऐसे बहुत से अवसर आए, जब संर- 
क्षण पाने के लिए. आवश्यक दशाओं का तात्पर्य संकुचित रूप से लगाया गया, और 
जिनके कारण कुछ उद्योगों को संरक्षण के अयोग्य ठहरा दिया गया | उदाइरण के 
लिए, संरक्षण पाने के लिए कच्चा माल, शक्ति, श्रम व बाजार का होना आवश्यक 
है परन्तु ये बातें बहुत अंश तक तो तभी प्राप्त हो सकती हैं जब कि उद्योग स्थापित 
ही कर लिए, जायें उदाहरण के लिए सन्‌ १६२८ ई० में शीशे के उद्योग को संरक्षण 
देने के लिए मना कर दिया गया, केवल इस आधार पर कि इसके लिए आवश्यक 
कच्चे माल का २४०८ कच्चा माल अर्थात्‌ सोडा बाहर से आता है। उस समय यह 
' ध्यान नहीं दिया गया कि यदि शीशे का निर्माण यहाँ होने लगे तो संभव है कि देश 
में सोडा उत्पादन भी होने लगे । जहाँ तक बाजार का संबंध है, देशी बाजार के 
अतिरिक्त निर्यात बाजार की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया | कुछ वस्तुओं 
के विदेश में बाजार प्राप्त करने की संभावना पर ध्यान दिया जाना चाहिए था| इस 
. कारण इस नियम के अन्तर्गत आवश्यक बातों-का ध्यान उचित रूप से नहीं रक्‍्खा 
गया । नीति का विश्लेषण अथवा इसको व्याख्या इस प्रकार से की गई कि आवश्यक 
घन्धों को भी संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका | कभी-कभी संरक्षण पर तथा उसके उद्देश्य 
पर अनुचित रूप से बल दिया गया । संरक्षण को देश की आर्थिक उन्नति का साधन 
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न समझे कर इसे केवल कुछ विशेष उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से केवल बचाने 
का साधन मात्र समझा गया ओर इसी कारण से देश की वांछुनीय औद्योगिक उन्नति 
न हो सकी । संरक्षण की -नीति का उचित रूप से पालन न होने का उत्तरदायित्व 
कुछु अंश तक टैरिफ बोर्ड के संगठन पर भी है । सरकार ने टेरिफ बोर्ड की स्थापना 
के संबंध में फिस्कल कमीशन की राय' न मान कर स्थाई बोड की स्थापना न करके 
केवल अस्थाई तथा किसी विशेष उद्योग के लिए भी बोड स्थापित किये जिनके 
मेम्बर बदले जाते ये और जिनकी शक्तियाँ सीमित थीं। अनिश्चित बोड के सदस्थ 
अपने पद के लालच में सरकार को प्रसन्न रखने के प्रयत्न में रहा करते थे | अतः व 
उद्योग के सबंध में संरक्षण देने व न देने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार 
क ने में कभी-कभी असमर्थ रहते थे | इससे इस बोर्ड की नीति लचीली रहती थी । 
इसके अतिरिक्त 2रिफ बोड का अधिकार केवल सलाह देना था और केवल उन्ही 
आवेदनपत्नों पर विचार किया जा सकता था जो सरकार द्वारा प्रेषित किए जाते थे । 
जाँच-पड़ताल का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। अतः बोर्ड को निष्पक्ष विचार करने के 
'लिए. कभी-कभी उचित सूचनायें ही नहीं मिलती थीं। सरकार उद्योगों के आवेदन- 
पत्रों को बोर्ड के पास भेजने में बहुत देर कर दिया करती थी और बाद में बोड को 
प्विफारिश के अनुसार कार्य करने में आवश्यकता से अधिक समय लगा देती थीं ओर 
'कभी कभी किसी सिफारिश को बिना कारण दिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अस्वी- 
“कृत कर देती थी | किसी-किसी उद्योग के संबंध में संरक्षण को आवश्यकता की जाँच 
करने में ३० महीने से मी अधिक लग जाया करते थे । इतने लम्बे समय में उद्योगों 
की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवतन हो जाया करते थे । 
इन दोषों के अतिरिक्त फिस्कल कमीशन के द्वारा शाही अधिमान नीति को 
सिफारिश करने के फलस्वरूप संरक्षण नीति से होने वाले लाभ और भी कम्त हो 
गये | शाही अधिमान नीति के अन्तर्गत वस्तुश्ों के आयात कर में छूट देने के फल- 
स्वरूप संरक्षित उद्यर्गों की ग्रगति में बाधा पहुँची | 
प्र० १--युद्धोत्तर काल में भारतीय संरक्षण नीति की व्याख्या कोजिये ! 
द्वितीय महायुद्ध के कारण भारत में स्थापित उद्योगों के विकास,होने के साथ 
ही साथ कुछ नए उद्योग भी स्थापित हो गये। अतः १६४० ई० में युद्धकालीन 
विकसित उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई गई। इस उद्देश्य से सन 
१९६४५ में २ वर्ष के लिए अस्थाई टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गई | सन्‌ १६४७ 
६० में इसको दुबारा स्थापना हुई । 
संरक्षण चाहने वाले उद्योग को टैरिफ बोड को यह सिद्ध करना पड़ता था 
पके वह सुसंगठित तथा उचित रूप से संचालित उद्योग है और वह उचित समय के 
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भीतर इतनी उन्नति कर सकता है कि कुछु समय के पश्चात्‌ वह बिना संरक्षण के 
सफलतापूर्वक चलता रहेगा तथा उसको राजकीय सहायता देना देश के हित में ही 
होगा। और ऐसा करने से देश की जनता पर कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा । 

संरक्षण के योग्य उद्योगों के बारे में बोड सरकार से सिफारिश करती थी 
कि उसे कितना संरक्षण देना चाहिए। संरक्षण के अलावा और भी कोई सरकारी: 
सहायता दी जानी चाहिए या नहीं ! तथा संरक्षण पूरे ३ वर्षों के लिए. दिया जाय: 
या इससे कम समय के लिए। 

पिछले बोडडा की अपेत्षा इस बोड्ड में सिफारिश करने में अधिक उदारता 
की | इस बोड को अधिकार भी अधिक दिए गये थे तथा बोड ने संरक्षुण' के लिए. 
उद्योगों की जाँच करते समय देश के हितों का भी ध्यान रक्खा था। उपभोक्ताओं 
के हितों का मी बलिदान नहीं किया गया और सरकार ने भी इसकी सिफारिशों पर 
तुरन्त ध्यान दिया | इस सब का फल यह हुआ कि जब पिछले बोडों ने सोलह वर्षीय. 
अवधि में ५१ जाँचें की, इस बोर्ड ने ५ वर्षों के समय में ६० आवेदनपत्नों पर 
विचार किया | इस बोड ने उद्योगों की सहायता के लिए कुछ अन्य निम्नांकित सिफा- 
रिशें मी की-- 

१. संरक्षण इस प्रकार दिया जाय कि विदेशी वस्तुओं के भाव देशी वस्तुओ्रों 
से २० प्रतिशत तक अधिक रहें क्योंकि जनता देशी वस्तुओं की तुलना में विदेशी 
वस्तुओं को अच्छा समझती है और इस भावना की संतुष्टि के लिए. वह २० प्रति- 
शत अधिक दान दे सकती हैं । 

२. देश में बनी वस्तुओं की माँग बढ़ाने के लिए एक निश्चित मात्रा में 
देश की बनी वस्तु खरीदने पर ही श्रायात के लाइसेन्स दिये जाने चाहिए | 

३. संरक्षित उद्योगों में प्रयोग किए, जाने वाले कच्चे माल तथा मशीनरी पर 
लगे हुए कर में छूट दी जानी चाहिए । 

४. विदेशी विशेषज्ञों को रखने के लिए. सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी 
जानी चाहिए | 

५. उन्हीं विदेशी कम्पनियों को सहायता देने पर विचार किया जाना 
चाहिए जिनकी पूंजी रुपयों में परिवर्तन हो चुकी है और जो मविष्य में भारतीय 
हित के विस्द्ध कार्य न करने का वचन दे | 

६. उत्पादों के संगठन, संयुक्त बिक्री संगठन तथा देशी वस्तुओं के उचित 
वर्गीकरण का प्रश्च किया जाना चाहिए। * 

सन्‌ १६४८ ई० सें भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 
करने के बाद, घोषणानुसार #' ये करने के लिए. सन्‌ १६४६ में एक नवीन भारतीय 

फिस्कल कमीशन की नियुक्ति की गई। कम्तोशन ने सिफारिश की अब संरत्तर के: 
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उद्देश्य में परिवर्तन होना चाहिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक वैकल्पिक नीति 
न मान कर राष्ट्र की आथिक प्रगति के साधनों में से एक मुख्य नीति माननी चाहिए | 
इसके लिए एक दीघंकालीन योजना का निर्माण किया जाडा चाहिए। जब तक 
इस प्रकार की योजना न बने तब तक रक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगों को हर हालत 
में संरक्षण देना चाहिए | आधार भूत उद्योगों के लिए संरक्षण देन की शर्तें तथा 
मात्रा टैरिफ़ बोड को निश्चित करनी चाहिए और फिर यह ध्यान रखना चाहिए 
कि संरक्तित उद्योग कहाँ तक अपने दायित्व को पूरा कर रहें हैं। तथा अन्य उद्योगों 
के बारे में मल्ली माँति सोच-समक्त कर संरक्षण देना चाहिए.। उपरोक्त विचार करने 
के लिए बोर्ड को निम्नांकित बातों का ध्यान रख कर अपनी सिफ़ारिश करने में 
सहायता मिलेगी । 

१. उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग के पास श्रम, बाजार यातायात के 
साधन उपयुक्त हैं तो देश में केवल कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण संरक्षण 
की स्वीकृति रोकनी नहीं चाहिए | 

२. संरक्षित उद्योगों के उत्पादित माल को कच्चे माल के समान प्रयुक्त करने 
वाले संरक्षित उद्योगों को सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए. | भविष्य में स्थापित 
होने वाले अन्य प्रकार से उपयुक्त उद्योगों को भी संरक्षण देना चाहिए। 

३. कृषि पदार्थों को ५ वर्षों के लिए संरक्षण देना चाहिए | 

४- यथासंभव संरक्षित उद्योगों के माल पर उत्पादन कर नहीं लगाना 
चाहिए. और ऐसे माल पर सेल्स टैक्स लगाने में भी सावधानी बरती जानी चाहिए | 

फिल्कल कमीशन ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि एक स्थाई टैरिफ़ कमी- 
शन नियुक्त किया जाना चाहिए जिसके ५ से ७ तक सदस्य होने चाहिए, | इस 
कमीशन को आंकड़े एक करने, विभिन्न सूचनायें प्राप्त करने तथा सम्बन्धित जाँच- 
पड़ताल करने के लिए. उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। और यह कमीशन 
योजना कमीशन का भाग न हो कर एक स्वतन्त्र संस्था होनी चाहिए। उपरोक्त 
कमीशन के ३ मुख्य काये होने चाहिए-- 

१. आयात-निर्यात पर संरक्षित कर तथा आय कर से सम्बन्धित प्रइनों पर 
जॉच करना । 


२. मूल्य सम्बन्धी तथा संरक्षण से देश की आश्थिक दशा पर पड़े हुए 
प्रभावों से सम्बन्धित समस्या पर विचार करना | 
३, संरक्षण करों का विवेचन तथा सिहावलोकन करना । इनके अतिरिक्त 


इस कमीशन को समय-समय पर संरक्षित उद्योगों की प्रगति पर प्रकाश डालने वाली 
आलोचनाओं तथा अपने विचारों को भी सरकार के सामने रखनी चाहिए | इन, 
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-आलोचनाओं के अन्तर्गत इन समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए कि स्वीकृत 
"संरक्षण की शर्तों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं १ संरक्षित उद्योग की उन्नति में 
बाघा पहुँचाने वाला कोई दोष तो नहीं आ गया है । तथा इसकी उन्नति के लिए 
किसी विशेष प्रकार की सहायता आवश्यकता तो नहीं हे । 
द इस प्रकार इन्डियन फिस्कल कमीशन (१६५४०) की की गई अनेक सिफा- 
'रिशों से यह प्रकट होता है कि नवीन टैरिफ़ कमीशन सन्‌ १६२१ के कमीशन से 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | यह कमीशन संरक्षण को आर्थिक प्रगति का एक 
साधन मान कर कार्य करेगी। इस कमीशन के सामने संरक्षण पाने के लिए अनिवार्य 
“दशार्यें विस्तृत रूप से स्पष्ट हैं। यह कमीशन स्वतन्त्र रूप से काम करने के कारण 
अधिक शक्तिशाली होगा । अ्रत्॒ संरक्षित उद्योगों पर निश्चित उत्तरदायित्व रक्‍्खा 
गया है जिससे उद्योग पति पहले की भाँति उदासीनता तथा अ्रकर्मश्यता से काम न 
कर"सकेंगे । और अभी तक न स्थापित हुए उद्योगों को संरक्षण भी आसानो से 
परमेल सकेगा | 
(२. 2२ ४:६७ ६४ 70:06 090 ५6 त867९०४४ *70575 70 ए:४06८६४०४*. 
प्र० २--स रक्षण प्रदान करने के हंगों पर एक टिप्पणी ल्िखिये। 
सरक्षण प्रदान करने के ढग 


साधारण तौर पर विभिन्‍न उद्योगों को विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार 
“निम्नांकित ढंगों में से किसी एक ढंग से संरक्षण प्रदान किया जाता है-- 


१. आयात कर--स्वदेशी वस्तुओ्रों से प्रतियोगिता करने वाली विदेशी 
वस्तुओं के आयात पर कर लगाया जाता है। इससे विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ 
जाता है और इस प्रकार स्वदेशी उत्पादक विदेशियों की स्पड्धा करने में समर्थ हो 
जाते हैं। कभी-कमी यह कर इतना अधिक लगाया जाता है कि कर लगे हुए विदेशी 
माल के लिए कर लगाने वाले देश में कोई बाज़ार ही नहीं हहता और ऐसी 
परिस्थितियों में ग्रह उद्योग शीघ्र उन्नति कर लेता है| 

२. वैत्तिक सद्दायता--वैत्तिक सहायता द्वारा सरकार लागत का कुछ भार 
अपने ऊपर तले लेती है यदि किसी वस्तु का देश में उत्पादन करने से उसका लागत 

व्यय विदेश के लागत व्यय से अधिक होता है तो लागत व्यय का कुछ भाग सरकार 
देती रहती है जिससे देशी उत्पादकों को लागत व्यय का भार कम उठाना पड़ता 
है और वह विदेशी वस्तुओ्रों का सामना कर सकते हैं । 

३. कोटा--इस प्रणाली के अ्रन्तगंत आयातों की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया 

जाता है। स्वदेशी बाजार में आने वाली विदेशी वस्तुओं का परिमाण निश्चित 
'कर दिया जाता है और निश्चित सीमा के बाद उसका आयात बंद कर दिया जाता 


संरक्षण एवं मारट में संरक्धकू नीति १४, 


है | इस अणाली में-उद्योगपतियों को बाइर से आने वाली वस्तुओं की' मात्रा का 
ज्ञान रहता है । अतः वे देश की माँग को पूरा करने के लिए, उत्पादन करने में 
स्वतन्त्र होते हैं और कुछ सीमा तक विदेशी प्रतिस्पर्डा से बच जाते हैं ! 

४. व्यापारिक संधियाँ- व्यापारिक संधियों द्वारा मी अपने उद्योगों की 
रक्षा की जाती है । प्रत्येक देश इस मणाली के अन्दर उन देशों से वस्तुएँ आयात 
करने का निश्चय करता हे जिन देशों में उस देश की वस्तुओं की माँग होती है .। 
इन व्यापारिक समभझ्ौतों के अन्तर्गंत सम्बन्धित देश दूसरे देशों की अपेक्षा एक 
दूसरे को अधिक सुविधायें देते हैं । 

५. विनिमय नियन्त्रण--अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने अनुकूल बनाये 
रखने के लिए. विदेशी व्यापार तथा भुगतानों पर कड़ी निगाह रखनी पढ़ती है । 
विनिमय नियन्त्रण द्वारा देश को सरकार विदेशी व्यापार का आयोजन और उसकी 
दिशा का निर्धारण देश हिंत में करती रहती हैं। जहाँ तक विनिमय नियन्त्रण का 
उपयोग देश के उत्पादन को वांछित दिशाओं में मुडने के लिए किया जाता है वहाँ 
तक वह संरक्षणात्मक होता है| 


६. अवमूल्यन--इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी 
मुद्राओं में इस उद्देश्य से कम किया जाता है कि आयात कम हो और निर्यात बढ़े | 
ऐसी दशा में विदेशी वस्तुएँ अवमूल्यन करने वाले देश में महँगी हो जाती हैं । 
इससे आयात स्वतः कम हो जाते हैं | इस परिवर्तित परिस्थिति में ग्रह उच्योग देश 
की माँग को पूरा करने के लिए शीघ्रता से प्रयत्न करने लगते है। अतः अवमूल्यन 
का परिणाम भी संरक्षणात्मक ही होता है । 

व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप कोई नवीन बात नहीं हे | संकट काल में प्राय: 
प्रत्येक देश को कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, विशेषकर युद्धकाल में यह 
हस्तक्षेप अति आवश्यक हो जाता है, । भारत सरकार ने भो युद्धकाल में मारतीय 
आयात तथा निर्यात पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाये | युद्धोत्तर काल में भी 
सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के वर्गीकरण, चिहित करने और उनके रंग, 
रूप व आकार आदि गुणों में उन्नति करने की आवश्यकता का अनुभव कर रही है | 
फलस्वरूप उसने राज्य व्यापार पर सिफारिशें करने के लिए देशमुख कमेटी को सन्‌ 
१६४६३० में स्थापना की | कमेटी ने असरकारी कारपोरेशन स्थापित करने की 
सिफारिश की जिसकी प्रारम्मिक पजी दो करोड़ रुपये की हो जो बढ़कर १० करोड़ 
रुपये हो सकती है और वह खाद्य की मात्रा इध्पात, कपास, कृषि और सूती वस्तुओं 
सम्बन्धी देश के विदेशी व्यापार का नियंत्रण करे, कमेटी ने भारत के बैंकिंग, जहाजी 
आर बीमा व्यवसाय का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण तथा आम सहकारिता समितिर्यों 


न 
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कौ स्थापना पर जोर दिया। परन्तु देश के अधिकांश विशेषज्ञों का यह विचार. है कि 
विदेशी व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयरण का समय अभी तक नहीं, आया है, इस समय 
सरकार को केवल उन्ही भागों पर नियंत्रण करना चाहिए कि जिन्हें वह सफलता 
पूवंक चला सकतो है। कमेटी ने सिफारिश की कि पूंजी का ५१ प्रतिशत भाग अशों 
के रूप में केन्द्रीय सरकार ले, शेष हिस्सों को व्यक्तिगत व्यापारी तथा राज्य सरकारें : 
खरीदे । केन्द्रीय सरकार को व्यापारियों को न्यूनतम लाभ का विश्वास देना चाहिए। 
कार्पोरेशन का कार्य चलाने के लिए संचालक कमेटी होनी चाहिये जिसके सदस्य 
अनुभवी व्यापारी हों, ओर जिसके काये करने के लिए. एक संचालक नियुक्त किया: 


जाना चाहिए | ' 
कमेटी के मतानुसार राज्य द्वारा विदेशी व्यापार का संचालन. तभी द्वो सकता है. 


कि आस्तरिक व्यापार को व्यवस्था भी संगठित रूप से की. ज्ञाय, विशेषकर द 
अऋयात को हुई वस्तुओं का वितरण करने के लिए सहकारी उपभोक्ता समितियों की - 
स्थापना की जानी चाहिए अत्येक राज्य में एक सहकारी उपभोक्ता स्टोर होना 
चाहिए जिसका सम्बन्ध ट्रेंडिंग कारपोरेशन से होना चाहिए | 

उपसोक्त सप्तितियों ते इस सम्बन्ध में निम्नांकित मुख्य सिफ़ारिशें की हैं-- 

१- यह कारपोरेशन अनाज, खाद, फौलाद, और पूर्वी अफरीकन रुई, के आयात 
सम्बन्धी व्यवह्यरिक काय तथा व्यापारिक समभौतों के फलस्वरूप विभिन्‍न कार्य जो 
' इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाते हैं, करेगा । 

२. कारपोरेशन को छोटे रेसे वाले रुई का व्यापार अपने हाथ में ले लेना 
चाहिये। इसी प्रकार उसे घरेलू उद्योगधन्धों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात मी 
अपने हाथ में ले लेना चाहिये। जन्र ये वस्तुयें विदेशी बाजारों में अपना प्रभत्व 
जमा लें तब उनका व्यापार व्यक्तिगत व्यापारियाँ के हाथों में सौप दिया जाना 
' चाहिये । उस कारपोरेशन को बिना सरकार की आज्ञा के किसी वस्तु में व्यापार नहीं 
. करना चाहिये। 

कारपोरेशन को भारतीय बाजार में किसी अन्य देश की और से एजेन्ट का 
काम करके सामान खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाना चाहिये | ह 

४. इस कारपोरेशन को चाहिये कि वह समय-समय पर व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी 
सलाह सरकार को देता रहे। | 

४. जूठ के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय जट मिल एसो 
छिकेसत तमाम जुट को स्वयं खरीदा करे और इसके अनुभव के बाद मेंगनीज़, 

अद्रंडा और जूट के सामान को-भी इस व्यापार में शामिल करने के बारे में विचार 
किया जा सकता है 


नहीं पे मा अभ्रक, तथा चीनी. यूँ सरकार द्वारा व्यापार करने को राय करेटी ने 


संरक्षण एवं भारत में संरक्षण नीति १७ 


इस देशमुख कमेटी की सिफारिशों के आधार पर श्य मई सन्‌ १६ ५६ ई० 
को नई दिल्लीं में “दी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटिड” के 
नाम से एक कारपोरेशन स्थापित किया गया है जिसकीग्रधिक्ृत पूँजी १ करोड़ 
रुपये रहेगी जो १००-१०० रुपये के हिस्सों में बटी होगी और इसकी प्राप्त पूंजी ५ 


लाख रुपया होगी। उपरोक्त कारपोरेशन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
खोला गया है -- 


१. निर्धारित वस्तुओ का विदेशों से भारत में आयात और भारत से विदेशों 
को निर्यात करने के लिये यथोचित प्रबन्ध करना | 
२, निर्घारित वस्तुश्रों का क्रय-विक्रय करना । 
प्रश्न 
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अध्याय २१५ 
भारत में व्यापारिक समभोते 


सामान्य रूप से तथा, सेद्धान्तिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त 'नीति 
के आधार पर सब देशों के लिए हितकारी होना चाहिए, पर विभिन्न देशों के 
आधिक विकास में असमानता होने के कारण मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सब देशों 
को स्रमान रूप से लाभ नहीं पहुँचता । किसी को अधिक ओर किसी को कम लाभ, 
यहाँ तक कि कुछ देशों को हानि तक होती है । ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में सरक्षण की नीति अपनाई जाती है या विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समझभौतें किए 
जाते हैं। यह व्यापारिक समभौते प्रायः २ प्रकार के होते हैं-- 

१. द्विपक्षोय--इस प्रकार के व्यापारिक समभोते २ देशों के बीच में थोड़े 
समय के लिए होते हैं । 

२. बहुपक्तीय--इन समभौतों के अन्तर्गत समभोते अनेक देशों के बीच और 
बड़े समय के लिएहहोते हें । 

.. द्विपक्षीय समभोते साधारणतया १ वर्ष अथवा उससे कम समय के 
लिए. किए जाते हैं। ये समभोते अस्थाई होते हैं। उसके विपरीत बहुपक्षीय 
समझौते स्थाई होतें हैं । दिपक्षीय समझौतों का क्षेत्र सीमित होता है। इसके 
विपरीत बहुपक्षीय समझोते व्यापक होते हैं । 

भारत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में बहुत दिनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
. रूप में समभौते करता चला आ रहा है | और सब से:पहिला व्यापारिक समझौता 
इस्पीरियल प्रेफरेन्स या शाही अधिमानु के नाम से पुकारा जा सकता है । इस नीति 
के अन्तर्गत साम्राज्य के विभिन्न देशों से होने वाले आयात पर प्रशुल्क सुविधाएं . 
दी जाती थी; जिसके अनुसार साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के बीच व्यापार का 
अधिकतर विकास हो सके । इस नीति का उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों - 
के बीच प्रशुल्क रुकावटों को यथासंभव कम करना तथा साम्राज्य का व्यापार बढ़ाना - 
था। आयिक दृष्टि से, इस नीति के आधार पर चलने से सब्र साम्राज्य देशों को ' 
लाभान्वित होने की संभावना थी। इस प्रकार की नीति सबसे प्रथम कनाडा ने सन्‌ 
१८६७ ई० में अपनाईं, जब कि उसने ब्रिटिश माल को आयात करों,में छूट दी। 
इसके बाद सत्‌ १६०२ ई० में उपनि वेशों की परिषद्‌ में शाही अधिमान के नियमों - 
का समर्थन किया गया । इसके बाद इस नीति का समर्थन साम्राज्य देशों के द्वारा. 


भारत में ब्यापारिक सममौते श्ड्द 


बढ़ता ही चला गया । भारत के सामने यह समस्या सबसे पहिले सन्‌ १६०३ ई०७ 
में आई, लेकिन भारत ने इस नीति का विरोध किया, क्योंकि देश की आथिक 
स्थिति तथा विदेशी व्यापार की परिस्थितियों को देखते हुए इस नीति से देश को 
हानि होने की सम्भावना थी । इस नीति से देश के कच्चे माल का निर्यात और 
अधिक बढ़ता और निंमित माल का निर्यात और अधिक होता | इन दोनों 
बातों का प्रभाव भारतीय औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल पड़ता। इस बात को 
ध्यान में रखते हुए. उस समय की भारतीय सरकार ने इस सिद्धान्त को मानने 
के लिए निम्नांकित शर्तें रखीं-- 
१. प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुल्क सुविधाय देने के लिए भारतीय छंसद 
कौ राय लेना आवश्यक होना चाहिए, | 
किसी भी ग्रशुल्क सुविधा से, किसी भी भारतीय उद्योग को दिए हुए 
संरक्षण म॑ कभी नहीं होनी चाहिए 


३२. इन सुविधाओं से लाभ की अपेतज्षा और किसी प्रकार की हानि अधिक 
| होनी चाहिए | 


४. इग्लेण्ड के सम्बन्ध में यइ नीति एच्छिक हो। परन्तु अन्य देशों के 
लिए, यह पारस्परिक आधार पर होनी चाहिए । 

फिर इन शर्तों का व्यवहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और यह नीति 
विशेषकर इंग्लेश्ड के द्वित में ही अपनाई गई | सब से पहिले ब्रिटिश सूती वस्त्र 
पर आयात ग्रशुल्क कम किया गया। चाय के निर्यात कर में छूट की गईं | इस 
प्रकार चमड़े के निर्यात करों में भी छूट दो गई । सन्‌ १६३२ ई० में भारत और 
ब्रिटेन के बीच ओटावा समझोता हुआ जिसमें भारत सरकार द्वारा शाही अधि- 
मान के सिद्धान्त को पूण रूप से स्वीकृत कर लिया गया । इस समय इस नीति 
के पक्ष व विपक्ष में अनेक तक दिए गए, ज्ञिनका अब व्यवह्यारिक महत्व तो विशेष 
नहीं है फिर भी ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से उन तकोाँ की जानकारी वांछुनीय है | शाही 
अधिमान के पक्ष में निम्नांकित तक दिए गए थे--- 

१. इस नीति से आथिक अपकर्ष के समय में भारत को आधिक सहायता 
प्राप्त हुईं | ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उस समय विश्व के लगभग तिहाई देश 
सम्मिलित थे । इस नीति के द्वारा इन देशों के बीच अबाघ व्यापार सम्बन्ध बना 


रहा जिससे इन देशों के अन्दर आ्िक विकास उद्योग व रोजगार का स्तर ऊँचा 
बना रहा | 


२. ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि सिक्‍के पाउण्ड के ग्रचलन से इन सच 
देशों में एक प्रकार की एकता बनी रही जिसके कारण जब कि संसार के और देश 
मुद्रा' सम्बन्धी कठिनाइयों से पीड़ित थे इन देशों का आर्थिक व'मुद्रा संबंधी ढाँचा 
सुदृढ़ बना रहा | ॒ 
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बे 


३. इस नीति ने साम्राज्य के देशों के श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिकूल 
बरिस्थितियों से बचाया । जिस समय असाम्राज्य देशों के मध्य होने वालें अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर संकट आये उस समय साम्राज्य देशों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू 
रूप से चलता रहा | इसका लाभ भारत को भी मिला |. 

४. भारत की जनता अपेक्षाकृत कम आय वाली है | ऐसी जनता के लिए 
उषरभोक्ता की वस्तुएं सस्ती चाहिए और उनकी उत्पादित वस्तुओं के लिए सुरक्षित 
बाज़ार चाहिए बिससे उनकी न्‍्यून आय स्थिर बनी रहे और उसमें कभी न हो । 
शाही अधिमान की नीति से में दोनों बातें पूरी हो सकती थीं। भारतीय कच्चे माल 
के लिए साम्राज्य देश के ब्राजार सुरक्तित थे। इसके साथ-ही-साथ इन देशों का 
निर्मित माल भारत में सस्ते दामों पर मिल' सकता था | इस कारण से यह नीति 
भारत के हित में ही समझी गई। और इन्हीं तर्को' के आधार पर भारतीय सरकार 
ने इस नीति को अपनाया । भर 

उपरोक्त तकों के होते हुए भी भारतीय अथंशासत्री तथा नेता इस नीति के 
पक में नहीं थे | उनके मतानुसार इस नीति से भारत को हानि होने की ही आशंका 
थी। इसलिए उन्होंने निम्नांकित तकों के आधार पर इस नीति का विरोध किया--- 


१--भारत विशेषकर ऐसे कच्चे माल का निर्यात करता था जिसमें इसे 
धरायः एकाधिकार प्राप्त था | इसलिए साम्राज्य देशों के बाजार में भी इसे बाहरी 
अतिस्पर्द्धा का कोई मय नहीं था। इसके विपरीत इंग्लैशड निर्मित माल का निर्यात 
करता था। उसे प्रतिस्पद्धां का सदैव भय रहता था। अतः इस नोति से इंग्लैश्ड 
को लाभ द्वोने की संम्मवना तो थी पर भारत को कोई लाभ नहीं हो सकता था। । 
.. ““मभास्त का व्यापार असाप्राज्य देशों से धीरे-धीरे बह रहा था। उन 
देखों से भेद भाव करने में व्यापारिक सम्बन्ध बिगड़ने की आशा थी जिससे असा- 
आाज्य देशों का बहुत बढ़ा बाजार भारत के हाथ से निकल सकता था। हमारा व्यापार 
उन देशों से कप्त हो जाता, और यही हुआ भो। 


रे“भारत विवेचनात्मक संरक्षण के सिद्धान्त को मान चुका था। ऐसी 
परिस्थिति में साम्राज्य देशों को रियायत्र देने से संरक्षण की नीति विफल हो सकती 


थी। वास्तव में ऐसी स्थिति में संरक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रहता । 

४--कुछु बल्तुएँ असाप्राज्य देशों से ही सस्ती मिल सकती थीं। पर इस 
नीति के अनुसार दे वस्तुएँ इसमें साम्राज्य के देशों से ही खरीदनी पड़ती थौं जिससे 
यह वस्बुएँ भारत में महँगी पड़ती थीं । हु 


३-इह नीति के पालन करने से आयात कर की आय में. कमी हुई जिससे 
सरकारी आय को घक्का लगा | 


मारत में ज़्यापारिक समंभौैते श्प्श 


नैतिक दृष्टि से भी यह नीति ठीक नहीं कही जा सकती कि एक देश समान 
परिस्थितियों में कुछ देशों के साथ उदारता की नीति का पालन करे तथा अन्य 
देशों के साथ अनुदार नीति अपनाये | मारतीब सरकार ने इन तकोँ की विशेष 
परवाह नहीं की और इग्लैण्ड के साथ शाही अधिमान के सिद्धान्त के आधार पर 
ही व्यापार होता रहा | और संरक्षण नीति के होते हुए: भी यदि मारत की औद्यो- 
'पगिक प्रगति ठीक नहीं हुई तो इसका दोष इसो नीति पर थोपा जा सकता है | यद्यपि 
कुछ लोग उस मत करे स्वीकार नहीं करते । 

यह नीति द्वितोय विश्वयुद्ध तक किसी न किसी रूप में चलती रही । उसके 
पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवतन हुए. । अब देशों 
को साम्राज्य तथा असाम्राज्य देशों में विभाजित करना ठीक नहीं रहा । अब सब 
देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सइयोग की मावना बढ॒गई है। आशिक त्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय बंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ आदि विभिन्‍न 
संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है | साथ ही साथ राजनैतिक आर्थिक क्षेत्र में इंग्लैर्ड 
का महत्व बहुत कम हो गया है और अमेरिका का महत्व बहुत बढ़ गया है। इन 
परिवतित परिस्थितियों में शाही अधिमान नौति को काफी घकका लगा। वास्तब में 
अब तो लोगों को शाही शब्द से ही घ॒णा सी होती है । विशेषकर अमेरिका ने इस 
नीति का घोर विरोध किया। फिर भी यह नीति दूसरे रूप में अब भी लागू को 
जाती है | जिस प्रकार इम्पाइर कन्द्रीज ( 87977८ 0८००४८स८४ ) के स्थान पर 
कामनवैज््थ आफ नेशन्स अधिक रुचिकर समझा जाता है उसी प्रकार से इम्पीरियल 
ग्रेफरेन्स के स्थान पर कामनवैल्थ प्रेफरेन्स की नीति वर्तमान समय में अपनाई जा 
रही है । 

सन्‌ १६३२ ई० में इंग्लेए्ड और भारत के बीच में ओटठावा समझौता 
स्वीकार किया गया | इस समझौते के अनुसार कोई भी देश ६ माह की सूचना देने 
के बाद समझते से प्रथक हो सकता था। यह समझौता १ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० 
से लागू किया गया । संयुक्त राज्य से कुछ मोटरों के आयात कर में साढ़े सात प्रति- 
शत तथा अन्य वस्तश्नों के आयात कर में दस प्रतिशत की छूट दी गई। और 
इंग्लैस्ड में जिन वस्ठुओं पर १० प्रतिशत आयात कर लगाया गया था वे मारतीय 
वस्तुएँ आयात कर से मुक्त कर दी गईं | इस प्रकार की नीति कुछ वस्तुश्नों के आयात 
कर के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य में मी अपनाई गईं । 


शाही अधिमान की नीति के समान ओटावा समझौते के सम्बन्ध,में भी दोनों 
ओर से तक दिए. गए | कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोग इसके 
विरोध में मी रहे | समझौते के पक्ष में निम्नांकित तर्क दिए. गए. ये-- 
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१--सन्‌ १६२६ ई० की विश्वमंदी के कारण भारतीय कृषि वस्तुओं को 
कौमतें बराबर गिरती चली जा रही थी | सन्‌ १६३१ में इंग्लेर्ड के द्वारा स्वर्णमान 
के त्याग करने पर तथा रुपए को पेपर स्टर्लिंग से संबंधित करने के कारण स्थिति 
और भी खराब हो गई थी | इसके साथ ही साथ अफ्रीका तथा <ंत्षिग्ग अमेरिका के 
कृषि पत्मथों से भारत की प्रतिस्पर्द्धा बहती जा रही थी । ऐसी अवस्था में भारतीय 
वस्तुओं के लिए विदेशों बाज़ार कायम रखने की दृष्टि से.यह समभौता आव- 
श्यकीय था | क्‍योंकि इस समय भारतीय माल को अधिक लेने वाले देश भारतीय माल 
पर अधिक आयात कर लगा रहे ये | इसलिए भारत ने यह समझौता करके अपने 
वस्तुओं के लिए बाजार सुरक्षित कर लिया | 


. २--बहुत सी कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण होने से भारत के कच्चे माल का 
निर्यात भी विदेशों में कम हो चला था | इस कमी की पूर्ति भारतीय सरकार ने 
संमभीतें के द्वारा संयुक्त राज्य तथा साम्राज्य के उपनिवेशों का बड़ा बाजार प्राप्त करके 
की यदि भारत यह समझौता न करता तो भारतीय वस्तुओं के लिए यह बाजार 


न रहता | 


समझौते के विपक्ष में निम्नांकित तक दिए गए थे- 


. १--मारत की औद्योगिक दशा पिछड़ी हुईं थी । इंसलिए इस समझौते से 
भारत को किसी विशेष लाभ की आवश्यकता नहीं थी | इसके विपरीत समभौते 
के कारण संयुक्त राज्य तथा अन्य उपनिवेशों को भारत का'विशाल बाजार प्राप्त 
हो गया। 5» यु 9 

२--इस समभौते के कारण मारत के विदेशी बाजार का रुख अन्य देशों 
। से बदल कर केवल साम्राज्य देशों तथा सयुकत राज्य तक ही सीमित होने की सं भावना 
यीं, और ऐसा ही हुआ। हा द 


. भारत का तियांत २ प्रकार की वस्तुओं का हुआ. कंरता था | प्रथम उन 
वस्तुओं का जिनमें भारत को एकाधिकार . प्राप्त था | द्वितीय उन. वस्तुओं का जिनमें. 
भारत एव अन्य साम्राज्य के उपनिवेशों में प्रतियोगिता रहती थी । 


मै 0 को 
इस प्रकार की कस्‍्तुओ्नों के निर्यात में इस समझौते से भारत को कोई लाभ 
नहीं हुआ | क्योंकि एकाधिकारी वस्तुओं की"'माँग तो बिना रियायत के भी वैसी बनी 
रहती और अन्य वस्तुओं में भारत के साथ जो रियायत की गई, वही रियायत 
भतियोमिता करने वाले साम्राज्य के अन्य देशों को भी दी गई जिससे भास्त की 
स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | 


मारत में व्यापारिक समभौते १५३ 


उपरोक्त तकों का भारतीय सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
आर इसी समझौते के अनुसार देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा । 


सितम्बर सन्‌ १६३३ ई० में भारत और इंगलैर्ड के बीच में एक और 
व्यापारिक समझौता हुआ | इसका नाम मोदी-लीज समझौता है। इस समझौते के 
अनुसार भारत को अंग्रेजी माल की प्रतिस्पर्दा के विरुद्ध अपने बस्त्र उद्योग के 
संरद्ृण का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ उसे जापानी प्रतियोगिता से भी 
बचाने को आवश्यकता समभ्ती गई । इस समझौते के अनुसार यह भी तै किया गया 
कि आयात कर पर लगाये गये अतिरिक्त कर हटा दिए जायेंगे, यदि मारत ब्रिटेन 
से होने वाले वर्र आयात पर अतिरिक्त कर नहीं लगायेगा | भारतीय रुई की खपत 
को लंकाशायर में प्रोत्साहन देने का विश्वास भी इस समझौते में दिया गया | इस 
समभौते से भारतीय वस्त्र उद्योग को काफी लाभ हुआ । 

सन्‌ १६३५ ई० में भारत और ब्रिटेन के बीच एक नया व्यापारिक सम- 
भोता किया गया | इस समझौते के अनुसार, मारत के उद्योग को उतना संरक्षण 
प्रात्त करने का आश्वासन दिया गया जिससे भारतीय उत्मादित-बस्तुओं का मूल्य 
आयात वस्तुओं के मूल्य के बराबर हो जाये । परन्ठु ऐसा करने में ब्रिटिश माल पर 
यथा संभव कम कर लगाये जाये । भारतीय उद्योगों को संरक्षण देते समय सम्बन्धित 
ब्रिटिश उद्योगपतियों से विचार विमर्श किया जाय । तथा आवश्यकता पड़ने पर 
यदि ब्रिटिश सरकार प्रार्थना करे तो भारतीय सरकार ब्रिटिश वस्त॒ुओ्नों पर लगे हुए 
आयात कर में संशोधन करे | इन बातों के बदले में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
रुईं की अपनी मिलों में अधिक खपत करने का विश्वास दिया। और यह भी तय 
किया कि जब तक भारत ब्रिटिश इस्पात को सुविधायें देगा तब्र तक ब्रिटिश सरकार 
भी भारतीय पिगआयरन को उसी प्रकार की सुविधायें देगी । 


सन्‌ १६३६ ई० में भारत व ब्रिठेन के बीच में एक दूसरा समभौता किया 
गया। इस समभौते के अनुसार भारत में ब्रिटेन से आए हुए. माल पर ७ प्रतिशत 
से लेकर १० प्रतिशत तक आयात कर में,छूटदी गई। और भारत को भी इंग्लैस्ड के 
द्वारा बहुत सी वस्तुश्रों पर छूट दी गई। भारत में मोटरें, बसें, साइकिलें; रसायन, 
रंग, औषधियाँ तथा सीमेन्ट आदि वस्तुओं पर छूट दी। और इंग्लैर्ड ने सूती 
उत्पादन, पटसन के कुछ माल, चाय, काफी मैगनेशियम, क्लोराइड, चावल, लाख, 
अलसी, चपड़ा, तिलहन तथा मसाला आदि पर १०५ से लेकर १५८ तक की छूट 
दी। इस समझोते के अनुसार यह तय किया गया कि ब्रिटिश इस्पात को भारत के 
द्वारा तथा भारतीय पिगश्नायरन को इंग्लैर्ड के द्वारा मुक्ति मिलती रहेगी, और 
इंग्लेण्ड भास्त से रुई की ६ लाख गाँठें आयात करेगा जिसके बदले भारत इंग्लैरंड 
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से ५ हजार लाख गज कपड़ा आयात करेगा | ब्रिटिश वस्तु आयात पर आयात कर 
कम कर दिया जाय जबकि इंग्लैश्ड में भारतीय रुई पर आयात कर दुगना कर दिया 


: गया । इस प्रह्नार यह समझौता आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए अहितकर ही था। 
. इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को हानि पहुँची तथा लंकाशायर के उद्योग को प्रोत्साहन 


मिला | वास्‍्तव में इस समभोते से अन्य साम्राज्य देशों के माल से संयुक्त राज्य में 
भारत के साथ उन्हीं वस्तुओं में प्रतियोगिता होती थी जिनके निर्यात में मारत को 
अधिमान प्राप्त था | इससे भारत को कोई लाभ नहीं हुआ । परन्तु भारत की दी 
हुई सुविधाओं से इंग्लैर्ड को ज्यादा लाभ हुआ क्योंकि इंग्लैर्ड को अन्य देशों 
को प्रतियोगिता का मय न था । इस प्रकार यह समभौता अधिकतर इंग्लेण्ड को 


; हो लाभकर सिद्ध हुआ । सन्‌ १६४६ व्‌ ५० ई० के. तटकर-आयोग के सामने जब 


समझोते संबंधी प्रश्श आए तो तटठकर आयोग ने स्थिति का अच्छी प्रकार से 
अध्ययन करके किसी भी देश को अधिमान देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखने 
के सुकाव दिए-- द ८ * ७५ 

तटकर आयोग के मतानुसार प्रशुल्क सुविधाएँ ऐसी वस्तुओं के संबंध में 


प्राप्त की जायें जिन्हें विश्व बाज़ार में समान वस्तुओश्रों से प्रतियोगिता हो अथवा वे. 


: निर्मित बस्तुएँ हों । अथवा जिन्हें विश्व-बाज़ार में अन्य देशों की अतिस्थानापन्न 


: बस्त॒ुओं से प्रतियोगिता का भय हो | इसी प्रकार प्रशुढ्क स॒विधाएँ देते समय यह 
. ध्यान रक्‍्खा जाना चाहिए कि पूंजीगत वस्तुओं, यंत्र सामग्री तंथा आवश्यक कच्चे 
माल के आयात में ही सुविधा दी जाय । 


भारत का सम्रकोता--भारतवर्ष को अपने वस्त्र उद्योग के संबंध में 
जापान से कड़ी प्रतिस्पर्दा का सामना करना पड़ा है। सन्‌ १६२२ ई० तक तो आर्थिक 
उत्कर्ष तथा व्यापारिक तेज्ी के कारण भारत के वस्त्र उद्योग को किसो विशेष कठिनता 
का सामना नहीं करना पड़ा। परन्तु इसके बाद परिस्थितियों में परिवर्तन ह्दो 
गया। जापान के द्वारा वस्त्र उद्योग के पुनंगठन करने तथा चीन में वस्त्र उद्योग 
के कारखाने खुलने से भारत के हाथ से चीन का महत्वपूर्ण बाज़ार निकल गया । 
वहाँ पर मारतीय सूत को खपत कम हो गई। यही नही जापानी प्रतियोगिता भारत 


के कबारों में भी बढ़ती ही चली गई । आधिक मंदी के कारण तीव्रता और भीं 


चढुती गई | इन सब कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए. भारतोय सरकार ने सन्‌ 
१६३३ ई० में विदेशी आयात पर आपात कर ४०% के स्थान पर ७७८८ कर दिया। 
इससे नाराज़ होकर जापान ने मारतीय रुई का बहिष्कार कर दिया जिससे भारतीय 
*ई उत्पादकों तथा व्यापारियों को बहुत शनि उठानी पढ़ी | वास्तव में रुई उद्योग 
चौपट हे गवा। इस उद्योग की रहा करने के लिए. जापान के साथ सन्‌ १६३४ ई० में 


एक व्यापारिक समस्येता किया गया । इसके अनुसार दोनों देशों को अपनी-अपनी 


भारत में व्यापारिक समझौते श्फूकू 


आयात व निर्यात कर नीति में परिवर्तन करने का अधिकार मिला। और दोनों देशों 
ने एक दूसरे को अधिक से अधिक रियायतें देने का वचन दिया | यह तय किया गया 
कि जापानी माल के वस्त्र आयात पर ५०४ से अधिक कर नहीं लगाया जा सकता 
यद्यपि कुछ किस्म के कपड़े इस घारा से अलग रकखे गए.। भारत ने जापान से ३२५ 
मिलियन गज कपड़ा आयात करने और जापान को १ मिलियन गाँठें रई 
निर्यात करना स्वीकार किया यदि जापान भारत से अधिक इई लेतो भारत 
जापान से अधिक कपड़ा आयात करेगा। जापान (द्वारा भेजे जाने वाल्ते पकड़े की 
किसमें भी निश्चित की गई | इस सममझोतेल्से पारस्परिक कठ़ता तो दूर हो गई 
परन्तु भारत को विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि इससे भारत में जापानी माल अधिक 
आने लगा जिससे भारतीय कुटीर घन्धों को आघात पहुँचा | फिर मी भारतीय रुई 
का निर्यात जापान में बहुत बढ़ गया और इस प्रकार रुई उद्योग को काफी लाम 
हुआ | सन्‌ १६३७ ई० में जापान के साथ दूसरा समझौता किया गया | इसके 
अनुसार जापान द्वारा कट्पीस, रेश्मी वस्त्र तथा तैयार कपड़े आदि का आयात 
निश्चय करने का सुझाव दिया गया और अन्य वस्तुओं पर आयात कर इस प्रकार 
से लगाने की सिफारिश की गईं कि जिससे भारतीय कुटीर घन्धों को कोई हानि न 
पहुँचे । यह सम्कौता सन्‌ १६४१ ई० तक रहा । इसके बाद समयानसार जापानों 
कपड़े के आयात आदि की मात्रा कम या अधिक की जाती रही | 


भारत-अह्मा समझौता--सन्‌ १६४१. ई० में ब्रह्मा से व्यापारिक समझौता 
करने की आवश्‌:कता प्रतीत हुईं | इस समझौते के अ्रनुसार अन्य साम्राज्य देशों के 
समान बह्लाको १०४८ से लेकर १५४०८ की रियायत दी गई । दोनों के बीच होने वाले 
मुक्त व्यापार को समाप्त कर दिया गया । कुंछु वस्तुओ्नों का आयात दोनों देशों में बिना 
आयात करों के प्रार॑भ करने का सुझाव रकक्‍्खा गया। दोनों देशों में परस्पर चावल का 
आयात पूर्ण तथा मुक्त रक्खा गया और भारतीय वस्त्र के आयात पर ब्रह्मा में १०% 
से अधिक आयात कर न लगाने की नीति निर्धारित की गई | इसी प्रकार भारतीय 
शक्कर के आयात को ब्रह्मा के द्वारा सुविधा देना तथा भारत को लकड़ी का निर्यात, 
निर्यात कर से मुक्त कर स्वीकार किया यया | यह समभौता मी भारत की अपेज्षा ब्रह्मा 
के लिए ही अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। वेसे मी भारत ब्रह्मा को निर्यात कम 
करता है परन्तु वहाँ आयात अधिक करता है | इस समभौते से ब्रह्मा के आयात और 
भी बढ़ गए | 


स्व बता प्राति के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति 
स्वतंत्र रूह से अपनानी ग्रारंम की और प्रत्येक व्यापारिक सममौते में देशहित को 
ही सर्वोपरि रक्‍खा गया। विमाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान को व्यापारिक संबंध 
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रखना एक कठिन काम हो गया । दोनों देशों के मध्य. छुब्ध राजनेतिक वातावरण का 
प्रभाव आ्िक क्षेत्र पर भी पड़ता रहा, फिर भी पड़ोसी देश होने के नाते तथा 
दोनों देशों के कच्चे माल के संबंध में अनोखी स्थिति होने के कारण भारत व 
पाकिस्तान के व्यापारिक समझौते दोनों देश की आथिक प्रगति हेतु अनिवाये हो 
गए.। इसलिए दोनों देशों के बीच परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर बहुत से 
व्यापारिक समम्गोते गये किए. । 

इस काल में मारत में अन्य देशों से समय-समय पर बहुत से व्यापारिक 
समझौते किये है । उन में से मुख्य-मुख्य समभझौतों का संज्षित विवरण नीचे दिया जा 


रहा है-- 
(१) भारत-आस्ट्रिया व्यापार समझमोता--सन्‌ १६४६ ई० में किया गया 


दूसरा समझौता १६५२ में किया गया और तीसरा ६६५५ ई० में । इन सममझौतों के . 
अनुसार मारत और आद्रिया के मध्य आयात व निर्यात होने वाली वस्तुओं का 
निश्चय किया गया | 

(२) भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार समभोता--१६४६ ई० में हुआ दूसरा 
समभोता १६४३ ई० में हुआ । इस समभौते में भी दोनों देशों के मध्य आयात 
 ब्‌ निर्यात की वस्तुश्नों को निश्चित किया गया। 
न्‍ (३) भारत और मिस्र के साथ १६४६ व १६५३ में व्यापारिक समभौते 
: हुए,। इसमें भी दोनों देशों की आयात-निर्यात वस्वुओं की सूची बनाई गई | 

इसी प्रकार के व्यापारिक समभोौते फिनलैरड, हंगरी, जम नी, पोलैण्ड, यूगो 
सलाविया के साथ सन्‌ १६४६ ई० में किए गए। इनमें समय-समय पर परिवर्तन होते 
रहे, जिनमें आवश्यकतानुसार आयात व निर्यात की वस्तुओं की सूची में परिवर्तन 
होता रहा | सन१६५१ ई० में मारत ने नावे के साथ व्यापारिक समझौता किया। 
इस देश से भारतीय शैल्पिकों को सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप 
से समम्नोता किया गया | भारत तथा स्वीडन के बीच १६५२ ई० में व्यापारिक 
समझौता हुआ । सन्‌ १६५३ में ईराक, इण्डोनेशिया तथा रूस के साथ व्यापारिक 
समभोते किए गए । रूस के साथ ५ वर्ष के लिए. समझौता किया गया | इस सम- 
भौते में प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है | वर्तमान परिस्थितियों में भारत आर रूस 
का व्यापारिक सममोता आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इस समभौते 
से भारत के औद्योगीकरण तथा उद्योगों के यन्त्रीकरणु : में काफ़ी सहायता मिलती 
हे। इस के साथ हो" साथ इसका राजनैतिक" महत्व भी अधिक है। दोनों देशों के 
मध्य बढ़ते छुए, व्यापार की सुविधा के लिए भारत और रूस के 'बीच नियमित 
व्यवस्था का मी संगठन किया जा रहा है । सन्‌ १६५६ ई० में भारत ने चिली तथा 


उत्तर वियतनाम के साथ व्यापारिक समभभते किए | 
हू, 


भारत में व्यापारिक समऔते १५७ 
भारत तथा हवाना चाटेर 


द्वितीय युद्ध काल में विभिन्न देशों के आशिक न्षेत्र में आपसी सहयोग पर 
काफ़ी महत्व दिया गया है; और इसी भावना के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बंक, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ । विभिन्न देशों 
के बीच व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ 
स्थापित करने का विचार किया जाने लगा। इस विचार को कार्य रूप में परिशत 
करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की एक रूपरेखा तैयार की गई | इस रूपरेखा 
पर विचार करने के लिए. १६४७-४८ ई० में करीब ४५७ राष्ट्रों का इवाना में 
सम्मेलन हुआ । हवाना सम्मेलन में १४ राष्ट्रों द्वारा विचारपूर्वक तैयार किए. गए 
एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गये | इन से से भारत भी एक था। सन्‌ १६५४ में 
अमेरिका ने इस प्रस्ताव ( हवाना चाटर ) को स्वीकार न करने का विचार प्रकट 
किया और ;तत्र ब्रिटेन ने यह घोषित !किया कि ऐसी -परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार संघ के स्थापित होने की कोई आशा नहीं | इस चाटर में औद्योगिक देशों के 
विदेशी व्यापार की मात्रा बढ़ने पर काफ़ी बल दिया गया था; परन्तु पिछुडे हुए 
देशों के आधथिक विकास पर इस चाटर में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया | और इसी 
आधार पर इस चाटेर की आलोचना को गई । 


फिस्कल कमीशन ने भी हवाना घोषणा-पत्र की जाँच की और उसे यह 
मालूम हुआ जब तक भुगतानों के वर्तमान संतुलनों की कठिनाई बनी रहेगी तब तक 
घोषणा-पत्र भारत की व्यापारिक नीति को रूप देनें की स्वतन्त्रता पर गम्मीर 
सीमायें लागू नहीं करेगा | दीघ काल में यह भी संभव था कि भारत को ऐसो 
नीतियाँ बनाने के अधिकार से ही वंचित हो जाना पड़ता | बहुत लोच-विचार करने 
के पश्चात्‌ .कमीशन ने यह सिफारिश की कि भारत को घोषणा-पत्र का अनुमोदन 
करना चाहिये वशर्तें कि अमरीका और इगलैन्ड सरीखे मुख्य आथिक देश भी 
इसका समर्थन करें और साथ ही साथ देश की आधिक स्थिति के अनूकूल वह नीति 
बनी रहें | कमीशन को यह आशा थीं कि घोषणा-पत्र में पिछड़े देशों की अर्थिक 
प्रगति की शर्तं को उदारतापुर्वक क्रियान्वित किया जायगा | कमीशन ने यह भी 
सिफारिश |की कि भारत को आयात-निर्यात कर सम्बन्धी जो रियायतें दूसरे देशों से 
मिलती हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। रियायतों की स्वीकृत के मामले में 
भारत को पजीगत वस्तुओं पर, अन्य मशीनों और साधनों पर तथा अनिवार्य कच्चे 
पदार्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ घरेलू और छोटे-छोटे उद्योगों 
की विशिष्ट आ्रावश्यकताओं को घो विदेशी बाजार पर आश्रित हैं व्यापारिक समभझौतों 
में प्राथमिकता देनी चाहिये । किसी भी व्यापारिक समझौते से पहले व्याप्र, उद्योग 


 श्पूद 'मुद्रो एवं अधिकोषण “ 


तथा अन्य सम्बन्धित स्वार्थों के प्रतिनिधियों से रियायतों के विषय में सलाह ले 
लेनी चाहिये । स्का 
.... इस ग्रकार भारत ने जनरल एग्रमेन्ट वाले देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध 
बढ़ाये हैं। इन देशों का विश्व के व्यापार में ०५ प्रतिशत भाग है। यह एक बड़ी 
सफलता है। और सब देशों में सहयोग की भावना का प्रदशन है । हमारे दश ने 
एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत १६४४ ई० तक दूसरे देशों को *पहली बार रियायतें देने की 
स्वीकृति दी । 
(९. | ०६६ ३ 59०5४ 0006 09 €57078$ 76 [70:75 49 004. 
प्र० १ भारत के आयात व निर्यात पर एक संत्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
नियांव की बस्तुएँ 
भारत से जो मुख्य-मुख्य व॒स्तुयें विदेशों को भेजी जाती हैं उनमें से पहला 
नम्बर जूट का आता है | कच्चा जूट पहले बहुत निर्यात होता था पर कच्चे जूट को पैदा 
करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान के अन्तर्गत चले जाने के कारण अब भारत को कच्चा' 
“जूट स्वयं आयात करना पड़ता है । जूट की निर्मित वस्तुयें अब भी इंगलैन्ड, अमेरिका, 
आस्ट्रे लिया, अल्मा, पूर्वी श्रक्तीका, तथा मिश्र आदि देशों को भेजा जाता है । सन्‌ 
. १६४१ ई० को भारत ने करोच १०४ लाख रुपयों का जूट का निर्मित माल विदेशों 
को भेजा । | . 
देश के निर्यात में चाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है | जूट के बाद चाय ही 
देश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देता है| हमारी चाय का सबसे बड़ा आइंक 
इंगलेरड है | इसके पश्चात्‌ अमेरिका, कनाडा,तथा आस्ट्रेलिया का।नम्बर आता है। 
द जहाँ तक कच्चे कृपास तथा कच्चे कपास को निर्मित वस्तुओं का प्रश्न है 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत के लिये कप्रास के निर्यात को बनाये रखना कठिन हो 
गया है। अब तो मारत को स्वयं अपने लिये विदेशों से कपास मेंगाना पड़ता है ।अब 
भारत केवल छोटे तार की कपास का निर्यात इंगलेए्ड, जापान, तथा इंटली आदि 
को करता है | कपास निर्मित वस्तुओं के निर्यात में मारत ने गत वर्षों में काफी 
उन्नति की है। युद्ध काल में हमारे देश ने सूती निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना 
प्रारम्भ किया। तब से यह निर्यात बराबर बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय सूती 
बन्न के सबसे बड़े ग्राहक मध्य पूर्व के देश पूर्वी अफ्रीका, आस्ट्रे लिया, और लंका हैं। 
तिलहन और बनस्रति तेल' भी मारत से काफी मात्रा सें बाहर भेजे जाते . 
हैं। दिलइनों में मंगफली सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध काल से तिलहन का निर्यात तो 
कम गया ््‌ क्योकि उनकी खपत देश में हीं काफी बढ़ गई है पर बमस्पति तेलों 
के निर्यात में काफी इंद्धि हो गई | 


भारन में व्यापारिक समभौते श्थूह्‌ 


भारतीय तम्बाकू की माँग भी विदेशों में बहुत है। विशेषकर इंगलेशड 
भारतीय तम्बाकू के लिये सबसे अच्छा बाजार है | इसी प्रकार कच्ची और पक्की खाल 
इंगलेण्ड, अमेरिका, जमेंनी, और फ्रांस, आदि देशों को भेजी जाती है। 


आयात की बस्तुयें 


जहाँ तक आयात की वस्तुओं का प्रश्न है खाद्य पदार्थों में भारत अनाज, 
मद्य, तम्बाकू तथा कुछ मसाले विदेशों से मँगाता है| खाद्यानों का आयात युद्ध के 
पश्चात्‌ १६४६ ईं० तक बढ़ता गया, इसके बाद यह कम होता गया | कच्ची कपास, 
खनिज तेल, ऊन, धाठुद्दीन वस्तुयें तथा ऊन और लकड़ी भो काफी मात्रा में बाहर क्‍ 
से मगाये जाते हैं । इसी प्रकार मशीनें, गराड़ियाँ सूती तार और कपड़ा रखायन ओर 
ऑषधियों लौह घातुये, लोहा और स्पात की वस्तुयें रंग और रोगन आदि मी 
बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से आता है | इंगलेरड और शअ्रमेरिका से विशेषकर 
मशीनें, वस्त्र, तथा बिजली सस्बन्धी यंत्र आदि आते हैं। निर्मित वस्तुयें विशेषकर 
इन्हीं दो देशों से आती है। खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये अमेरिका, 
अजेन्टाइना, कनाडा, आस्ट्रंलिया, टर्की, रूस और ब्रह्मा का मुख्य भाग रहा है 
तथा पाकिस्तान, मिश्र व खुडान से कपास का आयात होता रहा | 

पाकिस्तान में खाद्य तथा कच्चे पदार्थ की अधिकता -है जब कि भारत 
ओऔद्योगिक उत्पादन और-खनिज. साधनों की तुलनात्मक दृष्टि से लाभदायक स्थिति 
में है। पाकिस्तान में केवल बड़े-बड़े उद्योगों का ही अभाव नहीं किन्तु उसमें इनके. 
लिये आधार वस्तुओं का भी अभाव है। खाद्य सामग्री में भारतवर्ष की औरत 
कमी ३० और ५० लाख टन के बीच की है । पाकिस्तान ५ लाख टन खाद्य सामग्री 
दे सकता है। भारतवर्ष को अपने जूट ब्यवसाय के लिये ४० लाख कच्चे जूट की 
गाठें पाकिस्तान से चाहिये | पाकिस्तान के पास भारत को जूट देने के पश्चात्‌ भी 
२० लाख गाठे विदेशों को निर्यात करने के लिये शेष रह जाती हैं | मारतीय सूती 
वस्त्र मिलों को बाहर से १५ लाख गाठें लम्बे रेशे वाली कपास की आवश्यकता है | 
पाकिस्तान ८ लाख गाठे इस प्रकार के कपास की दे सकता है। पाकिस्तान ५ अरब 
गज या इससे अधिक सूती कपड़े के लिये भारतवर्ष पर निर्भर है। इसी प्रकार ३ 
अरब ७० करोड़ पोंड चीनी की आवश्यकतः के लिये मी वह भारतवर्ष पर निर्भर 
रहेगा | २० लाख टन कोयले की आवश्यक्षता को भी उसे मारत से पूर्ण करना पड़ेगा 
उसे इस्पात, चमड़े का सामान, जूट की बनी हुईं वस्तुओं, कुछ धाठु॒वें तथा खनिज 
पदार्थ व शीशा भी मारतवर्ष से प्राप्त करना होगा। पाकिस्तान के सम्पूर्ण व्यापार 
को देखते हुये ये निश्चित है कि पाकिस्तान का मारत के साथ व्यापार संतुलन रूप: 
में है। विभाजन के पश्चात्‌ शीघ्र हो दोनों देशों की सरकारों ने आशिक जीवन को 
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सरक्तित रखने के लिये इस आवश्यकता का अनुभव किया और इस स्थिति को 
कमसे कम १ मार्च १६४८ तक जारी रखने का समझौता किया । समझौते की मुख्य 
बातें निम्न प्रकार की थीं। 


(१) दो देशों के बीच चुंगी की कोई सीमा या रुकावट न होगी । 


». २) देश के अंदर बनने वाले पदार्थों का कर तथा महसूल चुंगी ज्यों का 
ल्‍्थों रहने दिया जायगा । 


. . [शेमुख्य वस्तुओं तथा घन के स्वतंत्रतापूवंक भेजने के ऊपर कोई 
रोक नहीं लगाई जायगी । « | 


पाकिस्तान समभौते की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा और भारतवर्ष ने 


. श३ दिसम्बर १६४७ को कर तथा महसूल के सम्बन्ध में उसे विदेश घोषित किया। 


ध: 2] 


निम्नलिखित कर पाकिस्तान द्वारा लगाये गये मारतवषे ने भी उसी प्रकार का कदम 


.. उंठाया और मारत-पाकिस्तान के व्यापार का*विस्तार विदेशी रूप में हुआ | पाकि- 
» स्तान ने निम्न प्रकार का निर्यात कर लगाया-- 


(१) कच्चे जूट की प्रति गाँठ पर ४० रुपया निर्यात कर 
(२) कच्चे कपास की ४०० पौंड की प्रति गाँठ पर ६० रुपया निर्यात कर 
.. (३) १०५ मूल्यानुसार निर्यात का कच्ची खाल और चमड़े पर 
' (४) १०५ मूल्यानुसार निर्यात कर!।बिनौलों पर 


. » यह स्पष्ट है कि यह कच्चा माल मुख्यतर भारतवष, जो भारतीय फैक्टरियों 
में सामान तैयार करने या कुछ दशाओं में जूट की भाँति बाइर मेजने के काम 
आता था। इन करों में नाम मात्र की वृद्धि, भारतीय तथा विदेशी उपभोक्ताओं के 
मूल्य पर पाकिस्तान की वाधिक आय 'सें वृद्धि करनी हैं। यदि इन करों का प्रभाव 
निर्यात से पूव इन वस्तुओं के मूल्य में कमी करने के लिये है तो इसका कुछ अंश 
पाकिस्तान के उत्मादकों एवं निर्यातकर्ताओं को सहना होगा। सार रूप में यह कह 
कर आयात करने वाले को देना पड़ेगा। माल से बनने वाले सामान की दरों में 


भारत में वृद्धि -करनी पड़ेगी। भारतीय ।पंघ द्वारा लगाये गये नवीन निर्यात कर 
निम्न प्रकार हँ-- 


(१) २४ प्रतिशत मुल्यानुसार कर करबे के उत्पादन के अतिरिक्त सूती 
कपड़े और सूती घागे पर सा 

(२) ८० २० प्रति गन तिलहन पर क्‍ 

(३) २०० <० प्रति टन वानस्पतिक तेलों पर , 

(४) २० %० प्रति टन मैगनीब पर 
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हमारा लगभग आधा सूती कपड़ा और सूत पाकिस्तान को चला णाता है 

यह कर इंड्धि पाकिस्तान के उपभोक्ताओं पर पड़ेगी | जहाँ तक श्रन्य वस्तुओं से 
सम्बन्ध है यह सम्मव है कि पाकिस्तान कुछ बानस्पतिक वस्त॒यें लेगा | किन्तु मैंगनीज 
और तिलइन को पर्याप्त मात्रा में नहीं लेगा | इससे यह बात होती है कि भारतवर्ष 
द्वारा लगाया हुआ निर्यात कर राज्य की आय के लिये उन वस्तुओं पर है जो 
विदेशों को निर्यात की जाती हैं | इनमें पाकिस्तान का भाग बहत कम है जब कि 
पाकिस्तान द्वारा लगाया गया निर्यात कर केवल मारत-पाकिस्तान के व्यापार पर 
प्रभाव डालता है । 










मारत पाकिस्तान के व्यापार का भद्ठिष्य प्रायः आअनिश्चित ही है। इस 
सम्बन्ध में दोनों सरकारों के मध्य समय-समय पर समझौते होते रहे 
के अनुसार व्यापार चलता है। जब तक काश्मीर की गुत्थी नहीं सुलेम 
भारत-पाक व्यापार मविष्य के बारे में निश्चयात्मक रूप से कछ नहीं ज 


पड़ता हैं । जहाँ तक खाद्यानों का सम्बन्ध हैं विभाजन से देश पर बुरा प्रमाव पक्र- है 
विभाजन के बाद देश खाद्यान के लिये दूसरे देशों पर पहले से अधिक निर्भर हो") 
गया है। यद्यपि हमारे देश का व्यापार साम्राज्यवादी देशों के साथ प्रमुख रूप से... 
चालू है छिन्‍्तु अमेरिका तथा दूसरे विदेशों से हमारा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। आस 
हमारें देशी व्यापार के भुगतान के !सन्तुलन की दशा बिगड़ती जा रही है। यह बुरी 
दशा का लक्षण है। विशेषकर दुलंभ मंद्रा वाले देशों के साथ व्यापार करने पर 
भारत के पास डालर की बहत कमी है। इस 'विषय में पाकिस्तान की दशा बहत 

च्छी है क्‍योंकि यह निर्यात करने वाला है। भारत जनसंख्या की अधिछता 
के कारण निर्यात करने की अपेक्षा आयात कर रहा है | निर्यात में सबसे बड़ी बाघा 
निर्यात योग्य वस्तुओं के लिये ,अधिक बढ़ी हुई घरेलू माँग और विदेश में भेजी 
जाने वाली वस्तुओं की असन्तोषजनक व्यवस्था और मेंहगा होना है । दूसरा सबसे 
महत्वपूर्ण कारण जिससे हम अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकते हैं यह है कि बेचने वाला 
खरीददार बन गया हैं | भारत की वस्तुओं के मूल्य में काफी तेजी होतीं जा रही है 
और विश्व की वस्तुओं का मूल्य गिरता जा रहा है। कच्चे माल के महँगे होने के 
कारण और यातायाव के तेज्ञ तथा मजदूरी और मेंहगाई और टैक्सों के अधिक होने 
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के कारण वस्त॒ये तेज पढ़ रहो हैं । विभाजन के बाद भारत आद्योगिक वस्तुओं का ही 
निर्यात कर सकता है | पहले की तरह कच्चे माल का नहीं । अब भारत वस्तुश्रों का 
निर्यात तमी कर सकता है जब्र यहाँ की बनीं वस्तुयें सस्ती हों । वस्तुओं की उत्तमता 
के सम्बन्ध में यह बात है कि भारतीय व्यापारियों को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान 
रखकर अपने नैतिक त्तर को बढ़ाने का उद्योग करना चाहिये। यद्यपि आयात के 
भुगतान के सन्दुलन से दशा सुधारों जा सकती है किन्तु इसके लिये बहुत कम 
झुंजायश है। भारत खाद्यान, मशीनरी, तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लिये 
विदेशों पर निर्भर है। देश के हित को ध्यान में रखकर विलासता की वस्तुश्रों में 
कमी कर अधिक से अधिक निर्यात .करने का हर संभव प्रयत्न कस्ना चाहिये | निर्यात 
को प्रोत्साहन देने के लिये भारत ने सन्‌ १६४६ में मुद्रा का मूल्यन कर दिया । भारत 
के व्यापारिक सन्ठुलन के लिये निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये आर भी अनेक 
प्रयत्न किये जा रहे हैं । प्रयत्न दो दिशाओं में हो रहें हैं--- 

( १ ) सभी विदेशों के निर्यात करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना । 
( २ ) इुलंभ मुद्रा वाले देशों को निर्यात करने वाले प्रयत्नों को 

प्रोत्साहन देना | क्‍ 
सभी विदेशों को वस्तु भेजने के लिये जो प्रयक्ष किये गये हैं उनमें से कुछ 
यह हैं--२०० से अधिक वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटाया गया है | विदेश में वाणिज्य 
प्रतिनिधित्व को दृढ़ किया गया है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों 
/ में भारतीय वस्तुओं का प्रचार करना । निर्यात के. लिये किये गये आन्दोलन, की सर्व- 
प्रथम सहायता करना, देश-देशान्तरों- में व्यापारिक शिष्ट मण्डल भेजना, तथा दूसरे 
देशों से व्यापारिक समभौता करना इत्यादि है। और प्रयत्ञों के जो सुझाव दिये गये 
हैं उनमें से विद्रेश स्थित व्यापारी प्रतिनिधियों के कार्यालयों में भारतीय वस्तुओं की 
अच्शंनी भवनों (59०४ ४०००७) का खोलना तथा ब्रिटिश एक्सपोर्ट टड ओंगनाइ- 
 जेशन ( ब्रिटिश निर्यात व्यापार संगठन ) जैसा एक संगठन स्थापित करन और 
विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं की उत्तमता के स्तर को बढ़ाना इत्यादि हैं। 
 दूसते वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात है कि सुलभ म॒द्रा वाले देशों के लिये जिन 
बस्तुओं पर नियन्त्रण लगा हुआ है वे दुलंभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को बेरोक-टोक मेजी 
जा सकती है | और इस प्रकार के क्षेत्र के लिये जूट की वस्तु तेल, तिलहन, ओर वस्त्र 

इत्यादि का कोटा उद्तरतापूर्वक निश्चित किया गया है | 
भविष्य में भारत-पाक व्यापार प्रगति की ओर ही बढ़ेगा । जिस प्रकार इन 
दोनों देशों में मेंत्री बहती जायगी उसी-अकार व्यापार भी बढ़ता जायमा । 

“गत २४ वर्षो में भारतीय विदेशी व्यापार कीं परिस्थितियों में काफी परियर्तने 


भारतवर्ष में व्यापारिक समझते १६३ 


हो गया है । रप्र वर्षों से पहिले भारत विदेशों से विशेषतः पक्के माल का आयात 
करता था जिसमे वस्त्र, लोहे का सामान, यन्त्र, घड़ियाँ, चमड़े का सामान, शौशे व 
विसातल्वाने का साप्तान, कपड़ा सीने की मशीनें, मोटरें, साइकिल, कपड़ा सीने को 
मशीनें, तेल, साबुन, दवाइयाँ, कागज, शक्कर, दियासलाई आदि वस्नुएँ सम्मिलित 
होती थी। परन्तु जैसे-जैसे समय ब्रीतता गया और देश में नये-नये कारखाने खुलते 
गये, पक्के माल का आवबात कम होता गया, कच्चे औद्योगिक माल का आयात बढ़ता 
गया। उदाइरण के लिए, सन्‌ १६३०-३१ में कच्चे माल का आयात कुल आयात 
का १० प्रतिशत था जो १६३६-४० ई० में २२ प्रतिशत हो गया, इन्हीं दिनों में 
पक्के माल के आयात का प्रतिशत ८० से केवल ५६ रह गया | युद्ध काल में पक्के माल 
का आयात और भी कम हुआ । सन्‌ १६४०-४१ ई० में पक्का माल ७० करोड़ रुपयों 
का आयात किया सया जब कि सन्‌ १६४४-४४ ई० में यह आयात ६५ करोड़ रुपयों, 
का रह गया। कच्चे माल के अआच्ग में वृद्धि इस काल में भी बनी रही | इसके आयात 
का मूल्य ४२ करोड़ से बढ़ कर ११७ करोड़ हो गया था| खाद्य पदार्थ का आयात 
भी १६४४-४५ ई० में १६४०-४१ की अपेक्षा कम हुआ, पर बाद में बदने लगा । 
सन्‌ १६४५ ई० में भारत ने २२ करोड़ रुपयों का खाद्य पदार्थ आयात किया जो 
बढ़कर सन्‌ १६५१ ई० में २६२ करोड़ रुपयों के हो गया । बाद में विभिन्न प्रयक्षों के 
कारण देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा; अतः आयात कम होने लगा | सन्‌ १६पष 
३० में कुल ५३ करोड़ रुपयों का आयात हुआ | इसी साल कच्चे माल का आयात 
१६३ करोड़ तथा पक्के माल का आयात ४२७ करोड़ रुपयों का हुआ । 

इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी काफी परिवर्तन हुआ है | २५ वर्षो पहले 
भारत मुख्यत: खेती की पैदावार तथा औद्योगिक कच्चे माल को बाहर भेबता था | 
निर्मित माल का निर्यात बहुत कम होता था, पर खेती की पैदावार तथा औद्योगिक 
कच्चे माल के निर्यात में उत्तरोत्तर कमी होती गई और निर्मित माल का निर्यात घीरे- 
घीरे बढ़ता गया | सन्‌ १६३०-३१ ई० में कच्चे माल का निर्यात कुल निर्यात का 
४० प्रतिशत था जो १६३६-४० ई० में ४३ प्रतिशत हो गया । इसी काल में पक्के 
माल का निर्यात २८ प्रतिशत से बढ़कर ३८ प्रतिशत तक हो गया | युद्ध काल में 
यह निर्यात और भी बढ़ा | सन्‌ १६४०-४१ ई० में पक्के माल का निर्यात ८६ करोड़ 
रुपयों का था, जो बढ़कर सन्‌ १६४४-४४ ई० में ११६ करोड़ हो गया | कच्चे माल 
का निर्यात, इसके विपरीत ६८ करोड़ रुपयों से घटकर ५८ करोड़ रुपया रह गया | 
परन्तु कुल निर्यात व्यापार इसी काल में €८ करोड़ से बढ़कर २२७ करोड़ का हो 
गया । निर्यात कीममात्रा में उत्तरोत्तर बढ़ती हो गई । सन्‌ १६५४ ई० में कुल निर्यात 
४७६ करोड़ रुपयों का हुआ, जिसमें १६५ करोड़ रुपयों के खाद्य पदार्थ, १६७ करोड़ 
रुपयों का कच्चा साल तथा २४७ करोड रुपयों का पक्का माल निर्यात किया गया 


श्ष्ड मुद्रा एवं अधिकोषण 


गत २५ वर्षों के प्रारम्मिक काल में भारत विदेशों से बहुत-सी बस्तुएँ मेँगाया 
, करता था पर निर्यात थोड़ी ही वस्तु का करता था। निर्यात में विशेषकर जूट, 
कपास, अनाज, तिलहन, खालें, और चाय श्रादि वस्त॒ुर्ण होती थीं। इन 
वस्तश्नों के महत्व में घीरे-घीरे परिवतन होता *रहा। कपास का निर्यात कम 
होता गया, १६२०-२१ में भारत ने ४१६३ लाख रुपये के कपड़े का निर्यात किया 
जब कि सन्‌ १६३८-३६ ६० में यह निर्यात केवल २१८२ लाख रुपयों का रह 
गया। इस समय में जूढ व तिलहन का निर्यात भी कम हुआ | पर चाय तथा चमड़े 
का निर्यात बढ़ा | द्वितीय युद्धकाल में, जूठ के निर्मित माल, कच्ची रुई, सूती वस्त्र, 
अमढ़ा, श्रश्नक व चाय का निर्यात बढ़ा, पर कपास, तिलइन, तेल, मैगनीज तथा 
तम्बाकू का निर्यात कम हुआ | युद्धकाल में आयात सभी वस्तुश्नों. के कम रहे। ये 
आयात इ गलैन्ड, ब्रह्मा, लंका श्रास्ट्रे लिया, कनाडा, श्रफ्रोका, अमेरिका, जापान, 
मिश्र श्रादि देशों से होते रहे । इसी काल में मारत ने इ गलेंड, ब्रह्म, लंका, आस्ट्रे 
लिया आदि उपरोक्त देशों को निर्यात किया | युद्ध के पश्चात्‌ उपरोक्त देशों से तो 
न्यापार की मात्रा बढ़ती हो गई, साथ ही साथ कुछ नवीन देशों से भी व्यापारिक 
सम्बन्ध जोड़े गये, और शत्रु देशों से भी व्यापार बढ़ने लगा । 
इन वर्षों में मारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्य विशेषता यह रही किस 
:. ज्यापार का सन्तुलन प्रायः भारत के पक्ष में ही रहता था। मारत विदेशों से कम 
. मूल्य का माल आयात करता था, पर अधिक मूल्य का माल निर्यात करता था। 
यचपि अनुकूल सन्तुलन की मात्रा में कमी-बेशी होती रही पर कुछ वर्षों को छोड़कर 
यह सन्तलन मारत के पक्ष में ही अधिकतर रहा | सन्‌ १६२६-३० ई० में लगमग 
... ४० करोड़ रुपयों का अ्रधिक निर्यात किया गया, जब कि १६३६-४० ई० में यह 
अनुकूलता केवल २६ करोड़ रुपयों की 'रह गई । युद्धकाल में यह अनुकूलता बढ़ती 
गई, यहाँ तक सन्‌ १६४२-४४ ई० में मारतीय विदेशी व्यापार का अन्तर ६२ करोड 
रुपयों से भारत के पक्त में हो गया | यद्यपि दूसरे वर्ष ही यह घट कर ४२ करोड़ 
रुपये के रह गया। इसके उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार का अन्तर भारत के 
बिपक्षु में रहने लगा | सन्‌ १६४८ ई० में विदेशी व्यापार का अन्तर ४२ करोड़ रुपये हे 
' भारत के विपक्ष में हो गया | १६४६ ई० यह अन्तर १४५४ करोड़ रुपये के लगभर 
हो गया । इस प्रतिकूल श्रन्तर को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इ गले“ 
के पद-चिन्हों पर चलते हुए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गयः तथा डाल 
चेत्र से माल आयात करने पर कठोर नियंत्रण लगाये गये | इन तथा अ्रन्य प्रयक्षों ४ 
फलस्वरूप व्यापारिक अन्तर की स्थिति में सुधार प्रारम्म हुआ | अ्रतः १६५० ई० : 
ज्यापार का अन्तर २८ करोड़ रुपयों से भारत के पक्त में हो गया जो १६५४१ ई० 


भारतवर्ष में व्यापारिक समझौते श्ध््प्‌ 


इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध से प्रथम मारत के ७० प्रतिशत निर्यात में 
खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल का समावेश रहता था, तथा विभिन्न प्रकार की 
वस्तुओं का आयात होता था । व्यापार का संतुलन सर्देव देश के अनुकूल रइता था। 
पर सन्‌ १६३१ से प्रारम्भ होने वाली व्यापारिक मन्‍्दी के कारण यह संतुलन धीरे- 
घीरे कम अनुकूल होने लगा । हमारे निर्यात का मूल्य काफी कम हो गया तथा इस 
घाटे की पूर्ति के लिए, काफी मात्रा में सोने का निर्यात हुआ । अरब मारत को अपने 
घरेलू काम को अदा करने के लिए यही एक उपाय रह गया था | सन्‌ १६३६ ई० 
तक भारत को.३६२ करोड़ रुपयों की लागत का सोना निर्यात करना पड़ा । 

युद्ध काल में मारतीय निर्यात में काफी परिवर्तन हुआ | जूट तथा सूती वस्त्र 
का निर्यात काफी अधिक बढ़ गया क्योंकि मध्यपूर्व तथा अफ्रीका का ब्ाज्ञार 
भारत के हाथ में आ गया । यूरोप तथा अमेरिका मारतीय चाय की माँग बहुत 
हुईं। इस काल में देश के निर्यात का मूल्य बढ़ गया पर आयात काफी कम रहे, 
इसके फलस्वरूप व्यापार का सन्तुल« देश के पक्ष में रहा | इन वर्षों में भारत ने 
अधिकांशतः अपना व्यापार साम्राज्य देशों में फैलाया। आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
मिश्र, ईराक तथा मध्य पूर्व के स्टिंग क्षेत्र देशों के साथ निकटतम व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित हो गये । इन सब देशों से व्यापार का सन्तुलन भारत के अनुकूल 
ही रहा | इसी काल में भारत व अमेरिका के बीच व्यापार बहुत बढ़ा । 

युद्बोत्तर काल में देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में और भी परिवर्तन हुए. । 
देश के विभाजन के फलस्वरूप व्यापार की मात्रा में इद्धि हुई क्योंकि विभाजन के 
पहले इन दोनों देश के मध्य का व्यापार आन्तरिक व्यापार होता था जो विभाजन 
के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणत हो गया | इधर यद्ध बन्द हो जाने के कारण 
जहाजी सुविध'एँ अधिक मिलने लगी तथा आर्थिक पुनर्निर्माण व औद्योगिक 
उन्नति के लिए वस्तुओं का आयात अ्रधिक होने लगा | सन्‌ १६४८ ई० में व्यापार 
का कुल योग ६२३ करोड़ रुपये के था जो बढ़ कर सन्‌ १६४१ ६० में १६०० करोड़ 
रुपयों के हो गया । 

इन वर्षो में कच्चे माल की आयात में काफी वृद्धि हुई। पाकिस्तान बन 
जाने के कारण कच्चे कपास टैतथा कच्चे जुट का आयात अधिक करना पड़ा | इसी 
प्रकार खाद्यानों की कमी के कारण खाद्यान +के आयात में भी काफी वृद्धि हुई । 
अज॑न्टायना, अमरीका, कैनाडा, इटली, टर्की,रूस, आस्ट्रेलिया, स्याम तथा ब्रह्मा 
से खाद्यानों का अधिक आयात करना पड़ा। सन्‌ १६४८ ई० में ३० लाख टन 
खाद्यान बहर से आया जो बढ़ कर सन्‌ १६४१ ई० में ४४ लाख टन हो गया | इस 
काल में भारत में औद्योगिक विकास का होना प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप 

अनेक प्रकार की निर्मित वस्तुओं का पर्यासत परिमाण में निर्यात होने लगा है रुपये 


१६६ मुद्रा एवं अधिकोषण!' - 


के अवमूल्यन तथा अन्य सरकारी प्रयत्नों के कारण इस “निर्यात में बराबर वृद्धि ही 
हो रहीं हैं | 


देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में इंगलैन्ड का स्थान अब भी महत्व- 
पूर्ण है, पर धीरे-धीरे उसका स्थान अंमेरिका ले रहा है तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
बह्मा तथा मिश्र देश के व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे हैं । मध्यपूर्व देशों 
के साथ भी मारत ने व्यापारिक सन्धियाँ की हैं। सुदूर-पूर्व के देशों के साथ भी 
भारतीय व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ गये हैं | 


ह इस सारे व्यापार का ६८ प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है। स्थल मार्ग से 
व्यापार की इतनो कमी का कारण यही है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, 
तिब्बत, मच्य-एशिया आदि बहुत पिछड़े हुए हैं और निर्धन हैं। अतः न तो वे 
भारत से अधिक खरीदते हूँ और उनके पास भारत के लिए कुछ बेचने को है । जैसा 
कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, इन दिनों आयात तथा निर्यात दोनों की वृद्धि हुई 
है, परन्तु युद्ोत्तर काल में व्यापारिक संतुलन देश के विपक्ष में ही रहा है | इसका 
मुख्य कारण यह है कि देश को खाद्यान बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, 
कच्चे म.ल का आयात भी बढ़ गया है। निर्मित माल का आयात कम हो गया है| 
इसके विपरीत अब भारत पहले की अपेक्षा कच्चा माल कम निर्यात करता' है, 
और पक्के माल की निर्यात की मात्रा बढ़ गई है | निर्यात में चाय, जुट का सामान 
व सूती कपड़ा मुख्य हैं, तथा आयात में कपास, मशीनरी, खाद्यान्न, रेल व मोटर 
ग्राड़ियाँ तथा रासायनिक पदार्थ मुख्य हैं। युद्धोत्तर काल में इंगलैन्ड तथा कामन- 
वेल्थ देशों से हमारा आयात कम हो गया है, इनके स्थान पर कामनवैल्थ से 
बाहर के देशों का भाग बढ़ गया है। इसी प्रकार निर्यात में भी कामनवैल्थ देशों 
की भाग कमर हो गया है पर अन्य देशों का महत्व श्रधिक हो गया है। विभिन्न 
योजनाश्रों के लिए सामान तथा खाद्यान्न का आयात करने के कारण सरकार द्वारा 
आयात काफी माज्ा में किया जाने लगा है। पर प्रवृत्ति युद्धकाल में प्रारम्भ हुईं । 
बुद्धोत्तर काल में इस प्रदृत्ति में प्रगति ही हुई और ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
भविष्य में राज्य द्वारा आयात का भाग बढ़ता ही जायगा । अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
व्यापारिक समझौतों द्वारा अधिक होने लगा है तथा यह प्रवृत्ति मी भविष्य में 
बढ़ेगी | जा 

(३) द्वितीय महायुद्ध से पहिले भारतीय अन्‍न्तर्सष्ट्रीय व्यापार की तीन मुख्य 
विशेषताएं थीं | प्रथम, हमारा देश अधिकतर कच्चा माल विदेशों को भेजता था 
और विदेशों से बने हुए माल का आयात करता था | दूसरे, भारत से निर्यात किए 
डुए माल को मात्रा आयात होने वाले माल की मात्रा से कहीं अधिक रहा करती 
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थी। इसके फलस्वरूप व्यापार का संतुलन देश के अनुकूल रहा करता था । तीसरे, 
हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर इंग्लैर्ड तथा राष्ट्र संघ के देशों के साथ होता 
था। और सरकारी नीति भी इसी प्रकार की रह। करतो थी कि जिससे उन्हें देशों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध से भारत को लाभ रहे | 

| द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद के काल सें विदेशी व्यापार की उपरोक्त 
तीनों विशेषताओं में परिवर्तन हो गया। अब हमारा देश कच्चे माल का निर्यात 
पहिले से बहुत कम. करता है और निर्मित माल का निर्यात पहिले अधिक करता है । 
विदेशों से कारखानों में काम आने वाले झआद्योगिक कच्चे माल का आयात ही अब 
अधिक होता है| इस प्रकार विदेशी व्यापार का संठुलन देश के पक्त में नहीं रहता 
वरन्‌ विपक्ष में ही रहता है; अर्थात्‌ इस काल में भारत विदेशों से अधिक नूल्य का 
माल आयात करता है और बदले में कम माल निर्यात करता हैं। डालर तथा 
स्टलिंग दोनों ही क्षेत्रों के साथ व्यापार का संतुलन देश के विपक्ष में रहता है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस स्थिति की और भी अधिक विकट हो जाने की 
संभावना है । क्योंकि इन वर्षों में मारत विदेशों से बहुत अधिक मूल्य की मशीनें, 
लोहा, रसायनिक पदाथ तथा औद्योगिक कच्चा माल मेंगायेगा, जिससे हमारे देश का 
ओद्योगीकरण शीघ्रता से हो सके । आजकल भारत का व्यापार केवल इग्लैण्ड तथा 
राष्ट्रसंघीय देशों के साथ ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ उसका त्षेत्र बराबर बढ़ता ही 
जा रहा है| मध्यपूर्व तथा सुदूर पूव के देशों में हमारा निर्यात बरात्र बढ़ रहा है 
और अमरीका से हमारे ग्रायात को मात्रा बराचर अधिक हो रही है । योरुप के 
साम्यवादी ब प्रजातंत्र देशों के साथ मी मारतीय सरकार ने अनेक व्यावह्रिक समभोते 
किए हैं | और वस्तु विनिमय के आधार पर हमारा व्यापार इन देशों के साथ 
निरंतर बढ़ रहा है । 

इस प्रकार, गत १५ वर्षों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई जिनके कारण 

भारतीय विदेशी व्यापार की कुन्न मात्रा तथा उसके स्वरूप में मारी परिवर्तन हो गए। 
पिछले महायुद्ध के समय जहाजों की कमी शत्रु-भय तथा मित्र राष्ट्रों में स्वयं अपने 
यहाँ युद्ध तथा जनता की आवश्यकता के लिए बने हुए माल की भारी माँग के 
कारण विदेशी माल का आयात इस देश में बहुत कम हो गया | इसके विपरीत हमारे, 
कच्चे माल जैसे रुई, पटसन, अनाज, चाय लोहा, -चमड़ा, खनिज, रब्ड़, तिलहन 
इत्यादि की माँग विदेशों में बहुत अधिक बढ़ गई। इसके फलस्वरूप जहाजों 
की कम्ती तथा हर प्रकार के नियंत्रण होने पर भी हमारे देश से मित्र राष्ट्रों को बहुत 
अधिक मात्रा में माल का निर्यात हुआ; परन्तु इन देशों से हमारे देश में बने हुए 
माल का आयात बहुत कम हुआ | इससे मारत को २ लाभ पहुँचे । पहिले तो हमारा 
देश जो इग्लैरड का ऋणी था जिसे लगमग १३ अरब रुपए. ऋण चुकाना था वह 
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अब साहूकार देश बन गया और व्यापार संतुलन की अनुकूलता होने के कारण 
इग्लैरड लगमग १६ अरब रु० से मारत का ऋणी बन गया। दूसरे, इग्लैश्ड तथा 
अन्य देशों से आयात में कभी हो जाने के कारण हमारे देश में अनेक नए उद्योगों 
की स्थापना हो गई और युद्ध काल में इन कारखानों ने खूब लाभ कमाया | इसके 
साथ ही साथ जमनी तथा जापान की हार से भारतवर्ष ने मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व 
के देशों में अपनी वस्तुओ्ों के लिए एक विस्तृत बाजार प्राप्त कर लिया । युद्ध से पूर्व 
जापान का सत्ता माल इन देशों में प्रायः बिका करता था। युद्धोत्तर काल में इन 
सब्न देशों में भारत के बने हुए माल की माँग बढ़ने लगी । 


उपरोक्त अनुकूल परिस्थितियों के साथ हो साथ इसी समय कुछ प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ मो उपस्थित बनी रही जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत को 
पूरा-पूरा लाम न हो सका | उदाहरण के लिए सन्‌ १६४७ ३० में विभाजन के फल- 
स्वरूप तेल, अनाज, चावल, पटसन श्रादि बहुत सी निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ 
पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गईं और अब भारत को भी इन वस्तुओं का आयात करना 
पड़ा | साथ ही साथ युद्ध के - पश्चात्‌ विदेश की बनी हुई सस्ती वस्तुओं का आयात 
पुनः प्रारंभ हो गया जिससे भारतीय कारखाने कुछ सीमा तक बन्द हो गए.। इस 
प्रकार निर्यात को मात्रा में कभी होने तथा आयात की मात्रा में ढद्धि होने से व्यापार 
संतुलन देश के विपक्ष में हो गया | यदि हम सन्‌ १६४६ ई० से लेकर १६५४ ई० 
तक के आॉकड़ों को देखे तो यही पता चलता है कि इन सारे वर्षों में व्यापार का 
संतुलन हमारे विपक्ष में रहा । 


/.,.. इन वर्षों के' प्रतिकूल व्यापारान्तर का भुगतान भारतवर्ष पौरड पावने की 
_रक्म, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य विदेशों सहायता के द्वारा करता रहा | 
इसके फलस्वरूप हमारे पौरड पावने की बाक़ो अब केवल ७०० करोड़ र० रह गई 
है। पिछुछ्ले ५ वर्षों में हमें लगभग ३०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता भी प्राप्त 
हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बैक तथा मुद्रा कोष से भारत को ऋण भी प्राप्त हुआ है। इस 
घनराशि से देश ने अधिक आयात का भुगतान किया | परन्तु यह स्थिति 'बहुत दिनों 
तक इसी प्रकार नहों चल सकती । इसलिए केन्द्रीय सरकार यथाशक्ति आयात की 
मात्रा कम करने के लिए और निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रही । 


आयात कम कंरने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से नियंत्रण लगाए 
गए | अनावश्यक तथा विलासिता की वस्तुओं का आयात यथासंभव बंद किए गए 
और आयात होने वाली आवश्यक वस्तुओं को देश में ही निर्माण करने का प्रयत्न 
किया जाने लगा | इस संबंध में अनेक नए कारखाने विदेशी पजी के सहयोग से 
स्थापित किए गए। ऐसे उद्योगों में तेल शोघक बर्मा-शैल, स्टेए्डड्ड-बैकुअम व 
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काल्टैक्स के कारखाने, मोटर उद्योग, साइकिल फैक्टरियाँ, रसायनिक व दवाई के 
उद्योग प्रमुख हैं। दूसरी ओर निर्यात को इरेक प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया। 
अनेक वस्तुओं के निर्यात के लिए. निर्यात विक्स-परिप्रद्‌ स्थापित कर दी गई। 
विदेशों में भारतीय वस्तुओं की माँग को बढ़ाने के लिए व्यापारिक एजेंट तथा दूत 
नियुक्त कर दिए गए हैं जो अपने दूतावासों में मारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं 
तथा औद्योगिक प्रदशंनियश्रों में भाग लेते हैं । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में भारत अपनी निर्यात की वस्तुओं 
को और भी आगे बढ़ा सकेगा । उदाहरण के लिए ब्रिच्नली का सामान, त्रिबली 
के मोटर, सिलाई की मशीने; सेनिटरी का सामान, छोटी-छोटी मशीनें, रसायनिक 
सामान, सीमेट, लोहे, शीशे व चमड़े का सामान, दवाइयाँ, कपड़े हाथ करघे तथा 
अन्य ग्रह उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में विदेशों को हो सकेगा । 

पिछले कछ वर्षा में बहुत सी बाघाश्रों के होते हुए भी भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में काफी उन्नति हुई है । सन्‌ १६३० के आसपास देश के वेदेशिक व्यापार 
की कुछु मात्रा ३०० करोड़ रु० के लगभग हुआ करती थी । आजकल यह मात्रा 
बढकर १३ अरब रु० की हो गई है। यदि वस्तुश्नों की बढ़ती हुईं कीमतों का भो 
ध्यान रक्खा जाय तो भी यही निष्कष निकलता है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की कुल मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी सुधार 
हुआ है | अनाज व रुई का आयात बहुत कम हो गया है| इन दोनों वस्टुओं के 
उत्पादन में देश प्रायः स्वावलम्बी बनता जाता है और इस प्रकार करोड्डों रपये को 
लागत का आयात बन्द होता जा रहा है । सन्‌ १६४१ ई० में इस आयात का मूल्य 
२१७ करोड़ रु० के लगभग था जो १६५४ ई० में केवल ६६ करोड़ रु० का रइ गयः। 
इसी प्रकार जठ की पैदावार भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। निर्यात के क्षेत्र 
में भी हमारे देश के सम्मुख एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है और आशा है कि 
विभिन्न निर्यात विकास परिषदों की सहायता से इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने का 
प्रयल्त किया जायेगा। देश को आयात कम तथा निर्यात अधिक करने की बढ़ी 
आवश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौ सफलता के लिए, बहुत सा सामान 
विदेशों से मेंगाना है | इसके लिए दुल॑भ विदेशी मुद्रा तभी प्राप्त की जा सकती है 
जब कि हम अपने निर्यात को बढ़ावें-तथा प्रत्येक सम व उपाय से श्रनावश्यक बस्तुग्रों 
के आयात को रोके । 
शोघनाशेष ( 22/27९८४ ०६ ९०ए४767/$ ) 
7” 7 शोधनाशेष का अथथ एक ऐसे विवरण से है जिसमें आयात-निर्यात एवं 
उन आयात-निर्यातों का मूल्य लिखा रहता है | इस विवरण के दायीं ओर आवयात 
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का सविस्तार व्यौरा दिया जाता है और बाई ओर निर्यातों का सम्पूर्ण उल्लेख 
रहता है। संक्षेप में शोधनाशेष में एक ओर उन ब्योरों (77:४8 ) को दिखाया 
जाता है जिन पर विदेशियों से प्राप्ति होनी है और दूसरी ओर वे ब्योरे होते हूँ 
जिन पर विदेशियों को भुगतान करना है। यह;वार्षिक आधार पर बनाया जाता है 
और पूर्वनिश्चित विनिमय दर पर इनका मूल्य लगाया जाता है | 

इन विवरणों में निर्यातों की ओर (१) वस्वुश्रों का निर्यात, (२) सेवाश्रों का 
निर्यात, (:) विदेशी ऋणों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय, (४) विदेशी 
यात्रियों द्वारा देश में किया जाने वाला व्यय, (५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले 
मुआवजे, युद्ध-व्यय, दान, दंड इत्यादि, (६) अन्य प्रकार के भुगतान । आयातों 


में (१, वस्तुओं का आयात, सेवाओं का आयात, (३) विदेशियों को ऋण, ब्याज 
. व लाम चुकाने के भुगतान, (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला 
: व्यय, (५) विदेशों की दिए जाने वाले मुआवजे, दान, दंड आ्रादि (६) अ्रन्य प्रकार 


के भुगतान | हि ही कक 
इस शोघनाशेष में हश्य और अदृश्य ( ४४570)० &70 4997$795७ ) आयात 


, ' और निर्यातों का विवरण रहता है और इस प्रकार से इसका संतुलन ( ०४7870०८ ) 
सदैव बना रहता है । 


व्यापार-शेष ( 857970०6 ०६ 7:६0 ) शोधनाशेष से कुछु भिन्‍न है क्योंकि 


 व्यापार-शेष में केवल दृश्य ( श/०]० ) ग्रायात निर्यात ही जाते हैं। श्रतः इसके 


आयात और निर्यात पत्तों का शेष ( 2997०० ) मिलना आवश्यक नहीं | आयात 
अधिक हो सकते हैं तो कभी निर्यात | यदि निर्यातों।का मूल्य आयात मूल्य से श्रधिक 
है तो व्यापार-शेष अ्रतुकूल अथवा घनात्मकी (४०००:४०७।८ 0६ 908४ए० 84]97८० 


75४02) कहा जाता है। इसके विपरोत यदि देश के आयातों का मूल्य निर्यात 


: मूल्यों से अधिक है तो इस व्यापार शेष को ग्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार-शेष 


( ०7988ए0७:89]6 .0876:५९ 0 स्‍३८९५४४४ए९ 89]4870९ ०६ ''+४0८ ) कहां जाता 
है। अतः व्यापारशेष कभी तो अनुकूल हो सकता है और कभी प्रतिकूल । यदाकदा 


: ही बह शेष संतुलित होता है । 


निम्नांकित तालिका में भारत के व्यापार शेषों की स्थिति सन्‌ १६४६-३७ से 
१६५७-५८ के प्रथम ६ मास तक दी गई है: --.. 


भारत के व्यापार-शेष 
९ करोड़ रुपए ) 


८ए"एए"ननभशशणणणाणणााा । नवीन 
अग्रेल जुलाई अ्रस्टूबर जनवरी _ अप्रैल जुलाई 
जून सितम्बर दिसम्बर मा जग जून सितम्बर न 


ह७--०-+-२०३२०:ाकामकमायाततापलाइडकुमके 


के पुान+५०० वन फशलकग नकल लत लि नकद. +दपक 0 कििलिक 
(१) आयात २३०७ २४७ रह ३०६ १०७७ र२३ रह धर 


] 


भारतवर्ष में व्यापारिक समझौते १७१ 


(२) निर्यात १४४ १३४ ७७ ३१७६ ६३७ १४० १२७ २६७ 
झद्दे " जर -रभश 
ये व्यापार-शेष किस प्रकार अनुकूल किए जाते हैं ये हम यधास्थान इसो 


पुध्तक के अ्रच्याय १३ में वर्णुन कर चुके हैं । 





व्यापार-शेप -७६ -श११२ -श्रुर -है३० “४४० -*१ 


अचुने 
१. व्यापार मंतुलन ( 7०४०८ 89]89८8 ) एवं शोधनारीप (फ28 090८ ०7 ए०७प- 
ए2८785 ) में क्‍या अन्तर हैं ? एस अतर का क्या मदत्व है ? [ श्रागरा बौ० 7० १६०७७ ) 


२. व्यापारिक शेष सिद्धांत पूर्ण स्थ.त को सालों अकार थगद नदी करता ? रस ऋषन के 
० 8 5 भू श्र 
भारत तथा इगलंड की स्थित को ध्यान में रखने हुए समकाइए 2 (झायरा बा5 ५ १६७६) 


३3. एफ)&६४ 59००८ [80:800% पचे०८5 दी 5एठए 0 2984050 $ ।3]4 ९८ 
0६ 98ए706905 एथ6 २ (हुए 0. रई- #72/ 


अध्याय १६ 
राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग ओर पूण दृत्ति 


( िक्ांणानों क्‍70076, 528 ए785, प्रएटशऑ/कल्यांड शाते कप 


जिएए0०फ्फऋल्ा ) 
पप्ट्रीय आय 


राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश का तात्पर्य उस सतत प्रवाह से होता हे जो 
कि देश के समस्त निवासियों के वस्तुओं और सेवाश्रों के संचय से प्राप्त होती है। 
पीयू के अनुसार, “राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की भौतिक आय का वह भाग है 
जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसकी मुद्रा में माप हो सकती 
है । )२०७४०००) 0ए7060व 45 ६४४६ 727४ 0६ ६॥6 ठ6[6ल्ाए8 408८076 0६ 
घी (०प्राफ्प्ण79,प्ररपदा॥ए 0 ९0प्रा58 8८076 तेल्संप्र८त॑ 0ए0 80704, 
छपरा ९४8 9८ 77९4$घ:८व 7 77075ए7?--?/५0०, इस प्रकार पीगू ने उन 
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा है जिनकी कीमत 
मुद्रा में न मापी जाए। उदाइरणाथ् माता-पिता या पत्नी की निशुल्क सेवाएँ अ्रथवा 
मित्र की कृतशता। कई अ्रथंशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय में से ऐसी आय 
को निकाल दना चाहिए जो कि जिना सेवा के प्राप्त की गई है जैसे दान या पेंशन से 
. प्राप्त आय | कुछ अधिकारी सरकारी अधिकारियों की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में 
' सम्मिलित नहीं करते हैं। परन्तु माल ने देश के सब्र प्रकार के उत्पादन से प्राप्त 
. देने वाली आय को ( चाहे वह भौतिक वस्तुओं के रूप में हो अथवा अ्रभौतिक 
बस्तुओ्रों के ) राष्ट्रीय आय में जोड़ा है | 


माशल के दृष्टिकोण को अपनाती हुई दूसरी परिभाषा फिशर ( 775४6४ ) 


की है-- स्गरब्रपंण्णर्श एएंत८०त० 06700776 ९0754869 50]€]ए 6 $८:ए१0८५ 
:। 85 ८५८ ए€ठे एए जणीवणर॥८८ ९09507625, कर6घा८ट४ (६07 पल: +77८३४४] 
छ8 70770 एं27 सिप्यनबा ९एएॉ+09 0९७६१, राष्ट्रीय लामांश अथवा आय में, 


उपमोक्ताश्रों को प्राप्त होने वाली सेवाएँ सम्मिलित हैं चाहे वे मौतिक परिष्थितियों 
के कारण उत्पन्न हुई हो अथवा मानवीय प्रयत्नों से |? 


डा० वो० के० आर० वी० राव का विचार है कि राष्ट्रीय आय व॒स्तुओ्रों 
और सेवाओं की धारा के मुद्रा-मूल्य द्वारा सूचित होती हे। उनके अनुसार सभी 


राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग और पूण ऋइत्ति १७३ 


कीमतें चालू कीमतों के आघार पर आँको जाती हैं परंतु उन आयातों को नहीं जोढ़ा 
जाता जो कि बिक्री के लिए किए गए हैं| ड० राव का विचार क्लाक की परिभाषा 
से मेल खाता है जो कि इस प्रकार है “किसी समय विशेष में राष्ट्रीय आय उन 
सेवाओं और वस्तुओं के म॒द्रा-मूल्य द्वारा सूचित की जाती है जो उस समय में 
उपभोग के लिए प्राप्य है, ये मूल्य उनकी वत्तमान विक्रय कोमत पर निकाला 
जाता है | पूँजी को उस बृद्धि को मिलाया जाता है जो नए पूंजी गत माल के मूल्य 
के रूप में चुका दिया गया है। इसी प्रकार पूजो की घटोतरी (2८7०:०८ ८४००१ और 
घिसावर (००४००८४८८७८८) को घटा दिया जाता है ।” 


राष्ट्रीय ज्राय को निम्नांकित रीतियों द्वारा मापा ज्ञा सकता है--(१) उत्पत्ति 
गयणना प्रणाली (2८०४०५ ०६ 9:7060८४०४० ४८८४०१०)-इसके अंतर्गत इम किसी एक 
उद्योग अथवा फर्म की शुद्ध उपन निकालते हैं। ऐसा करने के लिए सकल ((::055) 
उपज में से बिद्री आदि निकाल दी जाती हैं। इसी प्रकार देश के समस्त उद्योगों 
एवं व्यवसायों की शुद्ध उपज (0९८६४ 970०१०८८७) निकाल कर राष्ट्रीय आय ज्ञात 
कर सकते हैं। इस शुद्ध उजप में से प्रयुक्त मशीनरी इत्यादि की घटोतरी एवं अन्य 
साधनों संबंधी व्यय घटा दिये जाते हैं । (२) श्राय गणना प्रणाली ((१००६०५ ० 
]70079८$ 77८८००१४)--इस प्रणाली में देश वासियों की चाहे वे आय कर देते हो 
यन देते हों, आय का योग निकाला जाता है। इन आयों का योग (जो देश के 
समी परिवारों की पुथक-पुथक आय की गणना करके निकाला जा सकता है) राष्ट्रीय 
आय का प्रतीक है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कोई आय या आय 
का अंश दुबारा न गिना गया हो । (३) व्यावसायिक गणना प्रणाली (0८८एए०पं०७क.ं 
८८०४०७ 77८८४०व)--विभिन्न उत्पादक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को अ,य की 
गणाना की जाती है परंतु कोई आय की दो बार गणना न की जानी चाहिए. इन 
सब का योग राष्ट्रीय आय को सूचित करता है। स्टाम्प के अनुसार इस आय की 
ज्ञात करत समय युद्ध के समय के भत्ते, बृद्धावस्था पेशन फंड (06 ४8०८ 960%$005) 
सम्मिलित नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आय व्यावसायिक आय नहीं है। (४) 
चौथो प्रणाली में उत्पादन गणना और शआ्राय गणना दोनों हो का संयुक्त प्रयोग 
किया जाता है । 


इन प्रणालियों में से किसका प्रयोग किया जाए यह वहाँ के प्रयोक्ताओं एव 
उनके उद्देश्य पर निर्मर करता' है। यदि सावघानीपूवंक काम लिया जाए तो सम 
प्रणालियाँ उचित एवं शुद्ध परिणाम पर पहुँचती हैं परंतु व्यवहारिक रूप र 
उत्पत्ति गणना प्रणाली और व्यावसायिक गशना प्रणाली अधिक प्रचलित हे क्यों 
इनमें आय को दुबारा गिनने की कम सुंजायश है । 


राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण परस्पर संबंधित हैं। इस परस्पर संबंध 
को एवं राष्ट्रीय श्राय के अध्ययन का महत्व हम इस प्रकार समझ सकते है 8८०5 

राष्ट्रीय आय संबंधी आँकड़े हमें देश के जीवन स्तर एवं देश के कल्याण 
का स्तर के संबंध में विषय सूचना देते हैं। देश को आशिक प्रगति किस गति से 
हो रही है, उसमें क्या परिवत्तन हो रहे हैं, आशिक परिस्थितियों में क्या नवीनताएँ 
आ रही हैँ एवं उनका देशवासियों पर क्‍या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें 
इस अध्ययन से ज्ञात होती हैं। दूसरे आय संबंधी आंकड़ों को देख कर हम यह 
पता लगा सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास समुचित आधार पर हो रहा है 
प्रथवा नहीं या आर्थिक विकास की सामान्य प्रवृत्ति क्‍या है ? तीसरे, राष्ट्रीय आय 
के आड़े देश के आर्थिक, व्यापारिक औद्योगिक, प्रशुल्क नीति में सहायक होते 
हैं जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में दोषों को, यदि कोई हैं, स्पष्ट करती है । 


भारत को राष्ट्रीय आय 

भारत को राष्ट्रीय आय के अनुमान समय-समय पर लगाए, जाते रहे हैं | 
दादाभाई नौरोजी ने सन्‌ १८६७-७० के अनुमान ज्ञात किए ज्ञिनके अनुसार राष्ट्रीय 
आय २० स्पया प्रति व्यक्ति रही थी। लाड्ड कर्जन के अनुसार सन्‌ १६०० में प्रति 
व्यक्ति आय ३० रुपया ऑँकी गईं | उन १६२६-३२ में डा० वी० के० आर वी० 
राव ने ६५ रुपया प्रति व्यक्ति आय का अजमोन लगाया | यह अधिक सही अनुमान 
माना जाता है । उन्होंने ग्रामीण ज्षेत्रों और नागरिक क्षेत्रों की आय का प्रथक पृथक 
अनुमान लगाया था। सन्‌ १६३७-६८ में सर जेम्स ग्रिग के अनुसार प्रतिव्यक्ति 
आय ५६ रुपया थी | द 


लतदता प्रति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आय की गणुना को गई और अधिक वैज्ञा- 
निक एवं सुसंगठित कदम उठाए गए | वाशिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत संघ में 
प्रति व्यक्ति की आय २०४ रुपया ग्रिनी गईं। परन्तु इसके पंचवर्षीय योजना काल में 
राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व और भी अधिक बढ गया । इस बढ़ते हुए महत्व 
को देखते हुए सरकार ने १६४६ में राष्ट्रीय आय सप्रिति ( ए०४४००७। [४८00८ 
(»॥००१६८४८) की स्थापना की जिसका म राष्ट्रीय आय संबंधी ऑँकड़ो में सुधार 
के सुझाव देना एवं अधिक वैज्ञनिक रोते से राष्ट्रीय आय का पता लगाना है | इस 
समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वर्षों में प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार थी | 


. पैचू १६४८-४६ -..२५४७ रुफ्ए 
१६५१ “ब२--२७४.५ रुपए 
६६१२-३२३-२६७ 7? 
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इन आँकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ 
रही है परन्तु १६५२-४३ में पिछते वर्ष से प्रति व्यक्ति आय घटी जिसका कारण 
जनसंख्या में वृद्धि है। सूचनांकों को देखने से पता लगता है कि सन्‌ १६४८-४६ 
के थोक कीमतों के आधार पर सन्‌ १९३२-३४ में कीमतों मे ६. वृद्धि हुई है। 
इस कारण वास्तव में प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि कम रही दे | 

शोजना आयोग के अनुसार सन्‌ १४५०-४१ «को तुलना म॑ १६७४-७४ तक 
कुल राष्ट्रीय आय को तीन गुना तथा प्रति व्यक्ति आय डुगना कर देने का आयोजन 
है| प्रथम पंचवर्षीय योजना काल समाप्त हो चुका है । इस काल में राष्ट्रीय आय 
में १८४ वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में ११०८ बढ़ोतरी हुई है जब्र कि 
अनुमान ७%दृद्धि का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल ( १६६१ ) के अंत 
तक प्रात व्यक्ति आय ३३९ रुपए देना है और राष्ट्रीय आय मं २२१०की वृद्धि का 
लक्ष्य है | इसी काल में जनसंख्या लगभग ४६१ करोड़ हो जाने का अनुमान है । 
केन्द्रीय आँकड़ा संगठन (६ ()5४०६८4 5६28४0800५॥ (07227752507) के नवीनतम 
अंको के ( २७ अप्रैल ५६ ) अनुसार प्रति व्यक्ति आव इस प्रकार भौकलक 7 


सन्‌ १६४४-३६--२६१ रुपए, अति व्यक्ति 
४ शध्पुद्त-इुछ-+रेडरि 
४? शह्प्रूजपरपा-रशेयह 2? 
संपूर्ण राष्ट्रीय आय १६४६-४७ में ११००० दपए थी जो १६५७-ध४प८ में 
१०८३० रुपए. रह गई जिसका कारण खाद्य फसलों की कमी एवं इस न्षेत्र में न्‍्यून 
उत्पादन रहा | द्विंतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ५०/ की राष्ट्रीय आय 
में वृद्धि हुई परन्तु सन्‌ १६४७-४८ में ( द्वितीय वर्ष ) १.४०८ का हास हुआ। प्रति 
व्यक्ति आय में ३.६९( इंडि हुई जब कि १६५७-४८ के वर्ष में यइ कुल स्त्प्ट्र्द्द 
रही | यदि इस हास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो सन्‌ १६७४-७४ तक 
प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय को ५४४६ रुपये कर देने के लद्षंय को पूरा करना संन्‍्देइस्पद 
रहेगा । 
परन्तु अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हे 


जैसा कि निम्नांकित आँकड़ों से प्रकट है :-- 


'ाााा७९०७4०३ मद कदकाटमपेर फल ध्ा/ काका पपन्‍भपहअ 94 लए 5 क+प धरम कक 





९ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
पं _ह 
टी । हक | आय रुपयों में 
आस्ट्रेलिया । « (६४६ ड४६० 
बर्मा हे रू 


फ्रान्स . ., श्ध्ड . शे६प्प५ 


जापान । * | ध्श्ण 
पाकिस्तान ! ५ ३-५४ २४५४ 
भारत । हे र््४ 
ब्रिटेज । १६५४ ४०४७ 
अमरीका | | प७७४ 


आसत अमरीकन की आय भारतीय से करीब ३१ गुनी हे और ओऔसत 
अंग्रेज की १४ गुनी | इस औसत को बढ़ाने के लिए. आवश्यक हे कि (१) उत्पादन 
की समी ज्षेत्रों में इद्धि कीजिए, (२) आ्राय के वितरण में असमानताओं को दूर किया 
जाए. तथा (३) जनसंख्या की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाए, जाएँ-- 
अथंशास्त्री कीन्‍्स के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा क्रिया गया व्यय दूसरे व्यय 
का आय होता है | जत्र एक व्यक्ति कोई वस्ठु खरीदता है तभी विक्रेता को आय होती 
हैं | इसी प्रकार सेवा के बारे में कहृ|ंसकते हैं कि मालिक नौकर को वेतन देता है तो 
मालिक के लिए व्यय है और दूसरी ओर नौकर को प्राप्त वेतन,आय । इस प्रकार 
सारे समाज की मौद्रिक आय समाज के कुल व्यय के तुल्य होगी । संक्षेप में हम कह 
सकते हैं कि सामाजिक उपज के कोष में वृद्धि कर देना द्वी आय को उत्पन्न कर देने 
का उपाय होता है | कारण है कि उल्त्ति के उत्त्ति में साधनों श्रम, पूँजी, भूमि 
आदि साधनों का उपयोग किया जाता है तो उत्पति के इन साधनों का भुगतान करता 
रहता है| एक व्यक्ति की आय (जब्र वह उसे प्राप्त कर लेता है ) दूसरे व्यक्ति की 
आय को उत्पन्न करती है | व्यय करते समय व्यक्ति सभी आय को व्यय नहीं कर देता 
अपितु कुद्ध अंश मावी उपभोग के लिए बचा लेता है यही अंश बचत (5००7०8) 
ऋहलाता है। तो आय--उपभोग ७ बचत । 
जत्र आय में इंद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ जाता है क्‍योंकि उपभोग की 
प्रदत्ति ( 9709८०४१६ए ५० ८००४५४:४८ ) में कोई परिवर्त्तन नहीं होता अतः उपभोग 
की प्रदृत्ति आय पर प्रभाव नहीं डालती है बल्कि विनियोग में हुई इद्धि आय में 
जृद्धि हो जाती हैं। जितनी विनियोग में बढ़ती होती हैं उतने से ही आय में भी 
तरक्की होती है। ह 
इस प्रकार बचत में परिवत्तंत करने के लिए आय में परिवर्त्तन करना पड़ता 
है। जैसा कि ऊपर त्िखा जा चुका है उपभोग की दशा में परिवत्तन नहीं के 
बराबर होता है। अतः देश की जनता यदि ८०% व्यय करने की आदी है तो बचत 
९०/८ ही होगी। बचत को बढ़ाने के लिये कुल आय बढ़ानी पड़ेगी | बचत को 
व्यक्ति अपने पास नगदी (८5४) में रख सकता है, बैंक में भी जमा कराया जा 
सकता है या ऋण देकर अथवा विनियोंगों ( सरकारी, अद्धंसरकारी, शेयर डिबेंचरों ) 


में खकया था सकता है | इस बचत से - संपत्तिभूमि, मफान श्रादि खरीदे ज्ञा 
सकते हूँ । इसे ब्यक्तितत बचत मी कहते हैं । क कु द 


राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग और पूर्ण बृत्ति १७७ 


सामाजिक बचत व्यक्तिगत बचत में ग्रन्तर है। सामाजिक बचत तभी होगी 
जब कि कोई व्यक्ति इसके विरोध में कार्य न करें। जब एक व्यक्ति बचत करता है 
तो दूसरा इसके विरोध में कार्य अवश्य करता है जैसे एक व्यक्ति संपत्ति क्रय करता 
है तो दूसरा उसे बेचता है । ः 


विनियोग ( [77८$९४0८7४ ) 


सामाजिक बचत का तात्परय पूंजी का नया निर्माण होता है। जैसे सरकार 
द्वारा नहरं बनाने या उद्योय स्थापना के लिए. ज्ञिया गया ऋण या मकानों का 
निर्माण । इन पूंजी के नए निर्माण को ही विनियोग कहते हैं | विनियोग बचत का 
रूप है जिसमें व्यक्ति भविष्य में आय प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यह 
व्यक्तिगत विनियोग होता है जो अधिकांश में सरकारी नीति पर निर्मर रहता हैं। 
जैसा कि पहले अंकित किया जा चुका है बचत को ब्याज पर उठा दिया ज्ञा सकता है 
या विनियोग किया जा सकता है। जहाँ लाभ बढ़े हुए होते हैं. वहाँ विनियोगों कोर 
ग्रोत्साइन मिलता है जन्न कि ब्याज की दरें बढ़े पर विनियोगों को हतोत्साइन मिलता 
है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहाँ पर पूँजी की सीमांत कुशलता 
( र87824709) ८7्र८०८०८ए ०६ ८४०४४ अथवा लाभ की दर ) ब्याज की दर के 
बराबर हो जाती है वहीं पर विनियोग ( के समापन ) की सीमा आ जाती है । 
भारत में आय, बचत तथा विनियोग 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में १८८ की बृद्धि हुई है। 
इधर विनियोग की मात्रा ४२० करोड़ रुपए. भ्रति वर्ष से बढ़ कर ७६० करोड़ रुपये 
प्रति वर्ध हो गई | और विनियोग की दर प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वषे में 
जो ५२ से कम थी वह ७% से भी अधिक बढ़ गई | सन्‌ १६७४-७५ तक ग्रति 
व्यक्ति आय के दुगने होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुमान में 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( १६६०-६१ ) काल के अंत तक राष्ट्रीय आय के ११५ 
तक बचत का अनुमान है और तृतीय योजना की समाप्ति तक २०५१ बचत का लक्ष्य 
रखा गया है। परंतु जनता को अधिक कष्ट अनुभव होने के कारण यह अंक १७५४ 
लगाया गया है जिसके अनुसार सन्‌ १६६५-६६ में १४४८ ओर १६७०-७१ में 
2६%, का लक्ष्य रखा गया है। ररनन्‍्तु फिर भी यह बचत की दर अन्य देशों को 
तुलना में आशाजनक नहीं है । 

भारत में पूंजी निर्माण की दर धीमी रही है । किसी भी देश की सम्पन्नता 
वहाँ के पेंजी के निर्माण पर आधारित होती है और पूजी निर्माण का अर्थ बचत को 
अधिक करना द्वोता है । वैसे तो भारतीयों के बचत का स्वभाव प्रकृति दत्त है फिर 
मी यहाँ की आय कम होने के कारण बचत में वांछित इद्धि नहीं हुईं। फिर नए- 

१२ | 


धद्ड । मुँद्रा एवं अधिकोषण 


नए कर एवं कई गुनी कौमतों की वृद्धि इंस बचत को अंधिकता में और अधिक 
बाघक रहे हैं। राजाओं, जमींदारों आदि वर्गों के उन्मूलन से बचत करने को क्षमता 
में हास हुआ है। यहाँ पर छोटी-छोटी बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक 
सुविधाएँ भी कम है। यह भारत जैसे ग्रामीण देश में अनिवाय सुविधा होनी 
चाहिए | इस बचत को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा प्रवार रोका 
जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, उत्पादकों के लिए. बेंक, डाकखानों आदि की सुविधाएं 
जुटा कर वस्तुओं की पूति में वृद्धि की जानी चाहिए. । ग्रामीण क्षेत्रों में बचत 
को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक डाकखाने तथा व्यापारिक बेंक खोले जाने 
चाहिए । 


पूरु वृत्ति ् एप! &990एए07ई ) का अर्थ 


चाहे पूजीवादी अ्रथ व्यवस्था हो या साम्यवादी अथवा समाजवादी, बेरोज- 
गारी की समस्या न्यूनाधिक बनी ही रहती है | फिर भी पूर्ण रोजगारी की व्यवस्था 
करना तथा बेरोजमारी को रोकना प्रत्येक शासन का आजकल महत्वपूर्ण कार्य है। 
और कल्याणकारी राज्य में तो और भी अवश्यंभावी । पूर्ण बृत्ति का तात्पय॑ ऐसी 
आधरिक व्यवस्था है कि जिसमें प्रत्येक देशवासी को ऐसा व्यवसाय मिल जाए जिसको 
कि उसे खोज हे | 


. अत्येक अर्थ व्यवस्था में निम्नांकित कारणों के होने से कुछ अंश तक बेकारी 
बनी रहना आवश्यक है ;--(१) समान में कुछ लोगों का स्वभांव ही यह होता है 
कि वे काम करना ही नहीं चाहते। अतः वे बेकार हो बने रहते हैं परन्तु बेरोज- 
गारी इसी अवस्था में कही जातो है जत्र चाहते योग्य काम नहीं मिलता । (२) कुछ 
'लोग एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरा फ्कड़ना चाहते हैं और इस परिवत्तन में कुछ, 
दिनों बेकार बेठना पड़ा रह सकता है क्‍योंकि तुरन्त ही काय मिलना आवश्यक: 
.. नहीं। (३) कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी कार्य को सीखने में समय 
-ड्िता देते हैं । यदि इस प्रशिक्षण काल में उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो बेकारी की: 

अबस्था ही कही जाएगी । (४) कुछ आकस्मिक बेकारी जैसे इड़तालों का.या ताला- 
बंदी का होमा, समय के अंतर से काम की नियुक्ति होना अथवा बाढ़ या खुश्की के 
कारण किन्हीं उद्योगों का काम रुकना, होती हे । (५) कुछ मौसमी ( 9०2850४ ) 
बेकारी मी होतो है जैसे चीनी, शक्कर की मिलें, फल-सुरक्षा ( 700१ 280 #प+ 
' 76867एं४४0०४) उँचोग इत्यादि, इत्यादि ॥ | 


... ...रईरन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि जनुस्ेख्या के लगभग ६५ से ६८ 
ि, रोजमोर अर आम 2 
प्रतिशत मार्ग तक रोजगोंर मिंलना चाहिए। 


राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग और पूर्स इत्ति १७६ 


पूर्ण वृत्ति के सिद्धांत 

स्व प्रथम रोजगार की अवस्था किसी देश के विनियोग सझंम्बन्धी नीतियों पर 
आधारित रहती है । जब ब्याज की दर घटती है तो विनियोगों को प्रोत्साइन मिलता 
है और ब्याज-दर बढ़ने पर विनियोग घटते दें | अतः रोजगार बढ़ाने के लिए, ब्याज 
दरों को घटाना आवश्यक है। रोजगार में उस समय तक बढ़ने की गंजायश नहीं 
होती जब तक कि भावी लाम बदने की संमावना न हो । श्रतः दूसरे विचार के अनुसार 
विनियोग मावी लाभ को आशा पर निर्भर रहते हैं | रोजगार की मात्रा सरकारी 
नीति एवं हस्तक्षेप पर भी निर्भर करती है | मंदी (2००२१०४५४००) के दिनों में रोज- 
गार बढ़ाने के लिए सरकार को आय से अधिक व्यय करना पड़ता है तथा अभिवृद्धि 
(8०००७) काल में कम व्यय करना पड़ता है एवं उद्योगपतियों के लाभ कमाने 
को संज्ञा को नियंत्रित करना पड़ता है ताकि हड़तालें या तालाबंदी न हो। इस 
प्रकार से 








(१) अवसाद एवं अभिवृद्धि काल में सरकार को उचित कदम, उद्योगों को 
वृद्धि के लिए. एवं मजदूरी बनाए रखने के लिए, उठाने चाहिए । 

(२) मंदी से कुप्रभावित उद्योगों में ही ऐसा संगठन किया जाना चाहिए 
कि मजदूरों को उन्हीं उद्योगों में लगाना चाहिए जिनमें कि वे बेकार हुए, हैं । 

(३) सरकार को अपनी आथधिक नीति द्वारा उद्योगों और निर्यातों को प्रोत्साइन 
देते रहना चाहिए ताकि रोजगार का स्तर बना रहे । 

इस प्रकार पूर्ण वृत्ति के लिए. आथिक नियोजन सफलतापूर्वक बनाना 
चाहिए परन्तु आथिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी नियंत्रण एवं प्रदर्शन 
आवश्यक माना जाता है। 


भारत में पूण रोजगारी 


भारतवर्ष में पूर्ण रोजगारी बनाए रखने के लिए प्रथम तो आमीणों की 
बेरोजगारी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे प्रति वर्ष नए उत्पन्न व्यक्तियों को रोजगार 
दिलाना तथा तीसरे कृषि तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को अधिक रोज- 
गार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. | इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत 
में आर्थिक नियोजन इसी सिद्धांत पर आधारित है। सेवा योजनालयों (४7070एणढपा 
, छ5८४०४९४०७) की स्थापना की गई, प्रश्नम पंचवर्षीय योजना में लगभग १ करोड़ 
व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया परन्तु १६५३ में ही इस दिशा में 
अधिक गतिशीलता लाने के लिए योजना में संशोघन करने पड़े | द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का ऑऔद्योगीकरण के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि मुख्य उद्देश्य रखा गया ॥ 


श्ट० मुद्रा एवं अधिकोषण 


योजना-श्रायोग के विचार में इस योजना काल में १५३ लाख व्यक्तियों को (लोक क्षेत्र 
में) रोजगार मिलने की आशा है । इस प्रकार इस काल में बेरोजगारी को कुछ (न्यून) | 
अंश तक ही समाप्त किया जा सकेगा । संभवतः ठृगेय योजना की समाप्ति पर स्थिति 
में पर्याप्त सुधार हो जाएगा । 


अर्न 


[. #56 34 77025 बाते क्‍प्रएड४076075 4 280 6८0080%9ए #फ4ए8 : 
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( आगरा बीं. ए. १६६६ ) 


दितीय खंड 
अधिकोषण! 
सिद्धांत, 
विधान 
कार्य्रणाली 
राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाएँ 


अध्याय १ 


अधिकोषण 
परिचय (//7049८४००) हम मी सा 
' ग्धिकोषण मे संसार के आर्थिक विकास में बड़ा मइत्वपूर्ण योग दिया है 
वास्तव में बैंक हो वत॑मान व्यापार का जीवन रक्त है। व्यापारिक लेनदेनों में बैंक कितना 
महत्वपूर्ण है, यह तो इस बात से पता चल जायेगा कि एक रोब के मो अधिकोष 
(899४) बंद हो जाने से समस्त व्यापार ठप्‌ हो जाता है। बैड्लों के विकार के कारण 
ही पाश्चात्य देशों का औद्योगिक विकास संभव दो सका है। 
बैंक की परिभाषा-- बैंक वह संस्था है, जो ऐसे लोगों से जिनके पास देने 
के लिये रुपया है, रुपया उधार लेती और अधिक ब्याज पर उन लोगों को रुपया _ 
उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है, और ऐसे लोग बैंक या बैंकर्स कह- 
लाते हैं। क्योंकि ये दोनों कार्य साख पर निर्भर हैं अतः कट्ा जा सकता है कि 
बैंक वह संस्था है जो द्रव्य तथा साख में व्यापार करती है। देश के व्यापारिक क्षेत्र 
में सुयोग्य और सुचारु रूप से व्यवस्थित अधिकोषण का अधिक महत्व है। 
जिस प्रकार द्रव्य की परिभाषा में द्रव्य वह है जो द्रव्य के कार्य करता है 
उसी प्रकार बैंक वह संस्था है जो वें किंग का कार्य करती है। अतः अधिकोष (एप) 
लेन-देन करने वाली वह संस्था है जो साख और द्रष्य का क्रय-विक्रय उसी प्रकार 
करती है किस प्रकार व्यापारी माल का क्रब-विक्रय करते हैं। बेक कम ब्याज 
पर जनता को घनराशि प्राप्त कराता है अथवा उधार देता है। और अधिक ब्याज 
पर व्यापारियों तथा जनता को कई प्रकार के ऋणों के रूप में उधार देता है। यही 
ब्रक का मुख्य कार्य हे और यही उसके लाभ का साधन हैं । डे 
सन्‌ १६४६ के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम (87०8 0००98 भ०$ (९ 
68 959) ने बेकिंग की परिभाषा इस प्रकार दी है। “बेकिंग जनता के द्रव्य को 
धनराशि के रूप में स्वीकार करने को कहते हैं । जो घनराशि बंक द्वारा निकाछ्ली जा 
सके और जिसे स्वीकार करने का उद्देश्य दूसरों को उधार देना अथवा विनियोग करना 
होता है।” बैंकिंग की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि बंक का मुख्य काय, जनता 
से घनराशि प्राप्त करना तथा उसे दूसरों को उधार देना है। किन्तु इस परिभाषा के 
लिये यद आवश्यक है कि धनराशि बेंक द्वारा निकाली जाये। 


राष्ट्र को आ्िक व्यवस्था में बेकिंग का स्थान 

बैंक उन व्यक्तियों में जिनके पास पूँजी है, परन्तु कौशल नहीं है अथवा 
, कौशल है परन्तु पूंजी नहीं है, समत्वुय॒ करता है और लेन-देन के द्वारा पूंजी के | 
' एकीकरण, बचत तथा उत्पत्ति की वृद्धि में सहायक होता है | 
| अपने आदढ़त के कार्यों से वह व्यापारियों का पर्यात्त समय बचाता है तथा 
_ ऋण देकर उनकी चिन्ता कम करता है और उन्हें निश्चिन्त करके व्यापार में सफल 
बनाता है | उनकी बहुमूल्य वस्तुयें अग्नि तथा चोरी से बचाकर, सुरक्षा का प्रच॒न्ध 
करता है। आयात-निर्यात में रपया लगाता है तथा बिलों के मुगतान में सहायता 
देता-है् गहक को साख बढ़ाता है जो फ्रें कलिन के. अनुसार उनका सत्यसे बढ़ा घन 
है। नेतिक शिक्षा, ईमानदारी, विश्वसनीयता तथा ठीक समय-पर काम करने की 
आदत बनाता हैं। हे 

अतः किसी भी उद्योग या आ्थिक योजना को सफलता में बैंक का बहुत 
उच्च स्थान है बेंकों के द्वारा देश में पूंजी एकत्रित होती है। क्योंकि.बेंक जनता 
' में बचाने को भावना को उत्पन्न करता है। इस प्रकार जनता. द्वारा बचाई हुई रकम 
बैंक उन लोगों को ब्याज पर देता है जिनको उसकी अधिक अ,वश्यकता है जो 
शो अच्छा उपयोग करके देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जिन देशों में बैंकों 
का विकास नहीं हुश्रा है वहाँ पर व्यापार तथा उद्योग-धंणे पिछुड़ी दशा में हैं ' 
बैंकों द्वारा ही देश में नवयुवक अच्छे ढंग से अधिक संगठन करना सीखते हैं और 
इस प्रकार बैंक देश को विकास की ओर ले जाता हैं | ि 

. बैंकों को व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय का मुख्य केन्द्र कहा जाता है, क्योंकि 
बैंकों से व्यापारियों को निम्नलिखित लाभ होते हैं :-- 

(१) बैंक उन लोगों से धन प्राप्त करके, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं हे, 
व्यापारियों को ऋण देता है, जो इसका सदुपयोग करते हैं। इससे देश के उद्योग- 
_धन्दे चेतते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और सारे समाज की भलाई होती है । 
(२) बेंक-साख-मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है, बिससे बिना रुपये के 
ही रुपये का कार्य चलता हे । 


(३) बैंक साख-मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके देश की मुद्रा-प्रणाली को 
लोचपूरण बनाता हैं । 


(४) बेंक रुपये को बहुत कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने 
. का साधन उपलब्ध करता हैं । | का 
(५) बेंक लोगों में रुपया बचाने की आदत डालता हैं और उनकी बचत को 
अपने यहाँ सुरह्तित रखता है तथा कुछ ब्याज भी देता हैं । 


(६) बैंक अपने ग्राहकों की और भी कई प्रकार से सेवायें करता हैं। जैसे 
पञ्जी-संबन्धी परामश देना, आइकों की आशथिक अवस्था की जाँच पड़ताल करना 
तथा उनकी बहुमूल्य वस्तुओ्रों को अपने यहां सुरक्षित रखना । 

बकों का विकास--ईसामसीह के २००० वर्ष पूर्व दैजिल्ोनियाँ के निवा- 
सियों ने बेंक-सम्बन्धी पर्याप्त प्रथति की थी | वहाँ पर मन्दिरों में ब्रंकों का कार्य होता 
था | पुज़ारीगण बेंकर्स का काम करते थे । किन्त घार्मिक आस्था कम हो जाने पर 
लोगों में सुरक्षा की भावना तथा पुजारियों का विश्वास कम हो गया। सरकार का 
विकेन्द्रीकरण हो जाने के कारण यूनान वथा रोम में बक़ों को ठेस पहुँची । कुछ 
लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि ब्याज लेना मद्दापाप है | इसका भी अंकों पर 
कुप्रभाव पड़ा । आज भी इस्लाम घमे में ब्याज लेना पाप माना जाता है। किन्तु 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ घन की आवश्यम्ता बढ़ी । अतः श्२ वीं शताब्दी 
के मध्य में बंक व्यवसाय में फिर जाग्रति हुई । हि 

भारतवर्ष में भी पक्रिंग व्यवसाय बहुत प्राचीन है। यद्यपि पहले यह व्यवसाय 
आधुनिक ढंग से नहीं चलता था। वेदिक काल में भी रुपये का लेन-देन होता था| 
इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि पाँचवीं शताब्दी में भारतवर्ष में हुँडियों का 
चलन था । महाजन लोग देशी-विदेशी व्यापार को ब्याज क्लेकर आशथिक सहायता 
प्रदान करते थे | मुस्लिम काल में भी मुल्तानी ५था शर्सफ्न लोग ऐसा कार्य करते 
थे। ये ही लोग सरकारी कोषाध्यक्ष होते थे और आवश्यकता पड़ने पर सरकार फो 
ऋण भी दिया करते थे। इसीलिये तो कुछु को जगत सेठ कहा जाता था। भारतवर्ष 
में आँग्रेजों के आगमन के पश्चात्‌ बैंक व्यवसाय में ओर भी इद्धि हुई क्योंकि 
अँग्रेज स्वयं व्यापारी थे और बेकों के बिना उनका काम नहीं चलता था । आज तो . 
सारे संसार में बैंकों का इतना अधिक महत्व हो गया है कि सरकार को ब्रेंक व्यवसाय 
के विकास के लिये विशेष नियम बनाने पढ़ते हैं । 

बैल्लों के कायै--बेंक निम्नलिखित कार्य करते हैं :-- 

(”) बेंक उचित ब्याज पर जनता से मुद॒ती खाते, बचत खाते, चालू रखते 
हैं तथा किसी अन्य प्रकार से जमा प्रात करते हैं | 

(२) जनता द्वारा की हुई जमा की राशि तथा बैंक के स्वामी की पूंजी ब्याज 
पर उधार देते हैं। प्राप्य ब्याज तथा देय-ब्याज का अंतर ही उनका लाभ होता है। 
यह ऋण माल की जमानत पर अथवा व्यक्तिगत ब्याज पर लिया जाता है। 


(३) वे रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वी सुविधायें प्रदान 
करते हैं | 
(४) वे जनता की बहुमूल्य वस्तुओं को अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं । 
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(५) बैंक अपने ग्राहकों को बहुमूल्य घातु तथा प्रतिभूतियाँ क्रय-विक्रय करने 

के संबन्ध में परामश देते हैं और कुछ साधारण फीस लेकर इनका आाहकों के 
लिये क्रय-विक्रय करते हैं । 

....._. (६) बैंक सरकार के कोषाध्यक्ष होते हैं और सरकारों ऋण व्यवस्था 
करते हैं | “ 

द (७) कुछु बक कागजी-सुद्रा छापकर तथा उस पर नियंत्रण करके श्ुद्रा- 

प्रशाली को लोचदार बनाते हैं । | 

(८) बैंक अपने ऋण देने की नीति द्वारा देश की आर्थिक-व्यवस्था सुदृद 
करते हैं। वास्तव में ये देश के आर्थिक अभिमावक हैं। 

(६) बेंक श्रन्तदंशीय व्यापार के भुगतान की व्यवस्था करते हैं। 

(१०) बेंक उद्योगपतियों के लिये अपनी जमानत पर ऋण दिलवाते हैं तथा 
उनके अंशों तथा ऋण पत्रों का भी गोपन करते हैं । | 

(११) अपने आहकों का कर निर्धारण कराते हैं तथा उनकी ओर से कर 
किराया तथा प्रीमियम इत्यादि का भुगतान करते हैं । 
(१२) श्रमेरिका में संभवतः कोई ऐसा व्यापारिक लेन-देन नहीं है जिसमें 
बेंक सहायता प्रदान न करते हों । 
अच्छी बेक व्यवस्था के गुण--किसी भी देश का आर्थिक विकास एवं 
: सम्पन्नता सुहृद बक व्यवस्था पर निर्भर होती है | एक सुदृढ़ बैंक व्यवध्था में निम्न 
' लिखित गुण होने चाहिये :-- 

(१) बैंक का संगठन एवं नियंत्रण योग्य व्यक्तियों के हाथ में हो ज्ो 
अपनी इमानदारी एवं कशलता के कारण जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें। 

(२) बैंक के कमचारी एवं व्यवस्थापक हर उद्योग तथा व्यवसाय की 
आवश्यकताओं से मली भाँति परिचित हों जिससे वे अपना काय सफलता से कर 
“सके। | 
(३) क्योंकि उद्योग तथा व्यवसाय बेंकों पर निर्भर होते हैं अतः बैंकों का 
कारबार ज्यक्तिकत आधार पर न चलकर राष्ट्रीय आधार पर चलाया जाये | 

(४) आरभ में विदेशी पूजी तथा विशेषज्ञ मले ही रख लिये जायें, किन्तु 
किसी प्रकार मौ ऐसी नीति निर्धारित करने में उनकी बात न मानी जाये. जो राष्ट्र के 
हित के पिरद्ध हो । ह 


(४ ) बैंकों को चाहिये कि वे जनता-को घन बचाने तथा उसका विनियोग 
करने का पाठ पढ़ायें और इसके प्रचार पर पूरा ध्यान दें। 


' (६ ) बंकों को सरकारी सहानुभूति प्रात्त होनी चाहिये, जिससे उन्हें हर प्रकार 
से प्रोत्ताइन मिलत रहे । 


( ७ ) बकिंग व्यवस्था देश को आथ्िक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चा द्विये 
जिससे वह समाज के प्रत्येक वग की आवश्यकता को पूरा कर सके 

(८) बेकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे साख का निर्मास् 

प्कताओं के अनुसार घट-बढ़ू सके | 

(६ ) बंकिय व्यवस्था में प्रतियोगिता के स्थान नहीं मिलना चाहिये । विभिन्न 
अंगों के मध्य फूर्ण सहयोग एवं परस्पर के सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये जिससे 
आपस में प्रतिस्पर्धा न कर सके | क्‍ 

( १० ) समस्त राष्ट्र की सेवा करने के लिये बंकों को सुविधायें इर स्थान पर 
उपलब्ध होनी चाहिये । अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न स्थानों पर बेंकों की शाखायें स्थापित हों । 

बेंकों की शाखायें--बेंकों के सम्बन्ध में अर्थशार्त्रियों के दो विचार हैं | कुछ 
का कहना है कि बैंक एक इकाई के रूप में एक ही स्थान पर कार्य करें, खत्र कि कुछ 
की धारणा है कि बेक भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपनी शाखायें स्थापित करें। इकाई 
बैंक का अर्थ है कि बेंक का केवल एक ही कायालय हो, जब कि शाखा ब्रक का अर्थ है 
कि बेंक के भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थापित हों और ये कार्यालय प्रधान 
कार्यालय की देखरेख में कारय करें | अमेरिका में इकाई बेंक व्यवस्था है । वहाँ पर 
कोई बेंक दूसरे राज्य में अपनी शाखा स्थापित नह्दी कर सकता | यह बात आवश्यक 
है कि भिन्न-भिन्न बेंक आपस में सम्बन्ध रखते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के . 
लिये शाखा का कार्य करते हैं| संघार के अधिकतर देशों में विशेषकर इंगलैड, 
कनाडा, दक्षिण अफ्रिका, आस्ट्रेलिया व भारत में शाखा बेक व्यवस्था चालू है। 
शांखा तथा इकाई बेंक व्यवस्था में कुछ गुण तथा दोष पाये जाते हैं । शाखा व्यवस्था 
के गुण, इकाई व्यवस्था के दोष हो जाते हैं | तथा दोष गुण हो जाते हैं। अतः इम 
यहाँ पर केवल शाखा बंक व्यवस्था के गुण तथा दोषों का ही वर्शन करेंगे। शाला 
बनाम इकाई बेंक व्यवस्था वृहत्‌ उत्पादन बनाम लघु उत्पादन की समस्या है। इकाई 
बैंक व्यवस्था लघु उत्पादन है, जब कि शाखा व्यवस्था बृहत्‌ उत्पादन है । 


शाखा बंक व्यवस्था के गुण 


( १ ) श्रम विभाजन--शाखा बेंक व्यवस्था में वे सभी गुण हैं जो भ्रम 
विभाजन में होते हैं। भिन्न स्थानों पर शाखायें स्थापित करके योग्य व्यक्तियों को 
नियक्त किया जा सकता है। क्‍योंकि बहुत से कर्मचारी रखने होते हैँ अतः श्रम 
विभाजन द्वारा उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। के 

(२) अधिक नकद कोष की आवश्यकता नहीं--बैंक अबिक से 
अधिक रुपया ब्याज पर लगा कर लाभ कमाया करते है, किन्तु ऐसा करना शाखा 
बैंक व्यवस्था में श्रधिक संभव है| यदि क्रिंसी शाखा में किसी समय रुपया निकालने 
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बालों की अधिक माँग आ जाये.तो दूसरी शाखा से रुपया मँंगाकर यह माँग पूरी की 
जा सकती है | अतः यह आवश्यक नहीं कि हर शाखा में पर्याप्त नकद कोष 
रक्‍्वा जाये । 
(३) कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना--एक 
ही बैंक की मिन्न-मिन्न शाखायें एक स्थान से दूसरे स्थान को के 008 से कम व्यय 
पर रुपया भेज सकती हैं । इससे ग्राहकों को सुविधा मिलती है और वे कम व्यय के 
., ल्ञालच में ऐसे बंक से अ्रपना हिसाब खोलना पसन्द करते हैं | 
(७) जोखम में कमी--जब बैंक की मिन्न-मिन्न स्थानों पर शाखायें होती 
हैँ तो बँंकों का घन भिन्न-भिन्न स्थानों पर विनियोग होता है। किसी एक स्थान पर 
संकट आ जाने से बैंक नष्ट नहीं होते | ग्रदि बैंक का समस्त घन एक ही स्थान पर 
विनियोगित हो और उस स्थान पर कोई आर्थिक संकट आ जाय तो बंक का समस्त 
घन जोखम में पड़ जाता है | शाखा व्यवस्थां में केवल कुछ अंश नष्ट हो सकता 
है, समस्त घन नहीं | १६२६ के क्ृषि-संदी युग में अमेरिका की बेंकों को जितनी 
“हानि उठानी पड़ी उतनी इंगलेंड के बैंकों को नहीं । क्योंकि अमेरिका में इकाई बेंक 
व्यवस्था के कारण समस्त घन एक ही स्थान पर विनियोगित था | 
(४) ब्याज की दर में समानता--बेंक की शाखाएँ सुगमता से ऐसे स्थान 
पर घन विनियोग करके जहाँ ब्याज को दर अधिक हो; ब्याज की दर में समानता 
लाती हैं। उस शाखा का धन, जहाँ धन की माँग कम होने से, ब्याज की दर कम 
है । उस स्थान पर ले जाकर विनियोग किया जा सकता है जहाँ धन की माँग अधिक 
है| ऐसा करने से देश के मिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों में ब्याज को दर समान हो जाती है | 
और बैंक का घन किसी भी शाखा में व्यर्थ नहीं रहता । कहीं न कहीं ज्ञाकर विनि- 
योग हो द्दी जाता है। इसमें बेंक के लाभ में वृद्धि होती है । 
(६) अच्छे विनियोग में घन लगाने का अवसर--यदि बैंक किसी अच्छे 
विनियोग में धन लगाना चाहे तो शाखाओं द्वारा यह अवसर प्राप्त हो जाता है। 
मान लीजिये जूट मिलों के अंशों में घन लगाना लाभप्रद समझा गया हेतो. 
कलकत्ते के स्थित शाखाओं द्वारा घन सुगमता से विनियोग किया जा सकता हे | 
क्योंकि जूठ मिलों के समीप रहने के कारण वहाँ की स्थिति का आशिक ज्ञान है । 
(७) दैश की आर्थिक स्थिति-का अच्छा ज्ञात - भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
: शाखायें स्थापित होने से देश के भिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो 
चाता है। जनता से संपक स्थापित करके ये शाखायें अपने ज्ञान की वृद्धि करती हूँ, 
जिससे बंक व्यवस्थापकों को सफल नोति निर्धारित करने का अवसर मिलता है। 


(८) शाखायें नवयुवकों को बैंक व्यवस्था का प्रशिद्रण प्रदान करती हैं । 


अधिकोषर श्प्प्ह्‌ 


शाखाओं में ब्रेक संबंधी भिन्‍न-मिन्‍न बातों का ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता 
रहती है । 
शाखा बेंक व्यवस्था के दोष 

(१) श्रम विभाजन को सीमा--आदमस स्मिथ के अनुसार एक सीमा से 
अधिक श्रम विभाजन लाभप्रद न होकर हानिदायक होता हैं। यही बात त्रक की 
शाखाओं पर भी लागू होती है । 

(२) नियन्त्रण की कठिनाई--अधिक शाखाये होने से प्रधान कार्यालय 
को उन पर नियन्त्रण करने में कठिनाई होती है जिसका फल यह होता है कि 
शाखायें मनमाना कार्य करने लगती है और बेक को हानि होती है। बिना कठोर 
नियन्त्रण के शाखाओं में कुप्रचन्ध होता है और व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है । 

(३) अधिक व्यय--अधिक शाखायें स्थापित करने से कमैचारियों के 
वेतन तथा भवन के किराये पर अधिक व्यय करना होता है जिससे लाभ कम हो 
जाता है। प्रधान कार्यालय को भी शाखाओ्रों पर नियन्त्रण करने के लिये अधिक 
व्यय करना होता हे । 

(४) संक्रामक संकट--यदि किसी कारण एक शाखा पर कोई संकट आ 
जाये तो यह संकट दूसरी शाखा को भी सइन करना पड़ता है। किसी शाखा की 
, कुव्यवस्था से अन्य शाखाये भी बदनाम हो जाती हैं । 

(५) लालफीतावाद--क्योंकि शाख्यें स्वतन्त्र नहीं होती अतः उन्हें अपने 
हर निर्णय पर अनुमति प्रधान कार्यालय से प्राप्त करनी पड़ती है। और आवश्यक 
विषयों पर शीघ्र निर्णय नहीं दिया जा सकता। परिणामस्वरूप हानि होती है | 

(६) प्रतिस्पर्धा में वृद्धि--बेंक मिन्न-मिन्न स्थानों पर शाखायें खोलकर 
लाभ कमाने के हेतु दूसरे बैकों से प्रतिस्पर्धा करते है। जनता से अधिक ब्याज पर 
रुपया प्राप्त करने तथा कम्त ब्याज पर रुपया विनियोग करने का प्रयत्न करते हैं। 
इससे सभी बकों को हानि उठानी पड़ती है 

(७) संचाल्कों का जनता से घानेष्ट संपक नहृं--इकाई बंक व्यवस्था 
में बेंक के संचालक स्थानीय व्यापारियों के घनिष्ट संपर्क स्थापित करके अपने ज्ञान 
की बृद्धि करते हैं और काये में क्षमता लाते हैं। शाखा व्यवस्था में संचालकों के 
लिये यह संभव नहीं | शाखा बेंक व्यवस्था के गुण दोषों से अधिक हैं । राष्ट्र की 
भलाई शाखा व्यवस्था द्वारा ही की जा सकती है। अनेकों बेकों का पंजीकरण कराने 
की अपेक्ता यही अ्रच्छा है कि कुछु बेंक अनेक स्थानों पर अपनी शाखायें स्थापित 
करें । शाखा स्थापित करने के लिये कोई विश्येष वैज्ञानिक कार्यवाह्दी नहीं करनी 


पड़ती । 


१६० मुद्रा एवं अधिकोषण 


भारतवर्ष में बेंकों की शाखायें--भारतवर्ष एक विशाल देश है। बढ़ी 
हुई जनसंख्या के लिये वर्तमान बैंक शाखायें कम हैं और जनता की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये उनका विकास करना आवश्यक है। भारवर्ष में प्रति ४, ००, 
००० व्यक्तियों के लिये बेंक की केवल एक ही शाखा है। भारतवर्ष के २,.४०० 
नगरों में केवल ४०० नगर ऐसे हैं जहाँ पर बेंक :हैं । ग्रामों में तो बैंकों की शाखायें 
किचित मात्र भी नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बैंकों कौ शाखाओं में कुछ 
बृद्धि हुई है, यद्यपि यह आशातीत [नहीं है। किन्तु भारतीय ग्राम आज भी इस 
सुविधा से दूर हैं । 


मिश्रित बेंक व्यवस्था--कुछ अर्थशात्तरियों का कथन है कि भिन्न-भिन्न 
उद्देश्य के लिये मिन्‍न प्रकार के बेंक स्थापित की जायें, क्‍योंकि ऐसा करने से उनका 
विशिष्टीकरण होगा और वे अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकेगें । कुछ अ्र्थशास्री 
मिश्रित अ्रथ व्यवस्था के पक्त में हैं | मिश्रित बैंक व्यवस्था का अर्थ है कि बेंक भिन्‍न- 
मिन्‍न उद्दृश्यों की पूर्ति करें | व्यापारिक बेंक केवल अल्प काल के लिये चल सम्पत्ति 
धरोहर रखकर अथवा व्यक्तिगत साख पर ऋण देते हैं। लम्बी अवधि के लिये 
ऋशर देना अथवा उद्योगधंघों को प्‌ जी जुटाना इनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। औद्यो- 
गिक बेंक उद्योगधंधों के लिये पू जी जुटाते हैं, व्यापारिक बैंक नहीं । मिश्रित बैंकिंग 
व्यवस्था में व्यापारिक बेंक न केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं अपित 
लम्बे काल के लिये उद्योगपतियों को ऋश प्रदान करते हैं तथा उनके ऋगणपत्रों 
का अभिगोपन करते हैं। जम॑नी में मिश्रित बेंक व्यवस्था बहुत लाभदायक सिद्ध हुई 
है| डेनमाक तथा स्विटजरलेंड में भीं इसके श्रच्छे परिणाम निकले हैं। 


' मिश्रित बैंक व्यवस्था के गुण 


(१ ) बैंक उद्योगपतियों के संपर्क में आकर उनकी कार्य प्रणाली से परिचित 
हो जाते हैं और समय-समय पर उन्हें विशेष परामर्श प्रदान कर सकते है। 

(२ ) बैंक औद्योगिक संस्थाओं के अंशों तथा ऋणपन्नों का अभिमोपन 
करके विनियोग- करने वालों के हृदयं में उद्योगों के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हं। 
इससे देश की पूँजी सक्रिय हो जाती है । 

(३ ) यदि बेंक के पास मुद्दती खाते में अधिक रकम जमा हो गई है तो 
. इसका लाभदायक उपयोग लम्बी अवधि के लिये ऋण देकर ही किया जा सब्ता है। 
क्‍ दौष--( १ ) मंदी काल में मिश्रित-बैंकों को हानि उठानी पड़ती है, क्यों- 

कि उस समय झआदोगिक संस्थाओं के अ्रंश तथा ऋषापन्नों के मूल्य गिर जाते हैं। 
. फ्रांस, जापान तथा अमेरिका में आयिक मंदी के यंग ,में मिश्रित बैंकों को बड़ी 
हानि उठानी पड़ी | क्‍ दल 


(२) मिश्रित बेकिंग ब्यवस्था में बैंकों को हानि हो जाने से रुपया जमा करने 
वालो को भी हानि होती है। इससे जनता का बेंकों में विश्वास कम हो जाता है और 
देश की आर्थिक व्यवस्था को ठेस पहुँचती है । क्‍ 

उपरोक्त दोषों के कारश स्वीडन व बेल्जियम इत्यादि देशों में मिश्चित बेकिंग 
व्यवस्था पर प्रतिबंध है| मारतवर्ष का भारतोय बेंक आधिनियम भी भिश्वित बेकिंग 
की आज्ञा प्रदान नहीं करता । क्योंकि मिश्रित बेंकिगं व्यवस्था के कारण बैक संकट 
उपस्थित होते हैं | 

बक सूंकट--बंक आश्थिक कारबार का समस्त दढोचा जनता के विश्वास पर 
निर्भर हे, बेकिंग भबन को नीब ही जनता के बिश्वास के ऊपर टिकी हुई है। बनत 
के विश्वास सें किसी प्रकार की कम्ो आ जाने से चंक्रों पर संकट आ जाता है । चक्रों 
का संकट एक भयंकर संक्रामक रोग है | यदि किसी समय एक बंक पर संकट आ 
जाता है तो सागे बंक संकट्युक्त हो जाते हैं | त्रकों के संचालक अपने अनुमववों से 
यह जानते हैं कि जनता द्वारा जमा की हुई रकम जमा करने वालों द्वारा एक समंय 
वापस नहीं माँगो जायेगो | इसलिये बे कु जमा को हुई रकम का ६०-७० प्रतिशत 
ब्याज पर लगाये रखते हैं जिससे मांगने वालों का तुरन्त भुगतान किया जा सके।. 
यदि किसी समय जनता का विश्वास किसी बे क पर कम हो जाता है तो लोग तुरन्त 
ही अपना रुपया वापस माँगने दौड़ पढ़ते हैं | बे क के पास पर्बाप्त पूंजी तथा 
विनियोग होते हुए भी यह कठिन हो जाता है कि उस समस्त पूंजी तथा विनियोग 
को नकद रुपयों में परिवर्तित किया जा सके | रुपया माँगने पर बैंक यदि भुगतान 
तुरन्त नहों करता तो बैंक को अपना कारबार तुरन्त बन्द करना पढ़ता है और बैंक 
पर संकट आ जाता है | वे लोग जिनका रुपया दूसरे बैंकों में जमा है वे भी 
घबस जाते हैं और डरने लगते हैं कि उनका बैंक भी फेल न दो जाये । इसलिये 
वे भी अपना रुपया वापस लेने के लिये अपने बैंक पर दौड़ लगाने लगते हैं । 
अतः एक बेंक पर संकट आ जाने से सब बेंकों पर संकट आ जाता है। 

इन संकटों को दूर करने के लिये बैंकों को चाहिये कि जनता का विश्वास 
दृढ़ बनाने के लिये माँगने पर रुपयों का भुगतान तुरन्त करें और»इस कार्य में अन्य 
बेंक अथवा केन्द्रीय बैंकों को भी यथाशक्ति सद्दायता करनी चाहिये । संकटग्रस्त 
बेक को अ्रधिक मात्रा में ऋण मिलना चाहिये जिससे वह संकट का सामना कर 
सके | बैंक के प्रबंधकों का भी यह कतंव्य है कि वे जमा की हुईं रकम का कछ नकद 
भाग अलग रखें | संकट काल में बैंकों को चाहिये कि भुगतान करने के लिये वे २४ 
घंटे खुले रहें जिससे जनता को विश्वास हो जाये कि बेंक के पास रुपयों की कमी 
नहीं है । भारत विभाणन के पश्चात्‌ पंजाब नेशनल बेंक पर दो बार ऐसा संकट 
आया और वह इसी नीति कों अपनाकर सफल हुआ | क्योंकि ' जनता का पविश्काक् 





मु के जन फ्ीष यु 
श्६र द्रा एवं अधिक 


प्रा्तहो जाने पर रुपया निकालने वाले फिर जमा करने लगते हैं और इस प्रकार 
बैंकों का संकट दूर हो जाता है। १६४८ के बेकिंग अधिनियम में इस बात का 
उल्लेख है कि संकटकाल में रिजव बैंक भरपूर सहायता करें। बक के लिये यह भी 
अनिवार्य कर दिया गया है कि वह जमा की हुई राशि का एक निश्चित भाग से 
अधिक ब्याज पर न लगावे । 

द ज्लैंक संकट के कारण जमा करने वालों को हानि उठानी पड़ती है और देश 
का आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसीलिये कुछ लोग बैंकों के राष्ट्रोय- 
करण की माँग कर रहें हैं। 

बैंकों का राष्ट्रीयकरण--द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सभी देशों में आशथिक 
'ज्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप अधिकाधिक हो गया है। समाजवादी प्रथा मी नियन्त्रित 
अर्थ व्यवस्था के पक में है। बैंक व्यवस्था आर्थिक ढाँचे का आधार है। अतः बंक 
पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण कौ माँग के साथ-साथ उनके राष्ट्रीयकररंण की माँग की 
जा रही है। बेंक सरकार के अधीन होने चाहिये। तभी इनका संचालन राष्ट्रीय 
. उन्नति के लिये किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त बैंकों का मुख्य कार्य साख का 
! मिर्माण करना है | साख नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अन्यथा साख को 
व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है| साख नियंत्रण भी सरकार 
: द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है और व्यापार चक्रों के संकटों से भी, जो कि 
. बैल्लो की बुद्धिहीनता तथा स्वाथथपूर्ण नीति के कारण उसन्न होते हे; बेड़ों के राष्ट्रीय- 
करण द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। समाजवादी देशों का अनुभव भी इसी 
बात की पुष्टि करता है, क्‍योंकि वहाँ तो व्यापार संकट उत्पन्न ही नहीं होते। बेड 
जनता के घन व विश्वास में व्यवसाय करते हैं | अतः उनके लाभ भी व्यक्तियों को न 
होकर जनता को होने चाहिये जो उनके राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकता है । 

ऐसा कहा जाता है कि स्वाथंपूर्ण तथा संकुचित नीति के कारण ही बैड्ों के 
प्रति जनता में विश्वास पैदा नहीं हुआ । जनता में विश्वास उत्पन्न करने के.लिये 
बैज्लों के राष्ट्रीयररण की माँग की जाती है और इसके पक्ष में निम्नलिखित तक उपस्थित 
किये जाते हैं । + 


प्क्तु्म 


(१) व्यक्तिगत बेछ्ों का अब तक का इतिहास यह बतलाता है कि इनकी 
व्यवस्था निराशाजनक एवं अकुशल रही है जिसमें घन का दुरुपयोग हुआ है । अतः 
राष्ट्रीयकरख द्वारा ही इन दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की देखरेख में 
घन का दुस्पयोग नहीं हो पायेगा और कुशल कमेचारियों द्वारा बैड की व्यवस्था: 
में चमता आयेगी । ः 
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(२) समाजवादी समाज की स्थापना के लिये भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 
अनिवार्य है, तभी बैंकों का उपयोग राष्ट्रीय प्रगति में किया जा सकेगा । 

(३) मारतवर्ष में ही नहीं अन्य देश में मी आर्थिक संकट आने के कारण 
बैंक असफल हुए हैं जिससे रुपया जमा करने वालों को हानि उठानी पड़ी । आब भी 
अनेकों छोटी-मोटी बैंक हानि में चल रही हैं । श्रतः रुपया जमा करने वालों की 
सुरद्दा के हेतु बैंकों का राष्ट्रीकरण अति आवश्यक है। इससे जनता में विश्वास 
बढ़ेगा ओर देश की पूँजी का पूरा उपयोग दह्वो सकेगा । 

(७) बैंकों का समी कारतार जमा करने वालों की घनराशि पर चलता है। 
अंशधारियों की पूँ जी तो बहुत कम होवी है | फिर भी ब्रेंक की व्यवस्था कु इने-मिने 
अंशधारियों के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है । जमा करने वालों का प्रबंध में कोई 
हाथ नहीं होता । अतः बैंकों का प्रबंध उन संचालकों के हित में ही होता है; जमा 
करने वालों के हित में नहीं | राष्ट्रीयकरण होने से यह प्रवृत्ति समाप्त हो जावेगी 
और बेंक का प्रबन्ध जन-साधारण के हितों के लिये किया जा सकेगा | क्‍ 

(४) अभी तक बैंक केवल लाभ के उद्देश्य से चलाये जाने वाले उद्योगों को 
ही रुपया प्रदान करती रही हैं, जिससे देश की आधिक आवश्यकताओं की दृष्टि से 
रुपये का संतुलित वितरण नहीं होता । निश्चित योजनानुसार रुपये का वितरण केवल 
सरकार द्वारा ही किया जा सकता है | 

(६) बैंकों का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में होना सावंजनिक नीति के विदुद्ध 
भी है | यही कारण है कि अविकसित क्षेत्रों को उन्नति में रुपया नहीं लगाया जा 
सका तथा अधिकतर बेंक कुछ राज्यों के बड़े नगरों में ही स्थापित है। श्रतः पिछड़े हुए 
देत्रों में विकास के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है | 

(७) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ जमा करने वालों को अपने धन को 
कोई चिन्ता नहीं रहेगी, क्योंकि उसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। 

(८) आयिक योबनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में 
रुपये की आवश्यकता है और यह रुपया बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चार्त्‌ द्वी सरलता 
से प्राप्त हो सकता है । 

(६) बैंक संचालक प्रायः उद्योगपति हैं। फलतः इन बैंकों से उनके द्वी उद्योगों 
का पोषण़ होता है । अन्य लोगों की मलाई नहीं होती । राष्ट्रीयकरण से सब की समान 
. भलाई होगी। 
रु (१०) देश में ठाख-नियंत्रण के लिये तथा व्यापार चक्रों ([7:202 (ए2 25) 
_& के दोषों को दूर करने के लिये भी राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक है । क्‍ 
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कुछ अर्थ-शास्त्री बैंकों के राष्ट्रीय करण के विरुद्ध हैं ओर विपक्ष में निर 

लिखित तक उपस्थित करते हैं --- ५५ हे 

(१) यह कथन कि योजना के लिए, बकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बहु 

रुपया मिल जायेगा, बहुत अमपूर्ण है, क्‍योंकि बैंक के पास जमा का बो ४ 

रुपया होता है वह थोड़ी अवधि का होता है और उसका दीघ॑ कालीन योजनाओं 
लिए निश्चितता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ह 

(२) यह कहना भी गल्लव है कि सरकार के अधिकार में आने से केंकों ३ 
प्रबन्ध तथा अन्य ग्रकार के दोष दूर होकर कार्यकुशलता बढ़ जायेगी क्योंकि एक ते 
जिन उद्योगों का भारत में राष्ट्रीयकरण छो चुका है, उनका कायो और विकास रक 
गति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है । दूसरे यदि सावजनिक क्षेत्र में कोई दोष न होते ते 
सरकार निजी क्षेत्र को विद्यमान ही क्यों रहने देती ! अत: सत्य तो यह है कि योग्र 
: ब्यक्ति भी दोनों क्षेत्रों में होते हैं और अयोग्य प्रबंध भी दोनों ही क्षेत्रों में देखने करो 
मिलता है | 

(३) राष्ट्रीयररण के पश्चात्‌ बेंक के कम्मचारियों में सरकारी अफसरी की ब्‌ 
आने लगेगी जिससे अ्रन्य विभागों की भाँति लाल फीता शाही बढ़ जायेगी और 
कार्य-च्ञभवा भी कम हो जायेगी । फलव: बैंकों के कार्य व्यय भी बट जायेंगे | 

. (४) बकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग प्रणाली की लोच समाप्त हो जायेगी। 

(५) देश की केन्द्रीय बेंक बैल्लों पर पूर्ण नियंत्रण करके उनसें पर्याप्त सुधार 
कर सकती है फिर उनके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही क्‍या है! 

(६) जब बैड घाटे में चल रही हो उस समय उनका राष्ट्रीयकरण करके 
घाटे का काम सरकार को सौंपा जाये यद्ध असंभव है। बैड व्यवसाय से होने वाली 
हानि नये कर लगा कर पूरी की जायेगी और यह व्यर्थ का भार निर्धन जनता पर 
पढ़ेगा | ह ही 

विदेशों में बैड्लों का राष्ट्रीयकरण--इंगलैन्ड में केन्द्रीय' बैड अर्थात्‌ बैह 
आफ इंगलैन्ड का राष्ट्रीयकरण हो गया है । किस्तु व्यापारिक बैंक अभी भी व्यक्ति- 
गठ रूप से चल रहे हैं। यह बात अवश्य है कि बैक आफ इंगलैन्ड उन पर पूर्ण 
नियंत्रण रखती है | फ्रांस में केन्द्रीय बैड के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बड़ों 
का भी शो्द्रीयकरण हों गया है । चेकोस्लोवेकिया सें भी बैड्ीं। का सामान्य रूप से 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है | किन्तु यद्धू कहना कठिन है कि राष्ट्रीयकरण कै अच्छे 

परिणाम निकलेंगे अथवा बुरे १ यह तो सरकार की राष्ट्रीयरण की सामान्य नीति पर 
'निमर है। बढ़े-बढ़ें समी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बेल्डों का राष्ट्रीयकरण 
मी आवश्यक है | 3 ' | 
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भारतवर्ष में बैड्ञों का राष्ट्रीयकरए--रिंजव बैड आफ इन्डिया तथा स्टेट 
बे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हे | किन्तु अन्य चैक अमी व्यक्तिगत रूप से 
चल रही है | जत्र तक व्यक्तिगत औद्योगिक क्षेत्र को मान्यता है तब तक बैड्ों का 
राष्ट्रीकरण अनुचित है। व्यक्तिगत उद्योग-घंघे अपनी पूँजी की आवश्यकतायें व्यक्ति- 
गत बेंकों द्वारा ही पूरी करा सकते हैं । बैड्ञों के कमचारी अपनी सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय- 
करण की माँग कर रहे हैं किन्तु व्यक्तिगत उद्योगों की मलाई को ध्यान में रखते हुए, 
बैल्लों का राष्ट्रीयरण अवांछनीय है | हमारे देश में प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों 
का अभाव है। यहाँ के सरकारी अर्मचारी श्रपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते और 
राष्ट्रीयकरण हो जाने पर जनता को कठिनाई होती है। जीवन बीमा कंपनियों का 
राष्ट्रीकरर ण्‌ यह बात सिद्ध कर चुका है कि सरकारी कर्मचारी बीमा व्यवसाय को इतनी 
कुशलता से नहीं चला सकते जितनी पूँजीपति चलाते हैं | बीमा वथा बैड का व्यवसाय 
बहुत कुछ अंश में समान हैं | अतः वेड्डों का राष्ट्रोयक्रए श्रार्थिक्त दृष्ि से दवितकर 
नहीं है । 
वैज्ञों के विभिन्न रूप--किसी भी देश में प्रायः निम्न प्रकार की बैक पाई 
जाती हैं- 

(१) केन्द्रीय बेहु--पह वह बैड होती है जो देश के अन्य समस्त चैडुमें पर 
नियंत्रण रख कर द्रव्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुलभाती है। सरकारी बैडः के साथ- 
साथ केन्द्रीय बैक देश की मुद्रा तथा साख-व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। केन्द्रीय 
बेकू राष्ट्र की आर्थिक अमिमावक होती है। 

(२) सहकारी बैछु--यह बैड मुख्यतः कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं। जो 
सहकारी बैक कृषकों को दीघंकालीन ऋण प्रदान करती हैं उन्हें भूमि-बन्धक बैक कहते 
हैं। यह बेकू अपनी पूँज़ी सदस्यों को अंश बेचकर, जमा स्व्रीकार करके तथा ऋण 
प्राप्त करके संग्रहीत करते हैं | इन बैड्ों का संगठन अरसीमित दायित्व के ठिद्धान्ता- 

: नुसार चलाया जाता है और देय धन के भुगतान का पूरा दायित्व प्रत्येक सदस्य 
पर होता है । ८> 
(३) औद्योगिक बैक्ु--इन बैल्लों का मुख्य कार्य उद्योग-धन्धों को पूँजी. 
जुटाना है। देश की साधारण व्यापारिक बेंक उद्योग-पन्धों को दीर्घकालीन ऋण 
प्रदान नहीं करती, श्रतः औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने के लिए एक भिन्न प्रकार 
की बैड की आवश्यकता है | 

(४) विदेशी विनिमय बैड्क--इन चैल्लों को प्रधान कार्यालय विदेशों में होते 

हैं। उनका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा विदेशी 
. विनिमय का क्रय-विक्रय करना होता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिये ये बैड 


१६६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


विदेशी हुन्डियों का क्रय-विक्रय करती हैं | काय ज्षेत्र व्यापक होने के कारण विदेशी 
विनिमय बैड्लों की शाखाएँ विभिन्न देशों में फेली रहती हैं । 
(४) व्यापारिक बैक्कु--इस प्रकार की बैल्डों का मुख्य काय व्यापार को अल्प 
+ कालीन ऋण प्रदान करना है| यह ऋण माल गिरवी रख कर प्रतिभूतियों की जमा- 
 नत पर अथवा व्यक्तिगत साख पर दिया जाता है। ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ये 
बेड अन्य प्रकार की सेवाएं भी करती हैं । 
उपरोक्त विभिन्न प्रकार की सभी बैड्डों का पूणं वणन अगले अध्यायों में किया 
जायेगा | 


अश्न 
7... 06८%७९ 'फ्रद्ाए?, 20 ०रछ॥वंस 75 9806 है ९८070070 0:एथ४22- 
“00 09 €0ए77ए 
बैड की परिभाषा दीजिये, तथा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में इसका स्थान 
बताइये | 
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.. बैड के कार्यों का वर्णन कीजिये | एक अच्छी बेहू व्यवस्था में क्‍या गुण 
होने चाहिये ! 
3... जाना 48 06890. फए 58802०0 ठ3क्पटंएड बाते ऋराक्क 286 75 प्रा 
बाते (८म८ता5 2 


शाखा बैड किसे कहते हैं ! और उसके गुण एवं दोष कया हैं ! 
4-.. जएडा 45 (६८० छक्गाटंगह 2 938९७७58 ३8 76275 बगते 67608. 
मिश्रित बेकू किसे कहते हैं ? उसके गुण तथा दोष बताइये | 
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क्या आप बैह्लों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं? भारतीय परिस्थितिब्रों को 


ध्यान में रक-कर तक सहित उत्तर दीबिये | 
' 6... 0986 थ्रा 84 #000६0 ठ8९८८८०६ +ए9९४ ठ उ778 0पफते | ॥004 


मारत में पाये जाने वाले विभिन्न ग्रकार के बेड्डों का संछेप में वर्णन 
कीजिये | 


अध्याय २ 


केन्द्रीय बेंक 
( (थाई 897४ ) 


आशिक महत्व वाले आज के संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 
केख्रीय बेंक स्थापित न हो । आज सभी ने यह अनुभव हछिया है कि किसी देश के 
आ्िक विकास के लिये केन्द्रीय बेंक अति आवश्यक है यद्यपि केन्द्रीय बैंक का 
विधान तथा उसके अधिकार विभिन्न देशों में विभिन्न हैं | फिर मी उद्देश्य समान 
है | यह अंतर तो केवल स्थानीय आर्थिक ढाँचे के अनुसार है। इस पर तो दो मत 
नहीं है कि केन्द्रीय बैंक को नोट छापने का एकमात्र अधिकार होना चाहिए जिससे 
बह देश के द्रव्य बाजार पर पूर्ण नियंत्रण कर सके | आज संसार में केन्द्रीय बैंकों 
का महत्व इतना बढ़ गया है कि बैंकों के वर्गीकरण में इनको प्रथक स्थान दिया 
जाता है। ग्रासम्म में केन्द्रीय बैंक साधारण बैंकों वाले कार्य मी करते ये किन्तु 
अब इनके कार्य सवंथा मिन्‍न हो गये हैं | 
१६वीं शताब्दी के अंत में लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित हो 
चुकी थीं। अ्रमरीका में तो केन्द्रीय बैंक (8८0674] ि८४३०४ए८ छे॥7) की स्थापना 
सन्‌ १६१३ में ही हुई है। इंगलैर्ड की बेंक आफ इंगलैश्ड संसार की सव॑ प्राचीन 
केन्द्रीय बक है। भारतवर्ष में रिजव॑ बेंक के नाम से केन्द्रीय बेंक की स्थापना १६४३ 
हुईं । १६२० में ब्रुशेल्स में एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन हुआ जिसमें 
सभी देशों ने यह प्रस्ताव पास किया कि उन सभी देशों में जिनमें अमी तक केन्द्रीय 
बक स्थापित नहीं हुईं है, इनकी स्थापना केवल बैंकिंग तथा मुद्राव्यवस्था के लिये 
अपितु, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग ग्राप्त करने के लिये शीघ्र की जाये । इस ग्रस्ताव 
के फलस्वरूष आज संसार के सभी सम्य देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित हो गये हैं । 
केन्द्रीय बक किसे कहते हैं--केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश में मुद्रा तथा 
साख का सम्बन्ध स्थापित करके देश के हित में उनका उचित नियंत्रण करती है, मूल्यों 
में स्थिरता रखती है तथा देश की बेंकिगों व्यवस्था का संगठन करती है। केन्द्रीप बैंक 
देश को सभी बकों को कर्णंघार होती है। यहद्द सम्पूर्ण बेकिंग संस्थाओं के लिये मित्र 
तथा परथप्रद्शक का कार्य करवी है । साराँझ्म में केन्द्रीय बैंक सम्पूर्ण देश के कल्याण 
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और बनता के हित में कार्य करती है । इसका प्रारम्भिक उद्देश्य लाम कमाना नहीं 
अपितु राष्ट्र की सेवा करना है | 
प्रथम महायुद्ध के उपगंत केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य में कुछ परिवत॑न हुए. हैं। 
व्यापारिक चक्रों के परिणामस्वरूप मूल्यों में जो उतार-चढ़ाव होते हैं उन्हें रोकने तथा 
+बुल्य में स्थिरता बनाये रखने के लिये किसी संस्था की सहायता की आवश्यकता है | 
इंगलैशड के प्रमुख अ्र्थशात्री लार्ड कीनन्‍्स ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 
उच्चतम राष्ट्रीय बैंक अर्थात्‌ केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। कुछ लोग 
संकट-काल में आ्िक सहायता प्रदान करने तथा आर्थिक भय दूर. करने के लिये 
केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के इच्छुक हैं। कुछ अशथंशात्री केन्द्रीय बेंक को सरकारी 
: बैंक के नाम से सम्बोधित करते हैं, क्योंकि राज्य का समस्त कोष इसी के पास जमा 
रहता हैं और यही सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करती है | आधुनिक काल में 
राज्य तथा केन्द्रीय बेंक में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ है कि राष्ट्र के समस्त 
' आर्थिक हिंत इसी संस्था को सौंप दिये गये हैं | साख का निर्माण करके देश के अन्य 
बैंकों को केन्द्रीय बैंक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय बैंक न केबल 
अन्य बैंकों की कुछ धनराशि अपने यहाँ जमा रखती है वरन्‌ संकटकाल में उनकी 
( हुँडिया क्रय करके तथा उनकी प्रतिभूतियों की जमानत पर उन्हें श्रुण प्रदान करती 
; है । इस प्रकार न केवल उनकी आर्थिक सहायता करतो है प्रस्तुत संकटकाल में उनका 
 प्थप्रदर्शन भी करती है। समय-समय पर उन्हें परामर्श भी प्रदान करती रहती है। 
: कैंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती | साख नियंत्रण करके यह 
देश की मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाती है । सारांश में केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है-- 
(१) राष्ट्रीय हित के लिए ऋणदाता का कार्य करना तथा विभिन्न राज्यों एबं 
बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना | - हे 
ह (२) देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना, बेंकिंग प्रणाली को संगठन 
करना तथा विक्त संबन्धी उत्तरदायित्व को पूरा करना। 
(३) श्रपनी क्रियात्मक नीति द्वारा देश में आर्थिक संतुलन एवं स्थिरता 
उत्पन्न करना | ह 


(४) मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीति पर नियंत्रण करना तथा कागजी मुद्रा 
प्रकाशित करना | - 


(४) देश का आ्िक पथप्रदर्शन करना तथा नवय॒वकों को आर्थिक विषय सें 


प्रशिक्षित करना । 


केन्द्रीय बैंक श्६६ 


केन्द्रीय वेक के कार्ये- केन्द्रीय बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्‍न अर्थ 
शास्त्रियों ने अपने-अपने मिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं | वेरा स्मिथ के मतानसार 
केन्द्रीय बेक को नोट प्रकाशन का पूर्ण अथवा आंशिक एकाबिकार प्राप्त होता है! 
' और नोट प्रकाशन के इसी एकाधिकार से आधुनिक केन्द्रीय बैंकों के गौण कार्य 
उत्पन्न हुए हैं| प्रो० किश के शब्दों में केन्द्रीय वैंक का मुख्य कार्य मौलिक मान की 
स्थिरता को बनाये रखना है। अथशास्त्री हान्द्रे के मतानुसार केन्द्रीय बेंक का मुख्य 
कार्य अंतिम ऋणदाता का कार्य होता है और इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये उसे 
नोट प्रकाशन का एकाधिकार दिया जाता है। केन्द्रीय बेंक के कार्यों में प्रारम्म से 
ही अप तक बराबर विस्तार होता रहा है। आधुनिक काल में केन्द्रीय त्रेंक किसी एक 
कार्य को नहीं वरन्‌ अनेक काय करती हैं। केन्द्रीय बेंक के दो कार्य निम्नलिखित हैं--- 
(१) कागजी मुद्रा प्रकाशित करना--केन्द्रीय बैंकों का विचार आने से 
पहले केवल सरकार ही कागजी झुद्रा प्रकाशित करता थी। पश्चात्‌ यह अधिकार 
आंशिक रूप में व्यापारिक बेंकों को दिया जाने लगा। आज तो कागजी मुद्रा के 
प्रकाशन का एकाघधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को है। केन्द्रीय बेंक्र ही देश की 
आवश्यकतानुसार कागजी मुद्रा प्रकाशित करता है क्योंकि देश की मुद्रा का आन्‍्त- 
रिक तथा बाह्य मूल्य स्थिर रखने का दायित्व केन्द्रीय बेंक पर होता है [श्रतः इस कार्य में 
: उसे पत्न-सुद्रा प्रकाशन के एकाधिकार से पर्याप्त सहायता ग्राप्त होती है। पत्र-मुद्रा' 
का प्रकाशन राजनीति से मुक्त होकर आथिक आधार पर होना चाहिये । इसीलिये 
' आधुनिक अरथशातस््री सरकार द्वारा नोठ-प्रकाशन के विरुद्ध हैं तथा केन्द्रीय बैंकों को 
' इसका एकाधिकार देने के पक्त में हैं। जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिये 
यह आवश्यक है कि नोट प्रकाशन का कार्य किसी ऐसी संस्था को सौंपा जाये 
* जिसे राजकीय सहायता उपलब्ध हो। अतः अन्य बैंकों को यह कार्य न सौंप कर 
केन्द्रीय बैंक को ही इसका अधिकार दिया जाता है। 
(२) सरकारी बेंकर-केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंकु का भी कार्य करती है। 
., राज्यों तथा स्थानीय सत्ताओं का हिसाब खोलकर उसकी घनराशि अपने यहाँ जमा 
रखती है । कर वसूल होने से पूर्व सरकारी व्यय का भुगतान करती है। युद्ध तथा 
अन्य संकट काल में सरकार को ऋण प्रदान करती है ग्रथवा उसके लिये ऋण की 
व्यवस्था करती है। यह सरकार.की ओर से सभी आर्थिक मामलों की देखभाल करती 
है तथा विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय फरती है। वास्तव में केन्रीय 
बैंक सरकार के आर्थिक-परामशदाता का काय करती है । केन्द्रीय बेंक के परामर्श से 


ही मुद्रा, साख, विदेशी विनिमय, लोक ऋण तथा योजना संबन्धी नीतियाँ निर्धारित 
. होती हैं। .' हे 
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(३) बेंकों के बैंक का कार्य करना--केन्द्रीय बैंक साधारणतया अन्य बैंकों 
के नकद कोष की रक्षा करती है। प्रत्येक बैंक अपनी जमा का कुछ निश्चित प्रतिशत _ 
केन्द्रीय बेंक के पास जमा रखती है जिससे संकट काल में इसका उपयोग हो सके | 

इस नीति से बैंकों की साल-निर्माण शक्ति लोचपूर्ण हो जाती है। नकद कोषों का 
अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों का पारस्परिक लेनदेन | 
मी केन्द्रीय बैंक द्वारा ही होता है । बैंक द्रव्य का प्रयोग न करके केन्द्रीय बैंक के नाम - 
चेक काटकर दूसरे बैंकों का भुगतान कर देती हैं। सभी बैंकों का हिसाब केन्द्रीय रे 
बेक में होने के कारण ये चेक वहाँ जमा हो जाते हैं। केन्द्रीय बैंक संकटकाल में 
खन्य बेकों की हुंडियाँ क्रय करकें तथा उनकी प्रतिभूतियों को अपने यहाँ गिरबीं 
रखकर ऋण श्रदान करती है | समय-समय पर परामर्श देकर उनका पथ-प्रदर्शन करती * 
है | केन्द्रीय बैंक देश के श्रन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती और यही कारण है कि | 
“वह जनता की जमा अपने यहाँ प्राप्त नहीं करती । 

(४) भ्न्तिम ऋणदाता का कार्य करना--जैसा कि ऊपर वर्णन किया 
गया है केन्द्रीय बेक बैंकों को संकटकाल में आर्थिक सहायता प्रदान करके अन्तिम - 
ऋशणदाता का कार्य करती है। किन्तु यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाती है 
जब बँकों को किसी अन्य प्रकार से सहायता ग्राप्त न हो सके | व्यापारिक बँक.जिन 

. ईंडियोँ तथा प्रतिभूतियों को ग्रिरवीं रखकर जनता को अल्पकालीन ऋण देती ँ 
केन्द्रीय बैंक उन्हें पुनः अपने यहाँ गिरवीं रखकर इन बैंकों को ऋण प्रदान करती 
है। व्यापारिक बैंकों को यह विश्वास होता है कि उनको समय आने पर केन्द्रीय 
बेंक से आ्िक सहायता हो जायेगी। अतः वे अपने पास एक थोड़ी मात्रा में नकदी 
रख कर शेष केन्द्रीय बेंक में जमा कर देती हैं । परन्तु केन्द्रीय बैंक हर समय आर्थिक 
सहायता नहीं देती, केवल आर्थिक संकट आने पर ही यह सहायता प्रदान की जाती _ 
है। इससे दो लाभ हैं एक तो व्यापारिक बैंक सतर्कता से काम करती हैं, दूसरे केन्द्रीय 
बैंक की शक्ति आर्थिक संकठों के लिये संचित रहती है। दुबारा भुनाने की क्रियाओं 
: का ही यह परिणाम होता है कि जनता का बैंकों के प्रति विश्वास बना रहता है । 
''.. झन्तिम ऋणखदोता का कार्य करके केन्द्रीय बेंक बैंकों को फेल होने से धचाती है। 
(४) सुष्ट्र के घालिक एवं. विदेशी कोष की रक्षा करना--केन्द्रीय बैंक 
को नोठ अकाशन का एकमात्र अधिकार होता है, अतः राष्ट्र का समस्त स्वर्ण इसी 
के पास जमा . रूता है । उस सोने के आधार पर ही तो नोट प्रकाशित किये बाते 
हैं। केन्द्रीय बैंक के | देश के स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करने की. 
आपर्यकता इसलिये भी होती है कि उसको देश में मूल्यों को स्थिर रखना पड़ता 
है। विदेशी विनिमय का कोष इसलिये रखना आवश्यक है जिससे अ्न्तर्साष्ट्रीय. 


केन्द्रीय नक २५ है 


व्यापार का संतुलन देश के विरुद्ध हो जाने पर विदेशी अणदाताओं का भुगतान 
किया जा सके | क्‍ 
(६) समाशोघन गृह का कार्य करना--केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों के सिये 
 समाशोघन ग्रह (([८»४77072 005८) का कार्य भी करती है। समाशोघन ग्रह 
' बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य बेंकों द्वारा उत्पन्न पारस्परिक 
लेन-देन का हिसाब करना होता है | केन्द्रीय बेंक का प्रभुत्व देश के अन्य बेंकों पर 
होता है और यह विभिन्न बेंकों के पारस्परिक लेन-देन का हिसाब इस प्रकार कस्ती 
है कि सुगतान नयदी में न होकर केवल खातों में प्रविष्टियाँ करके किया जाये । 
केन्द्रीय बैंक में समी बेंकों के खाते होते हैं, अतः ये बैंक समाशोघन शव का कार्य 
मली प्रकार करती हैं । 
मान लीजिये पंजाब नेशनल बेंक को जयपुर बेक से किसी चेक का सुगताभ 
प्राप्त करना है। दोनों ही बेंकों का हिसाब रिजव बैंक में खुला है तो रिजव बेंक चेक 
की रकम जयपुर बेंक के नाम डालकर पंजाब नेशनल बेंक की ज्रमा कर लेगान 
इसी ग्रकार की प्रविष्टियों को समाशोधन कार्य कहते हैं। किसी भी देश में कब 
व्यापारिक बैंकों की स्थापना हो जाती है तो समाशोधन गृह की आवश्यकता पड़ती 
है | बिना इसके बैंकिंग व्यवसाय की उन्नति एक स्थान पर जाकर रुक जाती है। 
सम्राशोधन ग्रह की स्थापना बेंक के कर्मचारियों को एक-दूसरे के चेक तथा ड्राफ्ट 
इत्यादि का रुपया वसूल करने के लिये बार-बार नहीं जाना पड़ता और न इन पुरबों 
का भुगतान ही नकद रुपयों में करना पड़ता है जिससे मार्ग में रुपयों के लुट जाने 
का भय नहीं रहता और इसकी स्थापना से बेंक को अधिक नकद कोष नहीं रखना 
'पड़ता । समराशोघन ग्रह की स्थापना से बैंक कम नकदी रखकर भी अपना काम चला 
सकती है | इससे बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ती है | प्रत्येक स्थान का समाशोघन यह 
एक स्वतन्त्र संगठन होता है जिसके अपने नियम होते हैं। अधिकांश समाशोघन 
गहों ने यह नियम बना दिया है कि जिस बेंक की चुकता पूँजी एक सीमा से कम 
होगी वह उसकी सदस्यता नहीं हो सकती | बैंकों को समाशोघन ण्ह् के मंत्री को एक 
प्राथनापत्र देना पड़ता है जिसका प्रस्ताव का समर्थन अन्य सदस्य क्र सकते हैं | 
(७) साख पर नियंत्रण करना--अधिकांश अथंशास्त्रियों ने केन्द्रीय बैंकों 
' का मुख्य कार्य साख पर नियंत्रण करना बतलाया है। देश के मूल्य-स्तर में होने वाले 
परिवर्तनों से समाज कै विभिन्‍न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है| कुछ वर्गों को लाभ तथा 
कुछ को हानि होती है जो सवंथा अनुचित है । केन्द्रीय बैक मुद्रा की मात्रा को आव- 
श्यकतानुसार घटा-बढ़ा कर देश के मूल्य स्तर को स्थिरता प्रदान करती है, मुद्रा की मात्रा 
पर ही साख-विस्तार निभर द्वोता है। देश में मुद्रा की मात्रा व्यापारिक आवश्यकता 





. से अधिक है तो इससे मूल्य स्तर ऊँचे होते हैं जिससे उत्पादकों को लाभ तथा -उप 
भोक्ताओं को हानि होती है | मुद्रा की मात्रा कम्र होने से मूल्य स्तर धठते हैं जिससे 
कृषकों तथा उत्पादकों को हानि होती है| देश में आर्थिक मंदी ञआने के कारण 
बेरोजगारी बढ़ती है तथा सत्र निराशा का साम्राज्य हो बाता है। अतः केन्द्रीय 
चेक यह प्रयत्न करती है कि मंद्रा एवं साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकृतानुमार, 
ही हो । जब बैंक यह देखती है कि देश में साख का कि देश में साख का विस्तार अधिक मात्रा में हो 
रहा है तो वह उसकी गति कम करने का प्रयत्न करती है ओर साख का विस्तार कम 
होने पर उसे बढ़ावा देती है |साख पर नियंत्रण करके ही केन्द्रीय बेंक मुद्रा स्फीति 
एवं मुद्रा संकुचन के दोषों को दूर करती है। साख के नियंत्रण सेंही आंतरिक मूल्यों 
में स्थिता आती है। केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय की दरों में भी स्थिरता लाती 

। है। क्योंकि विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों का प्रमाव विदेशी ब्यापार के लिये 

| घातक सिद्ध होता है और देश की आ्िक उन्नति बहुत कुछ अंश में विदेशी व्यापार 

' के संतुलन पर निर्भर है। साख नियंत्रण द्वारा ही देश के उत्पादन एवं रोजगार की 

' स्थिति स्थायी रह सकती है। 


(८) केन्द्रीय बेंक की मुद्रा-नीति--किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के हेठ 
मुद्रा की मात्रा में घटत-बढ़त करने की व्यवस्था को मुद्रा-नीति कहते हैं-। अत्यधिक 
“बिक़रास वाले देशों में मुद्रा-नीति का मुख्य सम्बन्ध बैंकों के साख प्रदान करने की 
मात्रा की घटव-बढ़त से होता है। मुद्रा-नीति के दो रूप हैं : (श्र) मात्रात्मक ((२०७ै१- 
पाआए८), (ब ) गुयात्मक ( (१०४॥४४ए८ ) | मुद्रा तथा साख की मात्रा पर 
नियंत्रण रखने को नीति को मात्रात्मक नीति कहते हैं| इस नीति में केवल इस बात 
पर विचार किया जाता है कि मुद्रा साख की मात्रा कितनी हो, उसके उद्देश्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं | जब कि गुणात्मक नीति में इस बात पर विचार किया जाता है कि 
किन कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए साख प्रदान की जाये और किनकेईलिये नहीं । 
मान लीजिये यह नीति निर्धारित की गई है कि ऋण केवल उत्पादक, कार्यों |के लिये 
दिये जायें उपभोग के लिये नहीं वो इसे गुणात्मक नीति कहेंगे | केन्द्रीय : बै'क अपनी 
मुद्रानीति निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिये निर्धारित करती हैं... 


(अ) आनन्‍्तरिक मूल्यों में स्थिरता प्राप्त करना- स्वर्णमान . की समाप्ति, के 
- पश्चात्‌ विशेषकर द्वितीय पहायुद्धोपरांत सभी देशों में इस बात का प्रयत्न किया जा 


रहा है कि देश के आन्‍न्तरिक मूल्यों में स्थिरता रह्दे | मूल्य स्थिरता|से ही किसी. राष्ट्र 


की आर्थिक मलाई होती है। मूल्यों के परिवर्तन देश के आर्थिक दाँचे को अस्तव्यस्त 


कर देते हैं और इसका उत्पादकों तथा उरभोक्ताओं, ऋणदाताओं एवं ऋणियों तथा 


केन्द्रीय ब्र्क द श०डे 


स्वामियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। अतः आंतरिक मूल्यों में 
स्थिरता रखना अत्यावश्यक है । 

(ब) विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखना--अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 
विश्वास बनाये रज़ने के लिये तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिये विदेशी विनिमय की 
दरों का स्थिर होना अ्त्यावश्यक है। इसी से संसार की आ्रार्थिक मलाई हो सकती 
है। कुछ लोगों का विचार है कि केन्द्रीय बेंक को आंतरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता 
पर ही श्रधिक ध्यान देना चाहिये | किन्तु कुछ सीमा तक आंतरिक मूल्यों की स्थिरता 
भी विदेशी विनिमय की स्थिरता पर निमर होती है 

(स/ व्यापारिक एवं औद्योगिक चहल-पहल की स्थिरता--व्यापरिक एवं 
ओद्योगिक चहल-पहल की स्थिरता द्वारा ही आन्तरिक मूल्यों की स्थिरता रह सकती 
है| व्यापारिक स्थिरता का तालय॑ देश की जनसंख्या एवं प्राकृतिक साधनों के पूर्ख 
उपयोग से होती है जिससे आथिक मंदी नष्ट होकर ओद्योगिक चहल-पहल हो। - 
किन्तु औद्योगिक चहल-पहल का तात्य्य अधिक उत्पादन (0४०:7४०वेघ८४०४) 
से नहीं है। व्यापारिक चहल-पहल की स्थिरता का जोध इस बात से द्वोता है 
कि मांस का उत्पादन उतना ही हो जितनी देश की आवश्यकता है। कम या 
अधिक नहीं | 

(द्‌) रोजगार एवं वास्तविक आय में वृद्धि--मुद्रा-नीति इस प्रकार की 
होनी चाहिये जिससे देश के प्रत्येक प्राणी को पूर्ण रोजगार मिल सके और उनकी 
उच्चतम आय हो । रोजगार की कप्ी देश में आधिक संकट उत्पन्न करती हैं जिसके 
दुःखद परिस्शाम निकलते हैं ' रोजगार द्वारा ही जनता को सुख मिलता है। इसी से 
देश में शान्ति रहती है | 

जैसा कि ऊपर वर्शन किया जा चुका है उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति भुद्रा की 
यात्रा में घटत-बढ़त करके अथवा साख पर नियंत्रण॒ करके होती है। केन्द्रीय बक साल 
एवं मुद्रा पर कई प्रकार से नियंत्रण करती हैं | 


साख पर तियंत्रण॒ करने की रीतियाँ . 

(१) खुले बाजार की क्रियाएँ (9६० 0४:९८ (27£720775)---जब 
केन्द्रीय बैंक साख तथा मुद्रा का नियंत्रण करने के लिये खुले बाजार में प्रतियूतियों 
का हे स्वयं करती है तक बैंक इन क्रियाओं को खुले बाजार की क्रियाएँ 
कहती 
ह यदि किसी भी समय जन्र केन्द्रीय बेंक सोचती है कि अन्य बेकों के पास 
' अधिक कोष है और वे साख का निर्माण अधिक कर रही हैं तव॒ वह अपने पास की 

मान 


बे मुद्रा एवं अ्रधिकोषण 


प्रतिभूतियों को बाजार में बेचना प्रारम्भ क्र देती हैं इन प्रतिभूतियों के क्रेता इनका 
सुगतान केन्द्रीय बैंक को नकद में श्रथवा चैक, देकर करेंगे। जब इन चैकों का 
भुगतान होगा तब अन्य बकों का नकद कोष कम हो जायेम्स-। परिणामतः वे उधार 
देना कम कर देंगे। उनकी ब्याज दर में बृद्धि होगी और उन्हें साख की मात्रा में 
कम करनी पढ़ेगी | यदि केन्द्रीय बेंक बाजार में ग्रतिभूतियों को क्रय करने लगेगा तो 
इसका उल्टा परिणाम होगा। अर्थात्‌ कप कब जम आस का होगी | 
उनकी ऋण देने तथा साख निर्माण की शक्ति में. होगी. ' 
दल्जार मे हव्य के मीस्मी हेर फेर से तथा सरकारी कोषों से होने वाली 
गड़बड़ को कम करने के लिये भी खुले बाजार को क्रिया की जाती है। उदाहरण के 
लिये वर्ष के कुछ मासों में व्यापार की तेजी होती है और व्यापार को अधिक द्रव्य 
की आवश्यकता होती है उस समय केन्द्रीय बेंक बिल तथा प्रतिभूतियों को खुले बाजार 

, में क्रय करके बाजार में अधिक द्रव्य दे देती है क्योंकि व्यापारिक बेंक भी केन्द्रीय 
बैंक के ऐसा करने पर अधिक साख का निर्माण करती हैं | इसी प्रकार यदि सरकार 
कर! रूप में बहुत अधिक द्वव्य बाजार में से खरीद ले तो भी बाजार में द्रव्य की कमी 
हो जाये | उस समय भी केन्द्रीय बेंक बिल तथा प्रतिभूतियाँ क्रय करके द्रव्य की कमी 
को पूरी करती है । 


खरण-आयात तथा निर्यात का जो देश की मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है उसको 

ने किन कम के लिये भी खुले बाजार की क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिये यदि किसी देश 

स्वर्शमान हो और व्यापार का अन्तर (4८८ ० ५६४ 0८) देश के. विरुद्ध हो 

और स्वर्ण का निर्यात होने लगे तो जनता कागजी नोट के केन्द्रीय बैंक को देकर 

उससे स्वर्ण लेकर बाहर भेजेंगे | इसका परिणाम यह होगा कि बाजार में मुद्रा की 

कमी हो जायेगी। उस समय केन्द्रीय बेक खुले बाजार की क्रिया द्वारा अर्थात्‌ बिल 

ओर प्रतिभूतियाँ खरीद कर बाजार में द्रव्य की कमी पूरा करती है। यूदि्‌ स्वर देश 

की के तो पाला परिचित यह हो आ रहा हो तो उसका परिणाम यह होगा कि लोग्र.केब्धीय बैंक को स्वर देकर उससे 

नोट लेगे। देश में जोड़ ले । देश में कागजी नोट अर्थात्‌ मुद्रा आवश्यकता.से. अधिक हो जावेगी 

, केस समय केप्रीय चेक बिल तथा प्रतिभूतियों को कबकूर अनावश्यक द्रव्य या मुद्रा 
' को चल्लन में खींच लेती है है. का 

-छुंखे बाजार की क्रिया इसलिये भी की जादी है कि जिससे कागज की दर भी 

गिर जाये । और सरकार अपने ऋण को ब्याज पर बेच सके अथवा पुराने ऋण को 

दर पर लिया गया था कम ब्याज के आऋण मे परिवर्तित कर सके। खुले 


बाचार की क्रिया का एक रुद्देश्य यह भी होता है कि ब्याज की दर नीची रहे जिससे 
_तापार पनपे और उन्नत हो।.. रा 


केन्द्रीय बेंक | रैक न 


हु 
गे मात्रा मे अतितिलियाँ क्रय कर ली जायें जिससे बाजार में रुपये अ ो 
में इतनी मात्रा में प्रतिभूतियाँ क्रय कर ली जाये जिससे बाह्गर में रुपये को मरसार 


शत 

हो जाये और रुपये की माज्ा बढ़ जाने से ब्वाज की दर नीची हो जाये ! जब कभी 
अ्याज की दर बहुत अधिक गिर जाये तो केन्द्रीय बैंक को अपने पास रखी हुई प्रति- 
भूतियाँ पर्याप्त मात्रा में बाजार में बेवनी चाहिये जिससे जनता में बढ़ा हुआ रुपया 
बैंक में ही वापत आ जाये और बाजार में रुपये की कमी हो जाने से नवाज की दर 
झुँची उठ जाये, यदि केन्द्रीय बेंक खुले बाजार की क्रियाओं में थोड़ी ही मात्रा में 
प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है तो इससे यह उद्देश्य पूरा न होगा जिसके लिये 
यह किया गया है और साख पर पूरा नियंत्रण न हो सकेगा | ः 

खुले बाजार की क्रियायें कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सफल होती हैं । 
सदेव नहीं । 


खुले बाजार की क्रियाओ्रों की सीमायें [ 
खुले बाजार की क्रियायें केवल निम्नलिखित ठीमाश्रों के अंतर्गत ही सफल्ल दो 
सकती हैं | इसके बाहर नहीं -- 

(१) केन्द्रीय बैंक द्वारा क्रय-विक्रय होने वाली अ्तिभूतियों की माँग एबं पूर्ति 
बाजार में होनी चाहिये | मुद्रा बाजार के सक्षगठित होने की अ्रवस्था में हो का क्ियाये 
सफल हो सकती हैं | मान लीजिये बेंक प्रतिमूतियाँ क्र करना चाहती है. किन्ते 
बाजार में उनको पूर्ति नहीं है |,अथवा बैंक प्रतिभूतियाँ [वक्त करना चाहता है किन्तु 
बाजार में उनकी माँग नहीं है तो बेंक को सफलता नहीं मिल सकती । 

खुले बाजार की क्रियाओं के साथ बैंकों को साख निर्माण को नीति में 
कोई अन्तर नहीं, आना चाहिये | यदि केन्द्रीय बेंक प्रतिभूतियाँ खरीद कर बेंकों को 
ऋण प्रदान करत है। किन्तु यह बैंक बाजार में विश्वास की कमी के कारण अपने 
आहकों को ऋण न देकर श्रपने पास ही नकद राशि बढ़ा लेते है इसका साख नियंत्रण 
. धर कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा । 
(३; यह भी आवश्यक है कि बैंकों के नकद कोषों के घटनेजद्धने का डा 
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रियों के ऋण को माँग पर प्रभाव पड़े । केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ क्रय करके बेंकों के 
ऋण देने को शक्ति में मले ही बद्धि कर दे किन्तु अनिश्चित आ्िक दशाओं के कारण 
व्यापारी कम ब्याज पर भी ऋण न लेना चाहें तो केन्द्रीय बैंक का खुले बाजार में 
आना विफल रहेगा। इसके विपरीत केद्ध्रीय बैंक मले ही प्रतियूतियाँ विक्रय करवे 
- हैंकों से रुपया खींच ले, किन्तु व्यापारिक चहल-पहल एवं लाभ की आशा में व्यापार 
अधिक ब्याज पर ऋण प्राप्त करके केन्द्रीय बेंक की नीति को विफल बना देंगे। 
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३०६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


बेंक दर-बेंक दर वह कटोती है जिस पर केन्द्रीय बक प्रथम थ्रेणी के बिल्ों 
की पुनर्कटौती करती है अथवा अन्य प्रकार की शेष प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। 
इसे बह्ा दर भी कहते हैं । इस बक दर के द्वारा केन्द्रीय बेक बहुत सरलता से साख 
का नियंत्रण कर...सकता है | .इसके विपरीत बाजार में प्रचलित दर को बाजार हर 
कहते हैं । यह वह दर है जिस पर देश की बेंक तथा श्रन्य संस्थायें बिलों को भुनादी 


अनुसार घटती-कढ़ती है | 

जब संसार में स्वण॑मान प्रथा अचलित थी उस समय बैंक दर का महत्व बहुत 
अधिक था | साख नियंत्रण करने का सबसे उत्तम एवं प्रभावशाली उपाय बेंक दर में 
परिवर्तन करना ही था। केन्द्रीय बेंकों के राजनीति से प्रथक रहने के कारण बैंक दर 
अधिक महत्वपूर्ण होती है। किन्तु १६३१ में जब स्वर्णमान प्रथा समाप्त कर दी 
गई तभी से बैंक दर का महत्व कुछ कम हो गया है| द्वितीय महायुद्ध काल में बैंक 
दर कम करके मुद्रा-प्रसार हुआ जिससे उपभोक्ताओं तथा जन साधारण को हानि 
हुई | किन्तु युद्ध के साधन जुढाने के लिये बैंक दर का कम करना आवश्यक समझा 
गया था | युद्ध ््माप्ति के बाद भी जब सुद्रा-प्रसार का कुचक्र चलता ही रहा और 
जनता की कठिनाई कम न हुई तो बहुत से देशों ने मुद्रा-प्रसार रोकने के लिये बैंक 
दर ठँची की । एक जन विशेषज्ञ के परामश पर मारतीय रिजव बँक ने भी अपनी बैंक 
दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३२ प्रतिशत कर दी। इससे मूल्यों में गिरावट हुई और .' 
बनता में अ्रसंतोष की लहर फेली | अतः यह स्पष्ट है कि मुद्रा-प्सार एवं संकुचन के 

दुष्प्मावों को रोकने के लिये बक दर एक क्रियाशील उपाय है | 
. बक दर का सिद्धान्त--यूदि केन्द्रीय बैंक चाहती है कि अ्रन्य बेंक साख का 
ब्रिर्यस कम करें तो वह बक दर या बच्दा दर को ऊँचा कर देगी। इसका परिणाम यह 
होगा कि अ्रत्र केन्द्रीय बक्से अन्य बकों को ऋण ऊँची दर पर मिलेमा | इसलिये 
ये भी अ्रपनी ब्याज दर को और ऊँचा उठायेंगे । फलस्वरूप व्यापारी गददरा ऋण कम 
लेंगे। और इस प्रकार साख का निर्माण कम होगा | यदि बैंक चाहती है कि साख 
निर्माण में श्रपिक वृद्धि हो तो वह अपनी बेंक दर को कम कर देगी। फलस्वरूप 
देश की न्याज दर घट जायेगी और लोग रुपया अधिक उचार- लेंये.। और इस 
प्रकार बक को साख निर्माण करने का अधिक अवसर आराप्त होगा. इस प्रकार केन्द्रीय 


बक अपनी दर को ऊंची उठाकर या नीचे गिराकर देश में साख के निर्माण:कों 
नियंत्रित कर सकती है। 50620; 


बेंक दर की सकियता--बक दर तमी सक्रिय समुभी ज्ञाती है जब केन्द्रीय 
बेंक अंतिम ऋशदाता के रूप में अपनी शर्त डघार लेने वालों पर थोप सके | जब 


केन्द्रीय ब्रैंक २०७ 


बैंक ऐसा करने में सफल होती है तो इस स्थिति को “बाजार का बैंक के दाथ में होना” 
कहते हैं | बैंक आफ इंगलैण्ड ने बैंक दर का उपयोग एक मीषण शक्ति के रूप में 
किया | आज भी बेंक आफ इंगलैश्ड के संचालक प्रति गुसवार को ब्रेंक दर निश्चित 
करते हैं | बेंक दर आंतरिक एवं बाह्य आथिक स्थिति में सुधार करने के लिये प्रयुक्त 
होती है | जब देश का व्यापारिक संतुलन देश के विरुद्ध हो जाता है और अँत- 
राष्ट्रीय सुगताने करने के लिये स्वर्ण देश से बाहर बाने हूगतः है वो स्व के इस 
निर्यात को रोकने दे लिये बक दर में वृद्धि की जाती है। इसके आन्तरिक मुल्यों 
तथा न्याज की दरों में इद्धि होती है और हिना स्वर्ण निर्यात किये अन्वर्रा 

भुगतान का संतुलन ठीक हो जाता है | बैंक दर ऊँचो होने से विदेशी अधिक ब्याज 
कमाने के हेट प्राप्त होने वाला भुगतान उसी देश में ब्याज पर लगा देते हैं। इसके 
अतिरिक्त विदेशी एूँजी देश में आने लगती है | फलस्वरूप देश में स्॒ण का श्रायात 
बढ़ जावा है और निर्यात रुक जाता है। उस देश की मुद्रा की विदेशों में प्रौग 
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बटती है. जिससे विनिमय देश के पक्ते में हो जाती है | बरेंक द हो _ जाने. से 
लोग ऋण कम लेते हैं क्योंकि उन्हें अधिक ब्याज देनी होती_है | इससे मुद्रा संकुचन 
होता है । और व्यापारिक चहल-पहल में कमी द्वो जाती है। मूल्यों में गिरावट आा 
जाती है जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात कम हो नादी 
है । फलस्वरूप व्यापारिक संदुलन देश के पक्च में दो जाता है । 
ः बैंक दर कम करने का प्रभाव उपरोक्त के सर्वथा विपरीत होता है। इससे 
मुद्रा प्रसार होवा है, क्योंकि कम ब्याज के लालच में ऋण लेने वालों की संख्या में 
वृद्धि होती है। जनता की क्रय शक्ति में इंद्धि होने के कारण आंतरिक मूल्यों में 
बढ़ोतरी होती है, इससे निर्यात रुक जाता है और विदेशी माल का आयात होने लगता 
है । फलतः व्यापारिक संठुलन देश के विरुद्ध हो जाता है और स्वर्ण का निर्यात होना 
प्रारम्म हो जाता है। यही कारण है कि बेंक दर में कमी केवल तभी की जाती है ज व 
देश में आर्थिक मंदी हो, उद्योग-घन्चे तथा व्यापार ठप हो गये हों तथा निराशा | 
तथा बेरोजगारी का साम्राज्य छा गया हो । पैल्‍च 5 30 नरक बीं 
| सारांश में बैंक दर ऊँची करने से साख का निर्माण कम तथा.नीची करने से 
साख-कछा सिर्भाण अधिक होता हैं। दूसंरें शब्दों में रुंद्रा प्रसार राकने के लिये बक 
दर में बढ़ोतरी तथा संकुचन की प्रंत्ति रोकने के लिये बैंक दर में घटोवरी की जाती 
है । बैंक की दर केवल इसीलिये साख के नियंत्रण में सफल हो जाती है कि यह एक 
'बरेपाटी चल पड़ी है कि द्रव्य बाजार में व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दर को केद्रेय 
बैंक की दर के आधार पर हो निर्धारित करती हैं। और केन्द्रीय बेंक की दर ऊँनी 
बढ़ती है तो ब्यापारिक बेंक भी अपनी ब्याज की दर चढ़ा देती हैं और केन्द्रीय बेंक 
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कब हि पा कमान की दर जीचे दर गिरती है तो वे अपनी ब्याज की दर नीचे गिरा देती हैं। व्यापारिक है 
यह भी जानती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेगीं तो केन्द्रीय बेंक के पास और - 
अद्न हैं जिससे वह व्याज की दर को ग्रमावशाली बना सकती है। अस्तु वे मेंद 
केन्द्रीय बंक के नेतृत्व को स्वीकार कर लेती हैं और अपनी ब्याज की दर को केन्ट 
बैंक की दर के अनुसार निश्चित करती हैं और फिर चाहे द्रव्य बाजार की स्थिर 
को देखते हुए ब्याज की दर में परिवर्तन की आवश्यकता हो अथवा न हो | द 
बेंक दर की सफलता की सीमायें--बैंक दर की सफलता निम्नलिखित फः 
निर्भर करती है-- रे । 
(१) यदि बैंक दर के परिवर्तन के साथ-साथ बाजारी दर में परिवर्तन नह 
हुआ तो बेंक दर असफल रहेगी | अतः यह तभी सफल हो सकती है जब देश के 
मुद्रा बाजार सुसंगठित हो जिससे बेंक दर का प्रभाव देश में प्रचलित सभी ब्यात्र क॑ 
" दरों प्र पड़ सके | यदि ऐसा नहीं है तो बेंक दर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ 
रहेगी | 
(२) बैंक दर में परिवर्तन से व्यापारियों की ऋण लेने की लागत प्रमावित 
होती है जो उत्पादन लागत का एक छोटा-सा अंश है। अतः बैंक दर का उत्पादन- 
लागत पर प्रभाव सूह्म ही रहता है। जब तक बैंक दर के परिवर्तन का प्रभाव देश 
की अर्थ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर न पड़े बैंक दर सफल न होगी। अ्रतः देश की 
अथ व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे बैंक दर का प्रभाव देश की अर्थ व्यवस्था 
के समस्त भागों अर्थात्‌ मजदूरी, उत्पादन व्यय व यौद्धिक आय इत्यादि सभी पर पढ़. 
सके । के 


ब्रेंक दर की सक्रियता कम दवोने के कारण 
(१) वर्तमान काल में संसार के सभी देशों की आर्थिक ब्यवस्था में ऐसे 
परिवर्तन हो गये हैं जिन्होंने बेंक दर की सक्रियता कम कर दी | 
(२) संसार में रुस्ती मुद्रा नीति को अधिक महत्व दिया गया है | 
..._ (३) बेक दर की नीति की अपेक्षा साल नियंत्रण अन्य रीतियों का उपयोग 
होने लगा है । जि 
(४) आंतरिक व्यापार सें हुंडियों का प्रयोग कम हो गया है | प 
(५) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य बाजार की . प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है जिससे विदेशी 
मुद्रा-काचार बेंक दर की नीति को सक्रिय नहीं होने देते | क्‍ 


है (६) द्रव्य बाचार में तरल पूँची (॥/0०४0 77:०05 ) की अधिकता हो 
बह) 
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क्‍ (७) आजकल विभिन्न देशों की श्र व्यवस्था इतनी लोचपूर्ण नहीं है जितनी 
. पहले थी। क्‍ 
क्‍ (८) बैंक दर का प्रमाव दीघंकाल में दृष्टिमोचर होता है, अतः उसका प्रमाव 
' अल्प काल में नहीं पड़ता । 


_ निम्नलिखित कारखों से संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में बेंक दर इतनी सक्रिय 
नहीं है जितनी श्रन्य देशों में-- 


(अर) बेक दर तथा बाजारी ब्याज दर में रीत्यानुसार कोई सम्बन्ध नहीं है। 

(ब) स्वर्ण कोष की अधिकता है | 

(स) अमेरिका में सट्ेबाजी के लिये भारी क्षेत्र है और लोगों की उसमें 
रुचि है । क्‍ 

(द) अमेरिका की फैडरल रिजव बेंक-बेंक दर निश्चित करने में पूर्ण स्वतंतऋर 
नहीं है । हे 

भारतवर्ष में रिजव बैंक बेक-दर निश्चित करने में स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली 
है, इसी कारण स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बेंक दर में जो परिवर्तन हुए. हैं उनका द्रव्य 
बाजार पर सुप्रभाव पड़ा है| बेंक दर को सक्रिय करने के लिये यह आवश्यक है 
कि सभी आधिक विषयों का पूरा ध्यान करके यह यथा समप्तय निर्धारित की जाये | 


बैड दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं का संबन्ध--बिना पारस्परिक 
सम्बन्ध के बेक दर वथा खुले बाजार की क्रियाएँ सफल नहीं हो सकती | अ्रतः आव- 
श्यकता पड़ने पर दोनों शस्त्रों का उपयोग होना चाहिये | यदि कुछ बैज्ल जिनके पास 
पैंजी की अधिकता है, कम ब्याज पर ऋण देने को प्रस्तुत हैं तो बैड दर की दृद्धि से 
साख में कमी नहीं आयेगी । ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैड को चाहिये कि बेडू की 
दर को सक्रिय बनाने के लिये खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचना प्रारम्भ कर दे जिससे 
द्रव्य-बाजार का अधिक घन केन्द्रीय बैड में आ जाये। इसी प्रकार बेंडू दर में बिना 
वृद्धि किये केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचती हैं. तो बैक कमु दर पर अपनी 
हुन्डियों को केन्द्रीय बैंक से भुनाकर साख की कमी नहीं होने देगी | अतः खुले बाजार 
की विधि तभी सफल हो सकती है जब बेंक दर में भी परिवर्तेन करा दिया जाये | 


साख सम्‌-विभाजन, (7९४४0778 ० (४८०४--बैंक आफ इंग्लैंड 
ने श्प्वीं शवाब्दी के अंत में साख का सम-विभाजन करके साख-नियंत्रण की नीति 
. अपनाई थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ज्मनी के रीचसू बक ने मी साख रुम-विभाजन 
की नीति अपनाई | सोवियत रुस में तो यह नीति केन्द्रीय बेक द्वारा पूर्ण रूपेय 
#ग्नाई जाती है | 
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जब केन्द्रीय बैक को साख-विस्तार अनुचित प्रतीत होता है तो वह अत्येक बैंक 
को माँगी हुई मात्रा में ऋण नहीं देती। वह ऋण का सम-विभाजन कर देती है। और 
प्रत्येक बैंक का व्यापार देख कर एक निश्चित राशि तक ऋण देने की घोषणा कर 
देती है । देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को देख कर ऋण की अधिकतम सीमा 
निश्चित कर दी जाती है और उसमें से हर बेंक का भाग ((१००६७) निश्चित कर 
दिया जाता है। इस प्रकार कोई भी बेंक अपने मांग से अधिक ऋण नहीं ले सकती | 
यह रीति प्रभावकारी अवश्य है किन्ठ॒ कठोर है | क्योंकि इसमें सब बैंकों के साथ न्याय 
होना कठिन है । केन्द्रीय बैंक के लिये सभी बैंकों की आवश्यकता का ठीक अनुमान 
लगाना असंभव है। यह अनुमान पक्षुपात रहित नहीं हो सकता | 
अमेरिका के फैडरल रिजव॑ बेंक के शासन मंडल को १६३४ में प्रतिभूतियाँ 
विनिमय ऐक्ट के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिक स्ट्टेबाजी के 
. लिये दी जाने वाली साख का नियंत्रण करने के लिये कुछ आवश्यक नियंत्रण 
. निश्चित कर सकता है। १६४६ की भारतीय बेकिंग ऐक्ट की धारा २१ के अंतर्गत 
रिजव बक आफ इन्डिया को भी यह अधिकार है कि वह अन्य बँकों को यह आदेश दे 
सकती है कि वे किन-किन उद्देश्यों के लिये ऋण दें तथा कितना उधार प्रतिभूति-अ्रंतर 
(708727) रख, इस प्रकार जब केन्द्रीय बक अन्य बकों की ग्रावश्यकतानुसार धन- 
राशि देने में कमी कर देती है तब अन्य बकों के पास भी उधार देने के लिये अधिक 
.. धनराशि नहीं रहती है ओर फलस्वरूप उनकी साख निर्माण की शक्ति में भी कमी 
जाती है 
. हे सीधी कार्यवाही ([77/8८०८ /0८४०४)--कभी-कभी बद्दा दर अथवा खुले 
'. बाचार की क्रिया के स्थान पर केन्द्रीय बेंक सीधी कार्यवाही करती है। जब केन्द्रीय बैंक 
... देखती है कि कोई बेंक अपनी पूँजी तथा सुरक्षित कोष को देखते हुये केन्द्रीय बैंक से 
. अधिक ऋण लेती है श्रथवा वह बेंक सट्टा या फाटका (59८८०/ा००) के लिये 
ऋण देती है अथवा अनावश्यक घंधों को ऋण देती है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक या 
ऐसे बँकों के बिलों को भुनाना अस्वीकार कर देती है और यदि उसके बिल भुनाती भी 
है वो उनसे ऊँची दर लेकर उन्हें दंडित करती है। 
सीघी कायवाही को विवेक पूर्ण साख निर्माण भी कह सकते हैं । क्योंकि इसमें 
. केन्द्रीय बंक इस बात पर पुर्ण रूपेण विचार कर लेती है कि ऋण माँगने वाली बैंक 
उसकी नीति के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं । उन बैंकों को ऋण नहीं दिया 
जाता जो केन्द्रीय बेक की नीति के विरुद्ध क्ये करते हैं| इस कार्यवाही को साख का 
गुसात्मक नियंत्रण भी कह सकते हैं। अमेरिका की फैडरल रिजव॑ बैंक को सीधी कार्य 
वाद्दी करने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं। यह बेंक उन बैंकों कों यह आदेश दे 
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सकती है कि वे एक निश्चित सीमा से अधिक नकद एवं व्यक्तिगत साख पर ऋण 

प्रदान न करें, उसके द्वारा बेंकों को यह आदेश दिया जा सकता है कि यदि वे एक 
निश्चित रकम से अधिक ऋण प्रदान करेंगे तो उन्हें दंड दिया जायेगा। भारतीय 
" रिजव बक को इस प्रकार के व्यापक अधिकार नहीं है 

नेतिक दबाव (१(079) ?८४5००७४00)- जब केन्द्रीय बेछ यह देखती है 
कि साख का अधिक निस्तार न होने देना देश के आथ्िक द्वित में है और व्यापारिक 
बेछू अधिक साख निर्माण कर रही है तो यह उन्हें श्रपनी बतलाई हुई नीति के व्यव- 
हार में लाने को कहती है । इसी प्रकार यदि केन्द्रीय बैड समझती है कि साख का 
विस्तार होना चाहिये तो वह व्यापारिक बेझ्लों को वैसा ही करने को कहती है। केन्द्रीय 
बेछु का द्रव्य बाजार में इतना अधिक नैतिक प्रमाव होता है कि प्रत्येक व्यापारिक नैड़ू 
उसकी बात को मानता है | इस प्रकार अपने नेतिक दबाव से ही केन्द्रीय बैड साख 
व नियंत्रण करने में सफल होती है | कहीं-कहीं केन्द्रीय बैक साख सम्बन्धी नीति को 
कक कर देती है ओर व्यापारिक बैडः उसी के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन कर 
लेते है | 

क्लाक का कहना है कि जब तक केन्द्रीय बैड को वैधानिक अधिकार प्राप्त न 
हों तत्र तक उसके नतिक दबाव का कोई श्रथ नहीं । अमेरिंका में प्रत्येक बैंड: अपनी 
स्वतंत्र नीति निर्धारित करती है, अ्रतः उसके ऊपर फैडरल रिजव बैक का नेतिक दबाव 
कम है किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन में जहाँ केन्द्रीय बैडू बहुत दिनों से स्थापित है, बैक आफ 
इंगलेंड अन्य बैकों पर अपना नैतिक दबाव डालने में सफल होता है। जर्मनी में भी 
केन्द्रीय बैड कई बार नेतिक दबाव डालने में सफल हुई | यद्यपि नेतिक दबाव की 
कुछ सीमायें हैं । फिर भी वह केन्द्रीय बेछू जो बेहु दर तथा खुले आजार की क्रियाश्रों 
द्वारा साख पर नियन्त्रण नहीं कर सकती अपने नेतिक प्रभाव से कुछ सफलीभूत हो 
सकती है । 

केन्द्रीय बक अपनी सदस्य बकों के लिये अपनी सामान्य नीति सम्बन्धी आदेश 
देकर उन्हें सचेत करती रहती है। अपने परामश, आदेश तथा चेतावनी द्वारा अपनी 
सदस्य बेकों की साख नीति प्रभावित कर सकती है। युद्धोपरांत भारतीय रिजव बेंक 








उस 


न करें ओर प्रतिभूतियों तथा बहुमूल्य घातठुओं की जमानत पर थो ऋण दिया जाये 
उसके लिये पर्याप्त मार्जिन रखें श्र्थात्‌ उनके मूल्य का कम प्रतिशत ही ऋण रूप 
में दिया जाये | केन्द्रीय बंक तथा सदस्य बकों का यह पारस्परिक सहयोग देश की 
बैंकिंग व्यवस्था को स॒हृठ चनाने तथा सही ब्रेक नीति निर्धारित करने में सहायक 


द्वोता है | 


२१२ मुद्रा एवं अधिकोषण 


अन्य उपाय--केन्द्रीय बेंक समय-समय पर मुद्रा बाजार की स्थिति का 

अध्ययन करती रहती है श्रोर इस स्थिति से मुद्रा बाजार को ज्ञान कराने के लिये 

उद्योग, व्यापार, आयात, निर्यात, रोजगार तथा सावंजनिक वित्त सम्बन्धी आँकड़ों 

को प्रकाशित करती रहती है। केन्द्रीय बैंक का यह विज्ञापन तथा प्रचार राष्ट्रीय हित ' 

के लिये नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। कनाडा की केन्द्रीय 

बेंक ने साख पर नियंत्रण करने के लिये लोचपूर्ण विनिमय दरों को अहण करके व्यापारिक 
बैंकों को डिपानिट प्रमाणपत्र जारी किये हैं | 


केन्द्रीय बैंक उपरोक्त उपायों द्वारा साख पर नियंत्रण कर सकती है। किन्तु 
उपरोक्त उपायों का ठीक प्रयोग बैंक के विधान एवं संगठन पर निर्भर है| इस सम्बन्ध 
में मिन्न-मिन्न अ्रयशात्नियों के मिन्‍न-मिन्‍न मत हैं। कुछ अर्थशास्री केन्द्रीय बेंक को 
अन्य कम्पनियों की माँति व्यक्तिगत रूप से संगठित करने के पक्त में हैं | कुछ उसके 
:. राष्ट्रीयकरुण के पक्त में तक देते हैं। आधुनिक काल में समाजवाद का बोलबाला 
. हो बजाने पर राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति अधिक है। बैंक आफ इंगलैंड, बैंक आफ फ्रांस 
तथा भारतीय बैक का राष्ट्रीयकरण हो ही गया है। अमेरिका, नीदरलैंड तथा कुछ 
श्रन्य देशों में यह बेंक व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही है । केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीय- 
करण के पक तथा विपक्ष में प्रायः निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जाते हैं :-.. 
राष्ट्रीयकरण के पत्त में द 
““ (१) केन्द्रीय बैंक अपने कार्यों से पर्यात्र लाभ प्राप्त करती है। जो केन्द्रीय 
.. बैंक हिस्सेदारी की होती हैं वे अपने लाभ का सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश अपने 
_हिस्सेदारों में बाँट देती हैं। लाभ का यह भाग बहुत थोड़ा होता है। अधिक भाग 
सरकार द्वारा जनहित में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यवहार में केन्द्रीय 
: बैंक एक सरकारी बैंक के रूप में कार्य करती है। इससे अच्छा तो यह होगा कि 
हिस्तेदारों को थोड़ा भी लाभांश प्राप्तन हो और सारा का सारा लाम राष्ट्रीय हित 
में व्यय कर दिया जाये जिसके लिये सरकारी स्वामित्व का होना आवश्यक है । 

” (२) केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसको सावंजनिक हित के लिये कार्य 
करना पड़ता है और इसलिये उसे अपने कार्यों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। 
यदि केन्द्रीय बँक को छुचारु रूप से देश के हित में कार्य करना पड़ता है तो उस पर 
सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होना चाहिये | क्‍ 

(३) क्योंकि केन्द्रीय बैंक को अपने अधिकांश कायों पर एकाधिकार प्राप्त 


द्वोता है इसलिये यह आवश्यक है कि उस पर सरकारी नियंत्रण रहे जिससे वह अपने 
कार्यों को मली-माँति सम्पन्न कर सके । ह 


केन्द्रीय बेक २१३ 


(४) केन्द्रीय बेंक को अधिकतर ऐसे कार्य करने होते है जो बहुत महत्वपूर्ण 
होते हैं और जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकार से होता है । यदि इन कार्यों को सुचारु 
रूप से सम्पन्न न किया जाये तो देश में एक भारी अधिक हानि होने की संभावना 
होती है, इसीलिये केन्द्रीय बेकों का राष्ट्रीयकरण अत्यंत ऋापश्यक है। 

विपक्ष में --राष्ट्रीयकरण हो जाने पर केन्द्रीय नेक के कमचारी सरकारी नौकर 
हो जाते हैं | उन्हें तो अपनी वार्षिक उन्नति से सम्बन्ध है; ब्रेंक की उन्नति से नहीं | 
निकम्से कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और कुशल कर्मचारी इहतोत्साहित 
होते है । 

(२) बेंकों की व्यवस्था की जटिल समस्या है। अ्रतः इनका संगठन कुछ 
विशेषज्ञ कर सकते हैं; सरकारी अधिकारी नहीं | सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति राज- 
नीतिक आधार पर होती है; कार्य -कुशलतः के आधार पर नहीं | 

(३) शष्ट्रीयकरण से बेंक संगठन में लाल फीताशाही का जन्म हो जाता है | 
छोटे-छोटे मामलों पर निर्णय देने में भी अनावश्णक समय लग जाता है। मारतीय॑ 
जीवन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर कार्य इतना अच्छा नहीं रहा जितना 
पहले था। कभी-कभी भ्रुगतान करने में करमचारी इतनी असावधानी करते हैं कि वह 
जोखिम में पड़ जाता है | 

(४) बेंछों का संगठन सरकार के हाथ में आ जाने पर राजनीतिक आधार 
पर होता है। व्यापारिक आधार पर नहीं | मनमानी मुद्रा नीति निर्धारित करके सरकार 
अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर लेती है। भत्ते ही जनता पर उसका कुछ भी प्रभाव 
पढ़े । सरकारी संगठन में मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा-प्रसार का भय रहता है । 

. जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है बहुत से देशों में केन्द्रीय बेंकों का राष्ट्रीय- 
करण हो गया है। भारत में तोन केवल रिजवं बैंक अपितु उसके एजेंट स्टेट बेंक 
आफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है । 


अश्न 
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केन्द्रीय बैंक के क्‍या कार्य हैं! भारत की रिजव बेंक इन कार्यों को कहाँ 
तक सम्पन्न करती हैं ! 
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केन्द्रीय बेंक मुद्रा तथा साख पर किस प्रकार नियंत्रण करवी है! रिजर्व 
बेंक के उदाहरण से समम्काइये | 


रश्४ मुद्र। एवं अधिकोपण 
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भारतीय रिजर्व बेंक के उदाहरण देते हुए किसी देश की मुद्रा एवं बेकिंग 
व्यवस्था में केन्द्रीय बेंक के स्थान की विवेचना कीजिये । ह 
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केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों पर किस प्रकार नियंत्रण करके उनकी साख नीति 
को सक्रिय बनाती है ! 
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खुले बाजार की क्रियाओं का क्‍या अर्थ है? यह बेंक दर से किस प्रकार 
भिन्न होती है ! र् 


अध्याय रे 


भारतोय मुद्रा बाजा 
( ॥00890 १॥०7८ए 32६८४ ) 


मुद्रा बाजार का अर्थै--मुद्रा बाजार वह स्थान है जहाँ सुद्रा के ग्राहक 
(उधार लेने वाले) मुद्रा के विक्रेताश्ों (उधार देने वालों) के संपर्क में आकर मुद्रा 
के उपयोग सम्बन्धी क्रय-विक्रय और लेन-देन करते हैं | दूसरे शब्दों में मुद्रा बाजार 
उस बाजार को कहते है जहाँ उधार लेने वाले उधार देने वाले लोगों से ब्याज पंर 
थोड़े समय के लिये उधार लेते रहते हैं। मुद्रा बाजार का प्रयोग दो शब्दों में 
किया जा सकता है। विस्तृत अथ में दूसरे अंतर्गत सभी प्रकार के आध्िक लेने 
देनों तथा प्रमुख मुद्रा बाजार पूँजी बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, सोना चाँदी 
बाजार आदि बहुत स्वतन्त्र रूप से संगठित बाजारों का भी समावेश कर लिया जाता 
है। परन्तु संकुचित अर्थ में इसके अंतर्गत केवल अल्पकालीन श्रारथिक लेन-देन आआराते 
हैं। अर्थात्‌ यह उस अल्यकालीन कोष का भंडार समता जाता है जिससे व्यापार तथा 
उद्योग-पन्धों को अल्यकालीन ऋण मिलता रहता है। 
भारतोय मुद्रा बाजार के अंग --अश्रन्य बाजारों की भाँति मुद्रा बाजार के भी दो 
अंग द्वोते हैं। क्रेता अर्थात्‌ रुपया उधार लेने वाले और विक्रेता अ्रर्थात्‌ रुपया उघार 
देने वाले | मुद्रा बाजार में रुपया लेने वाले होते हैं--केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारें, 
स्थानीय सरकार जैसे जिला अंतरिम परिषद, नगरपालिका तथा महानगरपालिका। 
जो समय-समय पर अल्पकालीन तथा दीघेकालीन ऋयण मुद्रा ब्राजार से लेती रहती 
हैं | व्यापारी उद्योगपति, आयात-निर्यात कर्ता इत्यादि जो अपनी. कार्यशील पूँजी, 
प्रतिज्ञा-पत्रों, हुर्डियों तथा श्रन्य जमानतों पर लेते रहते हैं | कृषक तथा जमींदार 
जो खेती, भूमि तथा अपने अ्रन्य कार्यों के लिये मकान, जप्तीन इत्यादि रखकर ऋण 
लेते हैं| श्रन्य लोग सामाजिक तथा धामिक संस्थायें भी कमी-कभी अपने कार्यों:के 
लिए मुद्रा बाजार से ऋण लेते हैं। 
रुपया उधार लेने वालों में सेठ, साहूकार, देशी बैडू, सहकारी समिति, भूमि 
बंधन बैक औद्योगिक बेकू, पोस्ट आफिस, बीमा-कम्पनियाँ, विनिमय बेकू, सम्मिलित 


जी वाले बेड, इम्पीरिवल बे आफ इंडिया तथा रिजव॑ बैंक आफ इंडिया इत्यादि 
होते है जो समय-समय पर अपनी कार्य पद्धति के अनुसार अपने ग्राहकों को रुपया उधार 
देते हैं 
भारतीय मुद्रा बाजार के इन अंगों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा 
सकता है-- 
. (१) ऋणदाता- 
(क) योरोपीय तथा केन्द्रीय भाग--इस भाग के अंग रिजर्व बैंक, स्टेट. 
बेंक, विनिमय बैंक, जीवन बीमा निगम तथा डाक विभाग है | 
(ख) भारतीय तथा स्वदेशी भाग--इस भाग में महाजन, साहूकार, स्व- 
देशी वैंकर, ऋण-कार्यालय, चिट कोष (जो दक्षिणी भारत में पाये जाते हैं), व्यापारिक 
. बैंक, सेविंग बेंक आदि सम्मिलित किये जाते हैं | 
ऋण लेने वाले-भारतीय बाजार में उधार लेने वाले निम्नलिखित हैं : -. . 
'... (क) केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारें, अन्य स्थानीय सरकारी संस्थायें तथा 
विदेशी सरकारे। क्‍ 
ह (ख) व्यापारी तथा उद्योगी वर्ग । 
(ग) कृषक वे 
(ध) साधारण जनता | 
... मुद्रा बाजार का समस्त लेन-देन नकद घन, बिंलों, प्रतिज्ञा-पत्रों अंशों तथ! 
अल्पकालीन प्रतिभूतियों व श्रन्य शाखाओं द्वारा होता है। 
».. भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएँ--कुछ लोगों का कथन है कि मुद्रा 
बाजार एक बड़ी सुसंगठित व्यवस्था है । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । उन देशों में 
भी जहाँ बैंकिंग व्यवसाय अति उन्नति पर है और जिसका मुद्रा बाजार पर बड़ा प्रभाव 
' है वहाँ भी मुद्रर बाजार एक अस्व-व्यस्त संगठन है| अनेक भागों तथा उपविभागों 
में विभाजित है और प्रत्येक उपमाग का अ लग ज्षेत्र है। भारतीय मुद्रा बाजार दो 
ओर भी अधिक अस्तव्यस्त है। यहाँ पर संगठित संस्थाओं एबं स्वदेशी बैंकरों के 
एक गहरी खाई है । और ये दोनों वर्ग पूर्ण स्वतन्त्रता एवं प्रतिस्पर्धा के साथ 
कार्य करते हैं। न 
दूसरी विशेषता यह है। कि भारतीय मुद्रा बाजार में इस्पीरियल बेंक आफ 
इंडिया का जो श्रब स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दी गई है, बड़ा प्रभाव रहा है| यह 
_ 55 शक्तिशाली व्यापारिक बैंक है और रिजव॑ बैंक की प्रतिनिधि होने के नाते 
विशेष अधिकार ग्र्त हैं। अ्रन्य व्यापारिक भारतीय .बैंकों के प्रति इसका व्यवहार 


असहानुभूतिषूण रहा है। 


भारतीय मुद्रा बाजार २१५७ 


तीसरे भारतवर्ष विदेशी बेंक्ों का मी अड्डा रहा है जिसके स्वामी एवं 
गरसंठक पूर्णतया विदेशी रहे हैं | इन बैंकों ने भारतीय श्रांतरिक व्यापार को कमी कोई 
सहायता नहीं दी । रिंजव बैंक की स्थापना के पश्चात्‌ इनके कार्यों पर कुछ नियंत्रण 
किया गया किन्तु इतना नहीं जिदने की आवश्यक्ष्ता थी। अतः बहुत से विषयों में 
ये भारतीय बेंकों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें हानि पहुँचाते रहे । 

अंत में १६३५ तक भारतीय बेंकों के संरक्षण एवं मार्गदर्शन के लिये कोई 
केन्द्रीय बैंक न थी। रिजर्व बैंक ने भी प्रारम्भ में इतना संरक्षण एवं नियंत्रण नहीं 
किया जितना अन्य देशों में केन्द्रीय बैंक करती है । 


उपरोक्त विशेषताओं ने भारतीय मुद्रा बाबार में निम्नलिखित दोष उत्पन्न 
कर दिये-. 


भारतीय मुद्रा बाजार के दोष 


(१) विभिन्‍न अंगों में घनिष्ट सम्बन्ध की कमी--सुद्रा बाजार के विभिन्न 
भागों में न तो परस्पर कोई गहरा सम्बन्ध व सम्पक है और न इनके विभिन्न अंगों में कोई 
घनिष्ठ सहयोग ही है| भारतीय मिश्रित पूँजी वाली बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय 
को तथा सहकारी बैंकों को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं तथा सहकारी बैंकों का देशी 
बैंकरों तथा साहूकारों से भी तनिक सम्बन्ध नहीं रहता | देशी बैंकरों और साहूकारों में 
भी कोई अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं रहता और इन दोनों का सम्बन्ध भी इम्पीरियल्ल 
बैंक तथा मिश्रित पूँजी वाली बैंकों से बहुत कम स्थापित हो पाता है। अब रिजर्व बैंक 
, स्थापित होने से यह दोष दूर हो गया है | 
(२) ब्याज को दरों सें अंतर--मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में घनिष्ठ 
. सम्बन्ध न ह्वोने तथा उनका प्रभावशाली नियंत्रण न होने के कारण बैंक दर, बाजार 
ब्याज दर, स्टेट बेंक की हुंडी तथा बद्दा दर में बहुत अधिक अंतर रहता है। मिन्न- 
. मिन्‍न स्थानों पर ब्याज की दर भी भिन्‍न होती है | ऐसी परिस्थिति में रिजव॑ बैंक की 
दर भी प्रभावशाली नहीं हो सकती | भारतवर्ष के विभिन्‍न बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा करके 
अधिक जमा राशि प्राप्त करने के लिए. मिन्‍न प्रकार के प्रलोमन देवी हैं । एक सुसंग- 
 ठित मुद्रा बाजार में ब्याज की दर बेंक दर पर निर्मर होनी चाहिये। रिजर्व बैंक 
का कर्तव्य है कि वह ब्याज दर की सीमा निर्धारित करके इस विभिन्‍नता कं 
दूर करे | 

(३) स्थिरता का अभाव--कृषि-प्रधान देश होने के नाते ब्याज की दरें 
ऋतु परिवर्तन के साथ घठती-बढ़ती रहती हैं | शीव ऋतु में जनत्र व्यापारिक चहल- 
पटल अधिक द्वोती है तो ब्याज की दर ऊँची हो जाती है | वर्षा ऋतु में यातायाव बन्द 


श्श्८ मुद्रा एवं अधिकोषरां 


हो जाने से व्यापार में कमी आ जाती है ओर फलस्वरूप ब्याज की दर भी कम 
हो जाती है | 
(४) लोचपूर्ण नहीं--रिजव बक की स्थापना से पहले इस्पीरियल बैंक हो 
साख पर थोड़ा-बहुत नियंत्रण करती थी | अतः इसमें साम्य स्थापित नहीं हो पाता। 
था यद्यपि रिजव बेंके ने इस दोष को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है फिर मी 
भारतीय मुद्रा बाजार में पूर्ण लोच नहीं आ पाई । व्यापारिक आवश्यकतानुसार मुद्रा। 
की मात्रा उसी अनुपात से नहीं घटती-बढ़ती। भारतीय बकों के साधन बहुत सीमित| 
हैं । उनके कोष भी परिमित हैं | अतः देश के बढ़ते हुए व्यापार की आवश्यकताएँ| 
पूरी करने में भारतीय मुद्रा बाजार श्रसमथ रहता है । | 
(४) धन का अस्ाव--भारत के अधिकांश निवासी निर्धन हैं। उनकी आय। 
बहुत कम है | अतः उनमें बचाने की शक्ति नहीं | जो लोग बचाते भी हैं वे धन को | 
. जमीन में गाड़ कर रखते हैं अथवा आभूषण बनवा लेते हैं। अपने असमान वित-| 
स्ख्‌ एवं शिक्षा के अभाव के कारण भारतीय घन का उचित उपयोग नहीं हो रहा। 
है। उद्योग-घन्धों तथा व्यापार की आवश्यकता पूँजी की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त 
धन नहीं है । कुछ बैंकों के फेल हो जाने से जनता में बेंकों के प्रति विश्वास कम | 
। 
; 
। 







हो गया | बहुत से स्थानों पर बकों की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। यदि प्राप्त भी हैं तो 
. मी अविश्वास के कारण अधिकांश लोग बकों में अपनी बचत जमा करने से डरते 

हैं। ग्रामीणों की बचत तो किसी भी अवस्था में बकों मेंन आने से देश के काम. 
नहीं आती | अतः घन की कमी से भारतीय मुद्रा बाजार शक्तिहीन है। । 

(६) साहकारों का प्रभाव--आधुनिक- बैंकों की स्थापना हो जाने पर मी 
साहूकार तथा देशी बकर बड़े प्रभावशाली हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में उनका बोलबाला हैं. 
ही । देश के आ्रांतरिक व्यापार में मो उनका पूरा हाथ है। इस पर पूर्ण नियंत्रण 

: करना कठिन है। अतः ये स्वतन्त्रतापूवंक कार्य करते हैं और डनकी कार्य-विध्ि, 
. . प्रत्येक स्थान पर अलग है | किन्तु यह आशा की जाती है कि देश भर में आम 
पंचायतें स्थापित हो जाने पर सहकारी बेंकों को प्रोत्साहन मिलेगा और साहूकारों का 
महत्व कम दो जायेगा । 

(७) समाशोधन गृहों की कमी--भारतीय सुद्रा बाजार का सबसे बड़ा दोष 
यह है कि यहाँ पर समाशोधन ग्रहों की कमी है। ये ग़ह॑ केवल बढ़े-बढ़े नगरों में 
स्थित हैं। इससे बाजार के मिन्न-मिन्न अंगों के आपसी लेन-देन पूरा करने में असु- 
विधा रहती है। 

(८) हुन्डी प्रचलन की कमी--भारतीय मुद्रा बाजार में आज भी हुन्डियों. को 
अमाव है। विदेशों में बै्लों के घन का अधिकांश भाग हुन्डियों में विनियोजित होता 
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वाह्ा क्रेवा इन हुन्डियों को अपने बैड से बट्दें पर भुना लेता है। यद्यपि इस प्रकार 
की हुन्डियों का प्रचलन बढ़ रहा है फिर भी भारतीय बैल्लों का बहुत कम घन इन. 
हुन्डियों को खरीदने में काम आता है | है 
भारतीय रिजव बैक जब तक हुन्डियों के संबन्ध में उदासीन रहेगी और उनके . 

नीति अत्यधिक असावधानी की रहेगी हम अच्छे हुन्डी बाजार को आशा नहीं कर 
सकते । अमेरिका के संयुक्त राज्य में एक अच्छी फेडरल रिजव बैक की स्थापना नेः 
डुन्डी बाजार का विकास किया। भारतवष में रिजव बैल ने हुन्डी भुनाने की बहुत कप" 
घुविधायें प्रदान की हैं | वह केवल “प्रान्य” हुंडियों का ही क्रय-विक्रय करती है।' 
कभी-कभी मान्य शब्द के मिन्न-मिन्न अर्थ लगाकर हुन्डियों को मान्यता प्रदान नहीं 
की जाती | इन हुन्डियों के सम्बन्ध में रिजव बैड स्वयं अथवा स्टेट बैड़ः के द्वारा हुंडी. 
लिखने, स्वीकार करने तथा भुनाने वालों की आयिक स्थिति की छानबीन करती है| 
व्यापारी लोग इस प्रकार की छानबीन को पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उनके व्याः 
पार की गोपनीयता के भंग होने का भय रहता है। यह तो ठीक है कि अन्तिम ऋण: 
दावा के रूप में ऋण देते समय बैक को सतक रहना चाहिये । किन्तु मुद्रा बाजार सुसं+ 
गठित करके हुन्डी के प्रचलन का विकास करना भी उसका परम कर्तव्य है | ष 
भारत में हुन्डी बाजार की उत्पत्ति--रिजव बैड ने हुन्डी बाजार की उत्पत्ति 

के प्रश्न पर कई बार विचार किया | किन्तु इस विचार को सर्वाधिक महत्व तो उस 
समय दिया जब॒नवस्त॒र १६५९१ में बे दर ३ प्रतिशत से बढ़कर ३३ प्रतिशत की. 
गई | जनवरी १६५२ में कुछ बड़ी-बड़ी बैंकों के परामश से रिजर्व बैंक ने एक हुंडी ' 
बाजार योजना तैयार की | प्रांरम्म में यह योजना अनुभव प्राप्त करने के लिये चालू . 
की गई । किन्तु प्रथम वर्ष में इसका अधिक स्वागत होने से यह योजना स्थाई कर दी 
गई है। इस योजना के पूर्व अनुसूचित बैंक अपनी सामाजिक आवश्यकंताओं को पूरा 
करने के लिये रिजव बेंक से अतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त करती थीं। किन्तु 
यह प्रथा गुणात्मक नियंत्रण के लिये उपयुक्त न थी। और इसके कारण मुद्रा बाबार' 
लोचपूर्ण नहीं था। हुन्डी बाजार की योजना इस कमी को पूरा करने में सफल हुई 
हुन्डी बाजार "यम्जना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-. '" 
(१) रिजवं बेंक अधिनियम की घारा १७ (४) (स) के अंतर्गत सभी अनुसूचित 

बेंक उन हुन्डियों की जमानत पर ऋण प्राप्त करने की अधिकारी हैं जो ६० दिन के 
अंदर मास्तवर्ष में ही देय हैं। इस योजना में ऐसी हुन्डियों की जमानत पर केवल 
ऋण दिया जा सकता है उन्हें खरीदा नहीं त्रा सकता | 
(२) किसी मी बेंक को इस प्रकार का ऋण १० लाख से अधिक तथा किसीः 
एक हुन्डी पर ५० हजार से अधिक का ऋण नहीं दिया जा सकता | । | 
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(३) इन हुंडियों के आधार पर याचना-ऋण तभी दिया जा सकता है जब 
रिजव बेंक इन हुंडियों की सत्यता से संकुट हो जाये | संतुष्ट होने के लिये रिजव॑ बैंक 
पूरी छान-भीन करती है। 

(४) धारा १७ (४) (स) के अंतर्गत यह विधान किया गया है कि ऐसी हुन्डी 
पर कम से कम दो या इससे अधिक अच्छे पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिये बिनमें से 
एक अनुसूचित बेंक हों । अनुसूचित बेक यह प्रमाणित करती है कि उस पक्तु की भिसने 
हुंडी स्वीकार की है, आर्थिक अवस्था अच्छी है। 

(४) क्योंकि योजना के अंतर्गत इन हुन्डियों की जमानत पर केवल ऋण 
लिया जा सकता है, भुनाया नहीं जा सकता | अतः ऋण लेने वाली बंक ऋण का 
भुगतान करके इन हुन्डियों को चाहे जब छुड़ा सकता है। ऋण का भुगतान थोढ़ा- 
थोड़ा करके किया जा सकता है 

(६) इस प्रकार की हुश्डियों को प्रोत्साहन देने के ल्यि रिजर्व वक ने अपनी 
बैंक दर से चौथाई प्रतिशत ब्याज कम लेना निश्चित क्या है। १ मार्च सन्‌ 
१६५६ से पहले यह रियायत आधा ग्रतिशत थी। यदि बैंक दर ३३ प्रतिशत हैं वो 
इन हुन्डियों की जमानत पर जो ऋण दिया जायेगा उस पर केवल ३ ग्रतिशत ब्याज 
लगेगी । 

इस योजना ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। सन्‌ १६५२ में इस योजना के 
अंतर्गत केवल ८१ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे जब कि १६५७ में २९० करोड़ | 
यदि ब्याज की रियायत श्राधा प्रतिशत घटा कर चौथाई प्रतिशत की जाती तो बेंक 
और अधिक ऋण प्राप्त कर लेती | १ मार्च 7६५६ से पहले हुन्डियों पर लगे स्टाम्प 

का आधा व्यय रिजव बक सहन करती थी । इस रियायत की समाप्ति का इस योजना 
पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा | रिजव बक को इस योजना को अधिक सफल बनाने के 
लिये कुछ और सुविधायें प्रदान करनी चाहिये क्योंकि अधिक हुन्डी प्रचलन से मुद्रा 
बाजार का विकास होता है | 

भारतवर्ष में बेकिंग व्यवसाय का विकास- रुपया उधार लेने-देने की प्रथा 
भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। हुंडी तथा ब्रिल का अयौग व्यापार में 
यहाँ तब से ही हो रहा है जब पाश्चात्य देशों में लोगों को बक्गि शब्द का ज्ञान 
तक न था। महाजन तथा सेठ लोग देश का आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार रुपया 
जघार ले-दे कर अंग्रेजों के भारत आगमन तक चलाते रहे । परन्तु जब अंग्रेजों ने 
भारतीय व्यापार में भाग लेना प्रारम्फ किया तब भारतीय सेठ-साहुकारों का पतन 
होने लया जिसका मुख्य कारण यह था कि अँग्रेज व्यापारी मास्तीय महाजनों की 

पद्धति से परिचित न थे। अतः वे उनसे सहयोग न कर सके। अ्रेंग्रेज़ों ने अपने 
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व्यापार की सुविधा के लिये बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में प्रेसीडेन्सी बे स्थाफि 
किये | इन बैड्डों के कार्य संचालन में ईस्ट इंडिया कम्पनी का ही सत्रसे बढ़ा हार 
था। कुछ दिन पश्चात्‌ इन बैड्डों को नोट छापने करा अधिकार भी दे दिया गया तथ 
इनको देश के अन्य भागों में अपनी शाखायें भी खोलने की अनुमति दे दी गई 
परन्तु विदेशी व्यापार में इन प्रेसीढेन्सी बैल्लों का कोई हाथ न था। इन चैज्लों क.. 
था उहुत अच्छी न थी क्योंकि इनके कार्य संचालन के लिये देश सें को 
केंद्रीय बैन था। वाडलर कमीशन वथा चेम्बरलेन कमेटी ने देश में एक केन्द्र 
बेड स्थापित करने १९ बहुत बल दिया | अतः १६२१ में दौनों प्रेसीडेन्सी बैल्ढों के. 
मिलाकर इम्पीरियल बैक के नाम से एक अध्घ सरकारी बैड चालू कर दी गई 
इम्पीरियल बैंक को पूरी तरह से केन्द्रीय बैंक कहना तो ठीक न होगा परन्तु उ.. 
केन्द्रीय बेंक के कुछ अधिकार प्रास थे | यह एक सम्मिलित पूँजी वाली बेंक थी जिस 
पर सरकार कानून द्वारा नियंत्रण करती थी। समय-समय पर इस बैंक के कार्यों ई॑ है 
बहुत आलोचना हुई क्योंकि जिस आशा से यह बैंक चा लूकीगई थी वह पूरीन 
हुई | दूसरे बैंकों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन करने के स्थान पर इम्पीरियल मेंक 
उसको प्रतिदवन्दी बन गईं। इसने भारतीय व्यापारियों से अच्छा व्यवहार न किया हे 
बड़ी-बड़ी नोकरियों पर अंग्रेजों की ही नियुक्त की गई, ओर भारतीयों को बैंकिंग 
ट्रेनिंग से वंचित रखा गया ) इम्पीरियल बैंक स्थापित होने से पहले देश में कुछ 
सम्मिलित पूंजी वाली व्यापारिक बैंक स्थापित हो गईं थी और उनमें चहुत सी बेंक 
सफल न हो सकी और उन्हें कार्य बन्द करना पड़ा। क्योंकि इन बैंकों की कार 
पद्धति आधुनिक ढंग. की न थी और उनके कर्मचारियों को किसी प्रकार की बेकिंग . 
प्रशिक्षा प्राप्त न थी। बैंकों को फेल होने से बचाने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने : 
को इम्पीरियल बैंक स्थापित की गई थी। परन्तु इस्पीरियल बैंक ने इन भारतीय मैंकों 
के साथ रुदा ही सौतेली माँ-का-सा व्यवहार किया था | अतः भारतीय अर्थशाज्ियों क्‍ 
ने यह आवाज उठाई कि इस्पीरियल बैंक को दिये हुए अधिकार वापस लेकर उनके 
स्थान पर एक केद्धीय बेंक की स्थापना करनी चाहिये। १६२५ में हिल्टन यंग 
कमीशन ने मी रेजव बैंक की स्थापना पर बल दिया। बहुत बांद-विवाद के पश्चात्‌ 
१६३४ में रिजवं वेंक आफ इंडिया कानून तैयार किया गया और पहली अप्रैल 
१६३४ को रिजव बैंक ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया | इस मैंक को हर ग्रकार से. 
विदेशी बैंकों-सी बनाने का प्रयत्न किया गया। यह एक सम्मिलित पूँजी वाली बेंके 
थी | परन्तु १६५६ में इसका राध्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह बेंक अन्य बैंकों का क्‍ 
पथ-प्रदर्शन करठी है। संकटंकाल में उनकों सहायता करती है। भारतीय साख तथा . 
पुद्ा पर नियंत्रण करती है और किसी ग्रकार भी अन्य बैंकों से प्रतिदवन्द्रिता नहीं 
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ती | रिजव॑ बैंक के स्थापित हो जाने पर इम्पीरियल बेंक को दिये हुए अधिकार 
उस ले लिये गये | यह भी अन्य व्यापारिक वेंकों की तरह हो गई । परल्तु रिजर्व 
$ आफ इंडिया ने रिजव बेक को अपनी एजेंट नियुक्त करके अन्य बैंकों पर श्राघात 
या । कुछ भी हो रिजव बेक फिर मी उन सत्र कार्यों को करने में सफल रही जिसकी 
से आशा की जाती थी ओर उसकी देख रेख में अनेक बेंक अपने काय का 
ठन करने में सफन्न हो गये। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात्‌ चहुत कम बेंक 
त़ हुई हैं । 

भारतीय मुद्रा बाजार पर द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव-द्वितीय महायुद्ध 
जो सितम्बर १६१६ से अगस्त १६४५४ तक चला, संसार के राजनीतिक तथा 
र्थिक ढाँचे को बहुत कुछ बदल दिया। यद्यपि भारतवर्ष ग्णक्षेत्र से बहुत दूर था 
र भी इस युद्ध का प्रभाव कुछ कम न पड़ा । युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव भारतीय 
दा बाजार पर पड़ा-- 

(१) नई-नई बेकों की स्थापना तथा नई शाखाओं का खुलना--द्वितीय 
हायुद्ध का भारतीय मुद्रा बाजार पर प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ नई नई बैंकों की 
ढु-सी आ गई । अनेक नई बेंके स्थापित हुईं और पुरानी बेंकों ने अपनी शाखाओं 
गो बढ़ाया | इसका कारण यह था कि युद्धकाल में घंधों को खड़ा करने के लिये मशीन 
था यंत्र तो विदेशों से आ नहीं सकते थे जिससे कारखानें स्थारित किये जा सकते 
औरन इमारत ञ्रादि बनाने की सुविधा थी। किन्तु बैंक स्थापित करने को इन 
स्तुश्रों की आवश्यकता न थी। उसके लिये केवल अल्पकालीन कोष की आवश्यकता 
त और वह युद्धकाल में इस देश में भारी मात्रा में उपलब्ध थी। इसका परिणाम 
हू हुआ कि प्रत्येक बड़े पूँजीपति या व्यवसायी ने अपनी बैंक खड़ी कर दी। आज 
सा कोई प्रसिद्ध व्यवसायी नहीं है जिसने इस समय एक बेंक स्थापित न की हो । 
प्रदि भारत सरकार नवीन मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों के स्थापित होने पर रोक न 
गंगाती वो संभवतः भारत में अनाप-शनाप बेंकों की वृद्धि न होती । 

(२) बैंकों की डिपाजिट में बढोतरी--यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक 
ों में जनता का विश्वास बेंकों में कम हो जाने के कारण जमा करन्रकम कुछ 
कम हुई किन्तु १६४१ के उपरान्त जमा की राशि अत्यन्त अधिक बढ़ी। समस्त 
दस्य बैंकों की कुल जमा राशि अत्यन्व अधिक बढ़ी | समस्त सदस्य बेंकों की कुल 
त्रमा राशि युद्ध आरम्म होने के समय २३८ करोड़ रुपये थी जो १६४६ में बढ़ कर 
१०६१ करोड़ रुपये हो गई। इस बेक जप्टा राश की अत्यन्त अधिक इंद्ध के मुख्य 
शरण ये--भारत में युद्ध के व्यय के फलस्वरूप अत्यन्त अधिक मुद्रा प्रसार का होना, 
कों की नई-नई शाखाओं का स्थापिव होना, व्यापार आदि में बहुत लाभ का होना; 
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. वा रुपये को लाभग्रद कार्यों में लगाने के साधनों की कमी का होना । बैंकों को. 
जमाओं के सम्बन्ध में और भी विशेष बात हुईं। युद्धकाल में स्थायी जमायें बहुतु... 
कम बढ़ी जब कि चालू जमाओं में अत्यन्व अधिक वृद्धि हुई | इसके भी कई कारयण 
थे। प्रथम तो स्थायी जमाखातों की ब्याज दर चालू जमाखातों की अपेक्षा गिर गई 
अतः सवेसाधारण जनता चालू खाते में ही रुपया जमा करना अधिक पसन्द करने 
लगी । द्वितीय युद्धकाल में सोने, चाँदी, कम्पनियों के अंशों तथा मकानों के मूल्यों 
में अत्यन्त अधिक उतार-चढ़ाव होते रहते थे। अतः जनता अपनी बचत को चालू 
जमाखातों में रखना ही अधिक पसंद करती थी जिससे अवश्यकतानुसार यह रुपये 
सरलता से काम में लिये जा सके | तृतीय युद्धकाल में मशीनें तथा अन्य सामान 
न मिलने के कारण नये उद्योग-धंचे तथा कारखाने स्थापित नहीं किये जा सकते ये। 
उद्योगपति तथा व्यापारी अपने बढ़ते हुए लाम को चालू खाते में ही जमा करान 
अधिक अच्छा समभते थे | 
(३) विनियोग की नीति में परिवर्तन--उद्योगों-घंधों और व्यापार के लिये 
जो ऋण दी माँग थी वह कम हो गई | किन्तु सरकार ने एक के पश्चात्‌ दूसरे ऋष 
निकालने आरम्भ किये | १६३६ में जहाँ बैंक अपनी कुल डिपाजिटों का ४८ प्रतिशुर 
ऋण, नकद साख तथा बिलों के रूप में धंधों और व्यापार में लगाते थे वहाँ १६४ 
में उन्होंने अपनी कुल डिपाजिगें का २० प्रतिशत इस रूप में लगाया। जैसे-जैरे 
महाउुद्ध चलता गया उद्योग-घंघों को बेंकों से उधार लेने की आवश्यकता कम होते 
गई। उनके लाभ को व्यवसायी चालू खाते में जमा रखते थे और उसी को कार्यशीह 
पूजी के रूप में लाते थे । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि केंकों ने अपने 
कोष को सरकारी ग्रतिभूतियों में अधिकाधिक लगाना प्रारम्भ कर दिया। यही नहीं 
बैंकों ने नकद कोष भी अधिक रखना आरम्म कर दिया। अनुसूचित बैंक १५ प्रतिशत 
इम्पीरियल बेंक १ से २५ प्रतिशत बड़े पाँच १८ प्रतिशत और जो बैंक अनुसूचित 
बैंक नहीं हैं वे १९ प्रतिशत नकद कोष रखने लगी | दूसरे शब्दों में युद्धकाल में बैंको 
को तरल लेनी का अनुपात बढ़ गया | इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों को अपने 
स्थये पर ब्वाक की कम आय होने लगी | इस कारण उन्होंने भी डिपाजिटों पर न्याष 
कम कर दी | 
(४) बेंकों के संगठन में दुव्येबस्था--द्वितीय युद्धकाल में बैंकों की श्रत्यन 
शीमर विकास तथा बृद्धि होने के कारण झुयोग्य तथा अनुभवी क्मैचारियों को अधिव 
वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया । नईःनई बैंकों ने पुरानी बेकों के अनुभवी की 
चारियों को अधिक वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया | परन्तु छोटी-मोटी बेंकों के 
योन्य कमचारियों का मिलना कठिन ही नहीं वरन दुलंभ हो रहा है। अत; अ्रष 
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आवश्यकता है कि शीघ्र ही भारतीय बेंकों का एक संग्र स्थायित किया जावे तथा बंक 
कमचारियों की उच्च शिक्षा का प्रचन्ध किया जावे | 

युद्धकाल में मेंढकों की तरह से बहुत-सी बढ़ी हुई बैंक युद्ध समाप्त होने पर 
फेल हो गई | श्रन्य कारणों के अतिरिक्त इसका एक कारण यह भी था कि ये बेंक 
आपस में 7तिस्पर्धा करने लगीं जिससे आपस में टकराकर चूर-चूर हो गईं । 

स्तन्तता के उपरांत भारतीय द्रव्प बाजार अगस्त १६४७ में मारत में स्वतन्त्र 
हुआ | भारत सरकार ने जनता की बचत क्रो बैंकों तथा डाकखानों में जमा पर प्राप्त 
करने का मरसक प्रयत्न किया | सन्‌ १६४६ में एक बैंकिंग कम्मनीज अधिनियम पास 
करके बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया गया एवं जमा करने वालों की रक्षा करने का 
प्रयत्न किया गया | रिजव ब्रेक तथा स्टेट बैंक का राद्रीए-लांग करके उन्हें अ्रध्िक 
सेवा योग्य बनाया गया | अन्य बचत योजनायें कार्यास््रित करके सिसत प्रकार की 
प्रतिभूतियाँ जारी की गई जिससे जनता की बचत पंचवर्षीय बोचनाओं में काम आा. 
सके | जीवन बीमा कम्पनियों का भी “प्ट्रीचऋरण किया गया किन्तु इससे उद्योग- 
पतियों को धन प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होने लगी | क्योंकि सरकारी संस्था हो 
जाने पर जीवन बीमा निगम अपने धन का विनियोग सरकारी ऋणों में अधिक करने 
लगा। जीवन बीमा कम्पनियों के सध्ट्रीयकरुण का उद्देश्य ही पंचवर्षीय योजनाओं 
में धन लगाना था। 

अल्पबचत योजनायें-जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है सरकार ने कई 
प्रकार की अल्पबचत योजनायें चालू की जिनमें १८ वर्षीय ट्रेजरी सेव्िग साठी फिक्रेट, 
नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट तथा डाकखाने के सेविंग बरेंक एकाउन्ट विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इन अल्पब्रचत योजनाओं का पूर्ण वर्णन नीचे दिया जाता है-- 

डाकखाने का सेविंग बेक खाता-रूभी हेड्पोस्ट आफिसों में, सब पोस्ट 
आपफिसों में तथा बहुत से ब्रांच पोस्ट आफिसों में सेविंग बेंक का काम होता है। 
इनका मुछ्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों में मितव्ययता की 
भावना जाग्रत करना है। किन्तु पोस्ट आफिस सेविंग बेंकों में अधिकांश मध्यम श्रेणी 
के ही व्यक्ति अपनी बचत जमा करते हैं। इनमें अधिकांश सरकारी दथई अर्थ सरकारी 
कर्मचारी, वकील, डाक्टर, अ्रध्यापक तथा अन्य पेशे वाले लोग ही अपना रुपया 
जमा करते हैं। पोग्ट आफिस सेविंग बैक में अधिक-से-अधिक ५००० रुपये जमा 
किये जा सकते हैं | पहले यह नियम था कि एक वर्ष में कोई ७४० रुपये से अधिक 
जमा नहीं कर रुक्‍ता था किन्तु अब यह बन्धन हट गया है। कोई भी व्यक्ति ५००० 
रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है| कम से कम दो रुपये जमा किये जा 
सकते हैं। सेत्रिग बैंक में अब दो सो रुपये से कम १३ प्रतिशत और २०० से ऊपर 
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२ प्रतिशत ब्याज दी जाती है | कोई मी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है। रुपया 


एक सप्ताह में केवल एक बार निकाला जा सकता है | 

भारतवर्ध में पोस्ट आफिस सेविक बैक की स्थापना श््ूष्रर में हुई । तत्न से 
उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रुपया बराबर बढ़ता ही 
गया । पहले महायुद्ध के आरम्भ होने पर १६१४-१४ में लोगों में अवश्य घबराहट 
फेल गई और लोगों मे करोड़ों रपया निकाल लिया। परन्तु शीघ्र ही लोगों में 
विश्वास फिर लौट श्राया और डिपाजिट बढ़ने लगी। १६३०-३१ में आशिक मंदी 
के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक रुपया निकाला गया। किन्तु फिर 
डिपाजिट में वृद्धि होने लगी। १२ माच १६३८ में ३७६ करोड़ रुपये जमा थे। 
ओर ७७५ करोड़ रुपये की डिपाजिट थी। जब दूसरा युद्ध आरम्म हुआ और 
फ्रांस का पतन हो गया तो जनता में फिर घत्रराहट फैल गई ओर लोगों ने अपना 
रुपया निकालना आरम्भ कर दिया किय्तु शीघ्र लोगों में विश्वास लौट आया और 
डिपाजियों में वृद्धि होने लगी । 


स्वृतन्त्र भारत में डाक सेविंग खाते की सुविधायें ग्रामीण क्षेत्र में मी चालू 
कर दो गई हैं। प्रत्येक ग्राम में जिसकी जनसंख्या १५-६ से अधिक है एक डाकखाना 
खुल गया है। कुछ प्रमुख स्थानों पर चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधायें भी 
प्रदान कर दी गई हैं। मध्यवर्ग के लोग अपनी बचत डाकखानों में ही जमा करते 
हैं| बेंकों की अपेज्ञा डाकखाने में ब्याज की दर मी कुछ अधिक है और थोड़ी-थोड़ी 
रकम जमा करने में तथा निकालने में असुविधा नहीं होती । १६४५-५६ में डाकखाने 
के सेविंग बेंक खाते में १६१ करोड़ रुपये जमा ये। ३१ मार्च १६५८ को इसमें 
६३ प्रतिशत और बृद्धि हुई । यह आशा की जाती है कि अधिक स्थानों में चेक प्रथा 
चालू हो जाने से इस जमा में और इृद्धि होगी। 

नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट--ये सार्दी फिकेट द्वितीय महायुद्ध के समय निकाले 
गये । ये १२ वर्षों के लिए होते हैं। सार्टीफिकेट खरीदने वाला उन्हें कभी भी मुना 
सकता है। किन्तु पहले ३ वर्षों में कोई ब्याज नहीं मिलती | और उसके उपरांत क्रमशः 
न्‍्याज को दर बेढ़धी जाती है। १२ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रारम्भ में लगाया हुआ 
रुपया ड्यौढ़ा हो जाता है। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति १०० रुपये के कैश सार्थी- 
फिकेट लेता है तो १२ वर्ष के उपरांत उसको १५० रुपये मिलेंगे | एक व्यक्ति २५००० 
रुपये से अधिक के नेशनल सेविंग बैड सार्टीफिकेट नहीं खरीद सकता | नेशनल 
सेविंग सार्टीफिकेटों पर ब्याज की दर अच्छी है। इसके ब्याज पर आय कर भी नहीं 
लगता तथा जोखम बिल्कुल नहीं है | इस कारण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उनकी ओर 
अधिक आकर्षित होता है। यदि खरीदने वाले को यह सुविधा दे दी जावे कि वह 


भारतीय संद्रा बाजार र्रछ 


अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरांत रुपया दिया जावे 
तो वह और मी अधिक प्रचलित हो सकते हैं | 


कुछ लोगों की सुविधा के लिये पंचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय सार्टीफिकेट मी चालू 
किये गये हैं | 


दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट --इन सा फिट पर 
प्रति वर्ष ३६ प्रतिशत ब्याज दी जाती है । १००) से कम का सार्टीफरिकेट नहीं 
मिलता | कोई भी व्यक्ति २६००० तक, संस्था ५०००० तक तथा घार्मिक्र संख्या 
१,०००,००० तक के सार्टीफिकेट खरीद सकती हैं| ये सार्टीफिकेट रिज्रव बैड्डू, स्टेट 
बैडू तथा किसी भी सरकारी खजाने से खरीदे जा सकते हैं ; इन सार्टोफिकेसों को 
१० वर्ष से पहले भी भुनाया जा सकता है। किन्तु इसके लि खजाना छुछ कठौरी 
कर लेता है। ये सार्टीफिफेट इसी कारण इत्ने अधिक सफल नहीं हुए. चितने डाक- 
खाने के सार्टीफिकिट सफल हुए हैं। फिर भी ३२१ माच रृध्शु८ को ६१०१३ करोड़ 
रुपये के ट्रजरी सार्टीफिकेट निगर्मित थे ; 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये सरकार को अधिक धन 
की आवश्यकता है| इसीलिये अल्पवचत योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया किन्तु 
इससे बेड्डों में जमा घन राशि उतनी मात्रा में नहीं पहुँचती जितनी पहुँचनी चाहिए 
थी। जब्न तक सरकार ने व्यक्तिगत क्षेत्र को मान्यता प्रदान कर रखी है तब तक बेड़ों 
का औद्योगिक विकास में पूर्ण स्थान है| अतः बेंकों में जमा धनराशि मे सरकारी 
संस्थाश्रों को प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिये | 


अरश्ने 


7. एड: बा एीढ एजाइप्रपटाड 0 फिट सावीशा औैवता6ए गला २ 
ए6फा 60 फ8 (66८४8 कं। 468 07६ क्वागड्श00 इएते 5प2९6४ 76770९025. 
भारतीय मुद्रा बाजार के अंग कौन-कौन से हैं! इसके संगठन के दोष 
बतलाइये तथा सुधार के सुझाव दीजिये | 
2... ए]॥9४ 095 >हला गा6 टड्िट्टा 06 #6 $६८ठ6ाते जताते एछाता 600 76 
ैबणपगए 5ए४6९79 छत गाता २ 
द्वितीय महायुद्ध का मारतीय बेकिंग-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ! 
3... एाटपिए ध्फ़ीशाओ 8 फकिक्रांटएए इटाए८८5 इ्टातेदाल्ते 9>ए शी6 
7908 0766 $7 7घतठता4. 


भारतीय डाक-विभाग की बेकिंग सेवाओं की विवेचना कीजिये | 
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4... 8८085 6 एागटाएश।ं त&९९६$ 6 उिन्राटिण ए 48 ॥ता4 90 
6०ए 796 <8८६ 566 ६96 72०८ 67 04820777%92 0०॥६6९३ +9 7689 42+/ (०घ०ए 
शटटॉ 

भारतीय बैंकिंग के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिये। भारतीय मुद्रा बाजार 
पर बेचान की सुविधाओं की कमी का प्रभाव बतलाइये | 

६. डा 272 ॥6 तर/6८5$ 49 96 899 3(60706ए श४+६८९८६ ? लि 
फ एएप 57827786 4 00 97096 ॥765 ? 

भारतीय मुद्रा बाजार की क्‍या कम्रयाँ हैं! इसका ठीक ढंग से किस प्रकार 


संगठन किया जा सकता है ! 


अध्याय ४ 
स्जिव 
स्जिव बेंक आफ इन्डिया 
(९5९४ए८ 397 री [एता9) 


रिजव बैड की स्थापना--मारत में केन्द्रीय नैंक की आवश्यकता सन्‌ श्य३६ 
से प्रतीत हो रही थी किन्तु भारत सरकार ने इसकी ओर कमी ध्यान नहीं दिया। सन्‌ 
१६१३ में श्रीयुत्‌ कीन्स ने जो चेम्बरलेन कमीशन के एक सदत्य थे मारत में एक 
केन्द्रीय बेक स्थापित करने की योजना भारत सरकार के सम्मुख रखी थी | परन्तु सरकार 
ने इस पर ध्यान नहीं दिया | प्रथम महायुद्ध के उपरान्त तो केन्द्रीय बेंक की नितान्त 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी । इसीलिए, सन्‌ १६२१ में बेंक की स्थापना पर उसे ही 
कुछ केन्द्रीय कार्य सौंपे गये | १८४३६ में जब हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की तब' इम्पीरियल बेंक की स्थिति, पू जी, कार्यों, प्रबन्ध, शाखाओं, प्रतियो- 
गिता तथा भारतीयों की उसके प्रति आलोचनात्मक भावनाओं को ध्यान में रख कर 
उसने इस बात का समर्थन किया कि भारत में इम्पीरियल बेंक से अलग एक ख्व॒तंत्र 
केन्द्रीय बंक स्थापित होनी चाहिये । 

भारत में रिजव बेंक की स्थापन। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आव- 
श्यक जान पड़ी :-- 


(१) भारतीय रुपये के अतिरिक्त आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थायित्व प्रदान 
करने के लिये रित्रव बैंक की नितान्त आवश्यकता थी। रिजव बैंक ही अपने नोट 
निकालने, प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय, बैंक दर निर्धारण, विदेशी विनिमय की एक 
निश्चित दर पर क्रय-विक्रय आदि के अधिकारों के कारण ऐसा करह्ने से सफल हो 
सकती थी | 

(२) रिजिय बैंक ही अपने नोट निकालने के एकाधिकार का उचित प्रयोग 
करके अन्य बैंकों के नकद कोष अपने पास रख करके, सरकारी बेंकों का कार्य करके, 
समाशोघन गशह का कार्य करके तथा अनन्‍्य-साधनों के द्वारा देश की साख नीति की 
आवश्यकतानुसार उचित प्रबन्ध करने में सफल हो सकती थी । 

(३) रिजव बैंक की स्थापना से ही देश की विभिन्न बेंकों के नकद कोषों के 
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कुछ भाग का केन्द्रीयकरण होना संभव हो सकता था। और यह कोष बैंकों के संकट 
काल में भी तमी अधिक काम आ सकती थी | 

(४) रिजव बेक ही देश की बैंकिंग को सुन्दर बनाने तथा उसका उचित नियं- 
त्रण तथा प्रबन्ध करने में सहायक हो सकती है। 

(५) रिजर्व बैंक ही अपना एक अलग कृषि विभाग स्थापित करके भारतीय 
कृषि की श्रथ व्यवस्था का डचित ग्रवन्ध करने में समर्थ हो सकती थी | 

(६) रिजर्व बैंक की इसलिये भी आवश्यकता थी कि वह सरकार का रुपया 
सुरक्षित रखे | उसके ऋणों तथा विदेशी विनिमय के लेन-देनों का प्रबन्ध करे तथा उसे 
समप्रय-समय पर आयिक विषयों पर मंत्रणा भी देती रहे । " 

. (७) देश के मुद्रा बाजारों के विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करने तथा 
उनसे सम्बन्धित अंकों को जनता की सुविधा के लिये ठीक समय पर प्रकाशित करने 
के लिये भी रिजर्व बेंक की नितान्त आवश्यकता थी | हर 

*ईन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये १६३४ में रिजवे बैंक आफ इन्डिया एक्ट पास 
किया गया जिसके अनुसार १६३५ की अप्रेल में रिजर्व बेंक की स्थापना हुई [४ 
रिजव बैड का विधान--बैंक के राष्ट्रीयकरण के पूर्व रिजर्व-बैंक अंशधारियों 
की बेक थी | इसकी पूजी प करोड़ थी जो १० ०)-१० ०९ के अंशों में विभक्त थी | 
इस पूंजी में से २ करोड़ २० लाख रुपये के अंश केन्द्रीय सरकार को तथा शेष व्य- 
क्तिगत अंशधारियों को निर्मित किये गये थे । 


् | का] कि 0/ के 
नेक का प्रबन्ध एक संचालन समिति द्वारा होता था जिसमें १६ संचालक झ्स 
प्रकार होते थे :--. 


(अ) एक गवनेर तथा २ डिप्टी गवर्नर जिनकी नियुक्ति . केन्द्रीय सरकार 
केन्द्रीय संचालक संघ के परामर्श पर करती थी | 

(ग) ४ संचालक जिन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती थी । 

(स) ८ संचालक जिन्हें अंशघारी चुनते थे । 

(द) १ सरकारी अधिकारी बिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती थी | 

केन्द्रीय संचालन-समितियों के लिये बैंक की मिन्न-मिन्‍न शाखाओं के कार्य की 
देखभाल करना संभव नहीं था। अतः ४ स्थानीय संचालन समितियाँ नियुक्त की 
जाती थीं। प्रत्येक स्थानीय समिति में ८ संचालक होते थे जिनमें से ५ अशधारियों 
द्वारा चुने जाते थे तथा ३ केन्द्रीय संचालन-समिति अंशधारियों में से मनोनीत करती, 
थी। 

बैड का ब्रतेमान विधान--एक. विधेयक पास करके १-जुनवरी १६४० से 
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रिजव बेंक का राष्ट्रीयककरण कर दिया गया। अब ब्रेक का प्रचन्त जिस केन्द्रीय संचालक 
समिति द्वारा होता है वह इस प्रकार है :-- 

(अर) एक गवर्नर तथा ३ डिप्टी गवर्नर जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
* करती है । 

(ब) ४ संचालक, जिन्हें केन्द्रीय सरकार चारों स्थानीय समितियों में से एक- 
एक मनोनीत करती है ! 

(स) ६ संचालक जिन्हें केद्रीय सरकार मनोनात करती है! 

(द) १ सरकारी अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है । और घो 
सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय्र तक काय कर सकता है | 

केन्द्रीय खमिति के अतिरिक्त तक के प्रतन्ध के लिये : स्थानीय समितियाँ 
कलकत्ता, बच्बई, मद्रास तथा दिल्‍ली में नियुक्त की जाती हैं, जिसके ३ सदस्य केन्धरीय 
सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं | हे 

हर संचालक ४ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है | केन्द्रीय समिति की ब्रैठक 
बुलाना गवर्नर के अधिकार में है किन्तु कोई मी ३ संचालक मिल कर गवर्नर से बैठक 
बुलाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं | वर्ष भर में ६ बैठक बुलाना अनिवार्य है किन्तु 
३ मास में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये । 

अंशधारियों की रकम का मुगतान करके रिजव॑ वेक की समस्त पूंजी केन्द्रीय 
सरकार ने अपने हाथ में ले ली है | 

रिजर्व बेंक के विभाग--रिजर्व बेंक २ विभागों में विभक्त है | एक निर्गमन 
विभाग (550९ [0०202777०7£ ) जो काशी खुद्रा छापने का कार्य करता है 
तथा दूसरा बैंकिंग विभाग, जो अधिकोष॒ण सम्बन्धी सभी कार्य करता है। बैंकिंग विभाग 
के भी तीन उपविमाग हैं : (१) कृषि साख विभाग, जो आमीण वित्त सम्बन्धी कार्य 
को सम्पन्न करता है तथा उनका अन्वेषण करता है। (२) विनियम नियत्रण विभाग, जो 
विदेशी विनिमय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा (३) अधिकोष विभाग, जो देश को 
समस्त बैंकों पर नियंत्रण रखता है तथा समय-समय पर उन्हें आदेश देता है । 


रिजने बेंक के कार्ये--देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व वेक आफ इंडिया 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है-- 

(१) कागजी मुद्रा प्रकाशन ( 58708 0 (-पा४८ए०८ए ४०८८५ ) -“+रिजव 
बैंक का कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एँकाधिकार प्रमुख है। इस कार्य को संपादन 
करने के लिए बैंक का एक स्वतन्त्र प्रकाशन विभाग है सन्‌ १६५६ से पहले कागजी 
मुद्रा की सुरद्दा के लिये सुरक्तित कोष, स्वर्ण सिक्कों, स्वणपाट, विदेशी प्रतिभूतियाँ 
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तथा भारतीय प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक था। कमर से कम ४० करोड़ रुपये के 
मूल्य के स्वर्ण सिक्के अथवा स्वणंपाट अनिवाय रूप से कोष में होने चाहिये थे 
जिसमें से स्वर्ण कोष ४० करोड़ रुपये का अनिवाय था। सन्‌ १६५४६ में उपरोक्त 
विधान में परिवर्तन कर दिया गया जिसके अनुसार कम-से-कम (४०० करोड़ रुपये. 
की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११४ करोड़ रुपये का सोना, जिसका मूल्यांकन ६२ 
रुपये ५० नये पैसे प्रति तोले के हिसाब होता है, होना चाहिये । यदि किसी समय यह 
स्व कोष कम पड़ जाता है तो इसके लिये रिजयब बेंक केन्द्रीय सरकार को एक निर्धा- 
रिंत दर से कर का भुगतान करेगी | विदेशी प्रतिभूवियाँ केवल (श्र) बेक आफ इंग्लैंड 
के पास जमा घन, (ब) ६० दिन तक की हुन्डियाँ, जो इंगल्लैश्ड में देय हैं तथा (स) 
त्रिटिश सरकार की वे ग्रतिभूतियाँ, जो केवल ५ वर्ष के लिये निर्गमित की गईं है; 
सीमित हैं | 

नोट प्रकाशन विभाग का शेष कोष सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्वीकृत व्यापारिक 
इुंंडियों अथवा प्रतिज्ञा पत्रों के रूप में होना चाहिये | इन प्रतिभूतियों का मूल्य 
बाजार मूल्य की दर से निश्चित किया जाता है । रिज बेंक को इस समय केवल 
२), ५), १००), ५००) तथा १०००) के नोट छापने का अधिकार है । 

“द्वितीय महायुद्ध में कागजी मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी और पुद्रा 
स्फीति के कारण देश के कुछ वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ा था | रिजव॑ बेंक मुद्रा पर 
'पूर्ण नियंत्रण करने में असफल रही किन्तु खतन्त्रता के उपरान्त रिजय बैंक ने इस 
दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की ( किन्तु द्विवीय पंचवर्षीय योजना में हीनाथ प्रबन्ध 
(2०0६ [70072८8) के कारण नोटों की मात्रा पुनः बढ़ने लगी है |... 

 सरहार के लिये बऋ का कार्ये करना--कैंन्द्रीय सरकार की ओर से रिजिब 
बैंक आफ इंडिया निःशुल्क बेंकर का कार्य करती है | साव॑ंजनिक ऋण की व्यवस्था 
तथा सरकार के लिये नवीन ऋण भी निर्गमित करती है “सार्वजनिक ऋण को 
व्यवस्था करने के लिये बेंक को सरकार से एक निश्चित दर से कमीशन मिलता है। 
सरकारी कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा विदेशों से भारत को तथा भारत 

से विदेशों को भेजने का कार्य भी रिजव॑बँक ही करती है सरकार के लिये अल्प- 
कालीन ऋण खजाने की हुंडियों द्वारा रिजव बेक ही ग्राप्त करती है। खजाने के 
हु डियों के उपयुक्त न होने पर रिजव बेंक सरकार को अल्पकालीन ऋण प्रदान 
करती है | सरकारी आवश्यकताओं की यूि के लिये १ लाख रुपये तक को र्टर्लिंग 
विनिमय का अबन्ध भी करती है। राज्य सरकारों के लिये भी रिजव॑ बैंक यही कार्य 
करती है जो केन्द्रीय सरकार के लिये । मुद्रा बाजार के साथ सम्पर्क होने के कारण तथा 
देश को आशिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान होने के कारण भारत सरकार रिजव॑ बैंक से 


कक 
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वित्तीय तथा बैंक सम्रन्धी मामलों पर परामर्श प्राप्त कली है। इसके अतिरिक्त 


सरकार रिजव बंक का परामर्श नवीन ऋण जारी करने, पुराने ऋग्गों को परिवर्तित 
करने, कप साख, सहकारिता तथा ब्रैंकों को प्रभावित करने वाले विप्रयों पर भी 
परामश करती है 

बकों के बंक का काय करना-४रिजव बछ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के 
बकों का नियंत्रण, पथ-प्रदर्शन तथा संगठन करना है।वह जनता के हितों की 
रक्षार्थ देश के समस्त अनुसूचित बैंकों के माँग दायित्व का ५ ग्रतेशत तथा समय- 
दायित्वों का २ प्रतिशत अपने पास जमा कराती है, १६४०: के बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट 
के अंतर्गव अन्य बैंकों के लिये भी नकद कोष बेंक के प्रास रखना अनिवार्य कर दिया 
गया है| रिज्रव बेंक इसके लिये धनराशि को बेदी के आशिक संकव्कास में अंतिम 
ऋणदाता के रूप में सहावता करने के काम मे लायी है| रिजव बेंक समय-सवब पर 
देश के बकों से रिरोड तथा उनके लेखों हा पूण्ठ वर्णन की माँगती हैं ।थ॑ह बेंकों के _ 
लेखों का निरीक्षण करती हैँ। उन्हें ऋण देती हैं। उनको साख निर्माण पर उचित 
आदेश देती है तथा उनकी अनुचित क्रियाओं को रोकने का प्रयत्न करती है। उनका 
धन एक स्थान से दूसरे स्थान को निःशुल्क भेजत है तथा उनके आपठी लेन-देनों 
के लिये समाशोधनगण्ह का कार्य भी करती है |.» 

रिजब वक का अनुसूचित वकों के साथ सम्बन्ध-+रिजर्व अंक अधिनियम 
की घारा ४२ के अनुतवार श्रतुसूचित बंके वह बंक है जिसको चुहकुता पूंजी तथा कोष 
४ लाख रुपये या इससे अधिक है। ऐसे बेंकों का नाम एक सूची में लिख लिया 
जाता है। अतः इन्हें अनुसूचित बैक कहते हैं।” सूची में नाम प्रविष्ठ करने के पहले 
रिजवं बेंक बैंकों के कार्यों की देखभाल करती है। सूची में प्रतिष्ट करने का शअ्रथ 
यह नहीं है कि रिजव बेंक ने बेंक की स्थिरता एवं आर्थिक सम्पत्षता का बीमा कर 
दिया है। यदि किसी बेंक का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम सूची से प्रथक 
किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर वर्शुन किया गया है अनुसूचित बेंकों को अपनी 

[ग-दायित्व का ५ प्रतिशत तथा समय दावित्व का २ प्रतिशत रिजरब बैंक के पास 

जमा करना पड़ता है। किन्तु गजट में प्रकाशित करके रिजव बैंक इसे प्रतिशत को 
क्रमशः २० तथा ८ तक बढ़ा सकता है। यदि ये जमा इस निश्चित प्रतिशत से 
कम है तो रिजवं बेंक संजन्धित बैंक से ब्याज प्रात कर सकती है और अधिक है तो 
ब्याज दे सकती है । 

प्रत्येक अनुयूचित बेंक के लिये "अपनी स्थिति का साप्ताहिक विवरण रिजवं 
बैंक के पास भेजना अनिवाय है। न भेजने पर बेंक को दंडित किया जा सकता है) 
आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित बेंक अपनी हुंडियों की कटौती करके अथवा ऋण 
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के रूप में रिजव बेक से सहायता ग्राप्त कर सकती है | किन्तु यह ऋण किसी भी 
श्रवस्था में ६० दिन से अधिक के लिये नहीं दिया जा सकता | 
अनुसूचित बेंक के साथ सन्बन्ध-कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर रिजर्व बैंक 
, अनुसूचित बैंकों के खाते भी अपने यहाँ खोल लेती है तथा समय-समय पर उन्हें 
परामर्श भी देती है ) सन्‌ १६३८ तथा १६३६ में दो गश्ती पत्र भेजकर रिजय बक ने 
यह भी बतलाया कि वह किस प्रकार अनुसूचित बेकों की सहायता कर सकती है। 
विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना--रिजव बक को भारतीय रुपये के 
वाह्य मूल्य को स्थिर रखने का भा आंधिकार दिया गया हैँ | रिजव बक की विनिमय 
दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिये विदेशी विनिमय का कऋ्रय-विक्रय भी करती है, । 
विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून १६४७ के अनुसार रिजव बेक यह क्रय-विक्रय केवल 
कुछ अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही करती है। और बह भी केवल बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास तथा देहली के कार्यालयों द्वारा यह क्रब-विक्रय उन दरों पर किया जाता है 
जो केन्द्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को ध्यान में रखकर निश्चित कर 
देती है। श्र वह भी १००,००० रुपये से कमर मूल्य का न होना चाहिये। श्र 
रिजव बक ब्रह्मा, सीलोन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंगलंड, दक्षिणी अ्रक्तीका, 
फ्रांत, बेलजियम, नीदरलेंड, नावें, डेनमाक, फिलिपाइन आदि देशों के विनिमय के 
क्रय-विक्रय का कार्य करती है | 
साख-नियंत्रणु--रित्नव॑बेंक साख नियंत्रण के हेतु उन सभी रीतियों का 


. प्रयोग करती है जो किसी भी देश को केन्द्रीय बक को करने चाहिये » पहले मुद्रा 
बाजार के संगठित न होने के कारण रिजर्व बक की बंक दर नीति सफल न हो सकी 


. और उसको ३ प्रतिशत पर ही स्थिर बनाये रखना पड़ा | एक जन अर्थशात्री के 
परामश से नवम्बर १६५१ में बेंक दर ३ से ३३ प्रतिशत कर दी गई। इससे रिजर्व 
, बैंक ने बेंकिंग प्रणाली पर अच्छा नियंत्रण कर लिया | किन्तु बैंक दर में ब्रद्धि करते ही 
सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी हो गई जिसका सार्वजनिक ऋण पर बुरा 
। प्रभाव पड़ा ।“रिजव बैंक खुले बाजार की क्रिया द्वारा मी साख पर नियंत्रण करती है । 
इसे साख समरबिभुुजन तथा उ्रत्यक्ष कार्यवाही का मी अधिकार है पर 
कृषि साख व्यवस्था--र्िज बेंक ने सन्‌ १६३५ में एक कृषिसाख विभाग 
को स्थारना की |“इस विभाग के दो वैधानिक कार्य हैं: (अ) एक योग्य कर्मचारी 
वगग द्वारा झषिताख का पूर्ण अध्ययन कराना तथा सरकार, सहकारी बैंक तथा अन्य 
बकों को परामश प्रदान करना। (अर) इृषिसाख के सम्बन्ध में बैंक की कायवाही में 
एकता लाना तथा रिज्ञव बेक का सहकारी तथा अन्य बैंकों से कषिताख सम्बन्धी 
संपक बनाये रखना थचह विभाग आमीण ऋण तथा सहकारिता का विशेष अध्ययन 
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करके समय-समय पर अपने निष्कों को प्रकाशित करता रहता है । क्ृपकों की सहाय- 
तार्थ रिजव बैंक सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करती हैं क्योंकि हृपकों को सीधा 
ऋण ग्रदान करना इसमें अधिकार क्षेत्र स बाहर है | रेंज बेंक साघासण कायों के 
'लिये सहकारी समितियों को ऋण नहीं देती । केवल आपत्तिकाल में ऐसा करती 
है यह ऋण केवल उन्हीं सहकारी बेंकों को प्रदान किया जाता है जो (रजव॑ बैंक 
के पास अपने माँग दायित्व का २३ प्रतिशत तथा सम्त-दावित्य की १ प्रतिशत 
जमा रखते हैं। केवल निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं--- 
(अर) प्रांतीय सहकारी बेंकों तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सहदारी बेंकों को सरकारी 
प्रतिभूतियों की जमानत पर.६० दिन के लिये ऋण | 
(ब) अन्य मूनिबन्धक वैंकों के ऋणपत्रों को जमानत पर इसी श्रकार के ऋण, 
यदि ये ऋणपत्र शीघ्र विक्रय योग्य हैं । 
(स) खजाने की हुंडियों की कटोती करके | हु 
(द) मान्य सहकारी बिक्री तथा गोदाम समितियों के प्रतिज्ञापत्रों की जमानत 
पर ६० दिन के लिये ऋण । यदि इन प्रतिश्ञापत्रों पर प्रान्तीय सहकारी बेंक का बेचान 
हो गया है तथा ये कृषि बिक्री के सम्बन्ध में लिखे गये हैं । 
(ई) उपरोक्त प्रतिज्ञापत्रों की कटौती करके | 
(फ) भूमिबन्धक बैंकों के ऋणपत्र खरीदकर अथवा उनकी जमानत पर ऋण 
देकर । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन ऋणपनत्नों की जमानत प्रांतीय सरकार ने कर 
रखी हो । 
:/रेजव॑ बैंक, ने कुछ विशप्तियाँ प्रकाशित करके सहकारी साख सम्सितियाँ, 
# केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा भूमिबन्धक बेंकों की उन्नति के लिये कुछ ठोस सुमाव 
दिये, देशी बेंकरों तथा साहूकारों के साथ वार्तालाप करके उनकी उन्नति की भी 
योजना बनाई किन्तु देशी साहूकारों ने दुर्भाग्यवश इस योजना को स्वीकार नहीं 
किया । 
अन्य कार्य--रिजिव बैंक का यह भी दायित्व है कि वह ५) या उससे अधिक 
मूल्य वाले नो्ों से थोड़े मूल्य के नोदों में परिवर्तित करे | बिना ब्याज दिये संस्थाओं 
तथा व्यक्तियों का रुपया जमा करे। सोने के सिक्‍कों तथा सोने का क्रय-विक्रय भी 
करे | रिजवं बैंक मुद्रा, प्रतिभूषाँ, आमृषण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित 
रख सकती है। अपने ग्राहकों का लाभांश संग्रह कर सकती है तथा उनके ऋशपत्रों 
का भुगतान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों का खाता खोलकर 
उसके प्रतिनिधि का काम कर सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन कर सकती है | बैंकिंग 
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सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करती है। अपने निर्गंभन एवं विभाग का 
सप्ताहिक विवरण पत्र में प्रकाशित करती है। मुद्रा तथा अर्थ सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट 
एवं भारतीय बेंकों के आँकड़े भी प्रकाशित करती है| अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित 
करती है जिसमें सरकार तथा जनता के समक्ष देश की आर्थिक स्थिति तथा समस्‍यायें , 
प्रस्तुत करती है | 

“हन सबके अतिरिक्त नवीन बैंकों को बेंकिंग कार्य करने के लिए लाइसेंस 
प्रदान करता है तथा उन्हें बन्द करने का- श्रादेश देती है. 

रिजवे वैड्डू के श्रतिबंधित कार्य--रिजरव बैंक निम्नलिखित कार्यों को नहीं 
कर सकती :-- 

(१) “दापार नहीं कर सकती तथा किसी व्याथारिक एवं ओद्योगिक संस्थाश्रों 
के लाभ में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकती | यदि किसी ऋण की प्राप्ति में रिजव॑ बेंक को 
ऐसी संस्थाओ्रों की सम्रत्ति में अधिकार प्रास हो गया है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र बेच देना 
चाहिये | 

(रॉ रिजव बैंक न किसी कम्पनी के अंशों का क्रय कर सकती है और न 
उसकी जमानत पर अूण दे सकती है | 

(२) किसी अ्रचल सम्पत्ति के बन्धक पर न ऋण दे सकती है न उसे क्रय कर 
सकती है किन्तु अपने कार्यालय तथा कमैचारियों के निमित्त अचल सम्पत्ति खरीद 
सकती है। 

(४) असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं कर सकती | 

(४) दर्शनी हुन्डी के अतिरिक्त अन्य प्रकार की हुन्डी न आहरित कर सकती 
है न स्वीकार कर सकती है। 

(६) चालू खाते की जमा पर ब्याज नहीं दे सकती । 

रिजवे बैड की सफलतायें-रिजर्व बैंक की स्थापना के कारण ही, जिसने 
प्रथम अप्रेल १६५५ से अपना कार्य प्रास्म किया था, अपने अधिकतर कार्य सुचारु 
रूप से चला रही है, इंसी की स्थापना के कारण ही भारतीय बैंकिंग पद्धति कुछ सीमा 
तक सुदृढ़, सुव्यवस्थित तथा उुसंगठित हो सकी है । यह इसी का प्रभाव है कि भारतीय 
उद्रा बाजार में ब्याज की दरें गिर सकी हैं । रिजव॑ बैंक ने सदैव से ही अपनी बैंक द्र 
रे प्रतिशत रखी है जत्र॒ से रिजव बैंक की स्थापना हुईं है तब से ही भारतीय मुद्रा 
बाजार में कभी भी रुपये की कमी नहीं हुई है | यद्यपि रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले 
भी इम्पीरियल बैंक को सरकार १५४ करोड़ रुपद्रे तक का ऋण भारतीय कागजी मुद्रा 

रिजवं से प्रति वर्ष ऋतु विशेष में दिया करती थी किन्तु वह कमी भी भारतीय द्रव्य 
बाजार की रुपये की कमी को दूर करने में सफल न हो सकी थी | यह बड़े हषे की 
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बात है कि रिजव बेक इस कमी को दूर करने में सफल हो सकी है! यही नहीं कि 
रिजव॑ बेंक कुछ सीमा तक भारतीय झंद्रा तथा साख पद्धति को भी नियंत्रित।कर सकी 
है।'रिजव बक ने प्रारम्भ से ही सस्ती मुद्रा नीति ((]१९३७ #६९४०९४ 0०7 ८ए) को 
- अपनाकर भारतीय व्यापार, उद्योग घन्धों तथा कृषि की बदुती हुईं रुपये की माँग की 
पूर्ति करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है + इतने भारत सरकार तथा अन्य बैंकों 
को भी संकट काल में पूरी-पूरी आर्थिक सहायता ग्रदान की है | समय-समय पर उसे 
उचित परामर्श भी देती रही है। इसने भारतीय दुद्राआजार को सुव्यवस्थित करने तथा 
स्वदेशी बेकरों को नियमबद्ध करने के लिये मी बार-बार प्रबत्न किये हैं| यह मारतीय 
रुपये के साख मूल्य तथा आंतरिक मूल्य को कुछ सीमा तक स्थायी रखने में भी सफल 
हुई है । नोठ प्रकाशन द्वारा रिजर्व बेंक मंद्रा की मात्रा पर पूरा पूरा नियंत्रण रखती है 
और व्यापार की अदश्यकतानुसार मुद्रा में लोच उत्पन्न करके मुदा-प्रसार तथा मुद्रा 
संकुचन की बीमारी को रोकती है 
रिजवं बेंक बहुत कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया मेजने की 
सुविधा प्रदान करती है। रिजव बक बकों के नियंत्रण के लिए एक त्रकिग कम्पनी 
अधिनियम पास करने में सफल हुई है+ इस अधिनयम के द्वारा देश की बेकिंग 
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये बेंक को विशेष अ्रधिकार प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक 
वित्त के लिये रिजव॑ बेंक ने औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कराने में महत्वप॒र्ण 
योग दिया है | देश के आथिक आँकड़े एकत्रित करके ब्रेक के सुवोग्य अधिकारी अनु- 
संधान करते हैं और अपने निष्कर्षों के आधार पर सरकार को आथिक विकास के 
लिये परामश देते हैं | रिजर बैंक ने देश के विभाजन तथा रुपये के अवमृल्यन जैसी 
. महान घटनाओं के दृष्पारिणामों से देश को बचाया है | यह आशा की जाती है कि 
रिजर्व बेंक राष्ट्रीकरण के कारण कृषि साख व्यवस्था एवं देश में बेकिंग प्रथा को 
विकसित कराने में अब और अधिक सहायता प्रदान करेगी। द्वितीय योजना काल में 
१२०० करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था तथा विदेशी विनिमय की कमी के कारण 
देश की अर्थ व्यवस्था पर जो भार पड़ रहा है उसमें रिजब बैंक को और भी महत्वपूर्ण 
कार्य करना है। सफलता के साथ-साथ रिजव ब्रेंक को निम्नतिखित कार्य में पूर्ण 
सफलता ग्राप्त न हुई । 
रिजवे बेड़ू की असफलतायें 
(१) मुद्रा बाजार के विभिन्‍न विभागों में आज भी रुहयोग का भारी अभाव 
है और आज भी एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। देश में अन्य छोटी-छोटी 
बैंक, सहकारी साख समितियाँ ओर देशी बैंक आज भी है, जिन पर यह नियंत्रण प्राप्त 
नहीं कर सकती है। 


श्श्द मुद्रा एवं अधिकोषण 


(२) रिजव बैंक रुपये का आन्तरिक मूल्य स्थिर नहीं रख सकी है। दूसरे महा- 
युद्ध में जो मुद्रा प्रसार की नीति उसने अपनाई थी, उसके घातक-परिणामों से अभी 
तक देश को छुटकारा नहीं मिल सकता है | परन्तु वास्तव में सारा दोष रिजव बैंक ही 
का नहीं था | उस समय भारत में विदेशी सरकार थी, जिसने रिजर्व बेंक ऐक्ट की. 
सारी धाराओं का दुरुपयोग किया था | 

(३) रिजव वेंक देश में एक सुव्यवस्थित हुन्डी बाजार को विकसित करेने में 
भी सफल नहीं हो सकी है | यह बेंकों को दुबारा भुनाने की हुविधायें बहुत थोड़ी ही 
मात्रा में प्रदान कर सकी है| 


(४) भारतीय मुद्रा बाजार की ब्याज की दरों की मिन्नता को भी यह दूर नहीं 
कर सकी है । 


(५) कृषि साख की उचित व्यवस्था करने में भी यह असमर्थ रही है। और 
नो संस्थाये देश में कृषि साख प्रदान करती हैं, उन पर भी पूर्ण नियंत्रण ग्रास नहीं 
कर पाई है। रिजव बेंक की ये असफलतायें रुफलताओं के समक्ष अधिक नहीं हैं | 
रिजर्व बैंक देश के आशिक त्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न कर 


रही है । 


रिज़वे बैड तथा मुद्राबाजार--मुद्रा तथा साख का नियंत्रण करने के लिए 
रिजव बेंक आधुनिक शख्तरों से पूर्णतया सुसज्जित है। कागजी मुद्रा प्रकाशित करने 
का इसे एकाधिकार है | भारतवर्ष में लोगों को चेक द्वारा भुगतान की आदत बहुत 
कम है। अतः मुद्रा की समस्त पूर्ति रिजव बेंक के नोट ही करते हैं। किन्तु अब चेकों 
का प्रयोग मी पर्यात मात्रा में होने लगा है। अतः रिजव बेंक अनुसूचित बेकों की 
जमा घनराशि का कुछ प्रतिशत अपने पास रख कर देश के बेंकों पर तथा उनके नकद 
कोषों पर नियंत्रण रखती है। सरकारी नकद कोष भी रिजव बेंक के पास रहता है। 
इन सब्च बातों के कारण रिजव बेंक के लिए देश की मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण 
रखना सुगम है| 


भारतीय मुद्रान्नाजार में स्टेट बैंक का कुछ विचित्र स्थान है । जिन स्थानों पर 
रिजव बेंक की शाखायें नहीं हैं वहाँ रिजव॑ बेंक के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक ही 
केन्द्रीय बैंक का कार्य करती है | किन्तु साथ ही बैकिंग के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों के 
साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है जो उचित नहीं। स्टेट बेंक की इस कार्य पद्धति के कारण 
देश की बैंक संतोष अनुभव नहीं करतीं और उनके हृदय में स्टेट बैंक के प्रति कुछ 
ईर्घा रहती है। अतः रिजर्व बैंक को चाहिये कि सभी बैंकों के साथ समान व्यवहार करे 
और स्टेट बैकू को विशेष स्थान न दे । 
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भारतीय मुद्रा बाजार को विदेशी विनिमय त्रेंक भी प्रभावित करती हैं| शक्ति- 
शाली होने तथा संसार के सभी भागों में इनकी शाखायें होने के कारण 
ये बेंक रिजव॑ बेंक की नीति को कमी-कमी विफल बना देती हैं। अब देश स्वतन्त् 
हो गया है। अतः रिजव बेंक इन विदेशी विनिमय &कों पर पृ नियंत्रण कर सकती 
है ओर देश की भलाई के लिये अपनी स्व॒तन्त्र नीति निर्धा रत कर सकती है। 

ग्रामीण वित्त के ६० प्रतिशत का देशी वेकर तथा साहुकार है प्रबन्ध करते हैं | 
किन्तु इन देशी बेकरों पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं है | जब्र तक मुद्रा बाजार 
का इतना महत्वपूर्ण अंग रिजर्व बेंक के प्रभाव से बाहर रहेगा तत्र तक रिजर्व बैंक 
का नियंत्रण पूर्णतया सफल नहीं हो रुकता | म॒द्रा बाजार को पूर्ण॑तवा नियंत्रित करने 
के लिये रिजव॑ बेक का देशी साहूकारों से पूर्ण सम्बन्ध होना अति आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में रिजव बेक ने जो योजना बनाई हैं उत्तके! देशी सराहकार क्रान्तिकारी 
कहकर स्वागत नहीं करते | क्योंकि यह योजना उनके अ्रस्तित्व क। ही समाप्त करती 
है | रिजव बैंक को चाहिये कि इतने महत्वपूर्ण अंग को समस्त न करके उसमें सुधार 
करने का प्रयत्न करे | 


व्यापारिक हुडियों की कमी के कारण रिजव बेंक की कटोती नीति सक्रिय 
नहीं होती | जब तक बेंक की यह नीति सक्रिय न होगी तब तक भारतीय मुद्रा बाजार 
अपने भाग्य पर जीवित रहेगा | अ्रतः रिजव बैंक को एक समुचित एवं सक्रिय बैंक 
दर नीति निर्धारित करनी चाहिये । हमारे देश में बेंक दर तथा बाजार दर में कोई 
समुचित सम्बन्ध नहीं है | स्टेट बेंक शक्तिशाली होने के कारण अपनी दर अलग 
निर्धारित करती है। जब तक बेंक दर मुद्रा बाजार को ग्रभावित नहीं करती तब तक 
रिजव बैंक की सर्वोच्चशक्ति दीन रहेगी। अतः इस दिशा में सुधार करने के लिये 
एक ठोस कदम की आवश्यकता है। अनेक ब्राघायें होते हुए भी आस्ट्रेलिया तथा 
दक्षिण अफ्रीका की केन्द्रीय बेंक वहाँ के रुद्रा बाजार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये 
हुई है और उनका बाजार के विभिन्न अंगों पर पूर्ण प्रभाव है | 

एक अच्छे हुन्डी बाजार की स्थापना के लिये रिजव बेक ने, योजना बनाई 
है और व्यापारिक बेंकों के सहयोग से खड्मने की हुंडियों का विकास करने के लिये 
प्रवत्नशील है | किन्तु यह योजना सफलता प्राप्त न कर सकी | खजाने की हुन्डियों 
का प्रचलन बढ़ जाने से रिजव॑ ब्रेंक सरकार से दम व्यय पर ऋण प्राप्त करके तथा 
इन हुंडियों की कटोती करके मुद्रा बाजार प्र अधिक नियंत्रण कर सकती है । 


रिज्वर्व बेंक ने एक सुहदढ़ बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देकर मुद्रा बाजार में 
सुधार किया है । रिजव बंक बेंकों की निरीक्षण करके तथा उन्हें समय-समय पर परा- 
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मर्श देकर एक अच्छी दिशा में उनका पथ-प्रद्शन करती है और मुद्रा बाजार पर 
अपने प्रभाव की स्थापना करती है | 


' विदेशी मुद्रा के क्रन-विक्रम तथा उनके भार से देश की आर्थिक व्यवस्था दी. 


रक्षा की है | विदेशी विनिमय्र का क्रय-विक्रय करके रिजवं बेंक उस पर पूर्ण नियंत्रण 
करती है और समय-समय अपनी नीति में परिवर्तन करके देश की आन्‍्तरिक आधिक 
व्यवस्था पर उसका भार नहीं पड़ने देती | सरकार को परामर्श ,देकर एक हितकारी 
आयात-निर्यात नीति निर्धारित करती है । 


रिजव॑ बैंक ने इस बात के लिये कई कदम उठाये कि बैंक की साख देश कौ 
आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित हो | सन्‌ १६४६ के भारतीय रुपये के अब- 
मूल्यन के पश्चात्‌ सट्टेबाजी का उदय हुआ | अतः रिजिव बेंक ने देश के बैंकों को 
यह आदेश दिया कि वे ऋण केवल वास्तविक व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए 
प्रदान करें, सट्टेशाजी के लिये नहीं | बेंकों के लिये प्रतिदिन १,००,००० रुपये से अधिक 
वाले ऋणों की सूची रिजवब बेंक के पास भेजना अनिवार्य कर दिया गया। इन 
सूचियों के निरीक्षण से यदि रिजव बैंक को यह ज्ञात हुआ कि कुछ ऋण अवांछनीय 
हैं तो उसे तुरन्त वापस लेने का आदेश दिया गया । बेंकों ने रिजव बेंक के आदेशों 
का पालन करके सट्टेबाजी से उत्पन्न बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सफलता प्राप्त की | 

राष्ट्रीयकरणोपरांत रिजव॑ बेंक देश की साख एवं मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण करने 
में सफलता प्राप्त कर रही है। कुछ अरथशास्तरियों का विचार है कि सभी बेंकों का 
राष्ट्रीकरण देश के हित में है | इससे जनता को अपना धन बेंकों में जमा करने में 
सुरक्षा का आभास होगा । किन्तु राष्ट्रीयकरण तभी मुद्रा बाजार पर अच्छा प्रमाव 
डाल सकता है जब राजनीति का इन आर्थिक संस्थाओ्रों में समावेश न हो | 


अश्त 
7. 0४६ प्र८८८ (76 ट्यपड४८5 0१० 426 680 ६96 €5७0॥507767 0 ४6 
मि९४९८ए९ ऐद्न्गा ण किताब ऐ. छि5एप४४ 48 क्‍रीपदाए6 60 ताला फैब्साधिए 8. 
भादतीय रिजव बेंक की स्थापना किन कारणों से हुईं ! भारतीय बेकिंग पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ा ! 


2... 989777082 ४6 ८0#800घछ707#. 280 पपक८085 07 ६४(१९ रि८४९४ए९ 


3क्माड 0008, (शा एएप 8प8865 क्षाए 4770 ए2८7678 49 78 072475400॥ 
भणए प्रणणपतए २ 


रिजिव बैंक के विधान एवं कार्यों" की विवेचना कीजिये। क्‍या आप इसकी , 


व्यवस्था एवं कार्य पद्धति में सुधार के कुछ सुझाव दे सकते हैं ! 


जड़. खा. पहन 


3... श१%६ 38 ४6 5>प्97८88 06 ६76 7१९८४९४ए८ 2207 07 ]#8089 ? [0फ्र ॥ 
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098 0९ दाल्काता ता चार फिराएणरए विि7क गषए7०5 ते कि्ीजल डिश 
300 (पच्कथाटए २ 

भारतीय रिजवं वेंक क्या कार्य करती है ! इसकी स्थाउना से मारतीय॑ बेकिंग 
एवं मुद्रा में क्या सुधार हुआ है ! 


4... तीएश९. 76 ला तैहरिदाष थी शी छणतिकए अर्थ [१९ रि८४टएए७८ 
8475 ० [एतीक शाते इछ, एटहा रए:०ड आए: ६:६०, 


भारतीय रिजव बेंक की कार्य पद्धति के मुख्य दोष बतलाइये तथा सुघार 
के सुझाव दीजिये । 


६... 78८055 7९ छाॉँ८९€ 0ा रिटल्‍ाएट डा. 7 वैंहतीव छाड-बनररा ॥6 
रिफाद। (च्थ्वाप, 


ग्रामीण साख में रिजर्व बेंक के स्थान की विवेचना कीजिये | 


6. एहा ६8 एल इरएंडशालतत 0एा ६० सिह्लापट लिवर हा [८03 हऊंपा। 
(6€ ]०9६ 5707४६ 537६8 67 ए॥6€ ट0ठएएए 


रिजव॑ वेंक का देश के सम्मिलित पूँजी वाली वबेकों से क्या सम्बन्ध है ? 


7... >िडए7९55 एएपाः एॉल्फछाइ 60 "िशआशयीडयाफा तर रिहप्टफपाह.. ठग 
०07 70082.7 


रिजव बेंक के राष्ट्रीयकरण पर अपने विचार स्पष्ट कीजिये | 


अध्याय २ 


स्टेट बेक आफ इण्डिया 
( $96 छि475 ०६ ॥0079 ) 


स्थापना--भारत में एक केन्द्रीय बेंक की स्थापना की आवश्यकता तो सन्न्‌ 
१८३६ से ही प्रतीत होने लगी थी। परन्तु भारत सरकार की उदासीनता के कारण 
१६२० तक इस संबन्ध में कुछु भी न हो सका | अंत में भारत सरकार ने परिस्थितियों 
से विवश होकर १६२७ में बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की तीनों प्रेसीडेन्सियों में बे 
का एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया एक्ट १६२१ के अंतर्गत इम्पीरियल 
बैंक की स्थापना की। सन्‌ १६५७ में राष्ट्रीयकरण के पश्चात इस्पीरियल बेंक का 
नाम बदल कर स्टेट बैंक आफ इंडिया कर दिया गया है। इस बेंक का भारतीय 
बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी बेक की स्थापना के साथ ही साथ 
भारत में आधुनिक बैंकिंग पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ | इस बेक की स्थापना भाख 
सरकार के समस्त लेन-देन करने, बैंकों के बेंक का कार्य करने तथा भारत में आधुनिक 
बैंकिंग की सुविधाओं की वृद्धि करने के लिये की गई थी, परन्तु सन्‌ १६३४ में इस्पी- 
रियल बैंक एक्ट का शोधन कर दिया गया जिप्तकें अनुसार इसके प्रथम दोनों कार्य 
इससे छीनकर रिजव॑ बैंक को दे दिये गये | अब यह केवल एक बहुत ही महत्वपूर्य 
व्यापारिक बैंक के रूप में रह गई है। 
.... रिजब बेक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बेंक आफ इंडिया की 
स्थिति--रिजर्व बैंक की स्थापना सन्‌ १६३५ में हुईं | उससे पहले इम्पीरियल बैंक 
सरकारी बेंक के रूप में कार्य करती थी। जितना भी सरकारी कोष होता था वह इम्पीरियल 
बेंक में ही रखा “जाता था | सरकारी खजाने का काम भी इम्पीरियल बैंक ही करती थी | 
इस्पीरियल बेंक इस कार्य के लिये कोई कमीशन न लेता था। सरकार को जितना 
रुपया मिलना होता था वह इम्पीरियल बेंक लेता था और सरकार अपने व्यय के 
लिये उससे रुपया निकालती थी | परन्तु भारत सरकार के ऋण का प्रबन्ध भी इस्पीरियल 
बेंक ही करती थी । “ 
क्‍ सरकारी कारबार के अतिरिक्त १६३४ के पूव केन्द्रीय बेंक के भी कुछ कार्य 
करती थी | भारत के अधिकांश ब्रेंक उसके साथ डिपाजिट रखते थे | इसके अतिरिक्त 
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भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में स्थापत ११ रुमाशोधन यहा का भी प्रत्रन्घ करती 
थी। इम्पीरियल बैंक जहाँ -जहाँ उसकी शाखायें थीं वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करती थी | बक तथा जनता दोनों ही इम्पीरियल 
'बैंक द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मेज सकते थे | इस्पीरियल ग्रैंक रुपया 
मेजने के लिये जो कमीशन लेती थी उसको सरकार नियरजित ऋरती थी। इसके बदले 
में इम्पीरियल बंक को सरकारी खजानों ऊे द्वागा उेश में पुक स्थान से दूसरे स्थान को 
बिना कुछ लिये ही रुपया मेजने की सुविदा दो गई थो | 


' भर देश के मुद्रा बाजार में कमी पड़े तो उस कर्मः को पूरा करने के लिये 
कागजी मुद्रा बेंक को १२ करोड़ रुपये टक ऋश दे सकती थी। किन्तु बैंक को उसकी 
जमानत स्वरूप हुंडी या बिल रखने पड़ते थे। सरकार बेंक से पहले ४ करोड़ रुपये 
के लिये ६ प्रतिशत और शेष ८ कगेढ़ के लिये ब्याज लेती थी। देश में बैंकिंग 
सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इम्पीरियनत अैक के लिये कानून में ५ वर्षों के मीतर * 
१०० शाखायें स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था ! इम्पीरियल ब्रेंक ने इस 
शर्ते को पूरा कर दिया था। आधी शाखायें ऐसे स्थान पर स्थापित की गई थीं जहाँ 


पर कोई बेंक न थी। इसके बदले सरकार इम्पीरियल बैंक के पास अपना रुपया 
बिना ब्याज रखती थी | 


एक व्यापारिक बेक होने के नाते इग्पीरियल बेंक का वह समी कार्य करती 
थी जो कि एक व्यापारिक बेंक करती है। इस्पीरियल बेंक भारतवर्ष में डिपाशिट ले 
सकती थी ओर ऋण ले सकती थी किन्तु देश के बाहर न तो डिपाजिट ही ले सकती 
थीन ऋण ही ले सकती थो। केवल लंदन शाखा को यह अधिकार था कि वह 
प्रेसीडेन्सी बैंकों के पुराने आहकों से डिपाजिठ गअहण कर सकती थी और बैंक की 
सम्पत्ति या लेन-देन की जमानत पर बेक के कारबार के लिये ऋण ले सकती थी | 
इम्पीरियल बेंक अपना रुपया कहाँ लगावे इस पर कुछ ग्रतित्रन्ध लगे थे | इम्पीरियल 
बेंक केवल ट्र॒स्ट्री प्रतिभृतियों में रुपया लगा सकती थी। उदाहरण के लिये मारत 
सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतियूतियों में, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्रति- 
भूतियों में, अधिकृत डिस्ट्रिक्ट बो्ड प्रतिभूतियों तथा डिबेंचरों में ही इम्पीरियल बेंक 
अपना रुपया लगा सकती थी। इम्पीग्यिल अंक ऊपर लिखी प्रतिभूतियों की जमानत 
पर ऋण दे सकती थी | इम्पीरियल बक हुंडियों और प्रामिसरी नोटों को स्वीकार कर 
सकती थी तथा माल अथवा उसके प्रलेखों को यदि जमा करा दिये गये हों तो उन्हें 
जमानत के रुप में स्वीकार करके ऋण दें सकती थी। किन्तु ६ महीने से अधिक के 
लिये ऋण नहीं दे खघकती थी और न उसे ऐसे किसी विनिमय साध्य पु (५०९०- 
४90)८2 [750ण76770) को ही स्वीकार कर सकती थी जिस पर दो व्यक्तियों तथा 
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दो फर्मों के हस्ताक्षर न हों (जो आपस में साकेदार न हों) और जिनके पकने की 
अवधि ६ मास से अधिक न हो । इसी अकार किसी व्यक्ति या फर्म को कितना ऋण 
अधिक से अधिक दिया जा सकता है यह भी निर्धारित कर दिया गया था। इसी- 
रियल बैंक केवल उन हुंडियों तथा अन्य विनिमय साध्य पुर्जों को केवल लिख 
सकती थी और भुना सकती थी और स्वीकार कर सकती थी जिनका कि भास में 
या लंका में मुगतान होने वाला हो। किस्तु कानून द्वारा इम्पीरियल बेंक को विदेशी 
विनिमय का कार्य करने की आज्ञा नहीं थी। इम्पीरियल बैंक किसी ऐसे बिल इत्यादि 
को भुना भी नहीं सकती थी कि जिसकी अवधि ६ मास से अधिक हो ओर न किसी 
ऐसी विनिमय साध्य प्रतिभूति को क्रय. कर सकती थी जिसकी अवधि ६ मास से 
अधिक हो | बैंक प्रतिभूतियों, आभूषणों तथा स्वर्ण इत्यादि को छुरक्षित रखने के 
लिये ले सकती थी । सोना खरीद और बेच सकती थी तथा ग्राहकों के लिये प्रति- 
भूतियों का क्रम-विक्रय कर सकती थी और उन पर ग्राहकों के लिये लाभ और ब्याब 


प्राप्त कर सकती थी । के 


इस्पीरियल बेंक की पूँजी तथा प्रबन्ध-इस बैंक की अधिकृत पूँजी 
११.२५ करोड़ रुपये थी जो २,२५,००० अंशों में विभक्त थी। प्रत्येक अंश का मूल्य 
५०० रुपये निर्धारित किया गया था। वेंक का सुरक्षित कोष ६:३५ करोड़ रुपये का 
था। १६३१ तक बैंक ने १६ प्रतिशत तथा उसके पश्चात्‌ १२ प्रतिशत लाभांश 
घोषित किया | 
सन्‌ १६२० के अधिनियमानुसार इम्पीरियल बैंक का संगठन १६ संचालकों 
की, जिन्हें गवनर कहते थे, की समिति करती थी। इन १६ में १० गवनरों की 
नियुक्ति भारत के गवनर जनरल करते थे | इन १० में से २ प्रबन्ध गवनर, भारतीय 
आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ४ गैर सरकारी गवनर, स्थानीय समितियों 
के ३ सेक्रेंटररी तथा १ भारत सरकार का अधिकारी होता था। शेष ६ गवनरों को 
तीनों स्थानीय सत्ताओं के अंशधघारी निर्वाचित करते ये | यह निर्वाचित गवनर तीनों 
स्थानीय समितियों के प्रधान एवं उपप्रधान होते थे | 
सन १६३३४ के संशोधित अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय समिति में १६ संचा- 
लक होते ये जिनमें स्थानीय समितियों के प्रधान, उपप्रधान तथा सेक्रेटरी, स्थानीग 
समितियों के श्रंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ३ संचालक गवनर जनरल द्वारा, 
२ गैर सरकारी मनोनीत व्यक्ति, १ केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा ५ वर्ष के 
लिए केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त १ प्रबन्ध संचालक तथा १ उपप्रबन्ध संचालक समि- 
लित होते ये । केन्द्रीय संचालक समिति का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अतः 
उसकी बैठके बम्बई या कलकते में हुआ करती थी। उपग्रबन्ध संचालक को प्रबंध 
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संचालक को उपस्थिति में मत प्रदान करने का अधिकार न था | औक का सभी कार्य 

कक ६५ कथा अ हे ७ भ्ध का] हलक ति ९ # हैक अशणक हा 
अंतर्नियमों के अंतर्गत होता था । केन्द्रीय समिति ते| केवल साधारण नीति निर्धारित 
करती थी | 


रिज़व बैड की स्थापना के पश्चात्‌ इम्पीरियल चैक आफ इंडिया की 
स्थिति में परिवरतन--इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक की एक मात्र एजेंट नियुक्त कर दी 
गई | और इसलिये कुछ प्रतिवन्‍्ध जो पहले इस पर लगे ये इम्पीरियल बैंक शआ्राफ 
इंडिया में संशोधन करके उठा लिये गये | अ्रत्र इम्पीरिंयल बैंक सरकारी बैंक का कार्य 
वहाँ तक हद्वी करने लगी जहाँ वक कि वह रिजर्व बेंक की एजेंट है। और उसका 
सरकार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहा | पहले की भाँति अत्र वह अन्य ब्ेंकोंका 
बेंकर भी नहीं | इस्पीरियल बैंक भारत के बाहर भी जमायें प्राप्त कर सकती, शाखाएँ 
खोल सकती तथा ऋण ले सकती हैं | वह अब विदेशी विनिमय का कार्य भी करने 
लगी तथा विदेशी हु डियों का क्रव विक्रम तथा ऋणीती करने लगी। अब वह प्रायः 
वे सभी कार्य करने लगी जो एक अन्य व्यापारिक वंक कर सकती है | अच वह विदेशी 
हुडियों को लिख व बेचने लगी । परन्तु ये हु डियाँ कृषि के सम्बन्ध की हैं तो ६ मास 
से अधिक तथा अन्य कार्य की हैं तो ६ मास से अधिक की न होनी चाहिये | इस्पी- 
रियल बेंक अब साख पत्र भी निकालने लगी और वह कमीशन पर कोई भी अर्थ 
सम्बन्धी आदत का काय करने लगी। तथा जमानत पर अथवा बिना जमानत के 
ही किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का उत्तरदायित्व लेने लगी | इम्पीरियल बैंक 
कोट आफ वाडंस को छोड़ कर अचल सम्पत्ति श्रथवा उसके अधिकार पत्रों पर 
नहीं ले सकती | इम्पीरियल बेंक अधिक से अधिक कितना आऋण सामेदार फर्म को 
दे सकती है यह भी कानून द्वारा सीमित कर दिया गया। इम्पीरियल बेंक बिना 
रिजव बेंक की अनुमति के कोई नवीन शाखा नहीं खोल सकती। इम्पीरियल बैंक को 
अपनी कोई शाखा बन्द करने का भी अधिकार नहीं | इस प्रकार रिक्र्व बंक की 
स्थापना के पश्चात्‌ इम्पीरियल वेंक के कार्यों तथा अधिकारों में पर्यातत परिवर्तन कर 
दिया गया । 


रिजवे बैड की स्थापना के उपरान्त इस्पीरियल बैड्डु के कार्य--इम्पीरियल 
बैंक अपना समस्त कार्य १६३१ के इम्पीरियल बेंक आफ इंडिया के अंतर्गत करती है । 
सन्‌ १६३५ में रिजर्व बेंक आफ इंडिया के स्थापित होने के पहले इम्पीरियल बेंक के 
कार्यों पर विधान द्वारा बहुत से प्रतिबन्ध लग्रे थे | परन्तु १६३५ में इम्पीरियल बैंक के 
बहुत से कार्य रितर्व बेंक ने अपने ऊपर ले लिये। अतः यह आवश्यक हो गया कि 
इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया में संशोधन करके उस पर लगे ग्रतितरन्धों को हटा लिया 
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जाये | इम्पीरियल बेंक के संशोधित विधान के अनुसार अब बेक निम्नलिखित कार्य 
करने लगी-- 

(१) इस्पीरियल बैंक निम्नलिखित जमानतों के आधार पर ऋण तथा साथ 
दे सकती है-- 

(अर) स्थानीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं के ऋणपन्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों 
पर, ट्रस्टी प्रतिभूतियों तथा रिजर्व बेक के अंशों पर । 

(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित रेलवे प्रतिभूतियों पर । 

(स) अन्य संस्थाओ्ं जैसे जिला बोर्ड अथवा नगरपालिका अथवा सीमित 
दायित्व वाली कम्पनियों के ऋणों पर । 

(द) बैंक में जमा कराये हुए. माल अथवा माल के श्रघिकार पत्रों के आधार 
पर । 

(ई) स्वीकृत हु डियाँ, प्रतिज्ञा पत्रों अथवा दो से अधिक व्यक्तियों अ्रथवा 
साके द्वार लिखे हुए संयुक्त और प्रथक प्रमाण पत्रों के आधार पर | 

(द) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के पूर्ण रूप से भुगतान किये गये 
अंशों पर | 


(२) यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई प्रतिज्ञापत्र, ऋणपत्र, माल, माल के 
अधिकार पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियाँ बेंक के हाथ बेची जाती है तो यह ऋण भुगतान 
न होने पर उन्हें बेच कर अपने रुपये प्राप्त कर सकती है। 

(३) स्थानीय सरकार की स्वीकृति से कोर्ट आफ वाड स के सामाजिक, कृषि 
कार्यों तथा अ्रन्य कार्यों के लिये रुपये उघार देना तथा उसे ब्याज सहित प्राप्त का 
परन्तु ऐसे ऋण कृषि कार्यों के लिए तो ६ मास से अधिक तथा अन्य कार्यों के लिए 
६ मास से अधिक के लिये नहीं होने चाहिये । 

(४) यह विनिमय हुंडियाँ तथा अन्य विनिमय साध्य पन्नों को आहरित कर 
सकती है, स्वीकृत कर सकती है तथा क्रय-विक्रय कर सकती है । 

(() यहि प्रथम भाग में (अ) से (स) तक उल्लेखित जमानतों में अपना 
रुपया लगा सकती है। और उन्हें वहीं पर दी हुई अन्य प्रकार की प्रतियूतियों में 
परिवर्तित भी कर सकती है । 

(६) वह अपनी सम्पति पर रुपया उधार ले सकती है तथा अन्य प्रकार का 
कोई भी बेकिंग कार्य कर सकती है। वह जमा प्राप्त कर सकती है और किसी मी शर्त 
पर हिसाब रख सकती है । वह लोगों को उधार भी दे सकती हैं । 

(७) वह सोने-चाँदी की क्रग-विक्रम भी कर सकती है तथा सोने-चाँदी के 


जप 
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बतन, आभूषण, उवाहिरार, अधिकार तम्मा अन्य बहुनूल्य वस्तुओं को घरोइर के रूप 


में तथा सुरक्षित रख सकती है । 

(८) वह चल और अचल सम्पत्ति तथा उसके अधिकार पत्रों को जो उसके 
अधिकार में हैं अथवा आये उन्हें त्रेंच सकती है तथा अन्य य्रकार के ग्रयोग में ले 
सकती है | 


(६) वह विदेशा हु डियों को लिख सकती है, परन्तु यदि ये हुंडियाँ कृषि के 
सम्बन्ध की हैं तो € मात से अधिक तथा अन्य कार्यों के लिये हैँ तो ८ मास से 
अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिये | वह बेंक साखपत्र भी निकाल उकती है । 

(१०) वह किसी भी सार्वजनिक कम्पनी के साखपत्रों और अंशों को कमीशन 
पर न खरीद बेच तथा हस्तांतरित कर अपने पास रब सकती है। वह उपयु क्‍्त 
रकम को देश में बाहर कहीं भी सावंजनिक अथवा अपनी हुशिड्याँ द्वारा पहुँचा सकती 
है| यह किसी भी स्टेट के साधक ( £५८८७७०७: ), घरोहरी (॥:5४८८) श्रादि की 
की व्यवस्था कर सकती है | 


(११) वह कप्रीशन पर भी अर्थ सम्बन्धी आदत काय कर सकती है। तथा 
जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही किसी प्रकार की ऋतिपूर्ति का अ्रथवा प्रति- 
भूति का दायित्व ले सकती है | 

(१२) वह अन्य कोई कार्य जो ऐक्ट द्वारा स्वीकृत किया गया हो तो अ्रन्य 
सभी काय जिनके करने की आवश्यकता प्रसंगवश आर बाये कर सकती है | 

इम्पीरियल बैडू के वर्जित कार्य--१६३४ के उपरांत इम्पीरियल बंक के 
कार्यों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये-- 

(१) यह बेंक किन्हीं भी कृषि कार्यों के लिये ऋण ६ मास से अधिक तथा 
अन्य कार्यों के लिए ६ मास से अधिक अवधि के लिये ऋण नहीं दे सकती | यह 
स्वयं अपने अंशों पर भी ऋण नहीं दे सकती | इसी प्रकार कोर्टसू आफ वाड्स को 
छोड़ कर अचल सम्पत्ति अथवा उसके अधिकार पत्रों पर भी ऋण नहीं दे सकती है । 


(२) यह बेंक किसी मी व्यक्ति के अथवा सामे के विनिमय साध्य पत्रों तथा 
अन्य अ्रघिकार देने वाले साखपत्नों के जमानत पर न तो नकद साख ही दे सकती है 
न ऋण | न इस प्रकार के पत्रों को खरीद या भुना ही सकती है जब तक इन पर 
कम से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के अथवा सामे के प्रथक-परृथक हस्ताक्षर तथा 
दायित्व न हों । और जो पारस्परिक सामेदार भी न हों । इम्घीरियल बेंक अधिक से 
अधिक कितना ऋण एक व्यक्ति अथवा सामे को दे सक्रेगी यह भी विधान द्वारा 
सीमित कर दिया गया है| 
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(३) यह बैंक केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का ऋय-विक्रम अथवा कटौती कर सकती 
है तथा उनकी जमानत पर रुपया उधार दे सकती है जिनको ट्रस्ट ने अपने विनियोग 
के लिये स्वीकार कर रखा है | 

(४) यह बैंक अब बिना रिजर्व बेंक की अनुमति के कोई भी नवीन शाख नहीं 
खोल सकती है । 


उपरोक्त प्रतिबन्धों का लगाना इसी लिये आवश्यक समझा गया जिनसे इस्पी- 
रियल बेक रिजव बेंक के रूप भें जिस सरकारी धन को रखती है उसे सुरक्षित रख 
सके | 


१६५४ तक इम्पीरियल बैक का देश के सुद्राबाजार में स्थान--इम्पीरियत 
बेंक के रूप में इस बेंक ने सन्‌ १६४५४ तक कार्य किया | १ जुलाई १६५५४ को यह 
बैंक स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दी गई | परिणत होने तक इम्पीरियल बैंक ने देश में 
बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया | इस समय इसकी लगभग ४७२ शाखायें देश के 
कोने-कोने में कार्य कर रही हैं. जिससे स्पष्ट है कि इसने राष्ट्र की व्यापारिक ओर 
व्यवसायिक क्षेत्र में कितनी सेवा की | इतनी अ्रधिक शाखायें होने के कारण इसने 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर घन भेजने की सस्ती सेवायें प्रदान की । इम्पीरियल बेंक 
ने अपनी कटौती दर को स्थिर रख कर देश की अन्य संस्थाओं को भी कदौती दर 
स्थिर रखने को बाध्य किया। इस्पीरियल बेँक के पास पूजी एक बड़ी मात्रा में है | 
अतः उसकी ब्याज दर सदैव कम रही है जितका एक अच्छा प्रभाव यह हुआ कि 
अन्य बेकिंग संस्थाओं को भी ब्याज की दरों को कमर करने के लिये विवश होना पड़ा | 
यह बैंक सहकारी बेंकों को अधिक निकासी की सुविधायें प्रदान करके राष्ट्रीय हित में 
कार्य करती रह्दी। इम्पीरियल बेक खेती की फसलों की जमानत पर भी ऋण प्रदान _ 
करती रही जिसके कारण उनकी बिक्री और उनके यातायात में पर्याप्त सुगमता रही। , 
इसने आ्राथिक संकटों में बहुत से बैंकों को सहायता देकर समाप्त होने से बचाया। 
इसने देश के निकास ग्रहों का अबन्ध करके बेड्लिंग प्रणाली के विकास में सहायता. 
पहुँचाई उम्रा इम्पीरियल बैंक ने देशी बेंकरों और श्रन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण प्राण 
करने में बहुत सुविधायें प्रदान कीं | 


इम्पीरियल बेंक भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक थी। इसकी साख भी 
पर्याप्त थी । अतः इसको स्थानीय सरकारों से बिना ब्याज के जमा प्राप्त होती थी। 
इसके अतिरिक्त भारत की कुल बँकों की.जमा का २३% भाग इसके पास था तथा ५ 
कुल बैंकों द्वारा लिये ऋण और हुन्डियों का २०% और कुल विनियोग की २५%, 
भाम इस बैंक का था । इसके पास ५०६२ करोड़ रुपये की अंश पूंजी थी ओर १६३... 
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करोड़ रुपये का सुरक्षित कोप था , श्व दध्यों से इस अके का भारतीय दुद्राबाजार में 
महत्व स्पष्ट हो जाता है | 

इम्पीरियल चेडु की आनोदनायें- बच्चे इस्रोस्यल बेंक ने देश को नेंडे 
सुधार प्रदान करने में बड़ी सहायता को हैं फिर मी समब-त्मय पर उत्तकी कार्य 
प्रणाली की बड़ी आलोचना हुई | इस बझ के संचालन में अधिकतर विदेशियों का 
हाथ था। बड़े-बड़ कर्मचारी भी सत्र विदेशों थे | १६४५ तक अपनी स्थापना के ३४ 
वर्षों में इसने कमी भो भारतीयों को ऊँचे पद पर नियुक्त नहीां किया । मारद्ीय ब्याया- 
रियों की अपेक्षा वह विदेश व्यायारियों को ही प्रेश्साइन देती थी। विदेशियों 
हाथों इसका संचालन होने से इसकी ऋण नीति कभी नी निष्पक्ष नहीं रही | इसमे 
भारतोयों को बडुत कने ऋूणु श्यि जब कि वि शर्ों को बहुत ऋण दिये। और यह 
सदेव भारतोयों की जमा राशे से जिदेशियों के स्वार्थों को पूरा करती रही ! कुछ अर्थ॑- 
शात्त्रियों ने वह नी आरोप रूगाबा कि इसीरेफ्ल बक ने जो अपनी इतनी शाखा 
खोल रखी हैं वे केवल जमा याग्त करने के उद्देश्य से ही खोह़ी हैं ने कि राष्ट्रीय हित - 
के लिये | इम्पीरियल बेक की कार्योव थ का उबसे बड़ा दोष यह रहा कि इसने हुन्डियों 
के प्रयोग को बढ़ाने के लिये कोई विशेष ग्रवत्न नहीं किया । और इसने केवल व्यक्ति- 
गत साख को ही महत्व दिया जिसके कारण भारतीय हुन्दही बाजार आब तक अविक- 
सित रहा। भारतीय व्यापारिक बंकों की और से यह भी कहा गया कि इसको रिजर्व 
बेंक के एजेन्ट का कार्य सोंप कर अनुचित प्रतियोगिता प्रदान करने की शक्ति प्रदान 
कर दी गई जिससे उनकी उन्नति में बाधा पड़ी | 

उपरोक्त बहुत सी आज्ञोचनावे' बेंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर व्यर्थ हो गई 
हैं और अब इम्पीरियल बेंक स्टेट बेंक के रूप में सराहनीय कार्य करने लगी है | 

स्टेट बेड का राष्ट्रीकरण-सरकार ने इम्पीरियल बेंक की कार्य विधि की 
जाँच करने के लिए एक ग्रामीण बकिग जाँच समिति की नियुक्ति १६५४० में की जिसने 
बैंक के राष्ट्रीयररण को ही देश के हित में बतलाया | सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 
राष्ट्रीयकरण को स्वीकार किया किन्तु कुछ कारणों से यह कार्य शीघ्र सम्पन्न न हो 
सका | १६५१ में रिजव बेंक के श्रखिल भारतीय आमीण साख समिति ने भी भारतवर्ष 
में एक राज्य बैंक स्थापित किये जाने पर बल दिया तथा यह ऋनुरौध किया कि राज्य 
बेंक एक ऐसी व्यापारिक संस्था होनी चाहिये जो वेडिंग व्यवसाय के सिद्धान्तों का 
उलंघन किये बिना एक ऐसी नीति अश्रपनायें जो सरकार की राष्ट्रनीति के अनुसार हो 
तथा जो अन्य बेकों को रुपया भेजने की सुविधाये' प्रदान करे । उसने यह भी सुकाव 
दिया कि राज्य बैड सरकार के सामे में स्थापित की जाएँ । यह सुदृढ़ व्यापारिक बैड 
हो तथा उप्की देश भर में अनेकों शाखाये हों। अतः सरकार ने इम्पीरियल बैड 
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को राज्य बेड में परिणत करने की धोषणा करके मई १६५४५ में भारतीय संसद के 
सम्मुख एक विधेयक उपस्थित किया जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
प्रथम जुलाई १६५५ से इम्पीरियल बेड के स्थान पर स्टेट बैड ने कार्य करना प्रारम्म 
कर दिया । न्‍ 
स्टेट बैड का संगठन--स्टेट बेंक को ६ स्थानीय क्षेत्रों में विभाजित किया 
गया है । प्रत्येक क्षेत्र का प्रबन्ध एक स्थानीय समिति द्वारा होता है । किन्तु यह सपि- 
वियाँ केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त होती हैं| स्टेट बेंक की केन्द्रीय समिति ((१८४४७५४] 
8020) में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-- 

(अ) एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति रिजव॑ बैंक के परामश 
से केन्रीय सरकार करती है | 

(ब) दो अब्नन्ध संचालक जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की अनुमति से 

केन्द्रीय समिति करती है । 
' (स) ६ संचालक जिनका निर्वाचन रिजिव बैंक के अ्रतिरिक्त अन्य अंशधारी 
करते हैं । 

(द) ८ संचालक जिन्हें रिजर्व बैंक के परामशश से केन्द्रीय सरकार मनोनीत 
करती है | इन ८ में से कम्न से कम दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जिन्हें सरकारी संस्थाश्रों 
एवं आमीण आर्थिक अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो तथा शेष व्यापार, उद्योग, बैंकिंग तथा 
वित्त संबन्धी अनुभव रखते हों | 

(ई) एक संचालक जिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है | 

(फ) एक संचालक जिसे रिजर्व बेंक मनोनीत करती है | 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार ५ 
वर्ष तक कार्यपद सँभालते हैं। 

स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक के परामश एवं केन्द्रीय सरकार की अनुमति से १६६० 
तक देश के विभिन्न भागों में ४०० शालाये स्थापित करनी हैं | १६५६ में १०० ऐ 
अधिक शाखाये' स्थापित कर दी गई थीं | सी ि 

इम्पीशियल: बेक के पुराने अंशों को समाप्त करके ज्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, 
किन्तु पुराने अंशधारियों को उनकी इच्छा पर यह अवसर प्रदान किया गया कि थे 
चाहें तो अपने अंशों को केन्द्रीय सरकार की प्रविभूतियों में परिवर्तित कर सकते हैं; उन 
प्रतिभूतियों पर ३३ प्रतिशत ब्याज मिलेगी और यह डेढ़ प्रतिशत कटोती पर परिवर्तित 
किये जाएंगे। 

स्टेड बैंक की अधिकृत पूजी २० करोड़ रुपये है जो २० लाख अंशों में विभक्त 

। इस समस्त पूं जी का ५५ प्रतिशत रिंजव' बैंक के पास है तथा शेष ४५ प्रतिशत 
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अन्य व्यक्तियों को दिया यवा हैं जिनमें बूनयत्र इसरोरेबल बेंक हे अंशवाररया को 
प्राथमिकता दी गई है | रिजब बंक के पा जो ४४ प्रतेशत अंग हैं उन पर जो 
लामांश मिलता है वह एक विकास कोप में जमा किया जाता है । इस कोप में ठसब- 
समय पर केन्द्रीय सरकार तथा रिंजव ब्रेक भी विशेष बातों के हिये झवबा जमा करते 
हैं | नवीन शाल्ाएँ खोलने के कारण स्टेट बेंक को जो घादा राग वह इसी कोष से 
प्रा किया जायेगा | व रुच हा नयाँ तथा व्यय भी इस कोप से पर किंय जा सकने हैं 
जिन ही अनुमति केद्धीय सरकार रिजद ३क के परानश से प्रदान कर 4 | 

स्टेट बेंडू के काये--स्टेट बेक अधिनियम के अंतर्गत स्टेट अंक की निम्नलि- 
खित कार्य सौंपे गये हैं 

(१) निम्न लिखित जमानत्त पर नकद साख सोलना एवं ऋण ग्रदान करना | 

(श्र, अचल उम्पत्ति जा छोड़ कर सकंध (::0०:) तथा वे प्रतिभृतियाँ जिनमें 
नियमाहुसार ट्रस्ट घन विनियोग किया जा सक्ता हैं | 

(ब) स्थानीय सत्ताओं द्वारा अथवा उनकी ओर से निर्गमामद ऋषंपन एवं 
प्रतिभृतियाँ | 

(ए) केन्द्रीय समिति के आदेशानसार मारतवष या अन्य स्थानों में पंजीकृत 
सीमित दायित्व वाली कंपनियों के ऋण पत्र 

(द) माल तथा वे अधिकार प्रपन्न जो स्टेट ब्रेंक के नाम कर दिये गये हैं । 

(ई) केन्द्रीय समिति की विशेष अनुमति से वे माल जो बैंक के पास गिरवीं रख 
दिये गये हैं | 

(फ) दो से अधिक व्यक्तियों एव' स्वतन्त्र साकेदारियों द्वारा लिखे प्रतिज्ञापत्र 
तथा बेचान की हुई स्वीकृत हुन्डिया । 

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त गिरवी के रूप में समिति दायित्व वाली 
कम्पनियों के अंशपत्र अथवा अचल सम्पत्ति | 

(२) उन सभी वस्तुओ्रों का बेचना जो स्टेट बेंक को जमानत एव गिरवी के 
रूप में प्राप्त हुई हैं। 

(३) राज्य सरकार की अनुमति से कृषि कार्यों के लिये १५ मा तथा अन्य 
कार्यों के लिये ६ माल तक की कोट आफ वाड स को उनकी तम्पत्ति की जमानत पर 
ऋण प्रदान करना । 

(४) हुम्डियों तथा अन्य विनिमय-साध्य विलेखों (5॥5 ०00 ०८ )४९- 
४०2०४ 47980:0:727/8) आहरित करना, स्वीकार करना, कटौती करना एव 
क्रय-विक्रय करना | 

(५) बैंक के धन को नं० १ में लिखी प्रतिभूतियों में विनियोगित करना । 


२५२ मुद्रा एव आधकाषरण 


(६) साख पत्र लिखना, निर्ममित करना अथवा गश्तीरूप से भेजना | 

(७) सोने तथा चाँदी एवं उनके सिक्कों का क्रय-विक्रय करना | 

(८) जमा ग्राप्त करना तथा खाते खोलना । 

(६) बहुमूल्य वस्त॒श्नों को सुरक्षित रखना | 

(१०) उस समस्त चल एवं अचक सम्पत्ति का विक्रम करना जो ऋण के 
भुगतान में बेड को प्राप्त हो | 

(११) कप्तीशन लेकर एजेन्सी का कार्य करना तथा अपने ग्राहकों के लिये 
जमानत देना | 

(१२) अपने ग्राहकों की ओर से उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था करना तथा कमी- 
शन लेकर उनके लिये प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, उनके लाभांश एव' ब्याज 
को एकत्रित करना तथा हुन्‍्डी एवं धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना | 


(१३) भारतवष से बाहर देय हुन्डी आहरित करना | 

(१४) कृषि वित्त के लिये १४ मास तथा अन्य कार्यों के लिये ६ मात तक 
की विदेशों में देय हुन्डियों का क्रय-विक्रय करना | 

(१५) अपनी आवश्यकता के लिये रुपया उघार लेना तथा उसके लिये श्रपनी 
सम्पत्ति गरिरवीं रखना | 

(१६) इम्पीरियल बेड के कर्मचारियों की पेंशन के लिये प्रबन्ध करना, तथा 

(१७) वे सभी कार्य करना, जो किसी भी बैड के लिये आवश्यक हैं तथा 
विदेशी विनियम व्यापार में भाग लेना । 


केन्द्रीय सरकार की विशेष अनुमति से स्टेट बैडू निम्नलिखित कार्य भी कर 
सकती है-- 


(१) किसी भी बेड को अथवा उसकी सम्पत्ति एवं दायित्वों का क्रय करना | 
(२) किसी भी कम्पनी एव सहकारी समिति को निस्तारण के हेतु किसी भी 
अवधि तथा किसी वस्तु की जमानत पर ऋण प्रदान करना | 
२) रिजर्व बेक की अनुमति से किसी भी बैंक के अंशों का क्रय-विक्रय 
करना | ह 
(४) किरठी भी सहायक बेंक की स्थापना करना एवं उसकी व्यवस्था करना | 
(४) यदि रिजर्व बेंक की अर्थना पर किसी बेंक का निस्तारण हो रहा है तो 
उसके लिये निस्तारक (/तुप्म0%0४) का कार्य करना | 
स्टेट बैंक के वर्जित कार्य-स्टेट बैंक अधिनियम के अन्तर्गत बैंक निम्न- 
!लिखित कार्य नहीं कर सकती :-- 


स्टेट तक आफ इण्डिया २५३ 


(१) बेंक ६ मास से अधिक के लिये अपने अंशों के आघार पर ऋण प्रदान 
नहीं कर सकती | 

(२) बैंक उन विनिमय हुन्डियों को नहीं मुना सकती और न उनकी सरददा 
पर ऋण प्रदान कर सकती है जिन पर एक ही व्यक्ति उत्तरदायी हो | 

(३) किसी भी अवस्था में १५ मास से अधिक को कृषि हुन्दिया तथा ६ मास 
से अधिक की अन्य हुन्डियाँ नहीं भुना सकती | 

(४) बैंक अपने मवन के अतिरिक्त कोई अन्य अचल सम्पत्ति क्रय-नहीं कर 
सकती | 

स्टेट बैंक के कार्यों पर एक दृष्टि--बैंक का राष्ट्रीयकरण हुए अमी ४ वर्ष 
हुए हैं। अतः इसके कार्यों की आलोचना इतनी शीघ्र नहीं की जा सकती । यह बात 
अवश्य है कि देश की सबसे बड़ी व्यापारिक बेंक होने के नाते यह अन्य चेंकों की 
सहायता करती है। जनता का इसमें पहले से अधिक विश्वास हो गया है, श्रत: इसकी 
जमा राशि में सतत बृद्धि हो रही है | इसका भविष्य बड़ा ही उज्वल है। यह आशा 
की जाती है कि देश की पंचवर्षीय योजनाओं को रुफल बनाने में यह बेंक पूर्ण 
योग प्रदान करेगी, विशेषकर व्यक्तिगत औद्योगिक क्षेत्र में। इस बैंक से अच्छे 
काये की आशा इसलिये भी की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शालाएँ खोल कर यह 
ग्रामीणों की गड़ी हुईं पूंजी को प्राप्त करके देश के आ्िक विकास में लगायेगी। 


अश्त 
7. _ डपएदीए 55छॉ8॥7 घी सणएारपं078 6 $फ्ाांह फिशा$ 0 [ए09. 
स्टेट बक के कार्यों की विवेचना कीजिये । हर 
2... फैशन कर 06 905क्‍0070 67 एीढ वशफुटरएं 0४% छत ॥005 9660:2 
(86 ८070 07॥798 रिट5९४४८ उिद्चा5 0 वशतीयद 7? लि ऋीीश। कऊा2ए5 95 पी 
ए0॥707 एब्ाइ2वं रीटट (76 ९४४077060६४ 06 ४86 रिट४८४ए४ 090४ २ 


रिजव बैंक की स्थापना से पर्व इम्पीरिबल बैंक आफ इन्डिया की क्‍या 
स्थिति थी ! रिजव बेंक की स्थापना से इसमें क्या परिवर्तन हुआ है! 
3... डिडक्गांत धार एा2ट86घछा: "०४00. ॑ पीढ 896 छाई, फैगना 
;2४000785 ह9ए2 52867 [7 ९ते 6 ९६ 2:८5 २ 


इम्पीरियल बैंक की स्थापना क्‍यों और किस प्रकार हुई ! यह क्या कार्य 

कर सकती है और इसके किन कार्यों पर प्रतिबन्ध है ! . “+ 
4०. गिठ6छ, बताते फ्रए, फा95 6 तएलएंवों फ्रिदा: ता वीताी3 ह॥ाम5भ6 ? 

एफ >्पश्ंशर88 वध कक 87520 गाते दी वी 48 एहतकजहटते [0 फक्ला827 ६ २ 

स्टेट बैंक की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिये | इसके किन कार्यों 
पर प्रतिबन्ध है ! 

«. एडा जा35 6 तेल उल्जाते सक्कवाठताओंइशात0 ण पाल $घछ्ांट 980४8 
0० 7गरतीब २. छ48 वा [पर्रागिल्ते गरड्राताभी82009 २ 
न स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्द श्य था? क्‍या इसके अच्छे परिणाम 

१ 


अध्याय ६ 
संयुक्त पूँजी वाली अथवा व्यापारिक बेंक 


( ॥०णा 860: 065 (०काललंग 89765 ) 
देश की बेंकिंग व्यवस्था में संयुक्त पूँजीवाली बैंकों का सबसे महत्वपू ण स्थान है | 
ये ही बैंक व्यापारिक बैंक के नाम से पुकारी जाती हैं | “संयुक्त पूँजी वाली बैंक वह 
देंक होती है जिसकी पूँजी अंशों में विभक्त होती है और जिन अंशों को भहुत से 
व्यक्ति क्रय कर लेते हैं। वे सभी बैंक जिनसे अधिकांश जनता परिचित है, संयुक्त 
पूँजीवाली बैंक ही हैं, उदाहरणतः पंजाब नेशनल बेंक, सेन्ट्रल बैंक, जयपुर बेंक, 
कलकत्ता बैंक इत्यादि, इन बैंकों के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है और 
इनका संगठन संचालन समितियाँ करती हैं । ये बैंक मारतीय कम्पनी अधिनियम के 
अन्तर्गत तो पंजीकृत होती ही हैं, इश्डियन बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत भो पंजीकृत 
होती हैं | रिजव॑ बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी बैंक अपना वारोबार 
आरम्भ नहीं कर सकती, इन बैंकों पर रिजव' बैल का पूर्ण नियंत्रण होता है। भारत 
वर्ष में ये बेह निम्नलिखित कार्य करती हैं : 
व्यापारिक बैड्डों के कायूं--इन बैंकों का मुख्य कार्य चालू , मुदती और जमा- 
जाते आकर्षित करना तथा थोड़े समय के'लिये ऋण देना है। हुन्डियों को भुनाना 
अथवा क्रय करना है (यद्यपि भारतीय बेंक यह कार्य करती है क्योंकि बिल बाजार का 
उदय नहीं हुआ है |) सरकारी प्रतिभूतियों में अपना रुपया लगाना, नकद साथ देना, 
ऊषि के उत्पादन को ग्राम से नियत बन्दरगाहों तक तथा बन्द्रगाहों से विदेशों के 
आये हुए माल को देश के भीतरी भागों तक पहुँचाने में आर्थिक सहायता देना है। 
श्सके अतिरिक्त ये बैक और मी छोटे-मोटे कार्य करती हैं । उदाहरण के लिये रुपया 
एक स्थान से दूसरे स्थान को मेजना इत्यादि । ये बैंक कृषि के घम्घे को सीधी आर्थिक 
सहायता नहीं देतीं। वे केवल बढ़े जमीदारों, चाय इत्यादि के बगीचों के स्तरामियों 
तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को ऋण देती हैं। पहले तो ये बेड मुहृती जमा पर ४ से ५ 
प्रतिशत अधिक न्याज देती थीं किन्तु अब अधिकांश बेड चालू खाते पर भी ब्याब 
नहीं देतीं और मुद्दती जमा पर भी २ प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं देती | बड़े-बड़े 
औद्योगिक केन्रों में जहलँ प्रतिभूति अधिक मिलती है वहाँ बेकू उनको जमानत पर 


संयुक्त पँजी वाली अथवा व्यापारिक ब्रेक श्र 


ऋण देती हैं | किन्तु जिन मंडियों तथा बाज्ञारों में स्टाक बाजार की ग्रतिभूति अधिक 
नहीं मिलती वहाँ कृषि के उत्पादन को अधिक रखकर यह बैड ऋण दे देती हैं । 

भारतवर्ष में सार्वजनिक गोदाम नहीं है। इस कारण बैड अपने गोदाम 
रखती है जहाँ ग्राहक का माल रखकर उसकी जमानत पर उसे ऋण दे दिया जाता 
है। ऐसा भी होता है कि बैड आहक के गोदाम पर ही अधिकार कर लेती हैं और 
वहीं माल घन्द्‌ करके ग्राहक को ऋण दे देती हैं। कारत्वानों को उसके तैयार माल 
के विरुद्ध ऋण दे देती हैं। कभी-कमी बैड इमारतों तथा अ्रन्य स्थावर सम्पत्ति को 
गिरवीं रखकर ऋण दे देती हैं | किन्तु इस प्रकार का ऋण अधिक नहीं दिया जाता | 
इसका कारण यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति शीघ्र ही बेची नहीं जञा सकती । चैडू 
व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण दे देती हैं। ऐसी दशा में ऋणी जो प्रामिसरी नोट 
लिखता है उस पर दो अच्छे हस्ताक्षर लिये बाते हैं। सर्राक तथा मैने जिंग एजेंटों के 
हस्ताक्षर होने पर बेंक सरलत्ग से ऋण दे देती है। हुन्डी जो कि आज भी भारतीय 
बाजारों में प्रचलित है यद्यपि पहले से उसका प्रचार कमर है, वास्तत्र में दो हस्ता: 
छरों वाला पत्र है क्योंकि उससे देशी बैड्डूरों का बेचान होता है! किन्तु व्यापार की 
मात्रा को देखते हुए जितने दो हस्ताक्षर वाले पत्रों को यह बैड स्वीकार करके व्या- 
पारियों को ऋण अथवा साख देती हैं वे अपेक्षाकृत कम ही होते हैं | 

ऋण देने का सत्र से अधिक प्रचल्षित दंग यह है कि ऋशणी दबेंडू को प्रामिसरी 
नोट लिख देता है और कम्पनियों के अंश, माल अथवा शौंड अथवा अन्य कोई 
प्रतिभूति बेड के पास जमानत के रूप में रख देता है, तथा बैक उस ऋणी के नाम 
नकद साख खाता खोल देती है | यह ढंग दोनों पक्षों के ज्िए मत्िदलनक् है। 
ऋणी जितना रुपया वास्तव में निकालता हैं उस पर ही उसे ब्याज देनी पड़ती है। 
फिर उसे यह भी सुविधा रहती है कि वह जन्न भी चाहे तब उस खाते में रुपया जमा 
कर दे अर्थात्‌ कुछ ऋण चुका दे । किन्तु ऋणी को मितनी नकद साख दी गई है 
उसकी आधी रकम पर अवश्य ब्याज देनी होगी। ऋण देने का यह दंग मारतवर्ष 
में हुन्डी ब्राजार को विकसित नहीं होने देता, किन्तु बह अधिक प्रचलित है क्योंकि बेंक 
और व्यापारी दोनों ही इसे अधिक पसन्द करते हैं। बेड को सुविधा यह है कि वह 
जब चाहे तो नकद्‌ साख की इस सुविधा को वापरु ले सकती है अर्थात्‌ ऋणी को 
अधिक ऋण अथवा साख देना श्रस्वीकार कर सकती है ओर ऋण लेने वाले को यह 
सुविधा होती है कि उसे निश्चित रकम पर ही ब्याज देनी पड़ती है । 

यह बेड अधिकतर देश के भीतरी व्यापार के लिये श्रल्पकालीन साख का 
प्रबन्ध करती हैं। विदेशी व्यापार, उद्योग-धन्धों दथा कृषि को ये बहुत कम साख देती 
है। रिछले कुछ वर्षों से मारत की कुछ बड़ी बेंकों ने विदेशी विनिमय का कारबार 
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करना प्रासम्म कर दिया है, परन्तु अभी तक यह नहीं के बराबर है। उद्योग-घन्धों को 
यह बैड थोड़े समय के लिये स्थायी पूँजी के रूप में सहायता देती हैं। अधिक समय 
के लिये स्थायी पूजी के रूप में यह बेक उद्योग-धन्धों को सहायता नहीं देतीं | भारतीय 
बैंकों की कार्य पद्धति की एक विशेषता यह है कि वे हुन्डियों की अपेक्षा सरकारी प्रति- 
भूतियों में श्पना समय अधिक लगाती हैं | इसका कारण यह है कि देश में व्यापारी 
हुन्डियों तथा बैंकों के स्वीकार योग्य पत्रों का अभाव है। अस्त, बैडू अपना अधिकतर 
रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में लगाती हैं। 

इसके अतिरिक्त मारतीय बैड और भी सहायक बेकिंग का कार्य करती हैं। 
उदाहरण के लिये वे अपने ग्राहकों को अर्थ सम्बन्धी परामर्श देती हैं, उन्हें व्यापार 

सम्बन्धी जानकारी कराती हैं। उनके लिये सरकारी प्रतिभूतियों तथा कम्पनियों के अंश 
क्रय-विक्रय करती हैं और उनके एवज में रुपया चुकाती हैं और प्राप्त करतीं हैं। 
उनके एजेंट अथवा प्रतिनिधि का कार्य करती हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त वे यात्रियों 
की सुविधा के लिये साख पत्र ([,८(६८४/ ० (४८०0 देती हैं । रुपये को दूसरे स्थान 
पर भेजने के लिये बेड ड्राफ्ट देती हैं तथा सरकार, कम्पनियों, नगरपालिकाश्रों तथा 
निग्रमों द्वारा निकाले हुए ऋण का अमिगोपन (पात॑टाएा7779) करती हैं। वे 
अपने ग्राहकों को साख, आशिक स्थिति तथा प्रसिद्धि के सम्बन्ध में अन्य व्यापारियों 
को अपनी सम्मति देती है।वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित 
रखती हैं । 

भारतीय सम्मिलित पूंजी वाज्ञी बकों के दोष तथा कठिनाइयाँ--भारत 
वर्षे में संयुक्त पूंजी वाली बक पर्यास्त प्रगति नहीं कर पाई हैं। क्‍योंकि ये बेंक कुछ 
कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) भारतीय पूँजी वाली बेंकों को अमी सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला है। 
नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, बन्द्रगाह ट्रस्ट, कोर्ट आफ वार्ड स इत्यादि ट्रस्टों का 
रुपया उनमें नहीं रखा जाता यद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। 
१६३४५ के पूव देश में कोई बक न होने के कारण उन्हें कठिनाई के समय ठीक नेतृत्व 
तथा सहाह्ता नहीं मिलती थी और न उनसे पारस्परिक सहयोग ही स्थापित हो 
पाता था। 

(२) विदेशी विनिमय बैंकों तथा स्टेट बैंक की प्रतिस्पर्धा तथा पारस्परिक सह- 
योग और सहानुभूति का अभाव भी उनकी उन्नति के मार्ग में एक रुकावट है। 

उनका यह भी विचार है कि मविष्य में ग्रहकारी बेंक भी उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगी | 
जहा तक इन बंकों का ऐक्सचेंज बेकों तथा स्टेट बैंक की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है यह 
बतलाया जा चुका है। जहाँ तक उनमें आपस में तथा मुद्रा बाजार के अन्य सदस्यों 
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में सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न करने का प्रश्न है उनके लिए अखिल मारतीय 
ब्रेक संत्र की स्थापना की आवश्यकता है | 

(३) अभी तक बहुत से उद्योग-पन्चे तथा भारतीय व्यापार विदेशियों के हाथ 
में हैं और वे स्व॒मावतः अपने देश के त्रक्ों को प्रोत्साहन देते हैं | इस कारण भार- 
तीय बैंकों की उन्नति तेञ्नी से नहीं हुई | किन्तु अब भारत स्वतन्त्र हो गया है और 
अच यह कठिनाई क्रमशः दूर हो जायेगी | 

(४) यही नहीं कि विदेशी व्यवसायी तथा विदेशी व्यापारिक फर्मे अपने देश 
के बैंकों से अपना कारवार चलाती है वरन्‌ जो मारतीय व्यापारी इनके एजेंट का 
काय करते हैं श्रथवा जिनका विदेशी बीमा कम्पनियों तथा विदेशी जहाज कम्पनियों 
से कारवार होता है उनको भी ये विदेशी फर्मे और कम्पनियाँ विदेशी विनिमय व्रेंकों 
से कारबार करने पर विवश कर देती हैं 

(५) पिछुले वेंक संकर्ों के कारण जो बेक द्र28व गईं उनमे जेकों की स्थायना 
में कठिनाई होती थी | लोग बकों में झयया जमा नहीं करते थे | किन्तु अन्र यह करठि- 
नाई दूर हो गई है। प्िछुने वर्षों में बैंकों की संख्या तथा डिपाज्निठ में जैसी त्वरित 
वृद्धि हुई है उमे देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि बेकों के विरुद्ध अब विश्वास जाता 
रहा है । 

(६) भारत की उन्नति न होने के कारण भारतीय ब्रेंकों की उन्नति रुकी रही | 
अस्तु मारत की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ भारत में नेंक्रिग कारबार का विकास 
होना तथा जनता में बेकिंग की आदत बढ़ाना अनिवार्य है जो अ्रमी तक कम है | 

(७) इसके अतिरिक्त बैड को कुछ श्रस्थ कठिनाइयों का भी सामना करना 
पड़ता है। उदाहरण के लिए हिन्द तथा मुसलमानों के पैतृक सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी कानून ऐसे उन्नके हुए हैं कि इस प्रकार की सर्मत्त की जमानत पर बंक 
ऋण देती है | थोड़े समय के लिये ऋण देने के लिये सबसे अच्छा दंग यह है कि व्या 
पारी अपनी सम्पत्ति के प्रलेख ([)0८ए077८703) बैऋ के पास बिना बन्धक पत्र (3.7: 
8०2८ 402८05) लिखे और उनका पंजीयन कराके रख दें और उन प्रन्नेखों का 
बैड के पास जमा करा देना ही बन्धक मान लिया जाये । डिन्‍्तु मास्त सें"यह सुविधा 
केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास नगरों में ही दी गई है। अन्य स्थानों में यह 
सुविधा बेंकों को ग्राप्त नहीं है | 

(८) व्यापारिक बेंक इस आशा से सरकारी प्रतिभूतियों में अपना रुपया 
लगाती हैं कि संकट काल में सरकारी प्रतिभूतियाँ शीघ्र ही भुनायी जा सकती हैं 
किन्तु कमी-कभी कठिनाई पड़ ज्ञाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बेडू स्टेट बे 
से सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त न कर सके। अ्रमी हाल में रिजव 
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बैडः ने भी इसी आशय की घोषणा की है कि यदि किसी बैड की आथिक स्थिति ठीक 
नहीं है. तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर उसे 
ऋर दे दिया जायेगा | 

(६) मारत में अधिक संख्या में बहुत सी ऐसी बेंक हैं जिनके पास अपनी 
निज की ययेष्ट पूँजी नहीं है। इस कारण उन्हें कठिनाई पड़ती है | वे जमा अधिक 
आकर्षित करने के लिये ब्याज अधिक देती है श्रौर इस कारण उन्हें अपना घन 
जोखिम के कारबार में लगाना पड़ता हैं | तमी वे अधिक ब्याज कमा सकती हैं। जमा 
ख्राकर्षित करने के लिये ये छोटी बैंक दूर-दूर अन्य प्रांतों में शाखायें स्थापित करती 
हैं| इस कारण उनकी देखभाल और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और 
उन्हें बड़ी बेंकों की प्रतिस्पर्धा को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार की बैडू स्वभावतः 
निर्बल होती हैं और संकट के समय नहीं ठहर सकतीं । 

(१०) इसके अतिरिक्त बहुत सी बैड्लों के संचालक योग्य ओर अनुभवी नहीं हैं 
और योग्य कमचारियों की कमी है | यही नहीं, नवीन बेड्लों को समाशोधन ग्रह का सदस्य 
बनने में बड़ी कठिनाई होती है। समाशोधन गहों पर विदेशी बेड्डों का बहुत प्रभाव है। 
और वे नवीन बैड्ों को उसका सदस्य बनने देना नहीं चाहतीं | किन्तु अब यह कठि- 
नाई क्रमशः दूर हो जायेगी | 

(११) भारत की सभी बैड्ढ अंग्रेजी में अपना कारबार करती हैं | उनके चेक, 
रसीदें तथा हिसाब सभी अंग्रेजी में होते हैं | केवल कुछ बेड ही ऐसी हैं जो हिन्दी में ' 
लिखे गये चेकों को तथा हिन्दी में किये हस्ताक्षरों को स्वीकृत करती हैं। भारत में 
व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी नहीं जानता । मारतवर्ष की 
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अंग्रेजी का महत्व अब घटता जा रहा है, अतएव अब बैड़ों 
को अपना कारबार हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषा में करना चाहिये । 

(१२) भारतीय बेैड़ों के सामने एक कठिनाई यह है कि यहाँ हुश्डियों तथा 
ऐसे पत्रों की बहुत कमी है जिन्हें बैडू स्वीकार कर सके | इस कारण बेझ्लों को विवश 
होकर अपना अधिकांश कोष सरकारी ग्रतिभूतियों में लगाना पड़ता है। इसके अठि- 
रिक्त भारते में निना किसी सम्पत्ति की जमानत पर अथवा दूसरे हस्ताक्षर लिये हुए 
ब्यक्तिगत साख पर ऋर देने की परिपाटी नहीं है जत्र कि अन्य देशों में यह बहुत 
प्रचलित है। और अधिकांश ऋण इसी प्रकार दिये जाते हैं। इसका एक कारण 
यह है कि पश्चिमी देशों में एक व्यक्ति एक बैड का चलन है। श्रर्थात्‌ एक व्यक्ति 
अपना सारा कारबार केवल एक वैहू से ही) करता है। दूसरा कारण, प्रबन्ध अमि- 
कर्ता हैं | बैड जब किसी कंपनी को ऋण देते हैं तो वे चानते हैं. कि कंपनी के वासत- | 
विक कर्त्ता-घर्ता मैनेजिंग एजेंट ही हैं। एक तीसरा कारण यह भी है कि अभी तक 
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इस देश में ऐसी व्यापारिक एजेंसियाँ नहीं हैं जो व्यक्तियों की साख के संबंध में ब्रेक़ों 


को सारी जानकारी दे सकें | 

(१३) भारतीय बेड्डों ने अमी तक मास्तवर्ष की परिस्थिति के अनुसार अपने 
संगठन को नहीं बनाया । वे एक्सचेंज ब्रेड्डों तथ स्टेट ब्रेड की नकल मात्र करते हैं। 
इसका परिणाम यह होता है कि प्रत॒न्ध व्यय अधिक होता है, फिर मी उनके कर्म- 
चारयों में न तो वह कुशलता है और न वह योग्यता । भारतीय बैझ्ों ने न तो विदेशी 
एजेट बैड्डों की कुशलता ही प्राप्त की है न देशी बैड्डगें की सादगी और मितव्ययता 
ही वे अपना सके। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय त्रेंडु मारत के अनुकूल 
बैंकिंग सगठन की नवीन पद्धति निकालें जिसमें कम व्यय हो, क्योंकि भारत में ऐसे 
स्थान बहुत हैं जहाँ इतना कासबार आरंभ में तो नहीं मिल सकता कि एक आधु- 
निक शाखा का व्यव् निकल सके | फिर भी यहाँ अंग की सुविधा को आवश्य- 
कता है | 

(१४) बहुघा भमारतंव बैड्टों पर दोष लगाया जाता है कि वे अपनी वास्तविक 
लाम का बहुत बड़ा अंश अंशधारियों को इसलिये देती हैं कि जिनसे जनता में उनके 
प्रति विश्वास बना रहे, क्योंकि भारतीय जनता की यह धारणा है कि जो बेड अधिक 
लाम बाँटती है वह उतनी ही अच्छी हैं। जहाँ तक बड़ी और पुरानी बेझ्ों का सबंध 
है यह आरोप निराधार है किन्तु छोटी बेके यह करतो हैं श्रीर इसका मुख्य कारण 
भारतीय जनता की उक्त अ्रमपृर्ण घारणा है | 





वें है कि 


जज 


व्यापारिक बेड़ों में रिजवब बेड ने निम्नलिखित दोष अनुभव किये हैं-- 

(१) बैंकों के अधिकांश संचालक बैंक के व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते 
ओर न वे इतने अनुभवी होते हैं कि वैड्ू के अधिकारियों के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण 
रख सके | फलस्वरूप ये अधिकारीगण ऋण प्ररान करने तथा बंक का छाया विनि- 
योगित करने में मनमानी करते हैं। बहुत से बैंकों की आन्तरिक अंकेक्रण व्यवस्था 
एवं रोक-थाम भी दोषपूर है | अतः बहुत ठी बेंक ड्बत ऋण, विनियोग की घटों- 
तरी इत्यादि का प्रबंध किये बिना लामांश घोषित कर देते हैं।._ 

२) अविवेकपूर्ण विनियोग नीति--अधिकांश बेंक उन कंपनियों के अंशों 
में रूपया विनियोगित करती हैं जिनमें संचालकों का हित है| ऐसे श्रंशों को शीघ्रतम 
नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता | सरकारी प्रतिमूतियों में बहुत कम रुपया 
विनियोगित होता है | 

(३) ऋण देने की अनुचित नीति--ऋहुत-सी बंक अपने साधनों से भी 
अधिक ऋण प्रदान कर देती हैं | अधिकांश अण ऐसे होते हैं जिनके लिये कुछ 
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सुरचा नहीं. ली जाती | ऋण लेने वाले व्यक्ति अथवा फर्म की आथिक स्थिति की 
पूर्ण जाँच किये बिना ही ऋण दे दिया जाता है | है 

(४) शाखाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं--कुछ बेंक अविवेकपूर्ण शालायें 
स्थापित कर देती हैं। इन शाखाओं पर प्रधान कार्यालय पूर्ण नियंत्रण नहीं कर 
पाता | इन शाखाओं से प्रधान कार्यालय में नियमानुसार सूचनायें एवं सूचियाँ 
प्राप्त नहीं होतीं ओर जो होती भी हैं तो उनकी गंभीरता से जाँच नहीं की जाती | 

दोषों को दूर करने के सुकाव-भारतीय व्यापारिक बैंकों की कठिनांइयाँ 
तथा दोषों को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :- 

(१) प्रत्येक विदेशी विनिमय का कार्यक्षेत्र निश्चित हो जाना चाहिये 
जिससे वह अन्य बेक से प्रतियोगिता न कर पाये और देश की बेंकिंग प्रणाली की 
उन्नति में बाघक न हो । 

(५) सरकार को भी अपनी नीति में परिवर्तत करना आवश्यक है। उसे 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे बैंकों के प्रति जनता का विश्वास दृढ़ हो जाये। 
इस विश्वास को अटल बनाने के लिये कुछ बैंकों को नगरपालिका, पोरट्टंट्रस्ट, 
जिला बोड, तथा शिक्षण आदि संस्थाओं के कोष जमा करने की आवश्यकता है | 

(३) भारत सरकार को सहकारी बैंकों की भाँति उन व्यापारिक बेंकों को, जो 
ग्रामों में अर्थ ब्यवस्था का प्रबंध करती हैं, करों में सुविधा देकर इनके लेन-देन का 
संबंध स्थापित करके तथा अन्य सुविधाय देकर प्रोत्साहन देना चाहिये । 

(४) रिजव बैड का भी भारी उत्तरदायित्व है। उसको भी अपनी नीति में 
परिवर्तन करना चाहिये | सर्व प्रथम उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि देशी बैड 
स्थानीय बैड्डों में परिवर्तित कर दिये जाँय जिससे उनकी प्रतियोगिता से व्यापारिक 
बेंकों को आधात न पहुँचे | इतना ही नहीं, किन्तु उसको देश की छोटी-छोटी व्या- 
पारिक बैंकों का एकीकरण कर देना चाहिये जिससे उनकी पारस्परिक प्रतियोगिता 
समाप्त हो जाये । इसके अतिरिक्त देश में समाशोधन णहों के बढ़ाने का भी प्रयल 
करना चाहिये | 

(४) ग्रामीणों की ऋण संबंधी आवश्यकतायें आज भी महाजनों द्वारा पूरी 
होती है । उनकी बचत का भी सदुपयोग नहीं हो पाता, क्‍योंकि आमों में बेकिंग सुवि- 
धाये प्राप्त नहीं हैं | रिजव बेंक की संरक्ृकता में इन बेंकों को बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
बेकों के अतिरिक्त उन आार्मों में जहाँ कच्चा माल एकत्रित होता है अपनी शाखायें 
खोलनी चाहिये । इस संबंध में रिजरव॑ बैड को रुपया भेजने और मँगाने तथा कृषि 
हुश्डियों की पुनकंटौती करने की सुविधायें प्रदान करनी चाहिये | 

(६) भारतवर्ष में आँकड़ों का बहुत अमाव है, जिसके कारण आर्थिक श्र 
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बैंकिंग स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता और बेँंकों को भी नवीन शाखायें खोलने में 
ओर अपनी साख नीति निर्धारित करने में बड़ी कठिनाइयाँ द्वोती हैं | इन कठिनाइयों 
को दूर करने और बेकिंग विकास को पर्याप्त सह्दायता देने के लिये विश्वसनीय 
आँकड़ों का मिलना परमावश्यक है। यह केवल उसी समय संभव हो सकता है जचत्र कि 
कुछ बेंक आपस में मिलकर अथवा अखिल भारतीय बेँंक संघ की ओर एक आँकड़ा 
विभाग, समाचार विभाग, अनुशीलन विभाग (शि०5८३१२५ [00फआशला।) और 
एक प्रचार विभाग स्थापित कर दें। 


(७) बैंकों को अपनी कार्यविधि में आवश्यक परिवतंन करने चाहिये; जिससे 
अशिक्षित व्यक्तियों को भी बैंकों का अयोग करने में कठिनाई न हो। भारतीय बैंकों को 
जनता की सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखता चाहिये | बेंक का काय काल ऐजा दोना 
चाहिये जो व्यारारियों, उद्योगरतियों तथा श्रन्य॒ साधारण आहकों के लिये नुविधा- 
जनक हो। बेकों की ग्रामशाखाओं का कार्य-समय कृषकों की सुविधाओं को ध्यान 
में रख कर निश्चित करना चाहिये। भारतीय बेंकों के कृषि, व्यागर तथा अर्थ हुन्डियों 
के प्रयोग में अ्धिकाधिक सहायता देनी चाहिये | इन्हें व्यक्तिगत साख पर उधार देने 
की नीति को जहाँ तक हो सके प्रोत्साहित करना चाहिये। इनको जनता में चेक द्वारा 
ही अपने लेन-देन को करने की मावना भरना चाहिये | इन्हें ग्रपनी ब्याज दरें भी 
अपने प्रतिद्र्दियों को कुचलने की इच्छा से चाहें जब्र घटाना-बट्राना नहीं चाहिय | 

(८) भारतीय बैंकों को नवीन, योग्य, अनुभवी, कार्यकुशल तथा विश्वस्त 
कर्मचारी नियुक्त करना चाहिये। जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्तियों को रखा जाना 
चाहिये जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अमावों तथा विशेषताओं से पूण रूप से 
परिचित हों | पुराने योग्य तथा अनुभवी कमचारियों को भी भारी प्रोत्साहन देना 
चाहिये | इस संबंध में स्वदेशी बेकरों से अधिक सहायता मिल सकती है । क्‍योंकि वे 
भारत की प्राचीन बेकिंग पद्धति से पूर्णतण परिचित हैं । मारत में अमी तक आधु- 
निक बेकिंग की उच्च शिक्षा का भी उचित प्रबंध नहीं है| इस संबंध में उन्हें पूरा 
ध्यान देना चाहिये । 


(६) अधिकांश भारतीय व्यापारिक बैंक विदेशी बैंकों की नकल करती हैं 
जिससे उनका व्यय बढ़ जाता है | अ्रतः बैंकों को अपने कार्य में बहुत मित्तव्ययता से 
काम लेना चाहिये | इन्हें अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में 
कार्य करना चाहिये | आधुनिक यंत्रों द्वार हिसाब, जोड़, बाकी इत्यादि को और भी 
अधिक सरल बनाना चाहिये | इन्हें स्वदेशी बैंकरों तथा विदेशी बैंकों से अपना संपक 
बढ़ाकर ओर उनसे सहयोग करके मितव्ययता ओर कार्यकुशलता सीखनी चाहिये | 
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(१०) भारत में इंगलेंड की सिवेड्स ( 57८08 ) तथा अमेरिका की ब्रेड स्ट्रीट 
(8790 5४८८०) तथा दून (0५77७) जैसी संस्थायें स्थापित की जानी चाहिये | ये 
संस्थायें संभावी आहक के चरित्र, आथिक स्थिति, व्यापक लेन-देन आदि के संबंध में 
बैंक को ठीक-ठीक सूचना देकर उन दोनों का संबंध स्थापित करने में समर्थ होती हैं । 
भारत में जहाँ तक संभव हो सके “एक व्यक्ति एक बेंक” के सिद्धान्त का पालन 
होना चाहिये | 

(११) बैंकों की अपनी प्रतियोगिता को समाप्त करमे के लिये एक अखिल 
भारतीय बेकिंग संघ की स्थापना होनी चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना 
चाहिये कि वह देश के मिन्न-मिन्न भागों में ऋण लेने वालों की साख के विषय में 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें । प्रत्येक बैड को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनमें 
पारस्परिक सहयोग रहे और यह कार्य संघ द्वारा ही किया जा सकता है | यदि सघ को 
इस बात का अनुभव हो कि एक बैड गलत अफवाहें उड़ाती है तो वह उस बैड के 
विरुद्ध कार्यवाही करे और उसे उपयुक्त दंड दे | यही नहीं, किन्तु संघ के अनुरोध पर 
रिजव बैंक को चाहिये कि बेंक और जनता दोनों ही के हित में कुछ विशेष उपयोगी 
कार्य करने के लिये प्रोत्साहन दे | आपसी प्रतियोगिता को समाप्त कर के छोटी-छोटी 
बैंकों का एकीकरण आवश्यक है | अ्रत: रिजव बेंक को चाहिये कि बैंकों के एकीकरण 
के लिये आवश्यक कार्यवाही करे | 

बेकों का एकीकरण॒-- जब दो अथवा दो से अधिक बेड आपस में प्रतिस्पर्दध 
करती हैं तो इनका निजी अस्तित्व समाप्त करके सामूहिक रूप में एक ख्वतंत्र बैड 
स्थापित करना अथवा छोटी बेड़ का बड़ी बैड में विलयन करना एकीकरण कहलाता 
है। आजकल अनेकों व्यापारिक एवं ओऔद्योगिक संस्थाओं का एकीकरण किया 
जा रहा है जिससे दृहत्‌ उद्योग के संगठन के लाभ प्राप्त किये जा रुके | यदि छोटी- 
छोटी बेड़ू भी अपना एकीकरण करके एक बृहत्‌ बेछू स्थापित कर लें तो इससे न 
केवल बेकों में वरन्‌ जन साधारण की भी भलाई होगी। 

एकीकरण के ज्ञाम--विलीनीकरण से पारस्परिक हानिकारक प्रतियोगिता 
का अन्त ही जादा है । प्रबन्ध की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। सुयोग्य तथा अनुभवी 
कर्मचारियों को सेवायें प्राप्त हो जाती हैं । वहत्‌ उद्योगों के समी लाभ प्राप्त करने में 
भी यह क्रिया सहायक होती है तथा इस क्रिया से केन्द्रीय बैंड की निरीक्षण तथा 
नियंत्रण छमता बढ़ जाती है जिससे मुद्रा बाजार में समानता और स्थिरता आ 
जाती है और बेकिंग व्यवसाय की क्षमता बढ़ती है। 

हानियाँ--विलीनीकरण से एकांघिकार के सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 
इससे अधिक शक्ति थोड़े से व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो जाती है जिससे वे दुरुपगयो 
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करके जनता का शोषण कर सकते हैं। इससे व्यवसाय का ज्षेत्र बहुत छोटा हो जाता 
है और कर्मचारियों की छुँटनी होती है जिससे बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती 
है । अधिक शक्ति के केन्द्रित हो जाने से बचुघा बैड सट्ढे का व्यापार आस्म्म कर देती 
"है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है | 
भारत में बेंकों का एकीकरण--द्वितीय मधायुद्ध काल में उद्योग तथा व्यापार 
में वृद्धि हो जाने से अनेकों नवीन बेड! स्थापित हुई और उनकी शालायें बड़ी संख्या 
में खुल गईं; प्रतिस्पर्दा के उद्देश्य से बहुत सी बेड़ों ने ऐसे स्थान पर भी शाखाएँ 
खोलीं जहाँ पर विशेष आवश्यकता न थी। नवीन बड़ों ने अधिक वेतन का ग्रज्ञोमन 
देकर पुरानी बैड्लों के कमचारियों को अपने यहाँ नियुक्त किया जिससे पुरानी बैड़ों क॑ 
कार्यज्लमता कम हो गई और नवीन ब्रंड्ों का व्यय बढ गया | इतना होने पर मी चेंड़ों 
ने युद्ध काल में भारी लाभ प्राज्त क्िया। किन्तु युद्ध समास हो जाने पर व्यवसाय 
तथा व्यायार में कमी आई । नवीन बड़ों को अपना व्यय प्रा करना कठिन हो गया 
तथा उन्हें घाटा रहने लगा जिससे बहुत सी शाखाएँ बन्द करनी पड़ी, कुछ तरक्ों का 
दूसरी बेझ्डों से एकीकरण हुआ । इससे पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई और 
कार्यक्षमता में वृद्धि हुई । अतः बेकिंग कम्पनी अधिनियम में विधान द्वारा एकीकरण को 
प्रोत्साहन दिया गया | तीन बैंकों का एकीऋरण करके यूनाइटेड बेड आफ इंडिया की 
स्थापना की गई । १६४१ में डालमिया के भारत बेड का पंजाब नेशनल बेड़ से एकी- 
करण हुआ | इससे दोनों वेह्डों की प्रतिस्पर्धा सम्राप्त हो गई और पंजाब नेशनल नैड 
में भारत बेकु के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से बैक की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई | भूव- 
पूव देशी रियासतों में थो रियासती बड़ थीं जेस जबपुर बेड, बीकानेर बेड इत्यादि 
उनका स्टेट बैक आ्राफ इंडिया से एकीकरण की योजना बनाई गई है और यह श्राशा 
है कि यह योजना शीघ्र ही कार्यान्बरित की जायगी | 
भारत की ५ बड़ी व्यापारिक बेंक-यों तो भारतवर्ष में अनुसूचित चैझ्टों के 
अतिरिक्त ६० अनुसूचत बैड हैं, किन्तु इनमें से इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, बैक आफ 
इंडिया लिमिटेड, बेड आफ बड़ोदा लिमिटेड , सेन्ट्रल वैकु आफ इंडिया लिमिटेड तथा 
पंजात्र नेशनल बैक्न लिमिटेड ही सबसे शक्तिशाली बैड हैं और इसीलिये ये “पाँच 
बड़ों? के नाम से पुकारे जाते हैं। अतः इन बैड्लों का कुछ-कुछ विवरण देना 
वांछनीय है :-- मै 
(१) इलाहाबाद बंक लिमिटेड--यह भारत की सबसे प्राचीन व्यापारिक 
बेड है। इसकी स्थापना १८६५ में १, ६०,००० रुपये की पूँजी से इलाहाबाद में 
हुईं | सन्‌ १६०० भ॑ इसकी पूंजी १० लाख तथा जमा राशि २ करोड़ हो गई | इस 
बेड ने अपना विकास बड़ी सावधानी से किया | १६३८ में इस बैड की ५६ शाखाएँ थीं 
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जो अधिकतर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ही स्थित थीं। १६२२ में यह बेड पी० 
एशड ओ० बैडिड्र कार्पोरेशन से संलग्न हुईं ओर १६२७ में चाटंड बेड आफ 
श्रास्ट्रेलिया ऐश्ड चाइना ने इलाहाबाद बैड को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि 
चार्टड बैडू आफ इंडिंया, ऐण्ड चाइना बैड़िज्ञ कार्पोरेशन की सबसे बड़ी अंशघारी - 
थी | इस प्रकार इलाहाबाद बैड लिमिटेड पर योरोप वालों का ही पूर्ण आधिपत्य है। 
कुछ अर्थशासत्री तो इसी कारण इलाहाबाद बैड को विदेशी बैड कहते हैं । 

(२) बेंक आफ इग्डिया लिमिटेड--बैडू श्राफ इरिडिया की स्थापना ५० 
लाख रुपये की पूँजी से १६०६ में बम्बई में स्वदेशी आंदोलन के समय में हुईं। पारम्भ 
से ही इस बैड को भारत के बैड्लिंग छ्षेत्र में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त करने का सौभाग्य 
रहा है। इस बैड ने इंगलिश बैडिंग नीति को अपनाया और सदैव ही अनुदार एवं 
सावधानीपूर्ण नीति का अनुसरण किया। यद्यपि इसकी पूँजी, कोष एवं जमाराशि 
घ करोड़ से ऊपर हो गई थी फिर भी १६३७ तक इस बैड ने कोई शाखा नहीं खोली । 
१६ ३८ में भो इसकी कुल १६ शाखाएँ थीं | द्वितीय महायुद्ध काल में इस बेड ने बड़ी 
प्रगति की और इसकी जमाराशि ७० करोड़ हो गई। भारतीय विदेशी व्यापार को 
आर्थिक सहायता प्रदान करने के हेतु सबसे पहली यही भारतीय बेंक थी जिसने लन्दन 
में अपनी शाखा स्थापित की । इस प्रह्लार बेंक अपनी अ्नुदार नीति त्याग कर अपने 
व्यवसाय का विकास करने लगी | प्रारम्म में यह बेंक अचल सम्पत्ति एवं कम्पनी के 
अंशपन्नों की जमानत पर कोई ऋण नहीं देती थी । किन्तु १६११ में इसने इस नीति 
का त्याग किया और अच्न तो ये अंश पत्रों पर ऋण प्रदान करने लगी है | इस बेड 
ह द विशेषताएँ हैं : (१) कम शाखाएँ, (२) औद्योगिक केन्द्रों में ही व्यवसाय करना 
तथा (३) अधिक नकद कोष रखना । इसी कारण अन्य बेकों की अपेक्षा बंक आफ 
इंडिया का व्यय अनुपात बहुत कप्र है । 

(३) सेंट्रल बेक आफ इंडिया लिमिटेड--सर सोराब जी पोचखान वाला 
के प्रयत्नों स १६११ में इस बक की स्थापना हुई | यह बेक भारत की सबसे बड़ी एवं 
शक्तिशाली बक है । सर सोरान्र जी की देख-रेख में इस बेक ने बड़े-बड़े संकटों का 
सामना किया। १६२३ में टाटा इन्डस्ट्रिल बेक का इस बेक से एकीकरण हुआ। 
फलस्वरूप इसकी पूँजी एवं कोष एकदम ८० लाख से बढ़कर २ करोड़ ६८ लाख तथा 
जमाराशि १४ करोड़ से १८ करोड़ हो गई | इस बैंक ने अपने व्यवसाय का खूज 
विकास किया ओर आज इसकी शाखाएँ भारत के मिन्न भिन्न स्थानों में ३०० से 
अधिक हैं | इस बेंक की लन्दन में मी एक शाखा थी जो १६३४ में समाप्त हो गई । 


उसे बेक का सम्पूरण प्रचन्ध सुयोग्य पारसियों के हाथों में है ओर यह बैंक व्यापारियों 
की बड़ी सेवा कर रहो हैं | 
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(४) बेंक आफ बड़ीदा लिसिटेड-- यह ब्रेंक बड़ौदा प्रहाराज की संरक्षकता में 
१६०६ में स्थापित हुई । प्रथम मह्ायुद्ध में इसकी जमाराशि १ करोड़ थी | सन्‌ १६२० 
में यह ५ करोड़ से भी अधिक हो गई | इस ब्रेक की ३५ शाखाएँ हैं जो अधिकतर 
गुजरात तथा कठियावाड़ में स्थित है। भूतकाल में इस ब्रेंक ने अपनी विकास नीति 
बहुत धीमी रक्‍्खी । किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत इसने अपनी शाखाओं की सख्या 
में वृद्धि की और अब इसकी गिनती पाँच बड़ों में होने लगी है ! 


(४५) पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड--सन्‌ १८६६ में ४१,००० रुपये को 
पूँजी से यह बेंक पंजाब में स्थापित हुई । १६२० में स्वदेशी आन्दोलन के बल पकड़ 
जाने पर इसकी पूँजी १४ लाल तथा जमाराशि १ करोड़ से अधिक हो गई। १६१४ 
में इसकी जमाराशि १ करोड़ ४७ लाख से घटकर ७७ लाख रह गई किन्तु बैंक ने 
योग्यता के साथ इस संकठ को पार किया और १६१६ में इसकी जमाराशि फिर १ 
करोड़ हो गई | १६४० में पंजाब नेशनल ब्रेक ने भगवानदास बक लिमिटेड को अपने 
में मिला लिया | भारत विभाजन का जितना बुरा प्रभाव पजाब नेशनल त्रंक पर पड़ा 
उतना किसी अन्य बेंक पर नहीं | इसके व्यापार का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में था 
जो इसे बन्द करना पड़ा | पाकिस्तान से आये शरणाथियों की जमाशशि का मुगतान 
इसने भारत में किया किन्तु लाला योधराज भल्ला जो भारत के सर्वोत्तम एवं अनुभवी 
बैंक व्यवस्थापक हैं उनकी देख-रेख में पंजाब नेशनल त्रेंक इस सकट को पार कर गई 
ओर कुछ दिन पश्चात्‌ ही डालमिया की भारत ब्रेक लिमिटेड का पंजात्र नेशनल बेंक 
से एकीकरण हुआ | भारत बेंक की समस्त देनदारियाँ पंजाब नेशनल ब्रेक ने अपने 
ऊपर लीं और भारत ब्रेक के कर्मचारियों को अपने यहाँ नियुक्त किया | भारत बैंक के 
एकीकरण से पंत्राच नेशनल बेंक की संचालन समिति में डालमिया के प्रतिनिधियों का 
प्रभुत्व हो गया । आज पंजाब नेशनल बेक भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में किंग व्यवसाय 
कर रही है। अनेक सझ्डूटों का सामना करने पर भी आज इसकी स्थिति मुह्द है ! 


अश्ने 


7... ४ि्या00 8 ताीदिहा सिधते5 ता छगाफीएए इ्टाए28 फटा 0735 
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भारतीय बैंक अपने ग्राहकों की जिन विभिन्न प्रकारों से बेकिंग सेवाएँ करती 
हैं उनका वर्णन कीजिये | यह सेवायें व्यापारियों के लिये कहाँ तक लाभदायक हैं ? 

2... 9५ 9 ७८ [6 छह्प३ #तर्ट0905 06 9 एथएए २ ४७७07 (८ 
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बैंकों के साधारण कार्यों की पूर्णतया विवेचना कीजिये | 
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भारतीय सम्मिलित पूँजी वाली बकों की कमियाँ तथा कठिनाइयाँ क्या हैं! 
इनके सुधार के सुझाव दीजिये । 
4... >[8ट८प055 6 छठ: तठ076 957 ६96 शितांब्रा [09% 8६०८८ 54755," 
[08टप55 729 दं€(€८४8 शग7ते 50892850 ए८70९0828 ४0 #&700 78 ४7९४, 
भारतीय सम्मिलित पूँजी वाली बेकों ने क्‍या कार्य किया है ! उनके दोष 


बतलाइये तथा उन्हें दूर करने के उपाय बतलाइये | 
६. ४४४ 273 76 ८०पघ३९७ 6 अ6ज़ 2४0ए7 ता [०० ४0०व<ॉंंट् छश्गाद 
[06 हितों ऐ. #डएशिए टाटा ए. 
भारतीय बेंकों की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं! पूर्णतया विवेचना 


कीजिये | | 
6, >5८८5$ 76 9770 ७०व 6६6८४ 6 32057789 47 470]9., [2077 ठप 
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7795८. 

भारतीय बेंकिंग के मुख्य दोषों का वर्णन कीजिये | 

7 एश्चरपाए. लबायांतलट पड टकप४८३ पडा एबल्‍ए८.. ट4त०0 ए८ 
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भारतवषे में किन कारणों ने लोगों में बेंकिंग की आदत पड़ने में बाधा 


डाली १ बरतप्रान स्थिति में सुधार के छुकाव दीजिये। 
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भारतीय बकिंग की प्रगति की विवेचना कीजिये। इस स्थिति में सुधार के 


लिये श्राप क्या आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? 


अध्याय ३ 
ओयो हि 
गिक अथ-व्यवस्था 
32207 * का वध 5 गा 700)4) 

उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हमकी भवन, नशीनें, श्रौजार तथा कब्चा 
माल, संचव, मजदूरी, इंघन, शक्ति तथा अन्य सदायक शक्तियाँ, बिनसे उद्येग को 
स्थापित किया जा सके तथा सेवाय' जिनमे उद्योग में गति लाई जा सके, आदि को 
अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है और उनडी अर्॑-ब्यवत्था करना ही औरद्यगर अर्थ- 
व्यवस्था कह न्वती है। साधारणएतया विसी भो उद्योग में निम्न म्रझार की पूजीओं 
आवश्यकता होती है :--- 

(१) स्थिर पूँत्ी 7520 (३७० )--जों पूँडी स्थायी सम्प त्त पर विनियोग 
करने के लिये ली जाती है उसे स्थिर पूंजी कहते हँ। इस प्रकार इस पूँजी का प्रयोग 
प्राय; उस वम्पत्ति के लिये किया जाता हैं जिसमे उत्पादन में सहायता मिलती हैं। 
इसका अनुमान लगाने के लिये यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस सम्पत्ति में इसका 
व्यय किया जाता है वह यद्य ये बहुत बड़े समय तक व्यापार में रहतो है, किन्तु उसको 
स्थान स्थाग्रित्व भी परिवर्ततीय रहता है और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन झिल्या 
जा सकता है। औद्योगिक विकास तथा नवोन दा ४:बानों के साथ-साथ न्‍्यायी सम्पात्त 
में परिवतन करना आवश्यक होता हैं। किन्तु प्रत्येक अवस्था में इसकी ऋवाध विशेष 
ही मानी जाती है | इस प्रकार की एूँची के लिये दीघंकाल्लीन व्यवस्था की जानी 
चाहिये और उसमें उद्योग के स्थावित्व के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं | यदि व 
एकाकी अथवा सामेदारी हो तो एूँजी प्रायः व्यापाग्यों की निजी पूँजी होती है श्रथ्वा 
उसको साहूकारों से प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु सावंजनिक कऊपनियों में यह पूँची 
अंशधारियों से प्राप्त की जा सकती है | कभी-कभी बेंड्लिंग संस्थाएँ भी इस प्रकार की 
पूँजी में सहायता देती हैं । 

... (२) सक्रिय पूँजी (७०८४८४०७ (५०॥2/)-यह पूँजी उद्योग के साधारण 
कार्यों में लगाई जाती है। उद्योग में कार्यकर्दाओं का वेतन, मजदूरी, विज्ञापन, याता- 
यात व्यय, चल सम्पत्ति के क्रव, उत्तादन व्यय, तथा अन्य सामान्य ख्चों में लगाई 
जाती है, उस समय जच्र कि उत्पादित वस्तु के विक्रय में देर हो जाती है और विशेष 
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पँजी उसमें लगी होती है, उसके लिये भी अतिरिक्त कार्यशील पूजी की आवश्यकता 
होती है | इसलिये यह पूँजी मोटे रूप में समान व्यय अथवा आकस्मिक व्ययों के काम 
में लाई जाती है । कभी-कमी सक्रिय-पँजी को “यथाथ सक्रिय-पृजी? कहते 
हैं। अर्थात्‌ जो सम्पत्ति कम्पनी के उद्योग के दायित्वों से अधिक होती है उसको 
स्थिर पँजी कहा जाता है | दुसरे शब्दों में दायित्वों के भुगतान के पश्चात्‌ जो पूँजी 
शेष रह जाती है उसको वास्तविक अथवा यथाथ सक्रिय पूँजी कहते हैं। यह पँजी 
उद्योग के आकार पर ही निमर करती है, उसका प्रबन्ध निजा अथवा उघार ली गई 
पजी के द्वारा किया जाता हैं, क्योंकि इस पजी को सरलता से शीत्र ही प्राप्त किया जा 
सकता है | अतः जिन व्यक्तियों से यह पंजी ऋण के रूप में ली जाय उनका समय पर 
मुगतान किया जा सकता है, किन्तु यह विचार सदैव लाभदायक ही सिद्ध होता है कि 
व्यापार की सक्रिय पूँजी भी प्राय: स्थाई पू जी के समान ही आवश्यक होती है। अतः 
उसके लिये भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता | उस अवस्था में, जब्च कि पूँजी 
केवल आकस्मिक अ्रथवा सामयिक्र कार्यों के लिये ली जाये, किसी सीमा तक ऋणों 
पर आश्रित रहा जा सकता है | सक्रिय पूँजी की योजना बनाते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि सक्रिय पू जी की किस प्रकार की आवश्यकता है। 
भारतवर्ष में उद्योग-घन्धे अपनी पूंजी को निम्न प्रकार से प्रास करते हैं :-- 
(१) अंश निर्गेमित करके--प्रत्येक कम्पनी को एक स्वीकृत रकम तक अंश 
बेचने का अधिकार होता है। ये अंश कई प्रकार के होते हैं : साधारण अश तथा पूव 
अधिकार वाले अश ।पूर्व अधिकार वाले अंश भी कर प्रकार के होते हैं। यदि कम्पनी को 
किसी वर्ष में लाभ होता है तो एक निश्चित दर से सबसे पहले पं अधिकार वाले अशों 
पर ही लाम दिया जावा है चाहे स्थगित तथा साधारण अंशों के लिये कुछ भी शेष न रहे। 
पर्वाधिकार वाले अंशों को कभी कभी अतिरिक्त लाम में से भी कुछ अंश मिल जाता 
है। तहुत सी कम्पनियों में पथ अधिकार वाले अंशों को संचालक चुनने के लिये मता- 
घिकार ग्राप्त नहीं होता | जिस कम्रनी में स्थगित अंश नहीं होते तो एक निश्चित 
दर से प्‌्व अधिकार वाले अंशों पर लामांश देने के पश्चात्‌ जितना भी लाभ का 
शेधांश बच जाता है वह साधारण अंशों में ही विभाजित कर दिया जाता है। किस्तु 
जिस कम्पनी में स्थगित अंश भी होते हैं वहाँ अंशों पर भी एक निश्चित दर से ही 
लाभांश मिलता है और शेषांश स्थगित अंशों में विभाजित कर दिया जाता है | मिन्न- 
मिन्न प्रकृति के मनुष्य मिन्न प्रकार के अंशों को पसंद करते हैं। अतः उद्योगपति 
अधिक पूजी प्राप्ति के लिये उनकी इच्छानुसार उनको अंश बेचते हैं | अंश विक्रय 
करके जो रुपया प्राप्त होता है वह प्रायः मशीन क्रय करने के लिये भवन यादि 
बनाने के काम में लिया जाता है। 
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ऋणा-पत्र वेच कर--प्रत्येक कम्पनी को ऋण प्राप्त करने का वैधानिक 
अधिकार है| जब ऋण किसी विशेष व्यक्ति से न लेकर जनता से प्राप्त किया जाता 
है तो उसके लिये ऋण-पत्र अंशों की माँति ही निर्गममित किये जाते हैं ' इन ऋण-पन्नों 
पर एक निश्चित दर से ब्याज दी जाती है | ऋण-पत्र और पर्व निर्गमित अधिकार वाले 
अंशों में यह अन्तर है कि ऋण-पत्रधारी तो कम्पनी के ऋणदाता हैं परन्तु पृव अधिकार 
वाले अंशधारी कम्पनी के स्वामी हैं। इनसे निश्चित दर से लाभांश तभी मिलेगा 
जब कि ऋण-पत्र घारियों को निश्चित दर से ब्याज का कम्पनी को लाभ हो अथवा न 
हो, देनी ही पड़ेगी । ऋण-पत्र मी दो प्रकार के होते हैं जैसे सुरक्षित और अटुरन्वित ! 
सुरक्षित ऋण-पत्र के बदले कम्पनी अपनी कुछु लन्‍्य॒त्ति गिग्द्री रख देती है परन्तु असु- 
रक्षित ऋण-पत्रों में ऐसी कोई सम्पत्ति गिरती नहीं रखी जाती। प्रत्येक प्रकार के ऋण- 
पत्र धारियों को कम्पनी की चल रुम्पत्ति पर पणु अबिकार प्रास्त होता है 

प्रवन्ध अमिकत्ताओं से ऋण प्राप्त करके--भारतोब उद्योग-घन्धा का 
उन्नति करने के लिए यहाँ पर एक नवीन पद्धति का जन्म हुआ जो अपने दज्ञ को 
एक विचित्र प्रणाली है | यह पद्धति पाश्चात्य देशों में बहुत कम प्रचलित है; परन्तु 
भारत की आर्थिक तथा ओद्योगिक स्थितियों के अनुकूल होने के कारण इस प्रणाली 
का भारत के उद्योग-घन्षरों को आधुनिक दक्ल से संस्थारित करने, उनक्य यत्रन्द करने 
तथा उनको प्रत्येक प्रकार की सहायता देने में पूरा-पूर हाथ रहता है। प्रतन्ध अमि- 
कर्ता ही साघारणतया नवीन औद्योगिक संस्थ'ओं के मूल संस्थापक होते हैं | वे ही 
उन्हें संत्थापित करने की जोखिम ओर उन्हें सुचारु रूप से चन्नाने का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेते है| वे ही इन कम्पनियों को अधिकांश स्थिर तथा सक्रिय पूंजी को 
प्रदान करते हैं। बम्नई तथा अहमदाबाद की बड़ी बड़ी कपड़े के मिलें उनके शयसनों के 
फलस्वरूप ही स्थापित हो सकी हैं। इन्होंने ही प्रयोगात्मक कठिनाइबों तथा ग्रारम्मिक 
असफलताओं का सामना करके अनेक सफल उद्योगों की नींव डाली है। व लोग 
कम्पनी के अंश स्वयं क्रम करके उसे आवश्यम्तानुसार तथा संकट काल में ऋण देकर 
उसके ऋण-पन्नों को स्वयं अथवा अपने मित्रों को क्रम करवाकर तथा बेंकोों एवं अन्य 
व्यक्तियों के लिये ऋण की जमानत करके कम्पनी को बहुत बड़ी आधिक सहायता पहूँ 
चाते हैं | वे ही अपनी प्रतिष्ठा तथा विश्वसनीयता के कारण जनता से अधिकाधिक 
मात्रा में सार्वजनिक जमाएँ प्राप्त करने में सफल होते हैं | वर्तमान काल में वें श्रयनी 
कम्पनियों के अंशों तथा ऋण-पत्रों के अमिगोपन का कार्य भी करने लगे हैं | इनके 
लम्बे व्यावहारिंकु जीवन और व्यापार-संसार में नाम तथा प्रसिद्धि के सहारे जनता को 
नवीन कम्पनियों से संबन्ध स्थापित करने में सुविधा रहती है | नई-नई कम्पनियाँ भी 
इनके अनुभव तथा कुशलता को प्राप्त कर लेती हैं । 
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प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा आथिक सहायता के दोष--प्रबन्ध अमिकर्ताओं 
ने औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त हाथ बटाया है। किन्तु यह सब अपरिचित 
सेवाएँ उन्होंने स्वार्थ त्याग तथा सेवा भावना से नहीं की परन्तु इसमें उनका 
निजी स्वार्थ रहा है और अपनी साख तथा ख्याति बनाये रखने के लिये ही उन्होंने 
यह सच्च कार्य किये हैं और करते रहते है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आधगिक 
सहायता के अनेक दोष भी हैं जिनमें से मुख्य ये हैं :--- 

भारतीय बेक प्रबन्ध अमिकर्त्ताओं की साख पर कम्पनी को ऋण देती हैं न कि 
कम्पनी की स्वयं की साख पर, अतः यदि किसी कारणवश प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की 
आशिक स्थिति दुबंल हो जाये तो बेंक अपने ऋण को वापस ले लेती हैं। प्रमंडल 
आर्थिक सुविधाओं के लिये बहुत कुछ सीमा तक अपने प्रबन्ध अमिकर्त्ताओं पर निर्भर 
रहती हैं | परिणाम स्वरूप उद्योग औद्योगिक कारणों से प्रभावित न होकर आर्थिक 
कारणों के प्रभुत्व में आ जाते हैं तथा अर्थ उद्योग का सेवक न होकर उसका स्वामी बन 
बैठता है जिसका भारी भयावह प्रमाव उस उद्योग पर पड़ता है | प्रबन्ध अभिकर्ताओरों 
पर निर्भर रहने के कारण प्रमंडल अपनी स्वदंत्र आर्थिक सहायता पद्धति विकसित नहीं 
कर पाती, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा होने वाली आ्िक पर्ति बहुत मेंहगी तथा हानिकर 
होती है, क्योंकि वह अपने ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज लेती है और अपने प्रभाव के 
कारण अरज्तित ऋणों को रक्षित ऋणों में परिवर्तित कर लेती हैं जिससे प्रमंडल उनके 
हाथ का खिलौना बन जाता है| प्रमंडल पर अपना श्रार्थिक प्रसुत्व बनाये रखने के 
लिये वे अपने व्यवस्थापित प्रमंडलों को समय-समय पर आथ्िक सहायता देते रहते हैं 
जिससे वे उनके ऋण भार से सदैव दबे रहकर उनके चंगुल में फँसे रहते हैं। 

सावजनिक जमायें--भारतवर्ष में बैंकिंग सुविधाओं की कमी होने के कारण 
सवसाधारण जनता बड़े-बड़े उद्योग-घन्धों के स्वामियों तथा ग्रबन्धकर्त्ाओं के पास, 
जिनमें उनका पूरा-पूरा विश्वास है, अपनी बचत जमा करती रही है। प्रचन्धकर्ताओ्ं 
के द्वारा ये जमाएँ स्थायी जमा के रूप में काम्र में लाई जाती हैं| ये जमाये' स्थायी 
जमा के रूप में होती हैं ओर इनकी अवधि ६ मास से लेकर १ वर्ष तक, परन्तु अहम- 
दाबाद में ७ वध तक होती हैं। ये जमाएँ बिना किसी प्रकार की प्रतिभूति दिये ही प्रात 
की जाती हैं ओर इन पर ब्याज २ प्रतिशत से ७ प्रतिशत तक दो जाती है। यह पद्धति 
ओऔद्योगिक कार्यों के लिये सुविधापूर्वक कम व्यय पर भ्रचुर मात्रा में पूँजी प्राप्त करने 
की एक अच्छी तथा सरल प्रणाली है। 

बंक ऋण--भारतीय बक उद्योगों की स्थिर तथा सक्रिय पूँजी की पूर्ति के 
लिये बहुत कम सहायता देठी हैं। चालू पूँजी की पति में स्टेट बैंक संयुक्त स्कंध बैंकों का 
अवश्य कुछ हाथ है किन्तु इतना अधिक नहीं | व्यापारिक बैंक केवल उद्योग-धन्धों की 
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आर्थिक सहायता, हुन्डियों की कटौती करके अल्पकालीन सरक्षित ऋण देकर, नकद 
साख खाता खोलकर अधिविकष की सविधाएँ देकर तथा व्यक्तिगत साख पर उधार 
देकर कर सकती हैं | ऋण बहुधा कच्चे माल, तैयार माल तथा अन्य प्रथम श्रेणी की 
"प्रतिभृतियों की जमानत पर तथा दो अच्छे दस्ताक्षरों वाले प्रतिन्नापत्रों के आधार पर 
दिये जाते हैं। ऋण एक व ४॑ से अधिक अवधि के लिये नहीं दिये बाने हैं। स्टेट 
बेंक तो केवल ६ मास की अवधि के लिये ही ऋण देती है। ४ मे ६ प्रतिशत तक 
ब्याज देती है। यदि ऋण माल के आघार पर लिया बाता है तो ३० अ्रथवा २५ 
प्रतिशत का अंतर बक अपने पक्ष में रखती हैं | भारटीय 5क व्यक्तिगत साख पर ता 
बहुत ही कम ऋण लेती हैं । इस प्रकार भारत में श्ोद्योगिक कम्पनियों का प्रचुर मात्रा 
में बेकिंग सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं 

बकों की आधिक सहायता में दोप-बकों के ऋण प्रदान करने की पढ्धत 
में कुछ दोष हैं-- 

(१) बैंक जमानत में केवल ऐसी वस्तुओं की लेना चाइती हैं, जो कि आसानी 
से बेची जा सके और स्थायी सम्पत्ति जैसे, भूमि, भवन, मशीन को नहीं चाहती 

(२) वे जमानत पर मूल्य पर केबल ५० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक ही 
ऋण देती हैं जिससे मंदी में उद्योगपतियों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है । 

(३) कमी-कमी बेंक जमानत में एक विशेष प्रकार का ही माल लेना चाहती 
हैं जिससे उद्योगपतियों को अपने माल का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता है 

(४) जमानती माल को बैक अपने गोदाम में रखती हैं जिसमे माल के लाने- 
ले जाने पर बहुत व्यय होता हैं तथा उद्योगपति को उस माल को प्रयाग करने में बहुत 
बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 

(घ) बेंक की नं> ४ की क्रिया से उद्योगपति का ब्ाज्ञार में मान कम है! 
जाता है | 

(६) रोकड़ ज्धार प्राय: देखने में तो बहत सुन्दर प्रतीत होती है, किन्तु उद्योग- 
पति बक से ली हुई राशि केवल ५० प्रतिशत हैं! निकाल सकता है अथवा अं के अपना 
इच्छा पर कभी-कभी उसको बन्द कर सकती हैं | याद ऐसे ऋण पर जमानत दी गईं 
हो और जमानत का मूल्य कम हो गया हो तो बेक आगे रुपया देना बन्द कर देती हैं। 

(७) दो हस्ताछरों का अर्थ उद्योगों में प्रबन्ध अ्भिकर्ता पद्धति को प्रोत्साहन 
देना है, क्योंकि बेंक प्रायः प्रबन्ध श्रमिकर्ताओं से सम्बन्धित रहते हैं| अतः प्रत्यक्ष 
अथवा परोकछ् रूप से उद्योगों में प्रबन्ध अमिकर्ता पद्धति को प्रोत्साहन देंते हैं ! 
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(८) बैंकिंग जाँच कमेटी के समचछ् यह बात भी आई थी कि बेंक ऋण देने में 
पक्तपात करती हैं तथा जिन लोगों से उनका स्वार्थ होता है उनको अनावश्यक ऋण 
भी दे दिया जाता है । 

(६) बैंकों के ऋण देने की पद्धति में उनके प्रबन्धकों का बहुत बड़ा दोष रहता 
है, क्योंकि वें प्रायः जिन व्यक्तियों के प्रमाव में होते हैं उनको ही अधिकांश ऋण 
मिलता है | 


(१०) ऋण का मुगतान भी मारत में बहुत शक्ति के साथ करवाया जाता है 
तथा ऐसी बहुत कम स्थिति होती है, जब ऋणी को कुछ छूट दे दी जाती है । 

(११) बेंक में दीधंकालीन ऋण देने की बहुत कम व्यवस्था है | 

विनियोग प्रन्यासों द्वारा ( 77८४४४77677 7+प८७॥ )-विनियोग प्रन्यास 
विशाल पूजी वाली सावंजनिक कम्पनियाँ होती हैं, जो उद्योग तथा एूँजी लगाने के 
मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती हैं तथा अपनी पूँजी अंश बेचकर 
एकत्रित करती हैं। ये संस्थाएँ उद्योग के अंश तथा प्रतिभूतियों का अमिगोपन करके 
उनसे मुद्रा बाजार में प्रसारित करती हैं | इन प्रन्यासों के कार्य तथा औद्योगिक बेंकों 
के कार्यों में केवल यही विशेषता होती है कि औद्योगिक बक विनियोक्ता के रूप में 
कार्य करती हैं | किन्तु ये प्रयास अंश तथा प्रतिभूतियों के निर्गमन में मध्यस्थ का 
काय करते हैं ओर केवल आद्योगिक प्रतिभूतियों से ही सम्बन्ध रखती हैं । ये संस्थायें 
सामान्य विनियोक्ताओं से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में घन एकत्रित करती हैं तथा 
उद्योग की अर्थपूर्ति में बड़ी सहायक शखिद्ध होती हैं। अ्रमेरिका में पूँजी का निर्ममन 
करने वाली संस्थायें विनियोग प्रन्यासों को अपनी आवश्यकता बतला देती हैं तथा 
प्रन्यास उसकी पूरी जाँच करके तथा उसके आवश्यक स्रोतों का अनुमान लगाकर 
उनके निश्चित अंशों का अमिगोपन कर लेती हैं और फिर अपने प्रभाव के कारण 
उसको जनता में निगमित कर देती हैं | इस प्रकार प्रतिभूतियों का विनियोग बड़ी 
सरलता से हो जाता है। 


जब यह प्रन्यास किसी उद्योग के अंशों का अमिगोपन कर लेता है तो कम्पनी 
को आवश्यक परामश भी देता है तथा उसके विषय में विनियोक्‍्ताओं द्वारा होने 
वाली पूछताछ का भी संतोषगप्रद उत्तर देता रहता है तथा कम्पनी को आयकर तथा 
अथ सम्बन्धी परामश भी देता रहता है। ये प्रन्यास कभी-कभी कम्पनी के संचालक 
मंडल में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो-कि कम्पनी की आर्थिक व्यवस्था का 
समुचित नियंत्रण करता है, जिससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुच्द हो जाती है तथा 
साधारण विनियोक्ताओं का कम्पनी के प्रति विश्वास बन जाता है । 


श्द औद्योगिक अर्थ-्यवस्था 


न 
लक 


ष्फ 


विनियोग प्रन्यासों का इदेश्य कन्पनियों की लम्बी अथपर्ति का करना होता 
है। अ्रतः इसके लिए वाणिज्य बकों के कार्य सर्वथा अनुप्युक्त हनि , क्योंकि इसमे 
उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती | साथ -ही-लाथ इन यन्यासों को कम्पमी के प्रद 
में भी भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इससे था तो वे अस्वन्ध संँस्धा जो जन्म 
सकते हैं अथवा अपना सम्बन्ध उससे प्रदर्शित करके आर्थिक हानि उठा सकते है 
विनियोग ग्न्यासों को किसी प्रकार की प्रतिभूति लेने के पूत्र उसकी स्थायदा की ऋनँच 
किसी विशेषज्ञ से करवा लेनी चाहिये । जिससे उनका निर्ममन सुर्दियाजउनप हो सके 
और प्रन्यास विनियोक्ताओं को सही प्रतिभूति दिलाने में सफल हो सके : 

भारत में इस ग्रकार की संस्थायें द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नाममात्र को भी नहीं 
थीं। किन्तु इस महायुद्ध तथा युद्धोक्तर काल में इस प्रकार की संस्थाओं को बात सी 
आ गई है । टाटा इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ इशिदिया, इन्डटिट्रयत्त इस्देम्डसेन्ट द्स्ट 
लिमिटेड, वडस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आदि प्रसु विनियोग प्रन्यास हैं| ये संस्थायें ऊल्‍्य 
साधनों वाले विनियोजकों को बहुत रहावबता प्रदान करती हैं | एक साधारण वित्त 
योजक के पास न तो इतना सम्रय ही होता है छर ने उच्छझे पास इतने शर्त, 
योग्यता तथा साधन ही होते हैं कि वह जिसकी प्रतिभूति में अपना दप्या लगाना 
चाहता है उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सके | परन्तु विनिमय प्रन्यास अपने झुयोग्य 
प्रबन्ध अमिकर्ताओं तथा विशेषज्ञों की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से कर 
सकता है। इस ग्रकार वह साधारण जनता से एक अच्छी प्रतिभूति प्रदान करने में 
सहायक सिद्ध होता है। ये संस्थायें जनता में विनियोग करने की मावना जासत इस्ती 
हैं। परन्तु हमारे देश के लिये यह एक नवीन संस्था है | अतः इसका विकास तथा 
प्रसार बहुत ही नियंत्रित रूप में हो जाना चाहिये जिससे यह देश की औद्योगिक 
उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सक्रे। यदि इन विनियोग प्रन्पासों का प्रतन्ध 
अयोग्य तथा बेईमान व्यक्तियों के हाथ में होगा तो वे देश के लिये अधिक घातक 
सिद्ध हो सकते हैं। अतः हमारे यहाँ भी स्थायी प्रन्यासों का भी प्रोत्साहित ब्रना 
चाहिये । 


इस समय हमारे देश में विनियोग प्रन्यास बहत कम है | इनका विकास इतना 
नहीं हुआ है जितना अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में | 


ओद्योगिक बर्कों से ऋण प्राप्त कःके-- औद्योगिक दप्रकाह्लीन वित्त का 
एक साधन औद्योगिक बेंक भी है, औद्योगिक बेक का उद्देश्य औद्योगिक संस्थाओं की 
पूर्ण दीधंकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जिनकी पूर्ति साधाग्ण 
बैंकिंग संस्थाओं द्वारा नहीं की जा सकती | यह संस्था वबेंकों से प्रतिस्पर्धा करने बाली 


कह जे 
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(८) बैंकिंग जाँच कमेटी के समझ यह बात भी आई थी कि बैंक ऋण देने में 
पक्षपात करती हैं तथा जिन लोगों से उनका स्वार्थ होता है उनको अनावश्यक अऋश 
भी दे दिया जाता है । 

(६) बैंकों के ऋण देने की पद्धति में उनके प्रबन्धकों का बहुत बड़ा दोष रहता 
है, क्योंकि वे प्रायः जिन व्यक्तियों के प्रमाव में होते हैं उनको ही अधिकांश ऋण 
मिलता है | 


(१०) ऋण का भुगतान भी भारत में बहुत शक्ति के साथ करवाया जाता है 
तथा ऐसी बहुत कम स्थिति होती है, जब ऋणी को कुछ छूट दे दी जाती है । 


(११) बैंक में दीधघंकालीन ऋण देने की बहुत कम व्यवस्था है | 


विनियोग प्रन्यासों द्वारा ( 7728070670 +प७ )-वविनियोग प्रन्यास 
विशाल पूंजी वाली सावजनिक कम्पनियाँ होती हैं, जो उद्योग तथा पूँजी लगाने के 
मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती हैं तथा अपनी पूँजी अंश बेचकर 
एकत्रित करती हैं। ये संस्थाएँ उद्योग के अंश तथा प्रतिभूतियों का अमिगोपन करके 
उनसे मुद्रा बाजार में प्रसारित करती हैं । इन ग्रन्यासों के कार्य तथा औद्योगिक बेंकों 
के कार्यों में केवल यही विशेषता होती है कि औद्योगिक बेंक विनियोक्ता के रूप में 
कार्य करती है | किन्तु ये प्रन्यास अंश तथा प्रतिभूतियों के निर्गमन में मध्यस्थ का 
काय करते हैं और केवल औद्योगिक प्रतिभूतियों से ही सम्बन्ध रखती हैं । ये संस्थायें 
सामान्य विनियोक्ताओं से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में धन एकत्रित करती हैं तथा 
उद्योग की अर्थपूर्ति में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं | अमेरिका में पूँजी का निर्गमन 
करने वाली संस्थायें विनियोग प्रन्यासों को अपनी आवश्यकता बतला देती हैं तथा 
प्रन्यास उसको पूरी जाँच करके तथा उसके आवश्यक खोतों का अनुमान लगाकर 
उनके निश्चित अंशों का अमिगोपन कर लेती हैं और फिर अपने प्रभाव के कारण 
उसको जनता में निर्मित कर देती हैं | इस प्रकार प्रतिभूतियों का विनियोग बड़ी 
सरलता से हो जाता है | 


जब यह प्रन्यास किसी उद्योग के अंशों का अमिगोपन कर लेता है तो कम्पनी 
को झ्रावश्यक परामश भी देता है तथा उसके विषय में विनियोक्ताओं द्वारा होने 
वाली पूछताछ का भी संतोषप्रद उत्तर देता रहता है तथा कम्पनी को आयकर तथा 
अर्थ सम्बन्धी परामर्श मी देता रहता है । ये प्रन्यास कभी-कभी कम्पनी के संचालक 
मंडल में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जोकि कम्पनी की आर्थिक व्यवस्था का 
समुचित नियंत्रण करता है, जिससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुद्ढ हो जाती है तथा 
साधारण विनियोक्ताओं का कम्पनी के प्रति विश्वास बन जाता है । 


श्प्प आदधद्योगिक 5, 274 5; 58] 


कं 


विनियोग प्रन्यासों का उद्देश्य कम्पनियों की लम्बी अथपरति का कर्ता होता 
है। अ्रतः इसके लिए वाणिज्य बेकों के कार्य सर्वथा अनुप्युक्त होते *, क्योंकि इससे 
उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती | साथ-दी-दाथ इन पन्‍्यासों को कम्प्नो के प्रवतन 
में भी भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इससे यातो थे अस्वन्ध संस्था को जन्म दे 
सकते हैं अथवा अपना सम्बन्ध उससे प्रदर्शित करके आर्थिक हानि उठा सकते हैं 
विनियोग प्रन्यासों को किसी प्रकार की प्रतिभूति लेने के पूर्व उसकी स्थारना की जद 
किसी विशेषज्ञ से करवा लेनी चाहिये। जिससे उनका निर्गमनन सुविधाजनक हो सके 
और प्रन्यास विनियोक्ताओं को सही प्रतिभूति दिलाने में सफल हो सके । 


भारत में इस प्रकार की संस्थायें द्वितीय महायद्ध के एवं नाममात्र को भी नहीं 
थीं | किन्तु इस महायुद्ध तथा युद्धोक्तर काल में इस प्रकार वी संस्थाओं वो बाट सी 
आ गई है। टाटा इन्वेस्वनेन्ड कार्पोरेशन आफ इशिदिया, इन्डरिट्रयल इन्देम्टमेन्ट ट्रस्ट 
लिमिटेड, वडस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आदि प्रमुख विनियोग प्रस्यास हैं। ये संत्थायें ऋज्प 
साधनों वाले विनियोजकों को बहुत सहायता प्रदान करती हैं। एक साधारण बिनि- 
योजक के पास न तो इतना समग्र ही होता है और न उख्के पास इतनी शक्ति, 
योग्यता तथा साधन ही होते हैं कि वह जिसकी प्रतिभूति में अपना दपया लगाना 
चाहता है उसका वास्तविक मूल्य श्ञात कर सके | परन्तु विनिमय प्रस्यास अपने सुयोग्य 
प्रबन्ध अमिकर्ताओं तथा विशेषज्ञों की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से कर 
सकता है। इस प्रकार वह साधारण जनता से एक अच्छी प्रतियृति प्रदान करने में 
सहायक सिद्ध होता है। ये उंस्थायें जनता में विनिषोग करने की भावना जायत क्री 
हैं। परन्तु हमारे देश के लिये यह एक नवीन संस्था है | अतः इसका विकास तथा 
प्रसार बहुत ही नियंत्रित रूप में हो जाना चाहिये जिठसे यह देश की ओद्योशिक 
उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सके। यदि इन विनियोग प्रन्यासों का प्रचनन्ध 
अयोग्य तथा बेईमान व्यक्तियों के हाथ में होगा तो वे देश के लिये अधिक घण्तक 
सिद्ध हो सकते हैं। अतः हमारे यहाँ भी स्थायी प्रन्यासों को भी प्रोत्साहित वरना 
चाहिये | 


इस समय हमारे देश में विनियोग प्रन्यास बहुत कम है| इनकी विकास इतना 
नहीं हुआ है जितना अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में | 


औद्योगिक बेंकों से ऋण प्राप्त करके-- औद्योगिक दीघकालीन दित्त का 
एक साधन औद्योगिक बेक भी है, ओऔद्योगिकु बेक का उद्देश्य औद्योगिक संस्थाओं की 
पूर्ण दीधकालीन आर्थिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति करना है जिनकी पूर्ति साधारण 
बैंकिंग संस्थाओं द्वारा नहीं की जा सकती। यह संस्था बेंकों से प्रतिस्पर्धा करने वाली 


हि. 


न जप! अत दवा जज 


नहीं किन्तु उनकी पूरक है। अथवा उनसे प्रतिदवन्द्रिता करने के लिये नहीं अपितु 
उनकी कप्री को पूरा करने के लिये स्थापित होती है| औद्योगिक बैंकों के मुख्य कार्य 
निम्नलिखित हैं-.- 


(१) औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा उघार लिये हुए उन दीर्घकालीन श्रो 
की गारन्टी करना जो कि अधिक-से-अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिये पूँजी बाजार 
में प्राप्त करते हैं । 


(२) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित किये हुए अंशों, ऋण-पत्नों श्रादि का 
अभिगोपन करना | | 

(३) अभिगोपन किये हुए अंशों, ऋण पत्नों आदि को यदि जनता से तुर्त ऋ 
न किया तो इनकी प्राप्ति अधिक-से-अधिक सात वर्ष की अवधि के भीतर रखक 
बेचना | 


(४) ओद्योगिक संस्थाओं को इस प्रकार के ऋण देना अथवा उनके ऋणु- 
पन्नों को क्रय करना जिनका मुगतान २५ वर्ष के भीतर होने वाला है | 

(५) इन उपयु कत कार्यों के लिये निश्चित किया हुआ कमीशन ग्राप्त करना | 

(६) अन्य उन समस्त कार्यों को करना जो कि उपयंक्त कार्यों से सम्बन्धित है 
तथा श्रौद्योगिक बैंकों को अपने अधिकारों दथा उत्तरदायित्वों को भमली-माँति पृ 
करने के लिये आवश्यक है | 


उपरोक्त काय करने के लिये औद्योगिक बैंक अपने अधिक-से-अधिक अंश 
जनता को बेचती है तथा जनता को अपने ऋण-विपत्र जारी करती है, जो औद्योगिक 
संस्था औद्योगिक बेंक से ऋण लेना चाहती है उसे स्मारक-पत्र तथा अंतर्नियम्त सहित 
एक ग्रार्थना-पत्र बैड के पास भेजना पड़ता है | बैंक डद्योग- धन्धे की आर्थिक आव- 
श्यकताओं को तथा उसकी चल-अचल सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए ऋण की धन- 
राशि स्वीकृत कर देती है | जिस उद्योग-घन्धे को ऋण दिया जाता है उसके प्रबन्ध 
में भाग लेने के लिये अपनी ओर से किसी प्रतिनिधि को नियुक्त -कर देती है | 

भारतवर्ष में समय-समय पर ऐसी बैंकों की स्थापना हुई परन्तु ये सफलता प्रात 
न कर सकी और या तो समाप्त हो गईं, अथवा व्यापारिक बेंकों में विल्ीन कर दी 
गईं। भारतवर्ष में औद्योगिक बैंकों की कुछ कारणों से उन्नति नहीं हुई । 


भारतवर्ष में औद्योगिक बेंकों की उन्नत न होने के कारण--भारतव/ 
कषि-प्रधान देश है । अतएव ग्रामों में रहने वाले लोग अधिकतर अपनी बचत को 
सोने-चाँदी के आभूषण तथा भूमि ऋ्रय करने और कृषि का सुधार करने में तथा अपने 
आम वालों को ऋण देने में लगाते हैं। मध्यम श्रेणी के वे लोग जो कि नगरों में 


ओद्योगिक अर्थ-व्यवस्था धभ्ट्प 


रहते हैं जिनमें छोटे व्यापारी तथा भिक्न-मिन्न देशों के ह्लोग भी सम्मिलित हैं वे 
अपनी बचत फो भूम, मदन त्था राजकीय ऋण, नगरपालिका ऋण तथा कृषि 
सार्टीकिकिट ऋण में लगभग अधिक प्रसन्‍्दर करते हैं । वे व्यवसायिक जोजिम 
नहीं उठाना चाहते। बड़े-बड़े नगरों तथा ह्यापरारिक केन्रों में भी अदुत बड़ी 
संख्या में लोग अपनी बचत को उद्योग-धन्धों में न लगाकर सकारोी प्रतिभूतियों 
में लगाते हैं। जहाँ ग्रामों तथा कस्बरों का प्रश्न है वहाँ एक कारण तो यह है 
कि ये घन्धों की जोखिम ही नहीं उठाना चाहते। दसरें वहाँ बेंक इत्यादि भी नहीं 
हैं जिनके द्वारा वे कम्पनियों के अंश-पत्रों के क्रय-विक्रम की भी कोई सझुत्रिधा नहीं हैं 
केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में पैजी-आजार हैं। अंक इत्यादि ऊम्पनियाँ अंशों 
पर ऋण नहीं देतीं। इस कारण भी लोग अपना रुपया अंशों में फँसाने में हिचकते 
थे। इसके अतिरिक्त उससे पूर्व भारत सरकार की नीति उ्दयोग-घम्दों को अधिक 
प्रोत्ताहन न देने की थी। इस कारण भी लोग श्रपनी बचत को उद्योग-धन्तरों में नहीं 
लगाते ये। मारतीयों का उद्योग घन्धों की ओर आकर्षित न होने के केवल ये ही 
कारण नहीं ये--एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि कमनियों के प्रन्‍न्ध अमिकर्त्ता 
जो कि कंपनी के स्वसर्वा हैं, वे कम्पनियाँ यदि सफल हो जाती हैं तो उनका अधि- 
कांश लाम अपनी जेब में रख लेते हैं। अंशघारियों को बहुत ऋम लाभ मिलना है 
ओर कभी-कभी तो उन्हें बहुत धोखा दिया जाता है। मारत में कंपनियों का संगठन 
अन्य प्रकार का होता है कि अंशधारियों का उस पर तनिक भी ग्रभाव नहीं होता 
ब्रन्ध अमिकर्ता ही उनके वास्तविक स्वामी तथा कर्चाधर्ता होते है | ऐसी दशा में 
कोई कम्पनी के अंशपन्नों में अपना रुपया क्‍यों लगाना चाहेगा ! ये ही कारण थे कि 
भारत में अधिकतर लोग अपनी बचत को उद्योग धन्धों में नहीं छगाते थे, किन्तु 
१६४० के उपरांत द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप लोगों का ध्यान उघर गया है ओर 
वे उद्योग-धंधों में अपनी पूँजी लगाने लगे हैं । 
अन्य देशों में यदि कोई व्यवसायी अथपत्रा व्यावसायिक बुद्ध रखने वाला 
किसी धंघे की योजना करता है और कम्पनी स्थापित करता है और यदि उसकी यो गना 
अच्छी होती है और उसके सफल होने की संभावना होती है तो जनता उसके अंश 
यू कर लेती है | यही नहीं वहाँ ही बंक नवीन हेम्पनियों है अशों का आनियास्न 
कर देती हैं| किसी-किसी देश में बैंकों के अतिरिक्त पेशेवर अभिगोपक हैं जो नवीन 
कम्पनियों के अंशों का अभिगोपन करते हैं! अभिगोपन ([>एऐंपडफात 0 ए ) 
का अथ यह है कि बेंक का अभिगोपक ([#टाफ।१९7 इस बात का उत्तरदायित्व 
लेता है कि यदि उस*्कम्पनी का अंश न बिके तो वह शेष सारे अंश क्रब कर लेगा 
इस कार्य के लिय वे थोड़ा-सा कमीशन लेते हैं | बंक तो इसके लिये विशेषश रखती 
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हैं जो नवीन योजनाओं की छानबीन करती हैं। अ्रतः जब कोई प्रतिष्ठित बैंक या 
अभिगोपक नवीन कम्पनियों के अंशों के न बिकने पर उनको स्वयं क्रय करने का 
उत्तरदायित्व लेता है तो जनता में डसके प्रति विश्वास जम जाता है और उसके 
अंश बिक जाते हैं | फिर यदि कुछ शेष रह जाते हैं तो बेंक उसको क्रय कर लेती 
हैं | फिर आगे क्रमशः उन अंशों को जनता में बेच देते हैं किन्तु भारतवर्ष में नतो 
बैंक ही उस कार्य को करते हैं और न पेशेवर अमिगोपक ही । अस्त यहाँ जब तक 
किसी नवीन कम्पनी के पीछे कोई बड़ा पूँजीपति या व्यवसायी न हो तब तक उसको 
पूँजी ही नहीं मिल सकती । उदाहरण के लिये यदि बिरला ब्रदर्स किसी नवीन कम्पनी को 
स्थापित करते हैं तो पहले वे तथा उनके अन्य मित्र ही उनके अंश क्रय करते हैं 
ओर शेष अंश वे जनता को बेच देते हैं | उनकी प्रसिद्धि मुद्रा बाजार में साख होने 
के कारण बहुधा उस कंपनी के अंश विक जाते हैं। अन्यथा स्वयं उनको क्रय करके 
बेचने का प्रबन्ध करते हैं क्योंकि ये ही कम्पनी को स्थापित करते हैं तथा उसके 
यथेष्ट अंश अपने अधिकार में रखते है। अतएव वे अपने को उसका प्रबन्ध अपि- 
कर्ता नियुक्त कर लेते हैं ओर इस प्रकार वे उसके सर्वेर्वा बन जाते हैं। आज देश 
में स्थिति यह है कि यदि टाटा एश्ड सन्स, बिरला ब्रदस, तथा डालमिया इत्यादि 
प्रसिद्ध पू जीपतियों की मैनेजिंग एजेंसी में कोई नवीन कम्पनी स्थापित होती है तब तो 
उसको पूँजी मिल जाती है । अन्यथा यदि कोई साधारण व्यक्ति जिसमें व्यवसायिक 


योग्यता है, ओर यदि वह कोई नवीन कम्पनी स्थापित करता है, तो उसको पँजी 
नहीं मिल पाती । 


राजकीय आधिक सहायता प्राप्त करके--विदेशों में उद्योग-घंघे सरकार से 
भी श्राथिक सहायता प्राप्त करते हैं। अमेरिका की बड़ी-बड़ी कम्पनियों को सरकार से 
सहायता प्राप्त होती है | इंगलैण्ड, आस्ट्रेलिया तथा जापान में भी उद्योगपतियों को 
पूँजी जुटाने के लिये सरकार ने नवीन-नवीन संस्थायें स्थापित की हैं। भारत की 
विदेशी सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, किन्तु भारत की स्तंत्र 
सरकार ने. इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके एक केन्द्रीय संस्था जिसे औद्योगिक 
वित्त निगम कहते हैं तथा कुछ प्रान्तीय संस्थायें, जिन्हें राज्य वित्त नियम कहते 
हैं, स्थापित कीं | 


ओऔद्योगिक वित्त निगम--इस निगम की स्थापना सन्‌ १६४६ के अधि- 
नियम के अंतर्गत हुईं | नियम के निर्ँ्नलखित कार्य हैं :-- 

(१) निगम ऋश-पत्नों की ब्याज अथवा मूलघन संबंधी" प्रतिभूति दे सकता 
है। इन ऋयणों की अवधि १४ वर्ष से अधिक नहीं होगी 
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इक 


(२) निक सीमित कमनियाँ तथा सहकारी समितियों को २५ वर्ष की 
अवधि तक के लिये ऋण दे सकता हैं 

(३) ५वर्ष की अवधि के लिये १० करोड़ की सीमा तक जन नित्तेप रुख 
'सकती है | 

(४) ओद्योगिक संस्थाश्रों के अंश, अनुबंध, ऋण-पत्र आदि का अमिगोरन 
कर सकती है | 

(५) एक संस्था को अधिक-ठे-अपडिफ १ करोड़ रपये तक का ऋण दियाजा 
सकता है। यदि ऋण केंद्रीय सरकार द्वारा रक्षित हो तो उसकी राशि बढ़ाई जा 
सकती है 

(६) उद्योगों को ( जिनको विदेशी पूँजी की आवश्यकता हो ! अंतराष्ट्रीय 
बक से रुपया दिलवा सकती है 

(७) कम्पनी के ऋण-पत्रों की गारंटी दे सकती है। खुल बाजार वाले ऋण- 
पत्रों की गारंटी २श४ वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

(८) जब तक संचित कोष प्रदत्त पूँजी के समान न हो जाये तब तक रह 
प्रतिशत से अधि लाभांश नहीं दिया जायेगा | ५ प्रतिशत अधिक-स-अधिक है | 

(६) उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक-से-अधिक कार्य | 

(१०) किसी एूँजी के १० प्रतिशत अथवा ५० लाख रुपये से अधिक दत्त 
पूँजी में नहीं दे सकता | 

संगठन वित्त नियम की अधिकृत पूँजी १० करोड़ रुपये है तथा निर्ममित पूँजी 
थू करोड़ है । इसका विभाजन निम्नलिखित ग्रकार से है-- 

अनुसूचित अधिकोष १.२५ करोड़ रुपया है | बीमा कम्पनियाँ, विनिमय प्रन्यास 
तथा अन्य १२४ करोड़ रुपया | सहकारी अधिकोष ४० लाख रुपया। यह पँजी केन्द्रीय 
सरकार तथा रिजव बक के द्वारा निश्चित अनुपात में दी जायेगी। अंशों का मूल्य 
प हजार रुपये रखा गया है। जूत १६५४२ में अंशों का निर्गमन इस प्रैकार हुआ 
केन्द्रीय सरकार २०००, रिजव बेंक २०४४, अनुसूचित अधिक्रोष २४२३५, बीमा 
कंपनियाँ आदि २४६८ तथा सहकारी अधिकोष ६४३, निगम के अंश केन्द्रीय सरकार 
के द्वारा गारंटी किये हुए हैं । 

निगम जन नित्तिपों द्वारा तथा उधार लेकर अपनी कार्यशील निधि को बना 
सकेगा | उसके लिए वह अपने अनुबंध सथा ब्याज वाले ऋण-पत्रों का निर्ममन कर 
सकेगा, किन्ठु यह निर्गंभन निगम की पूँजी तथा कोषों के ५ शुने से अधिक नहीं 
हो सकता । इन पर दी जाने वाली ब्याज केन्द्रीय सरकार के निर्धारित ब्याज से अधिक, 
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नहीं हो सकेगी | जन निन्ञेप १० करोड़ से अधिक नहीं हो सकेंगे तथा उनका भुगतान 
५ वर्षों के भोतर किया जाना चाहिये | 


निगम का प्रबंध संचालक मंडल, कार्यकारिणी समिति तथा प्रबंध संचालक 
द्वारा किया जायेगा | प्रबंध करने के लिये संचालक मंडल को सरकार की नीति का 


अनुसरण करना पड़ेगा | वह अपनी सहायता के लिये परामशंदात्री समिति नियुक्त 
कर सकेगा | 


प्रबन्धक मंडल में १५ संचालक होंगे, जिनमें ४ केन्द्रीय सरकार द्वारा, ३ 
रिजव॑ बेंक दारा, २ बीमा कम्पनियों आदि द्वारा तथा २ सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाचित 
होंगे | प्रबन्ध संचालक दथा उप प्रबन्ध संचालक भी कार्य करेंगे। कार्यकारिणी 
समिति में प्रबन्ध संचालक, सभापति तथा संचालक मंडल में से छुने हुए दो अन्य 
संचाज्ञक होंगे | प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा 
उप संचालक निग द्वारा नियुक्त किया जायेगा | ये दोनों पूरे समय के लिये अधि- 
कारी होंगे | 


ऋण देने का ढज्ध--ऋण प्रदान करने से पहले प्रमंडल विशेष सतकैता 
व्यवहार में लाता है। यह अपने ऋणियों से फैक्टरी की स्थिति, उत्पादन की वस्तु 
के स्वभाव, भूमि, भवन पर अधिकार, उनके प्रबन्ध, बाजार की आर्थिक अवस्थाये, 
मशीनों, उत्पादन व्यय, ऋण लेने का उद्देश्य, ऋण लौटाने का ढंग, आदि के विषय 
में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने एक कर्मचारी को फैक्टरी में जाँच करने 
के लिये मेजता है । यह कमचारी फैक्टरी सम्बन्धी सभी बातों को ज्ञात करने के पश्चात्‌ 
प्रमंडल को एक रिपोर्ट देता है। प्रमंडल के लिये हुए ऋण की गारंटी व्यक्तिगत 
ओर सम्मिलित रूप में देनी पड़ती है | प्रमंडल यह पता लगाने के लिये कि उसके ऋण 
का उचित प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं, कुछ अन्य कार्यवाहियाँ भी करता है। ऋण 
का भुगतान न करने की स्थिति में प्रमंडल ऋणी कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथों में ले 
सकता है ओर गिरवी रखे माल को बेच सकता है। यह ऋण के उपयोग के संबन्ध 
में समय-समय पर रिपोर्ट भी माँग सकता है और जाँच भी कर सकता है| वह समय- 
समय पर सरकार के-विभिन्न मंत्रियों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक व्यापारियों श्रादि 
से परामश्श लेता रहता है | १६५२ के एक संशोधन के अनुसार प्रमंडल से सहायता 
पाने वाले उद्योगों में जलबान भी सम्मिलित कर दिये गये हैं, परन्तु सामेदारी तथा 
लिमिटेड कम्पनियों को सहायता नहीं दी जा सकती | अधिनियम के अनुसार प्रमंडल 
किसी भी कारखाने को उसकी चुकता पूँजी की १० अतिशत अथवा! ५० लाख रुपयों, 
जो भी कम हो, की सहायता दे सकता था, परन्तु १६५४२ के संशोधनानुसार अब यह 


मी भी कण; क्र 
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सहायता १ करोड़ रुपये तक दी जा उकता है, सरकार द्वारा गारंटी देने पर इस 
सहायता में और भी वृद्धि हो सकती 

निगस की आलोचन: -+मं४+ के विधान एवं काग के दक्ु के 
संत्रन्ध में बड़ी आलोचनाएँ को गई हैं। कुछ अर्थशात्रियों का कथन हैं कि यह 
केवल बड़े-बड़े उद्योगों को आर्थिक सद्दाबता प्रदान कर्ता हैं| और इस अक्ार एक 
ओर तो छोटे-छोटे उद्योग-घंधों को हानि पहुँचाने को संभावना इद् हो जाती हैं, दूसरी 
ओर पूंजी के केन््रीयकरण का भव उस्न्न हो जाता है प्रमइत्त निम्री अंशषरियों 
की संस्था है जिसका उपयोग केबल राज्य अथवा वर्धाव देतों को बद़ने के लिये 
किया जा सकता है | तथा यह भी संभव है कि यह राष्ट्रय हितों को ध्यान ने ने 
रखे | यद्यपे यह आलोचना सर्वभा व्यर्थ है; क्योंकि रिजवे अंक के राष्ट्रोयकरण के 
पश्चात्‌ प्रमंडल के ४० प्रतिशत अंश सरकार के पास श्रा गये हैं तथा इस ग्रकार 
राष्ट्रीय अहित होने की भ्रत्र आशा नहीं की जा सझती | प्मंइल ने आध्िक सद्दावता 
बहुत कम दी है | यही नहीं, किन्ठु :क ते ऋण देने में पर्याल समय लिया तथा 
दूसरे इसने भारतीय बाजार को. विकसित करने में कोई सहायता नहीं पहुँचाई है 
यह भी कहा जाता है कि इसका कार्य करने कादंग बहुत ही पुराना हैं और यह 
प्राथना-पत्रों को बहुत ही छोटी-छोटी न्रुठियों पर रद कर देता हैं| प्रमण्डल को ब्याज 
दर भी बहुत ऊँची है। कुछ व्यक्तियों का यह मो आरोप है कि प्रमएडल ने अधघ- 
विकसित तथा इरिछुड़े हुए उद्योगों को छुछ भी सहायता नहीं दी, किन्तु इसका मुख्य 
उद्देश्य विभिन्न राज्यों तथा ऐसे उद्योगों को सहायबता देता रहा है जिनकी स्थिति 
पहले से अच्छी थी । 

निगम की प्रगति एवं वर्तेमान स्थिति --जूत १६४६ तक निगम ने ६-६६ 
लाख रुपये वास्तविक लाम कप्ताया | यह लाभ प्रत्नन्ध-व्यय, ब्याज तथा बद्दीखाते में 
देने के पश्चात्‌ बचा | सरकार ने २३ प्रतिशत के हिसात्र से ११,१९५ लाख रुपये वितरित 
किये | जून १६४४ में ३०.६५ लाख रुपये लाभांश बाँठा गया। निगम ने इस वर्ष 
ब्याज की दर ६३ प्रतिशत तथा छूट की दर १ प्रतिशत ही रखी। इन वर्षों म॑ वस्त्र 
सीमेंट, लोहा, रसायनिक आदि उद्योगों में व्यापक प्रगति हुईं | इसके साथ कृषि में 
भी पर्याप्त उत्पादन हुआ है | सोदपुर ग्लास व्कंस कलकत्ता में संचोलक मण्डल ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि यदि निगम उस काम को अपने हाथ में रखेगा तो प्रति वर्ष 
उसको हानि उठानी पड़ेगी तथा केन्द्रीय सरकार के उत्पादन मंत्रशालय का अस- 
मर्थता प्रकट करने पर कम्पनी ६२ लाख रुपये में बेच दी गई | निगम से ऋण लेने 
वाली अ्रन्य ४ कम्पनियों में असंतोषप्रद कार्य होने से निगम ने गिरवीनाम के 
अनुसार उनकी सम्पति पर अपना अधिकार कर लिया। इनमें से तीन कम्पनियों का 
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कार्य बन्द कर दिया गया और एक का कार्य अत्यंत नियमित रूप से चल रहा 
है ; रिछुल ७ वर्षों में निगम ने चीनी उद्योग को ४.४३ करोड़, वस्त्रोद्रोग को ४.११ 
करोड़, काथत् को २.८१ करोड़ रुपये तथा रसाबांनेक को २.८१ करोड़ रुपये ऋण के 
रूप में दिये हैं। जून १६४५ तक आयाप, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा 
मध्य भारत में ५ स्टेट-फाइनेंस निगम खोले गये हैं, जिससे कि राज्यों में कुल ११ 
नियम हो गये हैं। केन्द्रीय तथा राज्य निगम के काय तथा क्षेत्र निर्धारित कर दिवे 
गये हैं| इस प्रकार उद्योग वित्त निगम देश की श्रोद्योगिक अथ व्यवस्था में पर्याप्त 
प्रगति कर रहा है। 

जिद समय यह निगम स्थापित की गई थों उस समय ओऔद्योगिक वित्त के लिये 
सब्र से बड़ा प्रयास था । किन्तु इसकी स्थापना के पश्चात्‌ श्रोौद्योगिक वित्त के लिये 
कुछ और भी उंस्थाएँ स्थापित हुईं । लघु उद्योगों के लिये राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय 
औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम तथा राष्ट्रीय लघु 
उद्योग निगम स्थापित हुईं | अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि औद्योगिक वित्त 
निगम तथा राज्य वित्त निगर्मों के कार्यक्षेत्र को पूर्ण तथा स्पष्ट कर दिया जाये । 

राज्य-वित्त-निग्म--ओ्रोद्योगिक वित्त निगम केवल्ल बृहत उद्योगों को ही वित्त 
सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करता है । व्यक्तिगत कमनियाँ साफीदारों तथा व्यक्तिगत 
लघु उद्योगों को यह निगम कोई सहायता नहीं देता | इस कमी को पूरा करने के हेतु 
१६४१ में भारतीय संसद ने राज्य वित्त निगम, अधिनियम परित करके राज्यों को 
यह अधिकार दिया कि वे अपने यहाँ श्रौद्योगिक वित्त निगम स्थापित करके लघु 
उद्योगों को सहायता प्रदान करें | राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों को २० वर्ष के लिये 
ऋण प्रदान कर सकता है | 

भारत के १३ राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं । राज्य वित्त 
निगम की पँजी ५० लाख से कम तथा ५ करोड़ से अधिक नहीं होती। निगम की 
२४ प्रतिशत पजी जनता से प्राप्त की जा सकती है| शेष पँजी राज्य सरकार रिजर्व 
वेक, अनुसूचित वक, सहकारी बक तथा बीमा कम्पनियों द्वारा जुटाई जायेगी। निगम 
पूजी पर से ५ प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित नहीं कर सकता |।कोई भी राज्य 
निगम अपनी पूँजी-की ५ गुनी रकम तक के लिये ऋण-पत्र जारी करके ऋण प्राप्त कर 
सकती है। ऋण -पत्नों की जमानत केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा 
की जाती है | राज्य वित्त निगम को जनता से जमाएँ प्राप्त करने का भी अधिकार , 
है। किन्तु जमा की राशि निगम की चुकता पँजी से अधिक नहीं हो सकती । 

निगम का प्रबन्ध १० संचालकों की समिति के सुपुदं होदा है जिसमें से ३ 
संचालकों को राज्य सरकार एक संचालक को रिजव बैंक, एक संचालक को औद्योगिक 
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वित्त निगम मनोनीत करती है , एक प्रवन्ध संचालक पाय्य सग्कार द्वाव नियुक्त किया 
जाता है | शेप ४ संचाह्षक अन्य अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किये जाने हैं | 
राज्य वित्त निगम के कायं--राग्य वित्त नेगम को निम्नलिखित कार्य करने 


के अधिकार हैं :-.. 


(अर) किसी उद्योग को २० वर्ष तक के लिये ऋर प्रदान करना अथवा उनसे 
अऋणु-पत्र क्रम करना | 

(ब) ओद्योगिक संस्थाओं द्वारा २० व की अवाब के लिये जो ऋण दिये 
जाते हैं उनकी जमानत करना | 

(स) आद्योगिक संस्थाओं के अश तथा ऋुण-पत्नीं का अ्रभिगोसन (<7:7- 
एातट) करना | यदि निगम को ये पत्र स्वव क्रय करने पढ़ें तो थे पत्र ७ व के 
भीतर स्‍स्वय॑ बच दना चाहय | 

निगम किसी भी आद्योगिक संस्था को उसको चुकता एूँजी के १० प्रतिशत से 
अधिक ऋण प्रदान नहां कर रुकता और बह १० यतिशतन भी १० लाख से अधिक 
नहीं होनी चाहिये। निगम का झुख्य कार्य ऋण प्रदान झरना हैं, ओद्योगिक संस्थाओं 
के अंशपत्र क्रय करना नहीं। राज्य वित्त नियमों ने लघु उद्योगों की मलाई के लिये 
इतना अच्छा कार्य नहीं किया जितने कि उनसे आशा थी क्योंकि इन निगमों के 
रास्ते में कुछ बाधाएँ हैं--- 

राज्य वित्त निगम की वाधाएँ--राज्य वित्त निगमों को निम्नलिखि 
बाघाओं का सामना करना पड़ रहा है--- 

(१) निगम को ओद्योगिक संस्थाओं के लिये केवल पूँजी जुटाने का अधिकार 
है जब कि उद्योगों को कार्यशील पूँजी की भी आवश्यकता होती है। अतः कार्यशील 
पूँजी के लिये इन्हें इसका मुँह ताकना पड़ता है । 

(२) राज्य निगम एक न्यूनतम राशि से कमर का ऋण प्रदान नहों करती। अतः 
अति लघु उद्योग जिनकी आथिक आवश्यकताएँ कम होती है, निगम के ज्षेत्र से 
बाहर रह जाती है । 

(३) ऋण प्रदान करने के लिये निगम ऋण माँगने वाली संस्था के हिसाब- 
किताब की पूण जाँच-पड़ताल करती है | लघु उद्योग अपने हिसाब वैज्ञानिक ढंग से 
नहीं रखतीं और न अंकेक्षण कराती है क्‍योंकि ऐसा करने में व्यय अधिक 
होता है । 

(४) लघु उद्योगों के पास इतनी सम्पत्ति नहीं होती कि वे उसे जमानत के 
रूप में रखकर ऋण प्राप्त कर सकें। निगम केवल सम्पत्ति के अन्धन पर ही ऋण 
प्रदान करती है । 
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(५) ऋण प्रास करने वाली संस्था को ब्याज के अतिरिक्त कुछ ओर भी व्यय 
करने होते हैं, जेंसे बन्धन रजिस्ट्री व्यय, स्टाम्प इत्यादि | निगम ६ ग्रतिशत से कम 
ब्याज दर ऋण नहीं देती अतः आण ग्राप्त करने वालों को यह ऋण अधिक खर्चीला 
पड़ता है | 

यदि उपरोक्त बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाये तो राज्य वित्त 
निगम लघु उद्योगों की भलाई के लिये अच्छा कार्य करने मे सफल हो सकती है | 

औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम--इस निगम का प्रारम्भ जनवरी 
१६५५ में निजी ज्षेत्र में निजी प्रबन्ध के अंतर्गत किया गया | इसका उद्देश्य निजी 
उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। इसका संगठन अंतर्राष्ट्रीय निजी विनियोक्ताश्रों 
के आर्थिक योग के आश्वासन पर एक नवीन प्रयोग है। 

निगम की अधिकृत पूँजी २४ करोड़ रुपया तथा निरगमित पूंजी ५ करोड़ रुपया 
है, भिसमें ७-५ करोड़ रुपया अमेरिकन विनियोक्ता तथा बेंकों के द्वारा, एक करोड़ 
रुपया ब्रिटेन के ८ विनिमय बकों, कामनवेल्थ डेवलपमेंट से वित्त कम्पनी आदि 
के द्वाश ३९५ करोड़ रुपया भारतवर्ष के द्वारा (जिसमें २ करोड़ विनिमय संस्थाश्रों 
तथा १५ करोड़ साधारण जनता का था) लगाया गया है। इस प्रकार इस एँजी में 
भारत, ब्रिटेव तथा अमेरिका का क्रमशः ७० ग्रतिशत, २० प्रतिशत तथा १० 
प्रतिशत है | 

निगम को अंतर्राष्ट्रीय बेंक के द्वारा ४७२ करोड़ रुपयों का ऋयण ग्राप्त हो 
सकता है तथा भारत सरकार ने उसको ७४ करोड़ रुपयों का ऋण दिया है। यह 
रुपया ब्याज रहित है ओर इसका भुगतान १५ वर्षों के पश्चात्‌ १५ बराबर ग्रभागों 
(किस्तों) में किया जायेगा। यह रुपया संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी शल्य प्रभन्ध 
(75297 (07४०४ /0777872४०॥ ) के अधीन भारत अमेरिका 
तांजिक सहकारिता के अंतर्गत प्राप्त किया जा रहा है। हाल में केन्द्रीय वित्त मन्‍न्‍्त्री 
ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि यह अधिक योग निजी उद्योगों को सहायता देग। है 
जिनको लाइसेंस दिया जाने वाला हैं। इस सहायता से निगम साधारण ब्याज से 
एक प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण देगी । 

निगम की दूसरी विशेषता यह है कि उस पर कोई भी औद्योगिक कम्पनियों 
का दल हावी नहीं हो सकेगा । इसका प्रबन्ध ११ संचालकों के एक संचालक समिति 
के अधीन होगा जिसमें ७ भारतीय अंशधारियों द्वारा नियुक्त, दो ब्रिठेन द्वारा, 
एक अमेरिका द्वारा तथा एक भारत सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। यदि सरकार का 
ऋण नहीं चुकाया जायेगा तो ऋण चुकाये जाने के समय तक सरकार एक और 
श्रन्य संचालक नियुक्त कर सकेगी। यदि निगम की अर्थ-व्यवस्था किसी प्रकार से 
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खराब हो गई हा तो सरह्ार उसमें समायन का आवेदन कर सर््ग 
निगम पर सरकार का हर प्रकार से 'नयंत्रण रहेगा । 

निगम उद्योगों कह स्ेत्रा ऋण अथबा उनके अंश)! का बानगोपन कर 
आधिक सहायता देगा तथा लम्ब-लद्ण वर एक यब्न्ध सम्बन्धी प्ररामश एजं सहायता 
भी देता रहेगा। इसका उद्देश्य उद्योगों शोबहुदुों महप्यना देना है। अब निगम ने 
कागज, विद्युत, यंत्र, रतायनिक, ईंधन, सूती वस्त्र, चोनी तथा खनिज पदार्थ आदि 


उद्योगों को सहायता देना प्रारम्म कर दिया है ८! 


उद्येगों को किसी भी प्रकार की सहा- 
यता देने से पूत्रे निगम उनकी पृत्र जाच करता हैं, जिससे कमी-कर्मी ऋण इसने में 
ब्रिलम्ब हो जाता हैं 


सामा कमानयां के /द्रीपण के प्रश्चान श८ प्रलशह अंश प्ंजी स्ग्शार 
के अधीन चकी गई है ! कर भी अनोी ८द पृ रूप से ,नर्जा संस्था ही है और अत 
भारत सरकार इसमे सबंध अआशेक अंशों ही सवा मंद हैं। कन्‍्ने बरकार ने नगम 
को पूरश आश्वासन दिया हैं ।# उसका उद्देश्य निगम पर किदी प्रकार का अधिकार 
करने का नहीं है श्लोर यह उसके देनिक कारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगो ! इससे 
निजी क्षेत्रों का भय अब निश्चित रुप से दूर हो गया हैं | बतमान काल में इस निगम 
का महत्व बहुत अधिक है ओर आशा की जाती हैं कि इसके द्वारा उद्योगों का विकास 
सुविधा से हो सकेंगा। 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निशम--इस निगम की स्थायना फरवरी श्ध्थप में इस 
विचार से हुईं थी कि यह भारत के लघु उद्योगों की रहायना करेगा, वित्त प्रदान 
करेगा, संरक्षण करेगा ओर उरुको प्रोत्साहँत करगा । वे सभी उद्योग, जिसमें ५ व्यक्ति 
हैं और जो शक्ति से उत्पादन कर रहे हैं अथवा वे उद्योग जिनमे १०० व्यक्तियों 
से कम बिना शक्ति के काम कर रहे है श्र जिनकी सम्पत्ति पूँजी ५ लाख रुपये से 
अधिक नहीं है इस निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह निगम भी एक 
व्यक्तिगत सम्मिलित पूँजी की संस्था है जिसकी अधिकृत पूंजी १० लाख रुपया है और 
जो तौ-सो रुपयों के १० हजार साधारण अंशों में विभाजित है । 

इस प्रकार भारतवर्ष में अब जनता की रुचि उपरोक्त प्रकार के निगमों की 
्थापना के प्रति दिन-दिन बढ़ती जा रही है जो इस बात की सूचक है कि भारतवर्ष 
में मविष्य में औद्योगिक वित्त की कमी पूर्णतया समाप्त हो जायेगी । 

_ अंतर्राष्ट्रीय अथे निगम (लाए4007% ितरता८० (एाएए३- 
007) -जुलाई १६५६ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थ निंगम को स्थापना हुई | यह प्रयास विश्व 
बेंक के पिछुले १० वर्षा के महत्वपूण प्रयोगों द्वारा संभव हो सका | इस प्रकार की 
संस्थाओं को निजी आधार पर चलाने का विचार किया गया तथा इसके द्वारा समस्त 


८४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


निजी क्षेत्र के विनियोक्ताओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। भारतवर्ष ने 
इस हेतु अक्तूबर १६५४ में समझौते पर हस्ताक्षर किये | 

निगम की अधिकृत पूँजी ४८ करोड़ रुपये है जो सम मूल्य के १ लाख अंशों 
में विभाजित की गई | इसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि कम-से-कम १२ 
राष्ट्रों को इसमें ७५ मिलियन डालर देने पड़ेंगे। अब तक ४५ देश ६० मिलियन 
डालर दे चुके है। निगम के संचालक मंडल को १० प्रतिशत अतिरिक्त विनियोग 
करने का अधिकार दे दिया गया जिसमें सदस्य देशों को प्राथमिकता दी जायेगी | 
निगम का सम्बन्ध विश्व बेक से है, परन्तु अस्तित्व उसका स्वतंत्र है। इसके संचालक 
मंडल में विश्व बक का अध्यक्ष पद पदेन (85-07#0०० 7८86०४70) के रूप में 
रहेगा, अथवा किसी अन्य को समापति के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा | इसक्रे 
कार्य स्वतंत्र चा०र के अनुसार ही होंगे । 

निगम के उद्देश्य सदस्य देशों को जो अविकसित तथा अध॑विकसित हैं 
आर्थिक सहायता देना तथा निजी क्षेत्रों को विकास के लिये प्रोत्सहित करना है। 
हाल में निगम की गतिविधि औद्योगिक संस्थाओं तक ही सीमित रहेगी, किन्तु भविष्य 
में इसका ज्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा | 

ऋण देने के सम्बन्ध में किसी भी उद्योग अथवा उद्योगों का प्रत्नन्ध तथा 
व्यापार की स्थिति को देखेगा ओर संतोषजनक अवस्था में ही ऋण देगा। निगम 
कुछ ऋण का केवल ५० प्रतिशत देगा तथा ५४० प्रतिशत ऋण लेने वाली संस्था को 
पहले ही विनियोग करना होगा | निगम के द्वारा दिया गया ऋण लेने वाली संस्थाश्रों 
के अंशों तथा सम्बन्धों में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। निगम का उद्देश्य 
घरेलू तथा विदेशी निजी न्षेत्रों में सहकारिता उत्पन्न करना है। इलिये ज्यों ही 
ऋण प्राप्तकर्ता लाभ पर कार्य करने लगता है, निगम उसको दिये गये घन को 
अन्य संस्थाओं में विनियोग कर देगा | यह निगम अंतर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण काय॑ कर रहा है तथा आशा की जाती है कि जैसे-जेसे इसका कार्यक्षेत्र 
बढ़ेगा, इसके सदस्य देशों को अधिकाधिक लाभ पहुँच सकेगा । 


अरन 


7. जिएचज्र 60 ए6 5६806 उग्र बतते 0९० 00-लालंत्री 59075 47406 
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श् 


लक ही हे 
स्टेट बेक तथा व्यापारिक बैंक भारतीय उद्योगों की किस प्रकार आर्थिक 
सहायता करती हैं १ 


ओऔद्योगिक अर्थ-ः्यदस्था स्प्् 


2... शपरआं  एठपए7 50070, इाएँए 8 96 (८65 05 ऊंट) वितेएड- 
(84 53765 उम्र0पोएं कराए चर पार ए०प्हातए + 306 इ0-7 ३४०७: 6 प्छशेः 
85805 /076९४7 7 
आपके विचार में भारतीय औद्योगिक चेक अपना काय किस प्रहार करें ? 
कै ५, ऋ५क 
क्या आप इन बकों की स्थायना के पक्ष में हैं ! 


3«. शिया उठ लिहाज हिडाः5५ | 99०६ 5 पटल 009750५७ उत्तते 50% 
80 727 एब्ल्‍ए522८६ ॥78 ७ए8४5८४५ : 


औद्योगिक ४क किसे उहते हैं?! वे किन-क्िन कार्यों को किस प्रकार 
करती हैं ! 


4... छिपा गा फाु०ा वर पडपाए5 ग0 घी उगवपण्ट्य 


भारतीय बूंहत उद्योगों को पूँजी किस प्रकार प्राप्त होती है ! 


५ ५ ॥३| रु ४, (५३ १८ (076७४ 7३९ १४2 8। औ्ा ॑हए३ (१ ७ ६ न्‍्ध््णु जीशीओ है 4९ थक हु न हक 
7१ [509 हर 
भारतवर्ष में ओद्रोगिक बकों की घीमी प्रगति के क्‍या कारण हैं ? 
6... घि6छ हें धाढ लवण गिवेपनाडाजड हट! (हक दबएयं ? 


ल्न्क्‌ 
2 


क्‍288८058 ६06 ००८६६, ९५ ॥757:एपव०? 45४ इंफलोए 5७ एवं (2 गंपरप६४ ६० 
पंब छाधशाए८ (काए0क्‍बात्य तर विधा, पेड तरीरटाइसा ॥285 फल्एत ल्परशौल0े 


28भांए56 7 है २ 

ओद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्य, विधान तथा कार्यो का वर्णन कीजिये | 
इसकी क्‍या आलोचनाएँ हुई हैं ? 

8. एजाह£ 39070 70॥028 00 :--- 

(2) 3[2४(6९ सिप्श्चाए८ ("07०0%8४897॥ े 

(०) प्रतेपडशएंयों (76दी। ब20 ॥४65पग6ता (070/558000 ; 

(९) [72:7%07% लज्ञगञ८८ (0790:28407 

निम्नलिखित पर टिपणी लिखिये- (श्र राज्य वित्त निग्म, (ब) औद्योगिक 
साख एवं विनियोग निगम, (स) अन्तदेशीय वित्त निगम | 


अध्याय ८ 


विदेशी विनिमय बेडू 


([70+ट८2५7 £टाशा9८ 3975) 

परिभाष|-- विदेशी विनिमय वेंक वास्तव में वे व्यापारिक बेंक हैं जिनके 
प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं तथा उनकी शाखाएँ मारत में विद्यमान हैं। ये शाखाएँ 
अधिकतर भारतीय बन्द्रगाहों तथा उन मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित हैं जहाँ से 
आयात-निर्यात का व्यापार अधिक होता है | इन विदेशी विनिमय बेंकों का मुख्य कार्य 
विदेशी व्यापार में आथिक सहायता तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करना है| परन्तु 
वर्तमान काल में इन बैंकों ने अपनी शाखाएँ देश के आंतरिक मागों में भी स्थापित 
कर ली हैं और वह अन्य व्यापारिक बेकों की भाँति साधारण बेकिंग कार्य भी करती हैं 
विदेशी विनिमय बेंक के कार्ये 


( १) आयात-निर्यात के व्यापार को आर्थिक सहायता देना--विदेशी 
विनिमय बेंकों का मुख्य काये मारत के आयात-निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान 
करना है | उदाहरणाथ जब भारतीय निर्यातकर्ता इस माल का भुगतान करने के लिये 
लंदन के किसी बेंक या साख कार्यालय से साख का प्रबन्ध कर लेता है और विदेशी 
बेंक द्वारा भारतीय निर्यातकर्ता को इसकी सूचना देता है और मारतीय व्यापारी उप 
साख के आधार पर लन्दन स्थित बेक या साख कार्यालय पर ६० दिन की देखनहार 
विदेशी विनिमय हुन्डी लिख देता है।इस बिल के साथ अन्य प्रलेख जैसे जहाबी 
रसीद, बीमा की रसीद, बीजक आदि होते हैं । भारतीय व्यापारी इस विनिमय हुन्डी 
को भारत में किसी विनिमय बैक को, जिसकी शाखा इंगलैण्ड में मी हो, देकर रुपये 
प्राप्त कर सकता है| यह विनिमय बेंक इस विनिमय हुन्डी को लंदन में उस विशेष 
विनिमय बेंक की स्वीकृति के लिये भेज देती है। स्वीकृत हो जाने पर विनिमय बैंक 
उसे बेचान कर देती है श्रोर यह हुन्डी लंदन की मुद्रा हुन्डी में बेच करके 
उस बिल की रकम प्राप्त कर लेती है| इस प्रकार विनिमय बेक विदेशी विनिमय 
हुन्डी को मारत में रुपयों में क्रम करके उसकी रकम लंदन में स्टर्लिज्ञ में प्राप्त कर ' 
लेते हैं । यदि विदेशी बेकों के पास यथेष्ठ धनराशि हो तो वे उसे अवधि तक अपने 
पास रल कर निश्चित तिथि पर उसका भुगतान ले सकते हैं। परन्तु यदि बाजार में 


विदेशी विनिमय बैड र्पछ 


धन की कमी हो और व्यापार में तेजी हो तो वह हुम्डी को लंदन के मुद्रा आाज्ार में 
उसी समय बेचकर टुरन्त रुपये प्राप्त कर सकता हैं। ये विदेशी वनिमय इन्डियाँ दो 


की. 2] 


प्रकार की होती हैं : प्रथम--स्व्रीकृति पर कागजपत्र वाद इन्ही ॥र द्वितीय-- भुगतान पर 


, कागजपत्र वाली हुन्डी | स्वीकृति पर कागज-पत्र बालो हुन्डी ऐसे ग्राहकों के नाम लिखी 
जाती है जो विश्वासपात्र होते ह और जिन्हें कुछ दिन को सात दीजा सकती है | 
इस प्रकार की हुन्डी ग्राहक द्वारा स्त्रीकार कर लेने पर ही माल के अधिकार सम्बन्धी 
कागज-पत्र ग्राहक को दे दिये जाते हैं । 

यदि. विनिमय हुन्ही भुगतान हुंडी है तो विनिमय बेक लंदन के व्यागारी को 
कागज-पत्र तभो देगी जब कि वह इस हुन्श का भुगदान कर दे | ब्रिद्ेन संयुक्त राज्य 
अमेरिका उथा उपनिवेशों और मारत के मध्य जे विदेशी विनिमप्र हरिंियाँ लिखी 
जाती हैं वे प्राय: स्टलिडि में ही हिखी जाती हैं| कर्मी-कभी ग्राहक अपनों बेंक में 
रोकड़ी रुपये जमा करा छेता है और उसे आाइश देता है कि वह अपनी विदेश स्थित 
शाखा अथवा प्रतिनिद्धि के द्वाग विक्रेता से माल सम्बन्धी आगज-पत्रों को लेकर नकद 
भुगतान कर दे | इस प्रकार के भुगतान पर कागज-पत्र प्राप्त करने का नकद भुगतान 
पर कागज-पत्र प्राप्त करना कहते हैं। 

इस प्रकार यदि किसी भारतीय श्रावातकर्दा ने इंगलेश्ड से माल मैंगाया हो तो 
इसका आधिक प्रबन्ध दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम रीति के अनुसार जब 
भारतीय आयातकर्तता अथवा अ्रन्य योरोपियन व्यापारी जिनका लंदन मुद्रा शजार में 
ऐसा कार्यालय नहीं है जिलकी वहाँ पर अच्छी साख हो तब्न निर्यातकर्ता भारतीय 
आयातकर्त्ताओं पर ६० दिन का देखनहार बत्रिल्न लिखता है। उसझे साथ ही माल के 
अधिकार सम्बन्धी पत्र जेसे जहाजी रसीद, समद्री बीमा, माल का बीजक आदि लगा 
देता है। ये पत्र ओर विनिमय हिल इंग्लैंड का व्यापारी किसी विनिमय ब्रेक के द्वारा 
जिसकी शाखा भारत में स्थित है, भेज देगा है। यह भारत स्थित शाखा भारतीय 
आयातकर्ता से बिल का भुगतान लेकर (यदि त्रिल का भुगतान बिल है। अथवा बिल 
को स्वीकृत कराकर माल के अधिक'र पत्र में मावीय आयातकर्त्ता को दे देगी। इस 
अवधि के पश्चात्‌ इस हुन्डी का मुगतान भारतीय आयातकर्त्ता से लेकर यह रकम 
यह बेक अपने प्रधान कार्यालय को मेज देवी है। हर 

दूसरी विधि के अनुसार यदि भारत के किन्हीं ऐसे आशशतकर्त्ताओं द्वारा इंग- 
लैएड से माल क्रय कर लिया गया है जिसके कार्यालय इंगलैणड में है, तो निर्यातकर्ता 
इंगलैण्ड की विनिमय बेंक के नाम विपत्न प्रलेख लिखकर उसे वहीं पर स्वीकृत करा 
के उसकी लंदन केभ्मुद्रा बाजार में ही' कटौती करा लेता है। और इस प्रकार माल का 
मूल्य स्टर्लि]ज्ञ में प्राप्त कर लिया जाता है | लंदन स्थित बैंक उस हुन्डी को स्वीकार 
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करके जहाजी रसीद, समुद्री बीमा तथा बीजक आदि विपत्र भारत से अपनी शाखा को 
मेज देता है। मारत स्थित शाखा भारतीय आयातकर्तता से अवधि समाप्त होने से 
पहले ही रुपये प्राप्त करके लंदन भेज देती है। इस प्रकार विदेशी हुन्डियाँ दोनों 
अवस्थाश्रों में स्टलिज्ष में ही लिखी जाती हैं। परन्तु प्रथम रीत्यानुसार ब्िलों की कटौती 
में भारतीय व्यापारियों को अधिक ऊँची दर से ब्याज देनी पड़ती है क्योंकि ये विनिमय 
हुन्डियाँ लंदन में ही भुना ली जाती हैं जहाँ पर बट्ठे की दर बहुत ही कम होती है। 


(२) विदेशी विनिमय बिल्ों का क्रय-विक्रय--विदेशी विनिमय बैंक विदेशी 
व्यापार का भुगतान करने तथा प्राप्त करने के लिये विदेशी विनिमय हुन्डियों का क्रय- 
विक्रय करती हैं | जब इनके पास इस प्रकार की हुंडियों की मार्नों बहुत अधिक हो 
जाती है तो वे रिज्व॑ वैंक को ये हुन्डियाँ एक निश्चित दर पर बेच सकती हैं और यदि 
इनके पास इन बिलों की कमी हो तो रिजर्व बेक से विदेशी विनिमय एक निश्चित दर 
पर क्रय कर सकती हैं। 


(३) बिदेशों को रुपये भेजने की सुविधा प्रदान करना--विदेशी विनिमय 
तु ८ गी 5 ४5 हि. 
नेक, वक ड्राफ्ट, विदेशी विनिमय हुन्डियों तथा तार द्वारा विदेशों में घन भेजने का 
प्रबन्ध करती हैं | ये विदेशों में रुपये भेजने का एक सस्ता और सविधाजनक साधन 


है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय बेंक संसार के प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर तार 
की हन्डी वेचती है | 


भारतवर्ष में विदेशी विनिमय बेकों का स्थान--विनिमय बैंक मुख्यतः विदेश 

व्यापार में आशिक सहायता प्रदान करतौ हैं जब कि व्यापारिक बेकों का मुख्य काय 
देश के आंतरिक व्यापार को आर्थिक सहायता देना है | मारत में आयात ओर निर्यात 
व्यापार की उन्नति के साथ ही विनिमय की सुविधाओ्ों के लिए. विनिमय बेड़ों की 
स्थापना हुई है | परन्तु प्रारंभिक अवस्था में विदेशी व्यापार इंगलेंड और भारत के 
मध्य ही सीमित रहा | श्रत: भारत में स्थापित पहले की विनिमय बेंक अंग्रेजी बेकों की 
शाखायें थीं उन बेंकों के प्रधान कार्यालय लंदन में होते थे | किन्तु बाद में जब संसार 
के अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा तब 
लंदन सुदूर पूर्व तथी संयुक्त राज्य में स्थापित विनिमय बेकों की शाखाएँ भारत में 

भी स्थापित होने लगीं | उनमें से कुछ अपना अधिकतर व्यापार भारत में ही करती 

हैं, जेसे नेशनल बेंक आफ इंडिया, आस्ट्रेलिया ऐन्ड चाइना; दी मकेन्टाइल बैंक आफ 

इंडिया, ब्रिडले ऐंड कम्पनी तथा ईस्टर्न बेंक | परन्तु दूसरी बैंक भारत में बहुत ही 

थोड़ा व्यापार करती हैं । विनिमय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत से बाहर है। आज- 

कल भारत में व्यापार करने वाली १८ बेंक हैं । 
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विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य भारत के विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता 
प्रदान करना है। ये बेंक भारतीय निर्यात करने वाज्ञों द्वारा जारी को गई विनिमय 
हुडियों को क्रय-विक्रव करती तथा कठौती करती हैं ओर साथ ही भारतीय आयात 
"करने वालों पर क्रय की हुई वस्तुओं के लिये ज्ञारी की गई हड्ियों का रुष्या प्राप्त 
करती हैं | इन विनिमय बैंकों का भारत के विदेशी व्यापार में सहादता पहुँचाने का 
एकाधिकार है, क्योंकि सीमित मात्रा में अयने व्यापारियों के अतिरिक्त श्रन्य व्यक्तियों 
के विदेशी व्यापार में आथिक सहायता करना स्टेट बेक के लिये विधानतः निदिद्ध 
है। इसी प्रकार संयुक्त पूंजी वाली वेंकों के पासनतो पर्यात् साधन ही हैं और 
न उनमें यह कार्य करने की विशेष योग्ववा तथा प्रशिक्षय है। अतएव ये दोनों 
प्रकार की बेंक यह कार्य नहीं कर पाती | जमा के कार्यों में ये विनिमय ब्रैंक हमारी 
संयुक्त पूँजी वाली बैंकों से प्रतियोगिता करने में बड़ी समर्थ हैं। इन वबेंकों ने अभी दाल 
में उन स्थानों में जहाँ वे स्थापित हैं, देश के मीतरी व्यापार में आशिक सहायता 
पहुँचाने की ओर प्रयास दिया है। हमारे भारत की बेकिंग के लिये यह बड़े दुर्भाग्य 
की बात है कि देश में व्यापरर का इतना अधिक विस्तार होने पर भी केवल विदेशी 
व्याप!र का काम करने के लिये श्रपनी निजी बक नहीं हैं | म रत में काम करने वाली 
इन बैंकों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें केन्द्रीय तथा थांतीय्र बेकिंग कमेध्यों के 
सामने आई हैं | 

भारतीय बेंकिंग के पिछड़े होने के कारणु--सास्तीय बैंक विनिमय मैंक 
का कार्य करने में असफल रही हैं | इसका मुख्य कारण यह है कि ब्रेटिश सरकार 
की छुत्रछाया म॑ विदेशी बरर्का ने मारतोव विनिमय बंकों के साथ रचित तथा अनुानत 
प्रतिद्वंद्विता करके उनकी उन्नति को ठेस पहुँचाई | भारतीय बकों की अधिकतर पूँजी देश 
के आंतरिक व्यापार में लगी रहती है तथा विदेशी व्यापार के लिये उनके पास बहुत 
कम पँजी शेष रहती है । भारतीय बैंकों ने विदेशों में शाखाये खोलने की ओर कोई 
व्यान नहीं दिया | विदेशी हुडियों के क्रय करने तथा बेचने से सदेव ही पूज्ी विदेशों 
से आती-जाती रहती है| इस पजी का प्रव॒न्ध करने के लिये विदेशों म॑ इस बक की 
शाखा होना आवश्यक है | ब्रिटिश काल में भारतीय बकों को विदेशों में शाखा 
खोलने के लिये आथिक कठिनाई के अतिरिक्त राजनैतिक कठिनौंइयाँ भी थीं। यदि 
विदेशों में शाखायें खोल भी दी जातीं तो भारतीय दाउता के कारण वहाँ उनको 
किसी प्रकार के स्थानीय जमा मिलने की आशा न थी | विदेशों की झुद्रा प्रणाली की 
गूठ समस्याश्रों को समझने के लिये भारतीय बेंकों के पास सुरक्षित तथा अ्रनुभवी 
कमचारी न थे। रिजेव बेंक की स्थापना से पहले भारतीय बकों को विनिमय बझों के 
कार्य करने में प्रोत्साहन देने वाली कोई संस्था न थी। इ्पीरियल त्रेंक जिससे भारतीय 
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बैंक पथ प्रदर्शन की आशा करती थीं भारतीयों के मुकाबले सदैव विदेशियों का है 
पक्ध ग्रहण करता था। यहाँ तक कि भारत सरकार भी अपना विनिमय का काय॑ 
भारतीय बेंकों से कराने को तैयार न थी | 

भारतीय विनिमय बेंक की स्थापना--भारतीय व्यापारियों को विदेशी 
विनिमय बैंकों के कारण विदेशी व्यापार चलाने में बड़ी असुविधा रहती है।एक 
भारतीय विनिमय बेंक की स्थापना अनुभव की जा रही है। विनिमय बेंक के भारी 
व्यय को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ने यह घुकाव दिया कि भार: 
तीय शक्तिशाली बैंक विदेशों में बैंकों से अपना सम्बन्ध स्थापित करके विदेशी व्यापार 
के लिये पजी जुटाने का कार्य कर | जमनी के बंकों ने यही ढंग अपनाकर अपने 
विदेशी व्यापार को सहायता प्रदान की, किन्तु भारतीय बकों ने अभी तक विदेशी 
व्यापार में कोई भाग नहीं लिया | इसके कारण भारतीय व्यापारियों को बड़ी कठि 
नाइयों का सामना करना पड़ा | किन्तु यह हर का विधय है कि पिछले कुछ वर्षों में 
भारतीय बेंकों ने विदेशी व्यापार पर ध्यान देकर विदेशों में अपनी शाखायें स्थापित 
कीं अथवा सम्बन्ध स्थापित किये | १६५८ में ३२ अनुसूचित बेंकों की और २७ अ्रन- 
अनुसूचित बेकों की १५ देशों में शाखायें तथा सम्बन्ध थे | ये शाखायें अधिकतर पाकि- 
स्तान, मलाया, ब्रह्मा, लंका, जापान, आसाम, इंगलैए्ड तथा अमेरिका में हैं। हमारे 
बेंकों की विदेशी शाखाये' बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं | इनके पास विदेशों में १३५ 
करोड़ के लगभग जमा प्राप्त है। इन बेकों का नकद कोष सुदृढ़ है | इन शाखाओं के 
स्थापित हो जाने से भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार चलाने में पर्याप्त सुविधाये 
प्राप्त हुई हैं| यदि भारतीय बेंक विदेशों में और अधिक शाखायें स्थापित कर लें तो 
इससे हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी विनिमय बेकों का 
महत्व भी कम्त हो जायेगा | 

विदेशी विनिमय बेंकों की आलोचनायें--विदेशी विनिमय बैंकों की कार्य 
पद्धत की समय-समय पर बड़ी श्रालोचनायें हुईं हैं जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) इन बेंकों के संचालक, अधिकारीगण तथा सब बड़े-बड़े कर्मचारी विदेशी 
होते हैं तथा भारतवासियों के साथ इन लोगों का व्यवहार ईर्षाजनक होता है। इन 
बैंकों ने विदेशी व्यापारियों को श्रधिक सुविधायें देकर तथा भारतीय व्यापारियों को 
उन सुविधाओं मे वंचित रखकर विदेशी व्यापारियों को अधिक प्रोत्साहन दिया है। 

(२) इन बेंकों की द्वेघपूर्ण नीति के कारण भारतीय जहाजी तथा बीमा 
कम्पनियाँ भी नहीं पनप सकी; क्योंकि जो भारतीय व्यापारी इन बैंकों के साथ व्यवहार 
करते हैं उनको विदेशी जहाजों तथा विदेशी बीमी कम्पनियों की सेवा प्राप्त करने के 
लिये बाध्य किया जावा है।. 


हड लोजिताण ८ 
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हे 


विदेशी विनिमय मेड 


(३) ये बेंक विदेशी व्यापारियों को ही विदेशों से माल साल पर मँगवाने की 
सुविधा देती है | परन्तु भारतीय व्यापारियों को ये सुविधायें रोकड़ मूल दे ने पर भी जड़ी 
कठिनता से देती हैं | ये ब्रेक विदेशी व्यापारियों की हुड्डिंथों को बहुत कम बद्दे तथा 
बिना किसी जमानत के चुका देते है परन्तु मारतवाहियों को नहीं देती । ये भारतीय 
व्यापारियों से हर प्रकार का अनुचित व्यवहार करती हैं | इतना ही नहीं, ये विदेशी 
विनिमय बंक भारतीय व्यापारियों को विदेशी विनिमय भी समय-समय पर ऊँची दरों 
से बेचती हैं जिससे भारतीण व्यापारियों को हानि उठानो पढ़ती है । 

(४) यह विदेशा विनिमय बेक भारतोयों से चहत-सा रग्या जमा करा लेती 
हैं और उस घन का उपयोग विदेशी व्यापारियों के लिये करती हैं | श्ौर कमी-कभी 
इस प्रकार जमा की हुई पंज्ी को विदेशों में ले जाकर ब्याज पर लगा देती हैं जब कि 
भारत में स्वयं पजी की कमी है। ये चंक भारत में नकद कोप नहीं रखती । फलस्वरूप 
भारतीय छद्रा बाजार में पूंजी की सदेव ही कनी बनी रहती है ! 

भारतीय मुद्रा बाजार में इन बकों का कितना आपिपत्य है 
आँकड़ों से छुस्पष्ट हो जायेगा :--. 

विदेशी बेंक्ों का भारतीय व्यापार 


& ६ 


हु निम्नलिखित 


लाख रुपयों में 

वष जमाराशि सरकारी पति- ऋण हुंडियों की कटौती . शुद्ध लाम 
भूतियाँ मे विनियांग एवं क्रय 
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उपरोक्त तारिका यह स्पष्ट करतों है कि श्रमी तक विदेशी विनिमय बेंकों का 
भारत में व्यापार लगातार ऋढ़ रहा है। किम्तु यह इसलिये आ्राश्वर्यंजनक नहीं है कि 
भारत म॑ व्यापारिक एवं झद्योगिक चहलू-पहतल अधिक हो रही है । जनता की ऋब- 


| शक्ति में बंद्ध हुई है ओर न केवल विदेशी विनिमय बैंकों के व्यापार में, अपितु 
| भारतीय बकों के व्यापार में भी श्राशातीत चृद्धि हुई है। |. 


२६२ मुद्रा एवं अधिकोषण 


(५) इन बैंकों ने भारत की राजनैतिक एवं आर्थिक उन्नति में सदैव ही अढ़-.* 
चनें डाली हैं और सदैव ही इस बात का प्रयत्न किया है कि भारत में कोई अच्छा 
मुद्रा मान स्थापित न होने पाये। ये बेंक ऐसी नीति अपनाती हैं जो राष्ट्रीय हित में 
नहीं होतीं | ये बैंक विदेशियों को भारत के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के विषय 
में द्वे पूर्ण सूचना देती हैं जिससे हमारी साख को ठे6 पहुँचती है । 


(६) अधिकतर इन बेंकों का कार्य लन्दन मुद्र। बाज्ार के अल्पकालीन कोषों 
से चलवा रहा है, परन्तु कुछ वर्षों में इन बेकों ने पर्याप्त धन लोगों से जमा के रूप 
में प्राप्त कर लिया है और अब ये उसी से काम चलाते हैं | ये बेक मारतीय व्यापार 
ब्वैंकों से प्रतियोगिता करती हैं। वे भारतीयों से अधिक ब्याज देकर अधिक जमा प्राप् 
करती हैं | उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में पूँजी होने के कारण तथा उनका संबन्ध 
लंदन मुद्रा बाजार से होने के कारण मारतीय मौद्रिक अधिकारी उन पर उपयुक्त 
नियंत्रण रखने में असफल रहे। 


(७) ये बैंक विदेशी व्यापारियों से विनिमय समभौतों के पूरा होने में यदि 
देर हो जाये तो अनुचित हर्जाना ले लेते हैं | विनिमव बेक संघ की प्रत्येक कार्यवाई 
को भारतीय व्यापारियों से छिपाकर रखा जाता हैं जिससे भारतीय व्यापारियों को 
संघ के व्यवहारिक नियमों से कोई लाभ नहीं मिल्लता । कुछ व्यापारियों का यह भी 
आरोप है कि ये बैंक उन देशों की मुद्रा को परिवतन के लिए. बहुत अधिक समय लेती 
हैं और अधिक कमीशन भी लेती हैं जिन देशों की बेके या बेकों की शाखायें भाख 
में नहीं है। मारतीय व्यापारियों का यह भी कथन है कि ये बैंक भारतीय एँजी को 
विदेशी उद्योगों और प्रतिभूतियों में विनियोगित करती हैं तथा इस प्रकार भारतीय पूँजी 
से लाम विदेशियों को होता है। 


(८) प्रत्येक देश में यह प्रथा है कि हुन्डी उस देश की मुद्रा में लिखी जाती 
है जो माल आयात करता है, और आयातकर्ता की स्वीकृति हो जाने पर इन हुन्डियों 
की कदौती होती है, किन्तु भारतीय विदेशी व्यापारिक हुंडियाँ मारतीय मुद्रा में न 
लिखी जाकर इंगलैंड तथा अमेरिका की मुद्रा में लिखी जाती हैं, क्योंकि विदेशी 
विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा की हुंडियों को ही प्रोत्साहन देती हैं। फलस्वरूप भारती 
बैंक इन हुंडियों की कटौती करने में असमथ रहती है। 


विदेशी विनिमय बैंकों के उपरोक्त दोषों का अध्ययन करने के परचाद्‌ इः 
बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि ईन बैंकों पर पूर्ण “नियंत्रण रखा जाये। 
केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सम्मुख साझ्ी देते हुए. श्री मनु सूबेदार तथा नलिनो 
रंजन सरकार ने इन दोषों को दर करने के लिये कछ सुक्काव दिये थे । 


विदेशी विनिमय बेड: २३६ 


विनिमय बर्को की कार्य पद्धति में सुधार करने के सुकाव 

(१) इन विदेशी विनिमय बकों को अपनी कार्यशील एरजी का ५० प्रतिशत 
विदेशों से लाभ चाहिये 

(२) इन बकों को मारत में केवल इतनी जमा राशि ग्राप्त करने की अनुमति 
दी जाये जितना भारतीय विदेशी व्यापार में विनियोग करने के लिये आवश्यक है 
तथा भारतीय जमा राशि के लिये इन बकों पर कुछ विशेष कर लगाया बाये 

(३) केवल उन्हीं बैंकों को जमाराशि शआ्राप्त करने का अधिकार दिया जाये जो 
भारताय मुद्रा के साथ पंजीकृत हुई हैं तथा जिनकी संचालक समिति में ग्रधिकतर 
भारतीय हैं । 5 

(४) विदेशी विनिमय बेंकों के बंदरगाहों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर शाखा 
खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये | 


(७) भारतीय बेंकों के संगठन में इन्हें कठी प्रकार का अधिकार न दिया जाये | 

(६) इन बेंकों पर यह प्रतिबंध लगाया जाये कि ये किसी प्रकार का संयोग 
सन्निधि, पापद्‌ एवं प्रन्यास इत्यादि स्थापित न करें. क्योंकि ऐसा करने में ;क शक्ति 
शाली होकर भारतीय बकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल होत॑। हैं । 

(७) विनिमय बैंक अपने नियमों में केवल भारतीय व्यापारियों के परामश से 
ही परिवर्तन करें | 

(८) इन बेंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि भारतीय युत्रकों को 
ऊँचे पद पर नियुक्त करें तथा मारतीय बीमा कम्पनियों को प्रोत्साहन दें । 

(६) इन बैंकों को भारतीय बकों तथा व्यापारियों के साथ सौतेली मात्रा जैसा 
व्यवहार न करना चाहिये। जहाँ मी विनिमय बंक की शाखा हो वहाँ एक स्थानीय 
परामर्श बोर्ड स्थारित की जाये जो ऋण देंने के सम्बन्ध में उचित परामश दे सके | इस 
से विदेशी बैंकों वथा भारतीय व्यापारियों के बाच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो ज्ञायेंग | 

(१०) केवल उन देशों के बैंकों को ही भारत में व्यापार करने की अनुमति 
प्रदान कं जाये जो भारताय बेंकों को अपने देश में इसी प्रकार की अ्रनु्ाते प्रदान 
करती हैं | इंगलेंड तथा अमेरिका में विदेश बेंक सम्बन्धी यही नंति-टै | हमें भी इसका 
अनुसरण करना चाहिये | 

१६४६ के भारतीय बं किंग कस्पत्ती अधिनियम सें विनिसय बेक संबंधी 
विधान-- १६४६ वेंकिज्ञ कम्पनीज अधिनियम के पारित हो जाने से विदेशी विनिमय 
बैंक पर पर्याप्त नियंत्रण होने लगा है । श्रधिनियम के अंतर्गत बैंकों पर निम्नलिखित 
प्रतिबन्ध लगाये गये है :-- 


२६४ मुद्रा एव आाधकापराु 


(१) उस बिदेशी बैंक की, जो भारतवर्ष से बाहर पंजीकृत है, चुकता पूँजी तथा 
संचय १५ लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिये ओर यदि यह बेंक बम्बई अथवा 
कलकत्ते या दोनों में व्यापार करती हैं, तो यह राशि २० लाख से कप्त न होनी 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त इन बैंकों के लिये यह भी अनिवार्य है कि एक निर्धारित 
रकम नकदी में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में रिजव बेंक के पास जमा रखें, जिससे 
इस रकम से बैंक का विघटन हो जाने पर ऋणदाताओं का भुगतान किया जा सके। 

(२) रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बैंकों को अनुमति प्रदान करेगी जिनकी आर्थिक 
अवस्था संतोषजनक है तथा जिस देश की वे बेंक हैं वे देश भारतीय बैंकों के साथ 
कोई मेदभाव नहीं करतीं | ८ 

(३) इन बैंकों की कम-से-कम इतनी सम्पत्ति भारत में होनी चाहिये जो इनकी 
माँग तथा सामाजिक दायित्व के ७५ प्रतिशत के समान हो। इस सम्पत्ति की सूची 
रिजय बैंक के पास ३१ मार्च, ३० जून, ३० सितम्बर तथा ३१ दिसम्बर को भेजी 
जायेगी | यह विधान इसलिये किया गया है जिससे भारतीय पूँजी बाहर जाने से रुक 
जाये | इन बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि ये भारतीय व्यापार सम्बन्धी लामालाम 
लेखे तथा चिट्ठे प्रथक बनायें और इनका अंकेछ्चण तथा प्रकाशन उसी प्रकार करें 
जिस प्रकार भारतीय बेंक करती हैं। 

(४) प्रधान कार्यालय तथा प्रत्येक शाखा में एक अमुख स्थान पर बेंक का 
लाभालाम लेखा तथा चिट्ठा हर समय तच्र तक लगा रहेगा जब तक दूसरा नवीन न 


लग जाये। न्‍ 
रिज् बेंक द्वारा नियंत्रण के कारण विदेशी विनिमय बक अब उतनी शक्ति- 


शाली नहीं रहीं जितनी पहले थीं और शनैः-शनैः मारतीय बेकों के साथ इनकी ग्रति- 
स्पर्धा कम होती जा रही है । 


अश्त 


3,. फिीनेत ही प्र्णार 0 06 >ऐपनं7655 06 (06 0.58 ८0४९९ 24059 7 
१009., एजाफछ ८ापंलेडए 79ए४ 966० [९ए८८त 38५४9 67 ९ 


भारतवर्ष में विनिमय बैंकों के कार्यो की विवेचना कीजिये । उन पर क्या 
आरोप लगाये जाते हैं ! 


2. छ॒06ऊज 30 06 एरकाब्यए० ऐिद्रघोर5 कशक्ाटट 6 60:7287 (:2४068 ० (॥8 
ए०पाफए २ (7 ए०प 5प828550 [99 70ए८फ्य3 79 ६96 77600 6 पट 09878- 
६0089 ऐ 


विनिमय बेंक इस देश के विदेशी व्यौपार की किस प्रकीर आर्थिक सहायता 
करती हैं ! क्या आप इनकी कार्य पद्धति में सुधार के सुझाव दे सकते हैं ! 


विदेशी विनिमय बेड २६१. 


(न 


20प हुक) 6 £िइटप्ेग्गरएड जिन्दा तट थी 20४93 > ५ 7 5 5 045 75८४३: ४ 
छिड्तारातग हु धध्याओं पते एच ४ थपे 50 (घ६ : 


भारतवर्ष में विनिमय बकों का स्थापना एवं विक्रास अझ लिये आपके टोस 
सुकाव क्या हैं ! 


वे [8 305 हा ७ / [हु 8 हैक ४ १४$ कप | 0. कई 3/0 + | ण्ट्ट 
कउटय वध तंएडब्टा5ट गिह उतापिःए 0: छा पड़े 2 0777 गग। ९ 


भारतीय बेकिंग पद्धति से विनिमय बकों का स्थान अतलाइये तथा उनके 
कार्यो का वबशुन कीजिये | 


5. 5 >िडटवए९8 फिल्डड 0शदॉतिज 5 हटां3 255 50, 9 36९४-८5 
छ0ठजा 60 ए5ए बट्टेएपता 0छिट ६599 उत् 5090७ उंछह5 70505 है ततहत्याह 2०३: ३०१ 
#08 47/6#250५ 0०९ 05055 एएप्राएए 


“भारतवर्ष में कार्य करने वाली अधिकांश विनिमय बेंक विदेशी हैं” 
आप इस कथन की कहाँ तक पुष्टि करते हैं ? और यह भारतीय हितों के किस प्रकार 
विरुद्ध हैं 


6... _(९8ए४.४ ए:6 प्रात एएप्रएप:द७ ७ िडिए.क६७० वित॥53, (॥04 73२३ 
छा 00% ऐपाए0787४ 5०:८7 286 छि8055 ऋएश्गड 5 5त:. 


विनिमय बकों के मुख्य कार्यो का वन कीजिये तथा भारतवर्ष में कार्य 
करने वाज्ञी चार प्रमुख विनिमय बैंकों के नाम बतलाइये | 


7:  #57€ए४ िडट्ागाहुट छिन््प्रर5 84ए८ 2 5ाल्एनताएधलिल्एए एमए: ०:62 ७ 
सातीबत एाबतेटए5,7 (गण त5 8शा्पोशाा 


“विदेशी विनिमय बेकों ने भारतीय व्यापारियों के साथ रुदैव ही सौतेले बेटे 
जैसा व्यवहार किया है |? इस कथन की पुष्टि कीजिये | 
8. लि0चा बाड पा #िठलंए्ए ऊऋिडप्ययाएए उ्ल्‍त्रें5 ८0770 60 5 ]/073:3 : 
विदेशी विनिमय बकों पर भारतवष में किस प्रकार नियंत्रण होता है ! 


3... रेड 5ए9वएी० शाह्मअ्पादड प्रति एशय छह टद 7 ॥06 दददवादाप 


अध्याय € 


अन्तर्राष्ट्रीय बेक 
( [#६67%7079 व ठश्व४ ) 


बेंक की स्थापना--द्वितीय महायुद्ध काल में संसार के सभी अथंशादत्ियों 
एवं राजनीतिशों ने यह अनुभव किया कि युद्ध के कारण हुए विनाश की पूर्ति करने 
के लिये सभी देशों के पुनर्निर्माण तथा विकास की आवश्यकता होगी। कोई भी 
व्यक्तिगत संस्था इतने बड़े आर्थिक भार को सहन करने में असमर्थ रहेगी। अत 
१६४४ में ब्रीटनवुडज़ञ में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई और अन्तर्राष्ट्रीय पुननिमाण 
तथा विकास बैंक की स्थापना के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समझीता हुआ। बंक की 
स्थापना का मुख्य उद्देश्य दीधंकालीन पूँजी को एक देश से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, 
अन्तदंशीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के भुगतान के संतुलन की 
समानता स्थिर रखना था। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों की आथिक उन्नति एवं 
पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बेंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देगी 
तथा अन्य देशों द्वारा दिये गये ऋण की जमानत करेगी | इस प्रकार बंक का 
मुख्य काय सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता करना है। इसके अतिरिक्त वेक 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी लेकर प्रोत्साहन देगी और यदि ऐसे ऋण 
उपलब्ध न हो सर्के तो स्वयं उत्पादन कार्यों के लिये ऋण प्रदान करेगी जिससे 
सदस्य देशों की उत्पादक शक्ति, जीवन स्तर तथा अमिकों की काये-दशा में उन्नति हो 
सके | बैंक का एक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को डचित सुविधाएँ प्रदान करके 
प्रोत्साहन देना भी है जिससे इनका व्यापारिक स्थिति पर ठीक प्रभाव पढ़े। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये १६४५ में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई | यह बेंक 
केवल उत्पादन कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान कर सकती है। बेंक से ऋण लेकर 
सदस्य किसी भी देश में सामान क्रय करने के लिये स्वतंत्र होता है। उस पर ऐसा 
कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वह किसी भी देश में घन व्यय करे 
बक की पूँजी--अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की अधिकृत पूँजी १6 अरब डालर है 
सन्‌ १६४५ में £ अरब डालर पूंजी बक के ५८ सदस्य देशों द्वारा लगाई गईं थी 


अन्तर्राष्ट्रीय नेक २६७ 


अतर्राष्ट्रीय त्रेंक का केवल वही राष्ट्र सदस्य हो सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कोष का 
भी सदस्य हो | 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी का जितना माग प्रत्येक देश को दिया गया है 
उसकी केवल २० प्रतिशत पूँबी ही उुदस्थों ने चुकाई है। शेष ८० प्रतिशत पूँजी 
सुक्तित गारंटी के तौर पर है जिसे बेक जब चाई माँग सकता है। वास्तव में 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुख्य कार्य सदस्य बैंकों द्वारा लिये ऋण की गारटी देना है । श्रम्तु, 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को बहुत अधिक पूँजी इकट्ठी करने को आवश्यकता नहीं थी। यांद 
कोई देश अपना ऋण न चुका सके तभी अन्तर्रष्रीय ब्रेंक को उस ऋण का मूलघन 
तथा उसकी ब्याज देगी होंगी, क्योंकि उसने उस ऋण की गारटी दी है | ऐसी स्थति 
बहुत कम्‌ उपस्थित होगी। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय त्रेंक के लिये यह आवश्यक नहीं था 
कि वह प्रत्येक देश से उसके माँग की पूरों रकम प्राप्त कर लेती | अस्तु, अंक ने 
प्रत्येक देश से उसके माँग की २० ग्रांतिशत रकम हैं प्राप्त की है । शेप्र ८० प्रातशत 
जत्र बेंक चाह तब प्राप्त कर सकती हैं | 

प्रत्यक देश न अपन माँग का २० प्र तशत रकम के इस प्रकार चुकाया हैं.-- 

२ प्रातशत स्वण अथवा अमारकन डानर के रूप म तथा शष्र उस देश को 
अपनी मुद्रा म। याद कमी बेंक का शेप ८ ग्रांतशत पूँजा को माँगना पढ़ा तो 
सदस्य देश का सुवधानुसार ख्ण मं, अथवा अ्रमारकन डालर म, अथवा उस 
सुद्रा में जिसका बैक को भुगतान करने के लिये उस समय आवश्यकता 
जावेगा | 

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने प्रत्यक देश स उसके भाग की केबल २० प्रतिशत रकम 
ही प्राप्त की है। यहां अन्‍्तर्राष्ट्रेय वेंक की कार्यशील पूँजी है। किन्तु इससे यह न 
समझ लेना चाहिये कि इससे हू बंक की सदस्य देशों को ऋण देने की शक्ति सीमित 
हो जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रेय बेक ऋण की गारंटी देने अथवा सीधा ऋण देने के 
अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के बाजार में अपनी प्रतिभूति 
(ऋणपत्र) बेचकर घन प्राप्त कर सकती है तथा उस घन को ऋण स्वरूप अन्य देश 
को दे सकती है | 5 

भारतवषे में ४० करोड़ डालर पूँजी क्रय करने वा वचन दिया हैं। जिसमें 
से कुछ डालर में, कुछ भारताय रुपये में तथा कुछ ब्याज रहित अविनिमव साध्य 
माँगपत्रों में लगाई गई है | मारत को ४२५० मतों का अ्रधिकार प्राप्त है । 

बेंक का संगठन--बैंक का सगठन एक गवनेर-परिषद, कार्य कारिणी समिति 
तथा अध्यक्ष द्वाराब होता है। प्रमुकक संगठन गवनर परिषद ही है। इस परिषद में, 
प्रत्येक सदस्य अपना एक-एक प्रतिनिधि भेजता है। काययकारिणी समिति में १२ 


हैं', चकाया 


र्ध्द मुद्रा एवं अधिकोषण 


सदस्य होते हैं जिसमें से ५ सदस्य बड़े-बड़े देशों द्वारा तथा शेष अन्य सदस्यों द्वार 
निर्वाचित किये जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कायकारिणी सनिति करती है। बैंक 
७ सदस्यों वाली एक परामशंदात्री समिति नियुक्त करती है जो बैंक को समय-समय 
पर बैंक की सामान्य नीति सम्बन्धी परामश देती है। ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्नों की 
जाँच-पड़ताल एक विशेष समिति द्वारा की जाती है जिसे कार्यकारिणी समिति नियुक्त 
करती है| बैंक को गवनर-परिषद्‌ की बैठक सदस्य देशों के नियंत्रण पर भिन्‍न-मिन्‍्न 
देशों में होती है। रूस अन्तर्राष्ट्रीय बेक का सदस्य नहीं है, अतः: भारत ५ बड़े राष्टो 
की श्रेणी में भरा गया और उसको बक की परिषद में एक स्थान मिला हुआ है | 

बेक की कार्य-पअणाज्ञी--श्रन्तर्राष्ट्रीय बक केवल निम्नलिखित परिस्थितियों 
में ही ऋण प्रदान करती है-- 

(१) यदि कोई सदस्य राष्ट्र की सरकार स्वयं ऋण लेना चाहे तब तो 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक बिना केन्द्रीय बेंक की जमानत पर ऋण दे देगी अन्यथा जिस देश 
में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है उसको ऋण देने के पूव अन्तर्राष्ट्रीय बेंक 
उस देश की केन्द्रीय बैंक से ऋण के चुकाने की जमानत लेगी । यदि बेंक ऋणदाता 
देश के ब्याज की दर ओर शर्तों से संतुष्ट है ओर ऋणों के स्रुगतान करने की नीति 
उसे डचित लगती है, तमी वह ऋण प्रदान करती है । 

(२) जब्च ऋण किसी देश के उद्योगों अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा लिया 
जाता है, उस समय ऋण का उत्तरदायित्व उस देश की सरकार को लेना पड़ता 
है, तमी विश्व बेंक ऋण प्रदान करती है अ्रथवा व्यक्तिगत ऋणों का उत्तरदायित्व 
लेती है | 

(३) बेंक स्वयं ऋण उसी समय प्रदान करती है जब कि ऋण माँगने वाले देश 
को किसी अन्य देश से ऋण प्राप्त नहीं होता | ऋणी देश ऋणदाता देश से वस्तुओ्रों 
के रूप में ऋण लेने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता | 

(४) ऋण देते समय बेंक इस बात का भी ध्यान रखती है कि सदस्य राष्ट्र 
उस ऋण को चुकाने की क्षप्तता रखता है अथवा नहीं । यदि बेंक स्वयं किसी सदस्य 
राष्ट्र को ऋण देगी तमी तो वह उचित ब्याज लेगी ही, परन्तु यदि बेंक स्वयं 
किसी राष्ट्र को दिये गये ऋण की आमदनी की गारंटी देगी तो भी वह इस जोखिम 
के बदले में कुछ गारंटी कमीशन लेगी | 

(५) जिस योजना के लिये ऋण माँगा गया है, बेंक उस योजना की जाँच 
एक विशेषज्ञों को समिति द्वारा कराती है और जच्न उसे ये संतोष हो जाता है कि 
योजना आथिक दृष्टि से ठीक है तभी उसे ऋण प्रदान किया जाता है। यह आवश्यक 
नहीं कि योजना प्रत्यक्ष रूप से लामदायक हो। योजना का महत्व एवं लाभ देश 


पत्र्ए भक र६६ 


॥ अमर अकेला 


के आथिक विकास की पृष्टिभृमि से ज्ञात किया जाता हैं! बक ऋण उसी समय 
प्रदान करती है जब ऋण माँगने वाले देश को किसी अन्य प्रकार में ऋण प्राप्त न 
हो सके 


(६) बक इस बात का भो निरीक्षिण करती है कि जिस उद्देश्य के लिये ऋण 
लिया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये टूलआ इपए शा किया जा रहा हैं अ्रथवा 


नहीं | इसी दृष्टि से बेंक ऋण लेने वाले सदस्यों को तंजिक /]'९०७८5)८४ ) परगमर्श 
भी देती है 


(७) किसी भी समय में ब्रंक द्वारा दिये गये ऋण तथा उत्तरदायित्व लिये गये 
ऋषणों की कुल राशि बक की पूँजी और संचित कोष से अ्रधिक नहीं होगी ! इस प्रकार 
त्रक के कुल दायित्व उसके कुल साधनों के समान होंगे | दिये गये ऋणों का जोखिम 
सदस्य देशों » उसके भाग के अनुप त में विभाजित होता है | 

बक के ऋणों की मात्रा सदस्यों के चंदे पर निभर नहीं रहती | ऋण प्रदान 
करने के सम्बन्ध में बक किसी भी देश से प्रतियोगिता नहीं करती | ४क अपने ऋण 
पर ब्याज प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य देशों के ऋणों का उत्तरद' पिन्त्र लेती हैं 
जो एक अलग कोष में जमा कर दिया जाता है | इस कोष का उपयोग केवज डूबने 
ऋणों के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये होता है । 

बेंक की सफलता--जैसे ही बैंक स्थापित हुई डालर ऋण के लिये कई 
देशों के ग्राथनापत्र आये किन्तु मई १६४७ में जाकर कहीं बेंक ने पहला ऋण 
दिया । शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों को ऋण देने के लिये सदुक्त 
राज्य अमेरका के द्रव्य बाजार में ऋण लेना होगा | बीटन-बुइज़ सम्मेलन में लोगों 
का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर ऋण लेना चाहेगा अपने ज्ञोंड सयुक्त 
राज्य अमेरिका में बेचेगा और अन्तर्राग्ट्रीय बेंक उनकी अ्रदायगी की यारंटी देगी | 
विद्वानों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की गारंटी अमेरिकन पूँजीपतियों को 
उन देशों के बोंडों में अपना घन लगाने के लिये प्रोत्साहित करेगी । परन्तु बेंक ने 
द्रव्य बाजार की अव्यवस्थित दशा के कारण अन्य देशों के बौंडों की गारंटी न देकर 
स्वयं अ्रपने बौंड संयुक्त राज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में बेक्कर घन प्राप्त करना 
प्रारंभ किया | बेंक की जून १६५० में समाप्त होने वाली वर्ष की रिपोर्ट से विदित 
है कि मार्च १६५० में बेंक ने रिचिस बेंकों श्रोर “बेंक फार इश्टरनेशनल सेटिलमेंट” 
को भी अपने बौंड बेचे | जून १६५१ में समाप्त होने वाले वर्ष में बेंक ने पहली बार 

जिना अपनी गारंले के अपने ऋणियों के बोंड, योरोप, कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका 
में बेचे | लंदन के बाजार में भी बेंक ने ब्रिटिश प्रतिभूतियाँ बेची | 


३०० मुद्रा एवं अधिकोषण 


बैंक ने ३१ माच १६८ तक कुल मिलाकर २ अरब ६२ करोड़ ७० लाख 
डालर के ऋण प्रदान किये जिसमें से २ अरब २० करोड़ वास्तव में दे दिये गये 
हैं। इनमें से ५२ करोड़ ६० लाख डालर के ऋणों का भुगतान वापस मिल गया 
है तथा कुछ व्यक्तिगत विनियोग दाताओं ने बेक से क्रय कर लिया है| कुल ऋण. 
में से १ अरब ८१ करोड़ २५ लाख डालर का ऋण अमेरिकन मुद्रा में दिया गया 
है। अधिकांश ऋण फ्रांस, नौदरलेंडज़, डेनमार्क, लाकजम्बर्ग, बेल्जियम, फिनलेंड, 
टर्की, यूगोस्लेविया, चिली, मेस्किको, ब्राबील, कोलम्बिया, इराक, पाकिस्तान तथा 
भारत को दिये गये हैं | * 

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ढवरा भारत को ऋण--बैंक ने भारत को ३ करोड़ ४० 
लाख डालर का प्रथम ऋण एऐजिन क्रय करने के लिये १८ अगस्त १६४६ को 
प्रदान किया | यह ऋण ३ प्रतिशत ब्याज पर तथा १ प्रतिशत कमीशन पर १५ वर्ष 
के लिये लिया गया | १ करोण डालर का दूसरा ऋण उसी ब्याज की दर से ७ वर्ष 
के लिये मध्य प्रदेश तथा भूपाल में काँसग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये 
२६ सितम्बर १६४६ को प्रदान किया गया। १ करोड़ ८८ लाख डालर का तीसरा 
ऋण ४ प्रतिशत ब्याज तथा १ प्रतिशत कम्तीशन की दर से श्रप्नेल १६५० में 
दाधोदर घादी के विकास के लिये दिया गया। चौथा ऋण ३ करोड़ १५ लाख 
डालर का पौने पाँच प्रतिशत ब्याज वथा १ प्रतिशत कमीशन की दर से १५ वर्षों 
के लिये इंडियन शअायरन एण्ड स्टील कम्पनी को १६५२ में प्रदान किया गया। 
जनवरी १६५३ में दामोदर घाटी निगम को २५ वर्ष के लिये १ करोड़ ६५ लाख 
डालर का एक और ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से प्राप्त हुआ । १६५४६ में ७ करोड़ 
५० लाख डालर का एक ऋण १५ वर्ष की अ्रवधि के लिये ३३ प्रतिशत ब्याज की 
दर पर टाटा आयरन एशड स्टील कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से प्राप्त हुआ | द्वितीय 
योजना को सफल बनाने के लिये भारतवर्ष को अधिक पूँजी की आवश्यकता है। 
इस सम्बन्ध में भारत के वित्त मन्त्री श्री मुरारजी देसाई ने अपनी अमेरिका यात्रा में 
बैंक के अधिकारियों से ऋण देने का अनुरोध किया। बेक ने कुछ कार्यों के लिये 
ऋण देना स्वीकार भी कर लिया है और अपने विशेषज्ञों द्वारा ऋण के उद्देश्यों की 
जाँच-पड़ताल कर रही है | 

सन्‌ १६४६ में बेक ने अपने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को बढ़ावा 
देने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की | इस बेंक की पूँजी ७ 
करोड़ ८० लाख झल्लर है जो ३१ सदस्य देशों द्वारा लगाई गई है। इस निभम द्वारा 
दिये ऋण के लिये सरकार की जमानत की आवश्यकता नहीं है| यह आशा की 






अन्तर्राष्ट्रीय बे क ३०१ 


जाती है कि यह निगम व्यक्तिगत पूँजी को भिन्न देशों के उत्पादक कार्यों में लगाने 
के लिये प्रोत्साहन देगा । 
यद्यपि अन्तर्राब्रीय बेंक ने अधिकांश ऋण पाश्वात्य देशों को ही श्रदान किये 
हैं फिर भी इसका कार्य सराहनीय है। भारत को इस बैंक से पर्याप्त सड्ाबता आप्य 
हो रही है। आ्राज भी भारत में ऐसी कई योजनाएँ दिचा+ बन हैं जिनके लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त शननद्रोप 
बैंक अपने सदस्य देशों के आर्थिक विवादों के शान्तिपूर्वक सुचकाने में भी योग 
प्रदान करती है | मारत, पाकिस्तान का नहरी-पानी विवाद इसी |क की अध्यक्षता में 
सुलमाने का प्रयत्न, किया जा रहा है | 


न. 


प्रभ्भ 
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अन्तर्दे्श:य विकास एवं पुननिर्माण बे क से भारत के लिये आप किस सहा- 
यता की आशा करते हैं! भारतवर्ष को यह सहायता कहाँ तक प्रदान की गई है ! 


ग्रध्याय १० 
सहकारी बेंक 
((.0-09८72४४८ 347:5) 

भारतवध का कृषक सदा से ही निधन रहा है क्‍योंकि मारत की कृषि वर्षो 
पर निभर है। वर्षा न होने से भारतीय कृषक पर संकट आ जाता है। उसे अपना 
समस्त कार्य ऋण लेकर चलाना पड़ता है। भारतीय कृषक के पास कृषि करने के 
लिये बहुत कम जमीन है । जैसे-जैसे कुठ्ुम्प बढ़ता है वैसे-वैसे जमीन कम होती चली 
जाती है तथा कृषक को खेत में व में १५० दिन काय करना पड़ता है ओर शेष 
सप्य कुछ अन्य धंधा न होने के कारण व्यर्थ ही नष्ट करना पड़ता है। निर्धन होने 
के कारण भारतीय कृषक अच्छे ओजार, अच्छे बीज तथा अच्छे खाद का प्रबन्ध नहीं 
कर सकता | फलतः कृषि में उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है | जो कुछ होती भी है 
उसके बेचने का उचित प्रबन्ध नहीं है। अतः निर्धन कृषक को परिश्रम द्वारा कमाई हुई 
उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता । इन सब कारणों से कृषक की आथिक अवस्था 
सदैव अ्रच्छी नहीं रही है तथा उसे अपना काय ऋण लेकर चलाना पड़ता है | 

कृषि के लिये तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है :-- 

(१) थोड़े समय के लिये--कृषक खाद तथा बीज को क्रय करने के लिये, 
आबपाशी तथा लगान चुकाने के, लिये ग्रह संबंधी व्यय के लिये थोड़े समय को ऋण 
लेता है | यह ऋण प्राय: ६ मास से लेकर १ वर्ष तक के लिये लिया जाता है। 

(२) साधारण समय के लिये--पशुओ्रों के क्रय करने, कृषि सम्बन्धी अधिक 
मूल्य के यंत्रों तथा औजारों को क्रम करने तथा भूमि सुधार के लिये १ वध से ३ वर्ष 
तक के लिये ऋण की आवश्यकता होती है | 

(३) लंबी अवधि के लिये--पशुओं के क्रय करने, पुराने ऋण चुकाने, 
कुओं इत्यादि बनाने के लिये ३ वर्ष से २० वर्ष तक के ऋण की आवश्यकता 
होती है । 

ऋश मिलने के साधन--कृषक को भिन्न प्रकार के ऋण मिलने के साधन 
म्वज्ञ ग्रामीण साहुकार सरकारी तकावी ऋण, सहकारी साख समिति तथा भूमि बंधन 
बंक है। 


सहकारी ब्रेक ३०३ 


साहूकार--भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम में महाजन अथवा साहुआार होता है 
जो लेन-देन का कार्य करता है। इन पेशेवर महाज्ञनों तथा स'हृकारों के 
अतिरिक्त और बहुत से गैर पैशेवर लोग, जैसे अमीदार, नौकरी करने वाले, 
वकील तथा व्यापारी इत्यादि भी ऋण देते हैं। जिसके पास थोड़ा सा भी घन संग्रह 
हो जाता है वह्दी लेन-देन करने लगता है । ु 

ग्रामों का पेशेवर साहूकार अथवा महाजन छोटी-मोटी रजूम का ऋण अपनी 
बही में लिखकर देता है। उसकी न कोई साहछी होती है, किन्तु जब्र रक््म अधिक 
होती है तो प्रामिसरी नोट लिख लिया जाता है | वे कृषक को बिना किसी अमानत के 
इस आधार पर ऋण देते हैं कि ऋणी कृपक अपनी पैदाबार को महाजन को बेच देगा 
अथवा महाजन द्वारा बेचेगा | एक प्रकार से यह फसलज्न को गिरती रख लेता है किन्तु 
रकम जब अधिक होती है तो भूमि, गहने तथा मकान बंघरक रख दिये जाने 
हैं। महाजन को इस बात की कोई चिन्ता नहीं होतो कि कृपक किस काय के लिये 
ऋण ले रहा है| उत्पादक कार्य अथवा विवाह-शादी जेसे अन्य अ्नुत्पादक कार्यो के 
लिये ऋण लेता है इससे महाजन को कोई सम्बन्ध नहीं होता | ऋण सम्बन्ध सुविधाओं 
के लिये ग्रामीण रूाहूकार ही केवल कृषकों का सहायक है | यह बिना जमानत के हर 
समय ऋण देने को प्रस्तुत रहता है | यह तो ठीक ही है कि वह अधिक ब्याज लेता 
है, परन्तु फिर भी कृषक की आवश्यकताओं को जिसे कोई दूसरा पूरा करने के लिये 
वैयार नहीं है, पूरा कर ही देता है। साहुकार ही एक ऐसा ऋणदाता है ज्ञो संकट 
काल में भी अपने ऋणी की सहायता करता है | अतः साहकार ग्रामीण साख में एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है | साहूकारों का पूर्ण अ्रध्ययन एक प्रथक अध्याय में 
किया जायेगा । 

सरकारी तकावी ऋण - मारतवष में राज्यीय सरकार कृपक को लम्बे 
समय के लिये तकावी ऋण देती हैं | उन्हें लम्बे समय के लिये तकावी ऋण श्द८३ 
के भूमि सुधार कानून के अंतर्गत दिया जाता है। श्रौर थोड़े समय के [लये तकाव॑! 
ऋण कृषक कानून के अंतयत दिया जाता है। पहले कानून के अंतर्गत भूमि सुधार 
करने, कुआ खोदने अ्रथवा बाँध बनाने के लिये लम्बे समय के लिये ऋण दिया हार 
है | तथा दूसरे कानून के अंतर्गत खेतीबारी के लिये, उदाहर्एतः-बीज, खाद, हज, 
बेल, खाद इत्यादि क्रय करने के लिये थोड़े समव के लिये ऋण दया जाता है। 
पहले कानून के अनुसार ऋण अधिक-स-अधिक १५ वर्षों दे लिये दिया जा सकता 
है। किन्तु व्यवहार में २० वर्षो से अधिक के लिये ऋण नहीं दिया जाता। दूसरे 
कानून के अंतर्गत ऋण एक ग्थवरा दे वंष के लिये दिया जाता है तथा फसल तैयार 
होने पर प्राप्त कर लिया जाता है । इन दोनों कानूनों के अंगर्गत सब्न प्रान्तीय सरकारों 


न्र्ण्ड सुप्र। धन अानफाणच 


द्वारा दिये गये ऋण की रकम क्रमश: ३५ लाख और ६० लाख रुपये वार्षिक होती 
है। भारत जैसे विशाल देशों में इतना कम ऋण लिया जावे, इस बात को सिद्ध 
करता है कि यह ऋण अधिक आकर्षक नहीं है तथा कृषक सरकार द्वारा दी गई इस 
'सुविधा का उपयोग नहीं करते | इसके निम्नलिखित कारण हैं :-- 


कृषकों की आवश्यकता को देखते हुए ऋण बहुत कम दिया जाता है। जब 


“कृषक ऋण के लिये प्रार्थनापत्र देता है तो उसे महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब 


कहीं जाकर उसे ऋण मिलता है। यद्यपि ब्याज बहुत उचित दी जाती है (६ प्रतिशत) ' 


परन्तु तहसील के कर्मचारी जो ऋण देने का काय करते हैं वे कृषक से उत्कोच और 
'नजराना लेकर उनके प्राथनापत्र पर सिफारिश करते हैं। झतएवं कृषक को ६ 
प्रतिशत से बहुत अधिक देना पड़ता है। ऋण को प्राप्त करने में बहुत अधिक 
कठोरता का व्यवहार किया जाता है। कभी-कभी कृष 5 को महाजन से ऋण लेकर 
'तंकावी का रुपया जुटाना पड़ता है | इसके अतिरिक्त यह ज्ञान कि तकावी किस प्रकार 
ली जाती है, अधिकांश कृषकों को नहीं है। इस कारण तकावी ऋण का भारतीय 
कंषकों ने अधिक उपयोग नहीं किया । 


यदि ऋण का प्रतरन्ध ठीक प्रकार से हो, ऋण लेने वाले को अधिक समय . 


तक प्रवीक्षा नहीं करनी पड़े, उप्ते तहसील के कमचारियों को उत्कोच तथा नजराना 


न देना पड़े, यदि फतल नष्टहो जावेतो वसूली रोक दी जाये, तकावी के प्रात्न." 


करने में कम कठोरता व्यवहार में लाई जावे, तकाबी किस प्रकार मिलती है इसका 
ज्ञान कृषक को दिया जावे तथा सरकार यथेष्ट रकम ऋण देने लगे तो इसका अधिक 
उपयोग हो सकता है | नहीं तो तकावी ऋणों का ग्रामीण साख में कोई महत्वपुण स्थान 
नहीं है । 


सहकारी साख समितियाँ--कषकों की ऋण समस्या को सुलकाने के लिये. 


तथा उनकी आर्थिक उन्नति के लिये १६०४ में एक कानून पास करके सरकारी साख 


: समितियाँ स्थापित करने का काय प्रारम्भ किया गया | उक्त कानून में कुछ दोषों को 
झुर करने के लिये १६१२ में एक नवीन सहकारी संविधान बना दिया गया तथा 
उसके अंतर्गत बहुत से स्थानों पर प्रारंभिक साख समितियाँ स्थापित कर दी गई जो 
देश में झषकों तथान्श्रन्य छोटे-छोटे व्यक्तियों की डचित सेवायें कर रही हैं । ग्राम में. 
चालू होने वाली एक प्रारंभिक साख समिति का विधान तथा कार्यों का वर्णन नीचे * 


दिया जाता है 

द प्रायः एक ग्राम सें एक ही साख समिति स्थापित की जाती है। समिति का 
प्रबन्ध करने का अधिकार साधारण समा तथा प््बन्ध कारिणी सप्मिति अर्थात्‌ पंचायत 
को होता है । साधारण सभा सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना मत स्पष्ठ देती है। 
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और पंचायत साधारण समा की आज्ञा का पालन करती है। वस्तुतः साधारण उमा 
केवल नीति निर्धारित करती है और पंचायत द्वारा कार्य करती है । 

प्रबन्धका रिणी समिति निम्नलिखित कार्य करती है :-.. 

(१) सन्न सदस्यों को अंश देती है और समिति का सदस्य बनाती है 

(२) यह ग्राम में जमा संग्रह करने का प्रयत्ञ करती है. तया सेन्ट्रल तथा जिले 
के सहकारी बक से ऋण लेने का प्रयत्न करती है 

(३) वह यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय के लिये 
रुपया उधार दिया जावे | साथ ही उस अवधि के अंत में ऋण के रुपयों को प्राप्त 
करती है। 

(४) यह समिति के आय-व्यय का लेखा रखती है और सहकारिता विभाग के 
रजिस्ट्रार से लिखा-पढ़ी करती है | 

(४) यह उन रुदस्यों के लिये जो सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं को 
क्रय करना चाहते हैं, तथा खेती की पैदावार को बेचना चाइते हैं, दलाल का काम 
करती है । 

(६) यह सदत्यों में मितव्ययता का प्रचार करती है तथा अपनी बचत को चमा 
करने के लिये प्रोत्साहित करती है | यह सरपंच तथा मंत्री का चुनाव करती है। 
सरपंच समिति के कार्य की देखभाल करती है तथा मंत्री समिति का द्विसाब 
रखता है | 

समिति प्रवेश फीस, अंशों का मूल्य, डिपाजिट तथा ऋश के द्वारा कार्यशीक्ष 
प जी संग्रह करती है । रक्षित कोष समी समिति की कार्यशील पंजी को बढ़ाता है । 
प्रवेश फ्रीस नाम मात्र की होती है जो समिति की स्थापना में होने वाले व्यव के 
लिये ली जाती है। कुछ प्रान्तों में अंश होते ही नहीं । पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा 
मद्रास में साख समितियाँ अंशवाली होती हैं | अन्य प्रान्तों में अंश तथा अंश रहित 
दोनों द्वी ग्रकार की समितियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । 

भारतवर्ष में समितियाँ अंशवाली तथा अंश रहित होनी चाहिये यह प्रश्न . 
विचारणीय है | कुछ विद्वानों का मत है कि समितियाँ अंशवाली द्ोनी चाहिये 
क्योंकि अंशों को बेचकर, थोड़ी कार्यशील पँजी इकट्ठी कर ली जाती है। 
अपनी पृ जी सदस्यों को ऋण स्वरूप देकर उन पर लाभ उठाती है तथा प्रत्यक्ष रूप 
से रछ्धित कोष की वृद्धि होती है | सदस्य समिति के कार्यों में विशेष रुचि से माय 
लेते हैं क्योंकि वे समिति को अपनी वस्तु सममते हैं | यह सब ठीक है परन्तु मारत 
के आमों में इतनी निर्धनता है कि ईमानदारी परिश्रमी को अंश का मूल्य चुकाने में 
. कठिनाई हो सकती है तथा वह समिति की सदस्यता से वंचित रह सकता है। इस 








कारण कुछ प्रान्तों में तो अंश होते ही नहीं तथा जहाँ होते भी हैं बीस रुपये से अधिक 
नहीं होते जिन्हें सदस्य धीरे घीरे चुकाता है । 
साख समिति का कोई भी सदस्य एक निश्चित रकम से अधिक के अंश 
क्रय नहीं कर सकता | प्रत्येक सदस्य को केवल 'एक बोठ देने का अधिकार 
होता है। प्रवेश फीस तथा अंशों के मूल्य से समिति के पास नाम-मात्र की एँजी 
इकट्टी होती है। इस कारण समितियाँ अधिकतर सहकारी अथवा जिला सहकारी 
बैंकों से ऋण लेकर काम चलाया करती हैं। भारत में सहकारी साख समितियां अ्रमी 
तक डिपाजिट आकर्षित करने में सफल नहीं हुईं। वास्तव में कोई साख समिति 
जितनी ही अधिक डिपाजिट आकर्षित करे वह उतनी ही सफल क़मभी जानी चाहिये, 
क्योंकि डिपाजिंट तमी जमा होगी जब कि जनता को समिति का विश्वास 
होगा । भारतवर्ष में बम्बई प्रान्त को छोड़कर अन्य किसी प्रान्त में अभी तक साख 
समितियाँ डिपाजिंट आकर्षित नहीं कर पाई हैं। साख समितियाँ उन लोगों से भी 
डिपाजिट स्वीकार करती हैं जो ,समिति के सदस्य नहीं होते। समिति के पंचों को 
कोई वेतन नहीं मिलवा | केवल मनन्‍्त्री को यदि वह सदस्य हो तो थोड़ा सा वेतन 
दिया जाता है । ' 
सहकारी साख समितियों की स्थापना लाभ की दृष्टि से नहीं की जाती | अतः 
अपरिमित दायित्व वाली समितियों का लाभ तो बाँटा नहीं जाता और यदि बाँटा 
भी जाता है वो जब रक्तित कोष पूँजी के बराबर हो जाता है तत्र ग्रान्तीय सरकार से 
आज्ञा लेकर बाँगा जाता है। परिमित दायित्व वाली समितियों में लाभ बाँटाबा 
सकता हैं | किन्तु उनको भी यथेष्ट धन रक्तित कोष में जमा करना पड़ता है । 
सहकारी साख समितियों का प्रबन्ध-व्यय बहुत कम होने के कारण तथा 
लाभ न बँटने के कारण रह्चित कोष यथेष्ट जमा हो जाता है। प्रत्येक साख समिति 
. के लिये रक्तित कोष अत्यन्त आवश्यक है । रक्षित कोष किसी भी अवस्था में सदस्यों 
में बाँठा नहीं जा सकता। उसका उपयोग समिति के कार्यों में हानि होने पर उसे 
पूरा करने में होता है। यदि किसी देनदार से रुपया प्राप्त नहीं होता अथवा किठी 
वस्तु को बेचने में हानि हो तो उसको रक्षित कोष से पूरा किया जाता है| यदि साख 
समिति मंग हो जम्वे तो रक्षित कोष या तो किसी अन्य सहकारी समिति को दे दिया 
. जायेगा अथवा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की अनुमति से ग्राम सावजनिक 
. हिंतकर कार्य में व्यय किया जायेगा | अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ रक्षित कोष 
. के घन को निज्जी कार्य में लगाती हैं । बाहर जमा नहीं करतीं | रे 
यदि किसी समप्तिति को हानि हो जाये.तो सर्व प्रथम जस्न सदस्य से रुपया 
आ्राप्त किया जायेगा जिसने ऋण लिया है। यदि उससे प्राप्त न हुआ तो रस्ित कोष 
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से हानि मर दी जायेगी | यदि उससे मी हानि पूरी न हुई तो समिति की पूंजी का 
उपयोग किया जायेगा | यदि समिति की पूँजी देकर मी द्वानि पूरी नहों सके तो 
समिति के सदस्यों को समिति के लेनदारों का रूपया चुकाना होगा। प्रत्येक सदस्य 
' को कितना रुपया देना होगा इसका हिसाब [ (० ०४८ लगायेगा । व्यवद्ारिक 
दृष्टि से अपरिमित दायित्व से यही अर्थ निकलता है| किन्तु सिद्धान्त से प्रत्येक सदस्य 
व्यक्तिगत रूप से सारे ऋण को चुकाने के लिये बाध्य है। यद्द ठस्ी दशा में हो 
सकता हैं जब अन्य सदस्यों से रुपया प्राप्त न हो सके । 


साधारण सभा अपनी मीटिंग में समिति की साल निर्धारित कर देवी हैं। 
पदञ्मायत उससे अधिक ऋण नहीं ले सकती | समिति की साख को निर्धारित करने के 
लिये यह आवश्यक है कि समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का एक-चौयाई से आधी 
तक साख निर्धारित की जाती है | समिति इस कार्य के लिये एक हैसियत रजिस्टर 
रखती है जिसमें प्रत्येक सदस्य की हैसियत का लेखा रहता है। इस रजिस्टर का प्रति- 


वर्ष संशोधन होता है तथा प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथाथ लेखा रखने का प्रयत्न 
कि याजाता है। 


इसके अतिरिक्त यह मी निश्चित कर दिया बाता है कि प्रत्येक सदस्य अधिका- 
घिक कितना रुपया उघार ले सकता है | किसी भी दशा में सदस्य की सम्पत्ति का ४० 
प्रतिशत से श्रघिक ऋण नहीं दिया जाता । रुपया उघार देने के समय पञ्मायत् ऋच्य 
लेने का उद्देश्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अ्रनुमान लगा कर ही ऋश देने 
का निश्चय करती है| 


सहकारी साशख्ष आन्दोलन का यह सिद्धान्त है कि ऋण अ्रनुत्मादक तथा व्यर्थ 
कार्यों के लिये न दिया जाये | किन्तु भारत में सहकारी समितियाँ प्रनुत्पादक कार्यों के 
लिये विशेषकर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों फे लिए ऋण देती हैं। पञ्मायत का यह 
मुख्य कत्तंव्य है कि वह इस बात की जाँच करे कि सदस्य ऋण किस कार्य के ल्लिये 
ले रहा है। साथ ही पद्मायत को इस बात का मी पता लगना चाहिये कि सदस्य ने 
उसी कार्य में घन व्यय किया अ्रथवा नहीं | यदि सदस्य ने किसी अन्य कार्य में घन 
व्यय किया है तो पद्मायत को रुपया वापस ले लेना चाहिये, परन्तु भारतवर्ष में इस 
ओ्रोर पद्मायत कभी मी ध्यान नहीं देती। कृषि के लिये धन दिया जाता है तथा 
व्यय होता है अनुत्पादक कार्यों पर। किन्तु पदञ्मायत कमी भी रोक-ठोक नहीं करती | 
पद्चायत ऋण देते समय सदस्य की स्थिति- को ध्यान में रख कर किश्तें बाँघ देती है, 
क्योंकि सदस्यों को किश्तों में रुपया चुकाने में सुविधा होती है| पद्चायत का यह मुख्य 
कार्य है कि वह सदस्य से समय-समय पर किश्त प्राप्त करे। 
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केन्द्रीय बैड वथा बकिंग यूनियन--१६१२ के सहकारिता काचून के 
झंतर्गत केन्द्रीय बेंक स्थापित करने की सुविधायें दी गई । 


केन्द्रीय बैंक दो प्रकार की होती हैं :--(१) ऐसी केन्द्रीय बेंक जिनके सदस्य 
केवल सम्ितियाँ ही हो सकती हैं, उन्हें बेकिंग यूनियन भी कह्दते है। ऐसी केन्द्रीय बेंक' 
बिनके 6दस्य व्यक्ति वथा समितियाँ दोनों ही होते हैं । बेकिंग यूनियन वास्तव सें 
आदर्श सहकारी बैंक हैं । समितियाँ इन बैंकों की नीति को निर्धारित करती हैं तथा बँंक 
का प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में रहता है। इन बैंकिंग यूनियनों की सफलता के लिये 
यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्ति हों । यही 
कारण है कि बेंकिंग यूनियन संख्या में अधिक नहीं है। दूसरे प्रकार की केन्द्रीय बक 
ही अधिक हैं | इस प्रकार केन्द्रीय बेकों में योग्यता ओर व्यापारिक कुशलता की दृष्टि 
से कुछ योग्य व्यक्तियों को लेने की सुविधा रहती है । 


केन्द्रीय बेक का ज्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है, उस क्षेत्र की सहकारी 
समितियाँ उसी बैंक से ऋण लेती हैं | दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में केन्द्रीय बक का 
क्षेत्र एक जिला है, परन्तु उत्तर भारत में केन्द्रीय बेंक का क्षेत्र अधिकतर एक तहसीब 
. होती है | इस कारण इन प्रान्तों के केन्द्रीय बेंकों से सम्बन्धित समितियों की संख्या 
तथा पूँजी कम होती है । 


क्‍ बेंकिंग यूनियन में केवल समितियाँ ही अ्रंश खरीद सकती है किन्तु केन्द्रीय 
.. बैंकों में व्यक्ति मी अंश क्रय कर सकते हैं। साधारणतया केन्द्रीय बैंकों के अंश ३० 

. रुपये से लेकर १०० २० तक के होते हैं| समितियाँ अपने ऋण के अनुपात में अंश 
लेती हैं | साघारणतया अंशधघारियों का दायित्व अंशों के मूल्य तक ही सीमित है 
किन्तु कुछ प्रान्तों में अंशधारियों का दायित्व चार शुने से लेकर दस शुने तक है। 
कानून के अनुसार प्रत्येक परिमित दायित्व वाली समिति को २५ प्रतिशत लाम रहित 
कोष में जमा करना होता है। केन्द्रीय बेंक इस २५ प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कार्यों 
के लिये विशेष कोष जमा करते हैं । 


अंश पूँजी तथा रद्धित कोष तो बैंक की निजी पूँजी होती है, और डिपाबिढ, 

तंथा उधार ली हुई पूँजी होती है, भारत के प्रत्येक प्रान्त में निजी पूँजी तथा ऋण ली 
हुई पूंजी का अनुपात १:८ है। 

सदस्यों तथा गैर सदस्यों की डिपाजिट ही कार्यशील पूजी का बड़ा मारे 

होती है। केन्द्रीय बैक में दो प्रकार की ड्रिपाजिंट होती है--मुद्दती तथा सेविंग्स | 

अधिकतर केन्द्रीय बेंक चालू खाता नहीं रखतीं। कुछ प्रान्तों में रखती भी हैं। चादु 

. खाता जोखिम का काम है | उसके लिये संचालकों में यथेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी 
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चाहिये । केन्द्रीय बैंकों के पास निजी पूँजी भी बहुत कम होतो है | इस कारण मी यह 
बेंक सफलतापूर्बंक चालू खाता नहीं रल सकतीं । कहीं-कहीं सेत्रिंग्ल डिपाजिट मी नहीं 
ली जाती । किन्तु अधिकतर यह बैंक सेविंग्स डिपानिट लेती हैं। इन बैंकों में अधिक- 
पर मुद्दवी जमा ली जाती है। यह अधिकतर एक वष के लिये बमा लेती हैं। केवल 
बिहार-उड़ीसा में यह नियम है कि चाहे बब रुपया जमा किया बावे। ३१ मई को 
रुपया वापस दे दिया जाता है। केन्द्रीय बैंकों में अधिकतर जमीदार, नौकरी करने 
वाले तथा संस्थायें ही रुपया जमा करती है| 


डिपाजिट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बेंक ऋण भी लेती है। केन्द्रीय 
बेंक, स्टेट बैंक आदि दूसरी बैंकों से तथा प्रान्तीय सरकारी बैंक से भी त्फ्णु 
लेती हैं | पञ्चाच को छोड़ कर केन्द्रीय बैंक प्रान्तीय सरकार से सीधे ऋण नहीं लेती 
किन्तु देशी राज्यों में केन्द्रीय चेंक राज्य से ही ऋण लेती हैं | केबल मैसूर में बैंक राज्य 
से ऋण नहीं लेती । 


केन्द्रीय बैंक सरकारी कागज तथा प्रारम्भिक साख समितियों के प्-म्रिस्रे नोट 
की जमानत पर ऋण लेती हैं। कुछ समय से स्टेट बैंक ने प्रारम्मिक सरकारी 
समितियों को ग्रामिसरी नोट पर ऋण देना बन्द कर दिया है और केवल सरकारी 
कागज पर ही ऋण देती है, क्योंकि सहकारी समितियों की आर्थिक दशा शोचनीय है | 
जहाँ प्रान्तीय सहकारी बेंक स्थापित हो चुकी हैं वहाँ केन्द्रीय बैंक अन्य मिश्रेत पूँची 
वाली व्यापारिक बेंकों तथा दूसरी केन्द्रीय बैंकों से सीधा संबन्ध नहीं रख सकतीं | 

केन्द्रीय बैंक केवल सहकारी साख समितियों को ही ऋण देती है। व्यक्तियों 
को ऋण नहीं देती। सहकारी समितियों हे पास जमा करने के लिये अधिक 
पूँजी तो होती नहीं, इस कारण ब्रेंक समितियों को ऋण देने का ही कार्य अधिक 
करती है। 

यह जानने के लिये कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को अधिक से अधिक 
कितना ऋण देना उचित है केन्द्रीय बेंक अपने से संबन्धित साख समितियों की साख 
का अनुमान लगाती हैं | जो ऋण साख समितिग्रों को दिया जाता है वह निश्चित वर्षों 
में प्राप्त कर लिया जाता है। ऋण की स्वीकृति देने में बहुत सी कानूनी कार्यवाही 
करनी पड़ती है, अतः ऋण प्राप्त होने में विलंब हो जाता है। इस दोष को दूर करने 
के लिये कुछ केन्द्रीय बैंक एक रकम निश्चित कर देती हैं | उस सीमा तक समितियों 
को बिना किसी विलंब के ऋण दे दिया जाता है। अ्रधिक रकम के लिये नियमित 
कार्यवाही करनी एड़ती है, कुछ प्रांतों में' समितियों की सामान्य साख निर्धारित कर दी 
जाती है । समिति की सामान्य साख निश्चित करने से पूर्व उसके सदस्यों की सम्पत्ति, 
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उनकी आवश्यकता, उनकी आय तथा उनकी बचाने की शक्ति का ब्यौरा रहता है। 
इस लेखे के आधार पर बैंक समिति की अधिकतम साख निर्धारित कर देती है । 
केन्द्रीय बैंक मित्न-मिन्न ग्रांतों में मिन्न-मिन्न समय के लिए ऋण देती है । फसल 
उत्पन्न करने के लिये जो ऋण लिया जाता है वह एक-दो वर्षों के लिये होता है और 
जो ऋण भूमि में सुधार के लिये अथवा पुराने ऋण को चुकाने के लिये दिया जावा ह 
है वह ५ से १० वर्षों के लिये होता है। अ्रव यह धारणा प्रत्येक प्रांत में बल पकड़ती 
जाती है कि केन्द्रीय बेंक अधिक समय के लिये ऋण नहीं दे सकती | इसके लिये भी 
बन्ध॒क बेंक स्थापित करनी चाहिये । ह 
केन्रीय बैंक अमी तक ८ से १२ प्रतिशत ब्याज समितिग्रों से लेती रही हैं। 
जब बाजार में ब्याज की दर बहुत घट गई तब इन बेकों ने दर घटाई। अब यह 
प्रयत्न किया जा रहा है कि ब्याज की दर और घटाई जावे | भारतीय सहकारिता 
आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह है कि समितियाँ ऋण को उचित समय पर नहीं 
चुकातीं और बहुत सा रुपया शेष रह जाता है | इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य 
अशिद्धित हैं, सहकारिता के सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान नहीं, वे अत्यंत निधन हैं| कमी- 
कमी फसल के नष्ट हो जाने के कारण वे ऋण भो नहीं चुका पाते। यदि फसल 
नष्ट हो जाने से समितियाँ अपना ऋण नहीं चुकातीं तो बैंक जहाँ तक हो सकता 
है रुपया प्राप्त करती है। यदि रुपया किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं होता तो बेक 
रजिस्ट्रार से समिति को तोड़ देने के लिये कहता है अथवा न्यायालय से डिग्री . 
करवाता है । क्‍ क्‍ 
जब समितियाँ केन्द्रीय बैंक को ऋण का रुपया चुकाती है उस समय बैंक के . 
पास अधिक रुपया जमा हो जाता है। यह स्थिति वर्ष में दो-चार मास तक रहती है | 
इस समय केन्द्रीय बैंक प्रांतीय सहकारी बैंकों में रपया जमा कर देती है, जहाँ प्रांतीय . 
बैंक नहीं है वहाँ इम्पीरियल बैक में रुपया जमा कर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त बैंक. 
के पास कुछ रुपया स्थायी रूप से अधिक होता है जो समितियों को ऋण देने में नहीं. . 
लगाया जा सकता ) यह कोष ग्रांवीय बैंक में अधिक समय के लिये जमा कर दिया : 
जाता है अथवा ट्रस्टी प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है। इस समय केन्द्रीय बेंकों 
की नीति यह है कि के: आवश्यकता से अधिक डिपाजिट नहीं लेना चाहदी। अ्रतः 
डिपाजिट पर ब्याज की दर बहुत घटा दी गई है । ५ 
सहकारिता आंदोलन की जाँच के लिये बिंठाई गई मैकलेगन कमेटी ने 
केन्द्रीय बैंकों को नकदी रखने की आवश्यकता इस प्रकार बतलाई थी--जिन बेंकों में 
' चालू खाता तथा सेविंग्स बैंक खाता दोनों ही हों उन्हें चालू खाते की रफम तथा 
बचत की ७४ प्रतिशत रकम नकदी अथवा प्रतिभूति में रखनी चाहिये जो तुरंत ही ... 


सहकारी नेक दें ११ 


नकदी में परिणत की जा सके | हुदूती जमः के लिये ऋमेटी का सम्मति यह है कि जो 
डिपाजिट अगले १२ मास में देनी हो उसकी आधी रकम नकदी में रहे | किन्तु इस 
नियम के अनुसार कहीं भी कार्य नहीं होता | प्रायः नकदी इससे बहुत कम रहती है । 

केन्द्रीय बैंक प्रति वष' वार्षिक लाम का २५ प्रतिशत रक्चित कोष में जमा करके 
शेष अंशघारियों में विभाजित कर सकते हैं किन्तु केन्द्रीय बेंकों के उपनियमों में अधिक 
से अधिक लाभ की दर निश्चित कर दी जाती है बिससे ऋदिऊ काम प्रशषारियों में 
नहीं विभाजित किया जा सकता | 

केन्द्रीय बैंक ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाभ बाँटते हैं | अधिकतर प्रांवों 
में ६ प्रतिशत लाभ भी बाँटा जाता है। साधारण रद्धित कोष के अतिरिक्त कोई-कोई 
केन्द्रीय वेंक इमारत, बहीखाता तथा लाभ-हानि संतुलन के लिये, विशेष कोष जमा 
करते हैं। रक्षित कोष का रुपया तो प्रतिभूतियों में अथवा प्रततीय | के में हूगा दिया 
जाता है अथवा वह बेंक में ही रहता है और कार्यशील पूँजी की वृद्धि करता है । 

केन्द्रीय बैंकों की ब्याज की दर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न है किन्तु डिपा- 
जिट पर ब्याज की दर तथा प्रारन्मिक समितियों में जो ब्याज ली जाती है उसमें २ से 
बू प्रतिशत तक का अंतर रहता है। 

केन्द्रीय बैंक अपने से संबन्धित समितियों की देखभाल रखते हैं तथा उन पर 
अपना नियत्रण भी रखते है। इस कार्य के लिये उन्हें कुछ कर्मचारी रखने पढ़ते हैं । 
ये कमचारी ऋण के लिये आये हुए प्रार्थनापत्रों की जाँच करते हैं।जो समितियाँ 
अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिये अधिक समय माँगतदी हैं, उनके प्र'्थनाउचों की 
जाँच करते है और समिति को सदस्यों से रुपया प्राप्त कराने में सहायक होते हैं । 

प्रांतीय सहकारी बैड अथवा सर्वेपिरिं बैछु-देश में सहकारिता आन्दोलन 
के क्रमशः फैलने पर अनुमान होने लगा कि केवल केन्द्रीय बैड, आन्दोलन के लिये 
जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है, उसका उचित प्रतरन्ध नहीं कर सकते | इसके 
अतिरिक्त केन्द्रीय बैड्लों का नियंत्रण तथा उनके द्वारा साल समितियों के लिये आव- 
श्यक पूंजी का प्रबन्ध करने के लिये भी प्रास्तीय बेंकों की आवश्यकता प्रतीत हुई 
मेकलेगन कमेटी ने जो १६१५ में सहकारिता आन्दोलन की जाँच करने के लिये बिठाई 
गई थी, प्रत्येक प्रांत में केन्द्रीय बेड्झों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित» करने के लिये ऐसी 
संस्था की अत्यन्त आवश्यकता बतलाई गई थी । प्रांतीय बैड्लों से पूव यह कार्य रजिस्ट्रार 
करता था। यदि किसी केन्द्रीय बैडू को पूँजी की अधिक आवश्यकता होती तो रजिस्ट्रार 
सूचना पाने पर प्रान्त की प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को गश्तीपत्र लिख देता था। पर इससे 
रजिस्ट्रार का उद्देश्य छीक प्रकार से पूरा नहीं होता था और साथ ही उसका बहुत-सा 
समय इस कार्य में लग जाता था । कुछ केन्द्रीय बेंक ऐसी थीं, जो अपनी आवश्यकता 











३१२ मुद्रा एवं अधिकोषण 


से अधिक पूं जी आकर्षित कर लेती थीं और कुछ ऐसी भी थीं जिनको यथेष्ट पूँजी नहीं 
मिल पाती थी। अतः ऐसी प्रान्तीय बैड़ों की आवश्यकता थी जो पहले प्रकार की बेंकों 
की अतिरिक्त एूँजी को जमा करें और दूसरे प्रकार की बैंकों को पूँ जी दें | इसके अ्रति- 
रिक्त द्रव्य बाजार तथा सहकारिता आन्दोलन के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
भी प्रान्तीय बकों की आवश्यकता हुई। 

प्रान्तीय बैक तथा केन्द्रीय बैडु---प्रा्तीय सहकारी बकों तथा केन्द्रीय बैंकों का 


सम्बन्ध मिन्न-मिन्न प्रान्तों में मिन्न-भिन्न है| वे केन्द्रीय बकों पर कोई नियंत्रण नहीं . 


रखतीं | केन्द्रीय बेक अपना रुपया प्रायः प्रान्तीय बकों में अथवा सुददठ़ व्यापारिक बेंकों 
में जमा करती हैं । मद्रास प्रान्त में केन्द्रीय बेंक अपना सारा रक्षित कोष प्रान्तीय सह- 
कारी बैंकों में जमा करती हैं । बम्बई प्रान्तीय बेक सहकारी संस्थाओं की मुद्दती जमा पर 
व्यक्तियों से अधिक ब्याज देती है, यहाँ प्रान्तीय बेंक के नेतृत्व में बम्बनई सहकारी बैंक 
ऐसोसिएशन स्थापित की गई है जो केन्द्रीय बकों को सम्बद्ध करती है | मद्रास प्रान्तीय 
बँक केन्द्रीय बेकों का वार्षिक सम्मेलन करती है जिसमें उन बकों की नीति ओर उनके 
सम्बन्ध में विचार होता है। मद्रास प्रान्तीय बक ने सम्बन्धित केन्द्रीय बकों का अपने 
संचालकों द्वारा निरीक्षण करने की परिपाटी पहले ही स्थापित कर दी थी। किन्तु अब 


. मद्रास सहकारिता कानून के अनुसार उसके कर्मचारी उन बैंकों का निरीक्षण कर सकेंगे।.. 


उत्तर प्रदेश में मी प्रान्तीय बैंक अपने निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों का निरी- 


क्षण करता है। 


उन सभी प्रान्तों में जहाँ प्रांतीय बेंक स्थापित हैं केन्द्रीय बेक एक दसरे को सीधे | 


' ऋरण नहीं दे सकतीं। वास्तव में प्रांतीय बंक का कार्य तो यह है कि वे केन्द्रीय बढों 
के संतुलन केन्द्र का काम करें, उन्हें बेकिंग, द्रव्य बाजार, ऋण देने और ब्याज की दर 


निर्धारित करने के संबंध में परामर्श दें | यद्यपि प्रांतीय बेंकों का केन्द्रीय बेंकों पर नियं- 


 अण वांछुनीय नहीं है, प्रांतीय बैंकों द्वारा उनका नियंत्रण आवश्यक है । 


प्रान्तीय बेडु तथा सहकारिता विभाग--पिछले दिनों इस प्रश्न को लेकर 


बहुत खींचातानी रही कि सहकारिता विमाग के रजिस्ट्रार द्वारा बहुत हस्तक्षेप औरं 
कड़ा नियंत्रण होता है। इससे बड़ी उलमकन उत्पन्न होती है। बंगाल, बिहार तथा. 


के पक अल! अत 525 


उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बकों में रुपया जमा करने वालों का अधिकांश रुपया मारा गया 
. क्योंकि प्रारम्मिक साख समितियों से ऋण प्राप्त नहीं किया जा सका। वहाँ यह प्रश्व : 


. उठाया गया कि यह रुपया सरकार दे क्योंकि समितियों को वह रुपया सहकारिता विभाग 
, की सिफारिश पर दिया गया था जो सरकार का एजेंट है। बर्मा में प्रांतीय बेंक जब 
(१६२८-२६) अपने जमा करने वालों का रुपया चुका नहीं सका"तो वहाँ की सरकार 
५ औओ र० लाख रुपया देना पड़ा। इसी प्रकार की स्थिति बंगाल में उत्पन्न हो गई जब 


सहकारी बैंक २१३ 


कि सहकारिता विभाग के रब्िस्ट्रार ने प्रान्तीय बेंक को जूट-विक्रय समितियों को ऋण 
देने का अनुरोध किया और वे समितियाँ ऋण न चुका सकी | फल्लतः सरकार को 
२४ लाख रुपये प्रान्तीय ब्रेक की छति पूर्ति के देने पढ़े | उन्न्‍्ट्‌ इंतार, ब्रिहार तथा 
मध्य प्रदेश और बरार में केन्द्रीय बकों को जो भीषण क्षति उठानी पड़ी उसे देना 
सरकार ने स्वीकार नहीं किया । प्रान्तीय नेक के कार्य में रजिस्ट्रार और उसका विभाग 
केवल अपना परामश प्रान्तीय ब्रेक को दे | यह भी आवश्यक है कि रजिस्ट्रार बैंक का 
संचालक न हो | प्रान्तीय बेंक ऋण देने अथवा न देने का निणशय स्वयं करे | 


प्रान्तीय बैड तथा रिजवे बैक्ु--बेंकों और उनसे सम्बन्धित बैंकों को सरकारी 
प्रतिभूतियों की जमानत पर नकद साख देती है परन्तु जहाँ तक सहकारी कागज को 
भुनाने का प्रश्न है, प्रान्तीय चेक तथा केन्द्रीय बैंक जब रिजत बेंक की इच्चानुसार 
अपनी आ्िक स्थिति और कारवार को बना लेगें तभी बह उनके सहकारी कागज 
को भुनाने की सुविधा प्रदान करेगा | इस कार्य के लिये रिजर्व बेंक ने केन्द्रीय बेंकों 
को ग्रान्तीय सहकारी बैंक की शाखा मान लिया है। कुछ प्रान्तीय बैंकों ने रिजर्व बैंक 
की योजना को स्वीकार कर लिया है तथा ये उसमें सम्मिलित हो गई हैं | रिजय बेक 
ने प्रान्तीय बेंकों को अपना लेन देन का लेखा एक निश्चित रूप में तैयार करने को 
कहा है और कुछ बेंक वैसा मी करने लगी हैं। जैसे-जैसे प्रान्तीय बैंक रिजव बेंक 
की इच्छानुसार अपने कारबार करती जायेंगी वैसे ही पैसे पारस्परिक सम्बन्ध 
घनिष्ट होता जायेगा । यद्यपि रिजर्व बैंक की स्थापना से सहकारी बेकों को अ्रभी तक के 
सुविधायें नहीं मिली हैं जो वे चाहती थीं, परन्तु अब अखिल भारतीय सहकारी अथबा 
सर्वोपरि बेंक की आवश्यकता नहीं रही | 


भूमिबंधक बैडु--कृषक को साधारण खेतीजारी के कार्य को चलाने के लिये 

थोड़े समय और मध्यम समय के लिये ऋण की आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत 
वह सभी ऋण आ जाता है जो पशु, बीज, खाद, हल तथा अन्य यंत्र क्रय करने के 
लिये, लगान देने के लिये तथा अपने कुद्धम्ब के पालन के लिये लिया जावा है । 
इसके अतिरिक्त कृषक को पुराने ऋण को चुकाने के लिये भूमि की चकर्बदी करने 
तथा उसको उपजाऊ बनाने के लिये, अन्य सुधार करने के उद्देश्य से, भूमि क्रय करने 
के लिये तथा मूल्यवान यंत्र क्रम करने के लिये अधिक समय के लिये ऋण चाहिये । 


ग्राम सहकारी साख समितियाँ कृषकों को थोड़े समय और मध्यम समय के 
लिये ऋण देती हैं। जब सहकारिता आन्दोलन का भ्रीगणेश हुआ था तन लोगों 
की घारणा थी कि. साख समितियाँ अधिक समग्र के लिये मी ऋण दे सकेगी । आरंम 
में ग्राम्य साख समितियों ने अ्रधिक रुपये के लिये ऋण दिया भी | किन्तु न तो साख 
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समितियों के पास इतनी पूँजी थी कि वे सदस्यों के पुराने ऋण को चुका सके तथा 
न यह उनके हित में ही थी । इस कारण साख समितियों ने अधिक समय के लिये 
ऋण लेना बंद कर दिया | समी प्रान्तीय बेंकिंग जाँच कमेटियाँ तथा विशेषज्ञों की यही 
सम्मति थी कि अधिक समय के लिये ऋण देना साख समितियों के लिये उचित नहीं 
है | कारण यह है कि सरकारी केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य समितियों में जमा थोड़े रपये 
के लिये ली जाती है और थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से अधिक समय 

के लिये ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है। यह बेंकिय सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
इसके अतिरिक्त अधिक समय के लिये ऋण देने में सम्पत्ति की जमानत लेते समय 
उसके मूल्य को आँकने तथा उसे स्वामित्व की जाँच करने के बलिये अपने अनुभवी 
कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो ग्रामीण समितियों के पास 
नहीं हैं | इसके अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि बंधक रखने पर उसके 
सम्बन्ध के कागज ग्राम्य साख समितियों के पास रखने में जोखिम हैं तथा सबसे अंतिम 
कठिनाई यह है कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पूँजी फंस जायेगी और 
समिति को सदस्य के विरुद्ध डिग्री कगकर उस भूमि को नीलाम करवाना होगा | यह्‌ 
सब काम सहकारी समिति सफलतापूर्वक नहीं कर सकती | फिर यदि आम्य सहकारी 
साख समितियाँ भूमि बंधक रख कर लम्बे समय के लिये ऋण दे दें तो व्यक्तिगत साख 
का महत्व कम हो जाने की सम्भावना रहेगी जो सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
है। यही कारण था कि केन्द्रीय बेंकिंग जाँच कमेटी, प्रान्तीय बैंकिंग जाँच समितियाँ, 
रिजव बैंक तथा बेकिंग विशेषज्ञों ने एक मत से यह निर्णय दिया कि लम्बे समय के 
लिये ऋण केवल भूमि बंधक बैक ही दे सकती है | साख समितियों को थोड़े समय 
तक मध्यम समय के लिये ऋण देना चाहिये। अब खाख समितियों तथा केन्द्रीय 
बेंक लम्बे समय के लिये ऋण सर्वथा नहीं देतीं। ऐसा ऋण भूमि बंधक बैंक द्वारा 

दिया जाता है | द द 
7. भूमि बंधक बैछु का अर्थं--भूमि बन्चक बैक वे संस्थायें हैं जो भूमि को 
बन्धक रखकर दी्घ॑काल के लिये कृषकों को ऋण देती हैं| दीघंकाल के लिये, पुराने 

ऋण चुकाने के लिये, भूमि की चकबन्दी ओर उसे उपजाऊ बनाने के सुधारों के लिये, 

भूमि क्रव करने के लिये तथा खेतों की चकबन्दी करने के लिये ये बेंक कृषकों को 

ऋण देती है । । 


सहकारी भूमि बन्धक बैंक केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती है । बैंक की 
अपनी निजी पूजी नहीं होती । जो भूमि बन्धक*रख दी जाती है उठी की जमानत पर 
वन्धक बॉंड बेचे जाते हैं और उनसे पूँजी प्रात की जाती है। सहकारी भूमि बन्धक बैंक 
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हा ि हे लक्ष्य करके कार्य नहीं करती बरन्‌ न्याब की दर को घटाने का प्रयत्न 
करती हैं । 


गैर ९ सरकारी भूमि अन्‍्धक बेंक मिश्रित पूँजी की होती हैं। जिस प्रकार अन्य 
व्यापारिक बैक लाभ की दृष्टि से स्थापित की जाती हैं वैसे ही ये मैंक भी अंशघारियों 
की सम्पत्ति होती है तथा लाभ की इष्टि से चलाई जाती है | कपक तथा जमींदार 
अपनी भूमि बन्धक रखकर उनसे ऋण लेते हैं। इस प्रकार मिश्रित पूँबी बाहरी यू्‌मि 
बन्धक बैंक योरोप में सबंत्र पाई जाती है किन्तु राज्य उन पर नियंत्रण रखता है जिससे 
कि वे ऋण लेने वालों को मनमाने ढंग पर लूटने न लगें तथा ज्याज की दर बहुत 
अधिक न रखें | अध सरकारी भूमि बन्चन न तो पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं और 
न गैर सरकारी | 

भूमि वंधक बेड के कार्य--भूमि को बन्धक रख कर दीप॑काल के लिये 
कंषकों को ऋण देती हैं | दीघंकाल के लिये ऋण निम्नलिखित कार्यों के लिये दिया 
जाता है :-- 

(क) पुराने ऋण चुकाने के लिये । 

(स) भूमि की चकबन्दी कराने के लिये तथा उसे उपजाऊ बनाने के अन्य 
सुघारों के लिये। 

(ग) भूमि क्रय करने के लिये 

(घ) सिंचाई के लिये कुआ बनवाने, मूल्यवान यंत्र क्रय करने के लिये । 

यह ऋण प्रायः ५ वर्ष से २० वर्ष की अवधि तक ही दिये जाते हैं | व्यवहार 
में अभी तक भूमि बन्धक बेंक केवल पुराने ऋण को चुकाने के लिये ही ऋश देते हैं । 

भूमि बंधक बेड्डों का प्रवंध--भूमि बन्धक बैंक का संचालन संचालकों के 
प्रमंडल द्वारा होता है। ऋण लेने वाला कृषक अपने ऋण लेने के ब्यौरे और अपने 
भूमि सम्बन्धी कागजों सहित ऋण लेने के लिये भूमि बन्धक बैंक के पास मेज देता 
है| बेंक का एक संचालक तथा सुपरवाइजर भूमि की जाँच तथा मूल्यांकन करके 
केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक को रिपोर्ट देते हैं। फिर बैंक का वैधानिक परामशंदाता कृषक 
की भूमि पर दायित्व की जाँच करके अपनी रिपोट देता है। इसके पश्चात्‌ केन्द्रीय 
भूमि बन्धक बेंक कृषक से भूमि सम्बन्धी कागजों को अपने नाम कूरवा लेती है तथा 
आऋण की रकम भूमि बन्ध॒क बेंक द्वारा कृषक को दे देती है । ऋण ६ से ६ प्रतिशत की 
दर से प्रायः २० व के लिये दिया जाता है | भूमि विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित मूल्य के 
५० प्रतिशत से अधिक रकम का ऋण नहीं दिया ज्ञाता | बहुत से स्थानों पर भूमि 
बन्धक बेंक कृषकों कहे १० हजार रुपये-से "अधिक का ऋण नहीं देतीं। ऋण की रकम 
कृषक ब्याज सहित किश्तों में चुकाता है तथा किश्तों का समय ऐसा निर्धारित किया 
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जाता है जब कृषक की फसल तैयार होकर बाजारों में बिक जाता है और कृषक को 
ऋण का भुगतान करने में सुविधा रहे | 


वर्तेमान स्थिति--भारतवर्ष में सर्व प्रथम ऐसी बेंक १६२० में पंजाब में 
स्थापित हुई थी। परन्तु भूमि हस्तांतर कानून के लागू होने तथा पैदावार कप होने के 
कारण भूमि के मूल्य गिरने से यह असफल हो गई । बाद में १६२६ में मद्रास में ऐसी 
बैंक खुली | १६४२-४३ में मारतवर्ष में अध सरकारी भूमि बन्धक बेकों की संख्या 
मद्रास, बम्बई, मैसूर, मध्य प्रांत, बरार, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में 
क्रमानुसार १२०,२८,६७,२१,१०,१०,४,५,१, थी और उनकी पूँजी ६७,७८,४०, १४ 
,९:२, और २ लाख थी। ऐसी बेक मद्रास में अधिक उल्नति पर हैं। मद्रास 
की भूमि बन्चक बक के बनाने से द्वव्यवराजार में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं 
रही है। केन्द्रीय भूमि बन्चक बक को अन्य बकों के निरीक्षण करने का अधिकार है 
तथा मद्रास सरकार ने एक ऐक्ट के अनुसार इन बकों के ऋण-पत्र के मूलघन और 
ब्याज की गारंटी दे दी है तथा भुगतान न होने पर कृषक की भूमि और उपज बिना 
न्यायालय की आशा लिये जब्त करके बेच सकते है, बम्बई में उनका संगठन मद्रास 
जैसा नहीं है । का 
क्‍ सुधार के सुझाव--मार्च सन्‌ १६५४४ में भूमि बन्धक बैंकों का एक सम्मेलन 
हुआ | उस सम्मेलन में भूमि बन्धक बैंकों की कठिनाइयों पर विशेष रूप से विचार 
किया गया । सम्मेलन के सदस्यों के अनुसार मुख्य कठिनाइयाँ घन की कमी, ऊँची 
ब्याज की दर, ऋण देने में अधिक समय का लगना तथा ऋण वापसी में अनेक 
. कठिनाइयों का होना था । 
भमि बन्धक बेंक के कार्यों में सुधार करने के लिये निम्नलिखित तीन सुझाव 
दिये जात है नाथ द 
रु (१) पहले ऋण के पश्चात्‌ दूसरे तथा अगले ऋणों की ब्याज की दर अधिक 
:. कर देनी चाहिये । । 
द (२) ऋण को थोड़े काम के लिये दिया जाना जाहिये, जिससे थोड़े कोषों से 
अधिक लोगों को ऋण दिये जा सके | 
(३) ऋणों के प्रयोग से जो लाम हो उसे ऋण के भगतान के लिये ही उप- 
योग करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये | 
द्वितीय योजना काल में मारत सरकार ने भमि बन्धक बैंकों के विकास तथा 
सुधार करने के सम्बन्ध में ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति के सुघारों/क्े आधार पर नीति 
बनाई है | समिति ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय ममि बन्धक 
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बैंक होनी चाहिये | भूमि को बन्चक रखने के वैधानिक टंग रुस्ते और उसल बनाने 
चाहिये । बैंकों की पूँजी में सरकार का ५१%, भाग होना चाहिये । केन्द्रीय बैंकों को 
प्रारम्मिक बैंकों की पूँजी में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये । उत्पादन कार्यों 
के लिये ऋणों को प्रधधनिल्‍्ता देनी चाहिये। इसी प्रकार प्रारम्मिक भूमि बन्धक बेंकों 
को बड़ी सावधानी से पूर्णतया जाँच-पड़ताल करके स्थापित करना चाहिये। सरकार 
को इन बेंकों की पूँजी में साफ्रीदार होनी चाहिये | 


सहकारी बैड्लों को रिजवे बेंक की सद्दायता--रिजवं बैंक का एक इृषि 


साख विभाग भी है। उसमें विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं। उनके कार्य निम्न 
लिखित हैं ;--- 


(क) कृषि साख सम्बन्धी सभी प्रश्नों का अध्ययन करना और सभी अंकों को 
आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देने के लिये उपलब्ध होना, तथा 

(व) कृषि साख के सम्बन्ध में बैंक के कार्यों में राज्य सहकारिता बैंक तथा 
व्यापारिक बेंकों को समान रूप में सहयोग देना | इस प्रकार उसका कार्य मुख्य रूप से 
एक परामशंदाता के रूप में है ओर वह सीचे सहायता नहीं करता । 


१६३५ में भी एम०एल० डालिज्भ से सहकारिता संस्थाओं के काय की बाँच 
करने को कहा गया | उनकी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि रितर्व बेंक 
कृषि अर्थ व्यवस्था में किस प्रकार सहायता कर सकता है। १६४७ में रिजब॑ ब्रक ने 
एक विधान बनाया | उसने अनेक विज्ञप्तियाँ भी निकालीं। उसमें उन कटिनाइयों 
को बतलाया गया जो उधार देने वाले साहूकारों के बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य कार्य 
को छोड़ने वथा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिये तैयार करने के मार्य 
में आती हैं । 


सहकारी आन्दोलन भूमि बन्धक बेंकों, ऋण विधानों, बाजार में बेचने तथा 
अन्य सम्बन्धी विषयों की समस्याओं का यह विभाग बराबर अध्ययन करता रहा | 
इस विभाग में सहकारी आंदोलन के सम्बन्ध में लंका, मस्कट, चीन आदि अनेक 
देशों तथा भारत के आसाम एवं बम्बई जैसे कुछ चुने हुए प्रांतों के सम्बन्ध में अनेक 
पुस्तिकायें प्रकाशित कर चुका है । 

रिजर्व बैंक पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह कृषकों को प्रत्यक्ष आथिक 
सहायता प्रदान नहीं करती, किन्तु आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं. कि रिजव 
बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती हैं और साधारण समय में किठी को ऋण 
प्रदान करना ख्तके लिये उपयुक्त महीं है। वह तो केवल संकट काल में अथवा 
मौसमी कमी दूर करने के लिये अस्थायी आर्थिक सहायता दे सकती है । किन्तु धारा . 





श्श्प मुद्रा एवं अधिकोषण 


१७ (२) (ब), (४श्र,स,द) के अंतर्गत रिजिव बैंक प्रांतीय सहकारी बैंकों को तथा 
उनके द्वारा साख समितियों को नीचे लिखी शर्तों के अंतर्गत आर्थिक सहायता 
करती हैं :--- 


(अ) ६० दिन तक के लिये सरकारी ग्रतिभूतियों की जमानत पर प्रांतीय सह- 
कारी तथा केन्द्रीय सहकारी बेंकों को ऋण दे सकती है । 

(ब) इसी प्रकार के ऋण मान्य भूमि बंधक बेंकों के ऋण-पत्नों तथा अन्य 
ट्रस्टी प्रतिभूतियों की जमानत पर इसी प्रकार का ऋण दिया जा सकता है । 

(स) सरकारी खजाने की हुण्डियों की कटौती कर सकती है । 

(द) प्रान्तीय सहकारी बकों को ६० दिन तक के लिये मान्य सहकारी विपणन 
तथा ग्रोदाम समितियों के ऋण-पत्रों पर ६० दिन तक के ऋण दे सकती है। किन्तु 
यह आवश्यक है कि ये ऋण-पत्र कृषि उपज के विक्रय के लिये लिखे गये हों।.*. 

(ई) इसी प्रकार के ऋण उन ग्रतिज्ञापत्रों की पुनकंटीती करके दिये जा सकते ' 
हैं जो अगले १५ मास में देय हैं । है 

(फ) इसी प्रकार के ऋण ग्रान्तीय सहकारी बकों के उन ऋण-पत्रों की जमानत 
पर दिये जा सकते हैं जिनके साथ गोदामों की रसीद अथवा अन्य अधिकार प्रपत्र «' 
([00८7४060/8 ० (76) बन्धक रख दिये गये हैं । द 

(ज) ऐसे ऋण केन्द्रीय सहकारी बेंकों के ऋण-पत्रों पर भी दिये जा सकते हैं, 
यदि इन ऋशण-पत्रों का बेचान किसी प्रान्तीय सहकारी बैंक ने कर दिया है। 

...._ उपरोक्त सहायता तमी प्रदान की जा सकती है जब रिजव बेंक सम्बन्धित 

प्रान्तीय सहकारी बेंक तथा केन्द्रीय सहकारी बेंक की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट. 
हो जाये । क्‍ 
क्‍ ऋण माँगने वाले प्रान्दीय सहकारी बैंक को निम्नलिखित बातों की पूर्ति भी 
' करनी होती हैं--- 
(१) अनुसूचित बकों की भाँति अपने माँग-दायित्व का २३ प्रतिशत तथा साम 
बिक-दायित्व का १ प्रतिशत रिजव बक के पास जमा रखना । 

(२) अपने चिट॒ठे को ठीक ढंग से बनाना तथा समय-समय पर निर्धारित 
नक्शे भेजना | 
(३) समय-समय पर रिजव बेंक द्वारा अपना निरीक्षण कराना । 

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निम्नलिबित बातों की पूर्ति करनी होती है-- क्‍ 
(१) अपनी आर्थिक अवस्था तथा अपने सै सम्बन्धित प्रारम्भिक समितियों की 
कार्य प्रणाली की पूर्ण सूचना प्रदान कराना । द 


सहकारी ईैंक ३१६ 


(२) अपने यहाँ जमा का ४० प्रतिशत नकदी तथा सरकारी ग्रतिभूतियों में 
रखना | 

(३) केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करना तथा किसी भी अवस्था में स्वश 
से अधिक की अवधि के ऋण न देना । 


रिजव बेड़ु द्ारा सहायता की आलोचना--रिजवं ब्रेंक ने प्रान्तीय सहकारी 
बक तथा केन्द्रीय सहकारी बंकों के ऋण प्रदान करने के लिये इतने प्रतिबन्ध 
दिये हैं कि उन सच्चका किसी भी समय में पूरा किया जाना असम्भव है। जमा का ४० 
प्रतिशत नकदी तथा रुरकारी प्रतिभूतियों में रखने से केन्द्रीय सहकारी बेंकों का व्यवसात्र 
प्रायः ठप हो जायगा | सहकारी बेंक अपनी रकम को कम ब्याज वाली प्रतिभूतियों में 
अपना रुपया लगाने में असमथ हैं। इससे ब्रेकों की आय कम हों जायगी और वे 
अपने साधारण व्यय भी पूरे करने में असमर्थ रदेंगी । न अंशघारियों को लामांश 
दिया जा सकता है और न वैधानिक संचिति बनाकर आर्थिक अवस्था सुद्दद की जा 
सकती है। 

रिज बक का यह प्रतिबन्ध भी कठोर है कि केवल उन्हीं हुन्द्िपों की दुन्टौरी 
की जा सकती है जिन पर किसी प्रान्तीय सहकारी ब्रेंक ने यह प्रमाणित कर दिया हो 
कि ये हुन्डियाँ उपज की बिक्री के सम्बन्ध में लिखी गई हैं | इस प्रकार के प्रतित्रन्धों से 
प्रगति को ठेस पहुँचती है और सहकारी बेंक रिजव बेंक से पूर्ण आ्िक सहायता प्राप्त 
नहीं कर सकती । रिजवं बेंक भी इतनी अधिक सावधानी रखना उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता | किन्तु रिजवं बैंक शनैः-शनें; अपनी कठोर नीति में परिवर्तन करके उदार 
नीति अपनाती जा रही है । रिजव बेंक के लिये भी यह उचित ही है कि वह सहकारी 
बैंकों को ऋण प्रदान करने से पूर्व उनकी झुदद आ्िक स्थिति पर बल दे । 

१६५१ में रिजव बेंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण का कार्य 
अपने ऊपर लिया | इस कार्य को पूरा करने के लिये गोरावाला की अध्यक्षता में एफ 
समिति नियुक्त की । इसने सहकारी वेंकों के पुननिर्माण के लिये इुछ दुभ्छात्र दिये । 
सहकारी साख के विकास के हेतु अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति 
के सुमाव 

गोरावाला समिति ने पूर्ण अध्ययन के पश्चात्‌ रहकारी सौ का विकास करने 
के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये--. 

(१) सहकारी साख समितियों के समक्ष सम्बन्धी योजना बनाने के लिये रिजर्व 
बैक राज्य सहकारों के सम्बन्ध स्थापित करे तथा राज्य सरकारों को दीघल्‍इाहीन ऋण 
प्रदान करे जिससे राज्य सरकार सहकारी बकों के अंश तथा ऋण-पत्र क्रय कर सके | 











हैे२० मुद्रा एवं अधिकोषण 


(२) रिजिव बेंक आन्तीय सहकारी बैंकों तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
तथा समितियों को १४ मास को अवधि से लेकर ५ वर्ष की अवधि तक के लिये मध्य- 
कालीन ऋण प्रदान करे और यह प्रतिबन्ध उठा दिया जाये कि रिजव बेंक केवल ५... 
करोड़ के ऋण प्रदान कर सकती है । ु पु 

(३) रिजिव बैंक भूमिबंघक बेंकों को ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिये दीर्ष- . 
कालीन सहायता ऋण देकर अथवा ऋण-पत्र क्रव करके प्रदान करे | 9 

(४) रिजिव॑ बैंक के कृषि साख विभाग का पुनर्गठन किया जाये और अपने 
कत्तंव्य का पालन करने के लिये उसे अधिक शक्तिशाली बनाया जाय। राष्ट्रीय 
आधार पर भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक परामश समिति बनाई जाय 
तथा यह समिति रिजव बेंक कृषि-मंत्रालय तथा सहकारी विकास एवं ग्रोदाम संघ को 
परामर्श प्रदान करे । 

(१) राज्य सरकारें रिजव बेंक के परामश से सहकारी साख संस्थाओं का 
पुनर्गठन करें | पुनर्गठन में राज्य सरकार सहकारी बेंकों के सामेदार के रूप में कार्य 
करे । राज्य सरकार सहकारी सर्विस चालू करके सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिये - 
योग्य अधिकारी उपलब्ध करे तथा सभी बड़ी-बड़ी सहकारी संस्थाओं का संगठन 
'एवं प्रबन्ध इन्हीं अधिकारियों के हाथ में हो जिससे इनका संचालन योग्यता के साथ 

हो सके | ॥ 
(६) अल्पकालीन तथा दीघंकालीन ऋणों के मध्य समन्वय स्थापित किया. 
जाये । सहकारी बैंक एवं भूमि बंधक बेंक एक-दूसरे से प्रथक रहते हुए भी पारस्परिक 
'परामश से कार्य करें। इनके उच्चाधिकारी सम्मिलित हों तथा हो सके तो इनकी 
'संचालन समिति भी एक ही हो | यदि यह संभव नहीं है तो कम-से-कम कुछु संचालक 
ऐसे हों जो दोनों प्रकार की संस्थाओं में ही संचालक रहे । 

(७) अल्पकालीन ऋण केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एवं 
उत्पादन कार्यों के लिये ही प्रदान किये जाये तथा जिस समय कृषि उपज बिके उसी 
समय ले लिये जाये । मध्यकालीन ऋण कृषि, पशु तथा यंत्र-क्रय. करने .के लिये प्रदान 
किये जायें । / 

(८) भावी विकास के लिये प्रारम्भिक साख समितियाँ बृहत रूप में सीमित “ 
दायित्व के साथ .स्पापित की जाये तथा समितियों के निरीक्षण का दायित्व ग्रांवीय : 
तथा केन्द्रीय सहकारी बकों पर हो, किन्तु अंकेक्षण का दायित्व राज्य सरकार पर ही 
होना चाहिये । 

(६) सहकारी विभाग राज्य सरकारों से मिलकर सहकारी कमचारियों के 

प्रशिक्षण का प्रबन्ध करे तथा केन्द्रीय सरकार एवं रिजर्व बेक 'इस काय के लिये. 


अभी 


; श११ 
-आ्िक सहायता प्रदान करें | यह प्रशिक्षण न केवल सडकारी विभाग के कमेचारि 


के विपत्ति वरन्‌ सहकारी संस्थाओं के कैचारियों के लिये | हो) उन्हें विशेष रूप 
से बेकिंग विपणन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के साधन जुटाये जायें | 

यदि रिजर्त बैंक ने तथा राज्य सरकारों ने समिति के उपरोक्त मुझाायों को 
कार्यानंबित किया तो यह श्राशा को जाती है कि सहकारों आन्दोलन विशेषकर 
सहकारी बेंकों की स्थिति एुब्द हो जायेगी और वे कृषि विस में पूरा हाथ बंटा सकेगी । 
क्‍ पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारो साख का स्थान्त--६८८- साल सर्वे्षर 
समिति के सुझावों को भारत सरकार ने स्व्रीकार करके उन्हीं के आधार पर अपन 


॥ कप ट्रतण कारन 
रे ै ई * कु मी, र्डः हि 


हे 
। 













नवीन नीति निर्धारित की है। सरकार सहकारी संस्थाओं के कार में इस्तक्षेप एवं 
नियंत्रण नहीं करेगी। भविष्य में सरकार हर प्रशार से रूदृकारी संस्थाओं को वित्तीय 
पहायता प्रदान करेगी। इसके लिये रिजर्व बैंक ने दो बंप स्थापित किये है 8) 
राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोप तथा २१ राष्ट्रीय कृषे साख कोष । प्रथम कोष 
में रिजय॑ बेंक ने प्रारम्भ में १० करोड़ रुपये दिये और १६५६ के प्रश्चात्‌ ५ करोड़ 
रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं | इस प्रकार १६६० में इस कोप । गरश ३६ करोड़ हो 
जायेगी | इसी कोप से राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाश्रों को पूँजी में भाग लेने के 
लिये ऋण दिये जायेंगे। भूमि बन्धक बैंकों के लिये ऋशणपन्र क्रय करने के लिये भी 
इस कोष का उपयोग किया जायेगा | राष्ट्रीय कृषि साख कोष में १६६० तक रिजर्व 
बैंक ५ करोड़ रुपया देगी और इसी कोष से राज्य बैंकों के भ्रल्यकाल्ीन ऋणों को 
मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा | 

द्वितीय योजना में सहकारी साख संगठन के विकास के निम्नलिखित लक्ष्य 
निर्धारित किये गये हैं-. 


बड़े आकार की समितियाँ १०,४०० 
' अल्पकालीन साख १५० करोड़ रू० 
मध्यकालीन साख ० करोड़ रू७ 
दीधंकालीन साख २५ करोड़ रू० 
अर्त 


7... क्रिंधीए व्यूजिग्रंत ६7०. सघारवत॑ंतत3 66 ६४८० ८०-०६: ए८६ ्ः्ध्ते! 
$00 60८8. व 
सहकारी साख समितियों के कार्यों की विवेचना कीजिये | 


2... (टप्रिए. तह8टत5०8४ ६96. <0कच्धाएता05.. उहते चिए८ए0085$ 0 ७ 
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भारतीय सहकारी साख समितियों के विधान तथा कायों का वर्खन्‌ 
कीजिये | 
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एए)20 ४0० ॥७70वें 'छा/हु42९० फश्वा5 2. मठ 30 ४&6ए #थे5 
2870प्रॉप:४ 7799006 ? 
भूमि बन्धक बैंक किसे कहते हैं ! वे ग्रामीण साख में किस प्रकार सहायता 


करती हैं ! 


एा8 876 (98 22०00९८९४ दा 87777 7ए प्पाथों ९0:९०॥६ 9 त्ता? 
[8८७55 एप 9४६ 0क्‍9ए ९० 9ए ९३४०५ 88०0७०ए भयत॑ $प8865४६ ॥7[70ए2ए67६8 , 


भारतवर्ष में आमीण साख की पूर्ति किनके द्वारा होती है ! हर एक मध्यस्थ 
इस सम्बन्ध में क्‍या कार्य करता है ! उनके सुधार के सुझाव दीजिये । 


5. एप 94४ 098 06 (०0०-0ए6बगएढ 0०एश/फालाां का गता३ ए]4ए०० 
३8 #22870 ६0 6 इपाश 4797९8 २ # 


ग्रामीण साख के सम्बन्ध में सहकारी विभाग ने क्‍या कार्य किया है ! 


6, जब: १० ए0ए प्यतेकाधछातते फऊए - ॥85व4 ऐ0029422५० फभ्यह5 श जाता 
246 लए चचाट008 7? छा 75 फरशेंर 97९8९००६ 90भ007 % पाती २ 


भूमि बन्धक बेंक का क्‍या अर्थ है! उसके कार्य क्या हैं! भारतवषे में 
उनकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये । 
-_-.  मि०ठज वे055 फल एि०४०४एड उन: छा प्रतां&७ गए बह87०्पराप्पाओं 
टाल्तांध। 2 फिडएकिंत 7 त८४४४. 
भारतीय रिजय बैंक कृषि साख को क्‍या सहायता प्रदान करती है ! पूर्ण 
वर्णन कीजिये | 


8... 68८7९ फल 0:टरथ्यांड्क्र00. बहात॑ एियटा008 06 ९०-%फुछाक्षाए८ 
८४९९ 8008४४८8. 
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शीर्ष अथवा प्रांतीय सहकारी बेंक किसे कहते हैं ! इसका रिजर्व बेंक तथा 
कृषि वित्त से क्‍या सम्बन्ध है ! 


अध्याय ११ 


२५ 
देशी बकर तथा साहकार 
([002600708 8370६6४8 300 070ए:६४८८१६) 


देशी बेंकर का अथे -केन्द्रीय बेंकिंग कमेटी के शब्दों में देशी बकर वे 
व्यक्ति अथवा निजी फर्म हैं जो जनता का घन जमा पर प्राप्त करते हैं तथा जो इन्पीरि- 
यल बैंक आफ इंडिया, विनिमय बैंक, सहकारी बैंक तथा व्यापारी ब्रेक से भिन्न हैं। 
अतः द्रव्य का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अथवा निजी फम जो धन पर जमा करते 
हैं अथवा उधार देते हैं वे देशी बैंकर कहाते हैं। देशी बैंकर्स साघारणतया ब्क्िंग का 
वह काम करते हैं जिसि आजकल मी बेंक करती हैं तथा देश के भीतरी व्यापार आर 
उद्योग-धंधों की आर्थिक सहायता करने में बढ़ा महत्व रखते हैं | वे रुपया उधार देते, 
चालू अथवा मुद्दती खातों में डिपाजिट लेने, दशनी और झुददर्ती हुश्डियाँ जारी रखने 
तथा कमीशन लेकर उन्हें भुनाने का काम करते हैं। परस्तु देशी बकर्स तथा सथुक्त 
पूँजी बैंकों के कार्यों में पर्याप्ष अंतर है, भारतीय बैंकिंग का काम यातों प्राइवेट 
व्यक्तियों द्वारा अथवा कुठुम्बों द्वारा होता है परन्तु संयुक्त पूँजी के आधार पर नही 
होता । देशी बैंकर्स डिपाजियों से थोड़ी ही पूँ जी इकट्ठी करते हैं तथा उनके यहाँ डिपा- 
जिट का जो रुपया निकाला जाता है अथवा वापस लिया जाता है वह चेक द्वारा नहीं 
लिया जाता बरन नकदी के रूप में लिया जाता है | दूसरा अंतर यह है कि देशी बेंकर्स 
बैंक के काये के अ तरिक्त दूसरे अनेक कार्य करते हैं जैसे, घान्य बेचना, कमीशन एजेंट, 
दलाल तथा उद्योग-धंचे चलाने वाले सभी का कार्य करते हैं। इन सभी प्रदार के 
कार्यों को एक साथ करने से देशी बैंकर्स के बेकिंग के कार्यो की“अवनति हो रही है । 
इसके अतिरिक्त उनकी अवनति के और भी कई कार हैं। फिर भी यह कहना उत्द है 
कि आजकल भी देश की आर्थिक व्यवस्था में इन सर्राफ़ों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये 
भारत के द्रव्य बाजार तथा देश के विस्तृत व्यापार में एक अनिवार्य श्रद्धला-सी बनाये 
रखते हैं। ये कृषकॉ"को स्थानीय साहुकारों की मार्फत आिक सद्दायता पहुँचावा, छोटे- 
छोटे कारीगरों तथा व्यापारियों को घन द्वारा सहायता देता है तथा चहाँ आवश्यकता 
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हो ऐसे स्थानों तथा बंद्रगाहों पर फसल पहुँचाने में, देश में सभी प्रकार की बस्तुओं 
का वितरण करने में सहायता करता है। 


इन बेंकरों का कारबार पारिवारिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ह 
अतः इनको बेंकिंग की शिक्षा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। देशी बेंकरों का कारबार 
सरल तथा मंमरों से मुक्त होता है। इस कारण देशी बेंकर से काम कटने में देर नहीं 
लगती । आहक किसी समय भी बेकर के पास जा सकता है क्योंकि उनके कार्य का कोई 
समय निश्चित नहीं होता | वह हर समय काम करता है। उसके काम करने का ढंग 
बहुत कम व्यय साध्य है क्योंकि वह किसी प्रकार का आधुनिक ढंग का कार्यात्षय 
फर्नीचर इत्यादि नहीं रखता । उसके यहाँ तो जमीन पर बेठनेवाले मुनीम तथा रुपया 
रखने की एक तिजोरी होती है | हिसाब रखने का ढंग बहुत सादा है, उसमें कोई 
गड़बड़ी नहीं होती क्योंकि वह अ।ने कारबार का स्वयं स्वामी होता है। अतः हिसाब को 
आाडिट कराना वह आवश्यक नहीं समझता | इन बेंकरों का कारबार भी अधिकतर 
पुराने ग्राहकों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है | बैंकर अपने पुराने आहकों के परिवार 
से, उनकी आशिक स्थिति तथा व्यापार की दशा से मली-साँति परिचित होता है। अतः 
उसे इस बात का निश्चय करने में देर नहीं लगती कि किस गहक को कितना रुपया 
दिया जाय क्योंकि ऋण प्रायः जाने-पहचाने व्यक्तियों को दिया जाता है। अतः ये 
देशी बेंकर ऋण देने के पश्चात्‌ भी अपने ऋणी के कार्यों की देखभाल करता रहता है 
जो अन्य बेंकों के लिये सम्भव नहीं। इससे ऋणदाता तथा ऋणी के मध्य अच्छे 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं तथा बेंकर का रुपया मारे जाने की सम्भावना नहीं रहती | 

संयुक्त पू जी वाली बैड्लों तथा देशी बेंकरों में निम्नलिखित अंतर है--- 

(१) संयुक्त पूँजीवाली बेंक १६१६ के कम्पनी कानून के अंतर्गत स्थापित की 
जाती हैं| मेमोरंडम आफ एसोसियेशन तथा आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन बनाकर इन 
बंकों की कपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होनी आवश्यक है | देशी बेंकर किसी कानून 
के अंतर्गत नहीं होते तथा न उनकी रजिस्ट्री होनी आवश्यक है | 

(२) व्यक्तिगत पूँजीवाली बकों का संचालन अंशधारियों द्वारा नियुक्त किये 
गये संचालक करते हैं, और उनको इस प्रबन्ध के लिये कुछु कमीशन अथवा मत्ता 
मिलता है। देशी बैकर अपना प्रबन्ध स्वयं करते हैं और अपनी सहायता के लिये 
भुनीमों के अतिरिक्त किसी प्रबन्धकर्ता को नहीं रखते | 

(३) संयुक्त पूं जीवाली बैंक अपना कारबार तब तक चालू नहीं कर सकतीं 
जब तक रिजव बंक के प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर हे और रिजव केक प्रमाण-पत्र देते 
समय उन बेंकी की पूँजी कार्य-पद्धति इत्यादि पर कुछ प्रतिग्रन्ध लगा देती है। देशी 
बकरों को इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करना पड़ता । 


देशी त्रकर तथा साहुकार ३२४ 


(४) संयुक्त पूँज:बाली बक रिजव ब्रेक से सम्बंधित रहती है तथा उन्हें श्रयनी 
जमाओं का कुछ अंश हर समय रिजर्व बक में रखना पड़ता है| रिजव मऊ इन बेंकों 
- के कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखकर समय पर इनकी सद्दायता भी करती है | इन नमैंकों को 

प्रति सप्ताह अपने कारबार का ब्यौरा रिजन अंछ को भेजना पड़ता है : देशी बेंकरों का 
रिजव बंक से ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता । न उनझे कार्यों पर कोई नियंत्रण होगा है 
तथा न उनको अपने कारबार का ब्योरा भेजना पढ़ता है| अतः उनको रिजनब ब्रेक से 
फोई सहायत्त प्राप्त नहीं होती । 

(४) सम्मिजित पूँजीयाजी बेंक क्योंकि ऋषिऋतर जनता का रपणा लेकर ही 
अपना कार्य चलाती हैं अतः उन्हें इस पूजी के लगाते में पर्वाल सनक उहता पढ़ता 
है। ये केवल व्यापारियों से ही अधिकाधिक ६ मासों के लिये जप्ानत जिक्र स्यगा देती 
हैं| परन्तु देशी बंकर अधिकतर अपनी पूँ जी का प्रहस्ध करते हैं, श्रतः वे व्यापारियों के 
अतिरिक्त कृषकों तथा उद्योगपतियों को भी ऋण देते हैं। ६ मास से अधिक के लिये 


भी ऋण देने में आपत्ति नहीं उठाते | देशी वकरों का व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ 
वंशपरंपरागत चलता है । 


. (६) संयुक्त पूजीवाली बेक केवल १०३ से १३ बजे तक हो जनता से 
व्यवहार करते हैं ओर इसके पश्चात्‌ चनता का कैसा ही आवश्यक कार्य हों उनसे 
रकम सम्बन्धी लेन-देन नहीं करते जब कि देशी बेंकरों का लेन-देन ग्राहकों से हर 
समय चलता रहता है तथा आखवश्यक्नदा पड़ने पर देशी बेकरों के ग्राहक रात्रि में भी 
रुपया उचार ले सकते हैं अर्थात्‌ किसी भी समय रुपया ले सकते हैं | 

(७) सम्मिलित पूजीवाली बेकों को वर्ष भर में एक बार अपने लेन-देन का 
चिट्ठा (3:28८० 55०0 छाप कर जनता के सूचनाथ अकराशित करनी पड़ती है | 
परन्तु देशी बेंकरों का व्यवहार प्रायः गोपनीय होता है तथा वे अपने लेन-देन का डिद्ठा 
प्रकाशित नहीं करते । 

(८) संयुक्त पूँ जीबाली बेंक वेंकिय कारबर के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं 
कर सकतीं | न वे सट्टा लगा सकती हैं, न व्यापार कर सकती,हैं, न अचल सम्पत्ति 
क्रम-विक्रय कर सकती हैं तथा न अचल सम्पत्ति पर ऋण दे सकती हैं। देशी बकर 
रुपये के लेन-देन के अतिरिक्त व्यापार मी करते हैं, सद्ठा भी लगाते है तथा अचल 
रुम्पत्ति की जमानत पर ऋण भी देते रहते हैं । 

(१) संडैक्त पूजीवाली बैंकों में जनता जो रुपया जमा करती है उसे चेक द्वारा 
वापस «ले लिया जाता है। देशी बंकर जनता का रुपया जमा पर बहुत कम प्राप्त करते 
हैं तथा जो जमा होता भी है उसे चेक द्वारा निकालने की प्रथा नहीं है | 
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३२६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


देशी बेंकरों के कायं--देशी बैंकर साधारणतया वह काय करते हैं जिसे 
वर्तमान बैंक करती हैं तथा देश की भीतरी व्यापार तथा उद्योग-घंधों की आशिक 
सहायता करने में बड़ा महत्व रखते हैं। वे रुपया उधार देने, चालू अथवा झुद्दती 
खातों में जमा प्राप्त करने, दर्शनी तथा सुद्दती हुंडियाँ चालू करने तथा कमीशन लेकर 
उन्हें भुनाने का कार्य करते हैं। परन्तु देशी बेंकर्स तथा संयुक्त पूँजी बेंकों के कार्यों 
में बड़ा अंतर है। भारतीय बेकिंग का कार्य या तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अथवा 
कुट्ठम्बों द्वारा होता है। परन्तु संयुक्त पूँजी के आधार पर नहीं होता । देशी बे कस 
जमाओं से थोड़ी ही पूँजी इकट्ठी करते हैं तथा उनके यहाँ जमा का जो रुपया निकाला 
जाता है अथवा वापस किया जाता है वह चैक द्वारा नहीं लिया जाता परन्तु नकद 
लिया जाता है। दूसरा कार्य यह है कि देशी बंकर्स बैंकिंग के कार्य के अतिरिक्त 
अन्य अनेक कार्य करते हैं। वे ध्यापार जेसे घान्य बेचना, कमीशन एजेंट दलाल 
और उद्योग घंघे चलाने वालों सभी का काय करते हैं | इन सभी प्रकार के कार्यों 
को एक साथ करने से देशी बेंकर्स के बेंकिंग कार्यों की अवनति हो रही है। यद्यपि 
उसकी अवनति के और भी कई कारण हैं फिर भी यह कथन सत्य है कि आजकल 
भी देश की आर्थिक व्यत्रस्था में इन सर्राफों का बड़ा महत्व है। क्‍योंकि वे भारत के 
द्रव्य बाजार और देश के विस्तृत व्यापार में एक अनिवाय अंखला-सी बनाये रहते 
हैं। वे कृषकों को स्थानीय साहूकारों की माफेत आर्थिक सहायता पहुँचावा, छोठे-छोटे 
कारीगरों तथा व्यापारियों को भी धन से सहायता देता है ओर आवश्यकता के स्थानों 
में अथवा बन्दरगाहों पर अथवा उपज पहुँचाने में तथा देश में सबब ग्रकार की वस्तुओं 
का वितरण करने में सहायता करता है। 

देशी बेंकर्स के मुख्यतः ३ काय हैं--. 

(१) जमा स्वीकार करना--देशी बेंकर निश्चित को जमा प्राप्त करते हैं और 
ऐसी भी जमा प्राप्त करते हैं जिसका भुगतान माँगने पर तुरन्त कर दिया जाये | इनकी 
ब्याज की दर प्रायः ५ से ७ प्रतिशत होती है । 

(२) ऋण देना--ये प्रत्येक प्रकार की प्रतियूति पर ऋण देते हैँ। यदि 
जमानत अच्छी है तो .वे ६ प्रतिशत से १८ प्रतिशत की दर पर ही ऋण देते हैं 
अखन्यथा उसके ब्याज की दर ४४ प्रतिशत तक होती है। यह कृषकों को उनकी तैयार 
फसल और कारीगरों को इस प्रतिज्ञा पर ऋण देते हैं कि ये लोग तैयार माल उन्हीं 
को बेचेंगे | सारांश यह है कि ये केंवल गोदामों में रखे हुए. माल पर ऋण नहीं 
देते वरन प्रत्येक ग्रकार की जमानत पर ऋण देते हैं। 

(३) हुंडियों का व्यवसाय करना--देशी बैंकर हुंडियों का व्यवसाय करते 
हैं और ये हुंडियों को भुनाते भी हैं । 


देशी बैंकर तथा साहुकार ३२७ 


बेकिंग का काय करने वे अतिरिक्त देशी ब्ेंकर खत्य व्यापार भी करते हैं । 
उनकी जो पूजी इकिंग के व्यापार में लगी हा दी हैं उसमें तथा ब्यापार में लगी ज़ी 
' में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता । जब भी दावश परगना हुई इधर की पूँजञी उंचर 
लगा दी जाती है। केवल मद्रास प्रान्त के न दूदू कोटाई, खट्टा तथा बम्मई प्रान्त के 
मुल्तानी ही ऐसे देश बेंकर है ज्ञो कि रेंकिंग के साथ अन्य ब्यायार नहीं करते हैं! 
नहीं तो अधिकांश देशी बैंकर अनाज, कपास, जुट तथा अन्य कृपि की उपनों, बस्तर 
तथा सोना-चाँदी का व्यापार अथवा सद्दा करते हैं! इसके अतिरिक्त वे बनरज मचठ, 
आदत, ब्रोकर, ज्वेह्लसं का भी कार्य करते हैं। व्यापार दे! साथ-साथ वे शक्कर, तेल, 
आठे के कारखानों तथा कपास, जूट, घान, रेशम तथा शीशे के कारबानों को भी 
चलाते हैं | 

संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि देशी चेकस बंकिंग के साथ साथ और भो 
व्यापार तथा व्यवसाय करते हैं शोर बहुघा उनका व्यवसाग्रिक कारखाने से ब्रेकिंग की 
अपेक्षा अधिक लाभ होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि पिछले दिनों देशी मे कर्स 
का बैंकिंग कारबार कम होता जा रहा है। इस कारण उन्होंने अपना ध्यान व्यापार 
तथा व्यवसाय की ओर अधिक लगाना प्रारम्भ कर दिया है। 

देशी बेकसे की कमियाँ--(१) देशी बैंकर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से बहुत 
दूर हैं । 

(२) साहूकारों में पारस्परिक ईर्षा है जिससे इनका कोई अच्छा संगठन नहीं 
है। इनके किसी भी संगठन ने आधुनिक कंपनी में अपने को परिणत नहीं किया है 
तथा इनके आधुनिक संगठनों में से भी.केवल इनेगिने संगठन रहे हैं, जैसे बम्बई 
सर्रफ एसोसियेशन, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामस तथा मुल्तानी ब्ंकसः एसोसिये- 
शन आदि। 

(३) ये लोग बहुत घन जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः जनता की 
केवल ऋण देते हैं और उनमें मितव्ययता के बजाय अपव्ययता बढ़ाते हैं । 

(४) प्रायः सारी हुण्डियों का नकद रुपयों में लेन-देन होता है। 

(५) ये लोग बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ अन्य बमुतुओं का भी व्यवत्ताय 
करते हैं । 

(६) ये लोग सोना-चाँदी के बाजारों में सट्टा करते हैं। 

(७) इनकी पूँजी बहुत कम है क्योंकि ये लोग जमा घन पर बहुत कम प्राप्त 
करते हैं।. * | * + 

(प्र) ये अपना 'हिसाब ठीक आधुनिक दंग से नहीं रखते तथा न तो उसका 
ञ्रं केक्कण ही कराते हैं और न उनको जनता के सामने प्रकाशित करते हैं 


श्श्प मुद्रा एवं अधिकोषण 


(६) ये हुए्डी तथा चेक आदि द्रव्य बाजार के प्रमुख साखपन्नों में कार्य करवे 
उन्हें उत्साहित नहीं करते हैं। 


देशी बक्से की स्थिति में सुधार के सुकाव 


(१) रिजव बैंक को अपनी स्वीकृत तालिका (89.:0₹८वें ॥/80) में उनके 
नाम अंकित करके उनसे निम्न ग्रकार से संबन्ध स्थापित करना चाहिये ३-- 

(अर) श्रन्य बेंकों को तरह उन्हें भी हुश्डियों की पुनकंटौती की.सुविधा देनी 
चाहिये | ० 
(बे) एक न्यूनतम पूँजी की रकम निश्चित कर देनी चाहिए जो हर एक बेंकर 
के लिये आवश्यक है। यह रकम व्यापारिक बेंकों की न्यूनतम रकम से कम होनी 
चाहिये । 

(स) उनका ठीक हिसाब रखना चाहिये | उनका रबिस्टड अंकेन्षुक के द्वारा 
वार्षिक अंकेक्षण होना चाहिये तथा रिजर्व बेक जब चाहे तब हिंसाबों का निरीक्षण 
करा सके | 


(द) अन्य बैंकों की तरह ये भी रिजव बेंक के पास अपने दावित्वों का विशेष 
प्रतिशत जमा रखें | परन्तु उन बेंकरों को ।जनकी जमा पाँच शुनी से अधिक नहीं हैं, 
उन्हें ५ वर्ष तक इससे छूट मिलनी चाहिये । यह बहुत कठिन है, क्योंकि देशी बेंकर 
का जमा घन बहुत कम है तथा उसके पास स्टाक भी नहीं है । 

(ई) देशी बैंकों को एक निश्चित नकद कोष भी रखना चाहिये | 

(फ) अन्य बैंकों को दी जाने वाली दूसरी सुविधायें देकर रिजव बेंक को इन्हें 
अपना आदतिया बना देना चाहिये जो ग्रामों में यह कार्य करे | 

वे अपने को निम्न प्रकार के रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं-- 

(क) अपने को निजी सीमित दायित्व की कंपनियों (?7ए2४८ जात 
44800 (०४०%7८४) में परिवर्तित कर लें । 

(ख) वे अपने को संयुक्त पूँजी की बेंकों में सम्मिलित कर लें | 

(ग) वे अपने ,आप को जमनी की कोमंडित ((077%70/0) सिद्धान्त की 
बैंकों के रूप में स्थापित कर लें | इन बेंकों को मागीदार व्यवस्थित करते हैं। अतः 
संचालकों का असीमित दायित्व होता है| श्रतः बड़ी बेंक इन बेंकर्स के साथ भागीदार 
के रूप में कार्य करके देशी बेंकर की कार्य कुशलता का पूरा लाम उठा सकती हैं । 

(घ) स्वदेशी बेकर संयुक्त थूँली बेंकों “के झ्राढ़तिये बन करूबेंकिंग के कार्य 
(७) एक विशेष स्थान के सारे ऐसे बेंकर्स का एक संयुक्त पूँजी का सहकारी 


देशी चरकर तथा साहुकार ३२६ 


बैंक अ्धवा एसोसियेशन बना दिया जाये जिमसे पूँजी का श्रभाव नहीं रहेगा तथा 
सब मिलकर अच्छी प्रकार कार्य कर सकेंगे । 

(व) स्वदेशी बेकर हुन्दी के दलाली के कार्य को सहमे अधिक महत्व दें । 

(छ) केद्धीय ब्रेंझ कमेटी ही सो के अनुसार देशों बकरों को सा यूण भारत 
के बैंकरों के एसोसियेशन का सदस्य बनना चाहिये | इससे उनके ब्यायार में एर्गस 
उन्नति होगी । 

(ज) देशी बैंकर तथा संयुक्त प जी बाली नक दोनों मल कर + क्रिंग का कार्स 
सामे में करें। इसस्रे वे जनता झे बेकार पड़े घन को संचित करके प्रए:४त 
वालों को उधार देने में समर्थ होंगे तथा इससे हुंडी बाजार की उन्तति हूंगो। 

(३) रिजव॑ बैंक, इस्पीरियल बेक, संयुक्त पूँजी की बेक को इनके द्वारा हुंदी 
तथा चैक के रपये एकजित करवाने चाहिये तथा इनझदच्य भेजने को सुविधा » हैं । 

(४) बैंक की किताबों सम्बन्धी कानून (850; छ. (55 ० गए या 
की सुविधायें इनका भी दा जानी चाहिये । 

(५) स्थानीय परामर्श बोर भी स्थापित किये जायें जिनमें ये बंकर #म्मिलित 
हों तथा वे बैंकों को ग्राहकों की आर्थिक अवस्था के विधय में बतलाये । अन्य 4कों 
को उन देशी बैंकर्स की हुन्डी भुना देनी चाहिये जो पूरी! जमानत देतें हैं तथा शेड 
बिनके विषय में ठीक परामश देती है । 

(६) देशी बैंकर्स को आधुनिक बैंकिंग के टंग पर अपने ह्विसाव रखने चाहिये, 
उनका अंकेक्लण करवाना चाहिये तथा चक्र और हुन्डियों का प्रयोग करना चाहिये | 

(७) उनको अपनी सट्टेबाजी का कार्य बन्द कर देंना चादिये | उनको अपने 
सहकारी माल गोदाम बनाने चाहिये तथा इनसे हुन्डी बाजार की उन्नति करने का अयत्न 
करना चाहिये | 

(८) उनको ब्याज दर कम कर देनी चाहिये तथा अ्रनी दूपित पद्धतियों की 
प्राय देना चाहिये । 

(६) प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड बेंकस को कुछ सुविधाये देते हुए उनका एक 
मुदाय बनाना चाहिये । ु 

(१०) उन्हें अपने बैंकिंग तथा अन्य ब्यापारों के दिसावों की किताईं अलग- 

प्रलग रखनी चाहिये | 

(११) उनको अपनी हुन्डियों के कटौती के दज्ञ को सुधार कर अपना छारा 

ऊषि का व्यापार,उन्हीं के द्वारा करता श्वाहिये। « 

कृषि के ऋण-संम्बंधी वथा उनके हिसाबों सम्बन्धी कई कानूनों के बनने 

के कारण ये सुझाव कुछ सीमा तक सफल हुए है । 
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साहुकार--साहुकारी प्रथा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। 
साहुकार लोग, महाजन, बनिया, सेठ, बोहरा, चेट्टी आदि अनेक नामों से मिन्न-मिन्न 
प्रान्तों में पुकारे जाते हैं। अम्बई के मारवाड़ी, पशञ्माब के खत्री और अरोड़ा, दक्षिण, 
के चेट्टी, सिंध तथा गुनरात में मुह्तानीं तथा रेहती तथा उत्तरी मारत में बनिया, सर्सफ 
इत्यादि नामों से रुपये के लेन-देन का कार्य करते हैं। भारत एक कृषि-प्रधान देश है 
ओर यहाँ का कृषक सदैव ही श्रत्यंत गरीब और दुखी रहा है । सूखा पड़ जाने, बाढ़ 
आर जाने तथा अन्य कारणों से किसी समय भी उसे हानि डठानी पड़ती #ै तथा इसी 
लिये कार्य चलाने के लिये उसे हर समय दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है। लगान तथा 
आजपाशी का भुगतान करने के लिये, बेल, बीज तथा लेने के लिये, विवाह-शादी- 
बारात इत्यादि पर व्यय करने के लिये तथा फसल नष्ट हो जाने पर अपने जीवन 
निर्वाह के लिये भारतीय कृषक को हर समय ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है | 
मारत में थोड़ी बहुत जितनी भी बेंक स्थापित हुईं हैं वे सब व्यापारियों की सहायता 
करती हैं ओर कृषक को ऋण देने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय 
कृषकों के पास कोई ऐसी अच्छी सम्पत्ति नहीं जिससे उनको सरलता से ऋण प्राप्त हो 
सके | सहकारी आन्दोलन का भी जन्म भारत में बहुत देर से हुआ है। सहकारी 
आन्दोलन सुसंगठित रूप से अपना कार्य करने में असफल रहा है। ऐसी अवस्था में 
कृषकों के लिये ग्रामीण साहूकार ही एक जीवनाधार है | वे कृषकों को फसल, धान्य, 
चल-अ्रवल सम्पत्ति की जमानत पर, ऋण लेने वालों की व्यक्तिगत जमानत पर घान्य, 
बीज, रुपया अथवा पशु के रूप में ऋण देते हैं। वास्तव में यदि ये महाजन लोग 
कृषकों की समय पर सहायता न करें तो खेती का काम नहीं चल सकता । समय पर 
बीज न मिलने से फसल बोई नहीं जा सकती । आमीण साहूकार हर समय कृषक की 
सहायता करने को तत्पर रहता है | यदि आधी राव को आवश्यकता पड़े तो उस समय 
भी कृषक बे रोक टोक जाकर साहूकार से रुपया ला सकता है | साहूकार अपने ग्राहक 
की सारी आवश्यकताएं चाहे वे व्यक्तिगत हों अथवा सामाजिक, कृषि सम्बन्धी हों 
अ्रथवा उद्योग सम्बनन्धो पूरा करने का वचन देता है। कोई भी बेंकिंग संस्था बिना 
जमानत के ऋण देने को तैयार नहीं होती जबत्र कि साहूकार केवल लेने वाले के हस्ता- 
चर करवा कर अथवा ऑँगूठा लगवा कर बत्रिना किसी जमानत के ऋण देता है। 
अच्छी जमानत मिल जाने पर भी बेंक ६ मास से अधिक के लिये ऋण नहीं देते । 
परन्तु कृषक तो ऋण तब तक के लिये चाहिये जब तक कि उसको नवीन फल न आ 
जाये तथा ऐसा करने के लिये ६ मास से वर्ष न्मर,तक का सप्तय लह्लग जाता है। 
संसार में भारतीय साहूकार ही एक ऐसा ऋणदाता है जो ओआशथिक संकट आ जाने 
धर ही अपने आहकों को ऋण देता है | बेंक इत्यादि तो मौसमी मित्र होते हैं तथा संकट 


+«.. न >मरकमपन तन नमक--- -नसललय०-नसल+>++ १ 
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के के 


काल में ऋणी की सहायता करने से मुख नहीं मोद लेते किल्‍ु अपने ऋण की वसूल 
की धमकी देकर उसके संकट को और बड़ाने हैं जब के साइकार संझकठ काजल में क्षमा शो 
ओर भी अधिक सहायता करता है। भारतोव साहकार दिये हुए ऋण को थे 
रखता है और इस प्रकार आहक की :्रतिप्ठा | भी बद्गा नहीं लगने देता | इसके अर न. 
रिक्त सनव-स्मव पर श्रपने ऋर। को आकर परामश भी देता रहता है; »र कूपफ 
फसल को बिकव्राने तथा उसके लिये आवश्यक वसओं का प्रचन्ध करता है, ह० 
प्रकार भारतीय साहुकार भारतवंप में एक बहुत महत्वपूर् काये कम्ता हूँ तथा सघन 
कृषकों को समय-समय पर ऋण देकर उनकी आथिक सहाबता करा हैं । 


| 


उपरोक्त का यह तालये नहीं कि साहुकार सबथा दोषर हित है वह ऋ::)] 
से बहुत अधिक ब्याज लेता है तथा एक बार ऋण लेने पर आणी को सरदेव हा अपन 
चंशुल में फैसाये रखता है | कुछ साहकार थोड़ी रकम देकर अ्रप्रिक लिख लेते है थ 
ऋणी से अधिक रुपया लेकर उनको कष्ठ पहुँचाते हैं| साहकार लोग जिबाह-शादी 
मकान इत्यादि के लिये मी ऋण देकर क्पकों को अपव्यय के लिये प्रोत्साहित ऋरते 
हैं जिससे अंत में उनको हानि उठानी पड़ती है । साहूकार लेग लेन-देन के साथ-साथ 
व्यापार का मी कार्य करते हैं तथा ऋणो कृषकों की फसल को स्वयं कम मूल्य पर क्रय 
करके अनुचित लाभ उठाते हैं। परन्तु इन दोषों का यह अ्थ नहीं कि साइकारी 
ग्रथा का अंत कर दिया जाये। रोग को समाप्त करने के लिये रोगी की समाप्त कर 
देना कोई अच्छी बात नहीं हैं| यदि साहू कारों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न 
किया जाय तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह और अधिक लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है। 


साहकार और देशी बेकसे में अंतर 
(१) देशी बैड्लडर घन जमा करते हैं और हुंडियोँ का लेन देन करते हैं, परन्तु 
साहूकार और महाजन बहुत कप्त ही बैंकिंग कार्यों को करते हैं। 


(२) देशी बेंकर महाजनों की अपेक्षा ऋण के उद्देश्यों की ओर बहुत अधिक 
ध्यान देते हैं । 

(३) महाजनों की अपेज्ञा देशी बैडुसे की ब्याज की दर कम होती है । 

(४) देशी बैड्डर व्यापार तथा उद्योग को आथिक सहायता देते हैं परन्तु महाजन 
और साहूकार उपयोग के लिये ऋण देते हैं । 

(४) देशी बैड्डसें“का कार्य क्षेत्र महाजनों की अ्रपेक्ञा अधिक विस्तृत होता है। 

यद्यपि देशी बेंकर व्यवसाय ही में भाग लेते हैं. ओर इनको यदि बेंक कहा 


-.._ - ०परमकवकक ल्तप ० 
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जाये तो कोई त्रुटि न होगी | किन्दु फिर भी इनमें ओर आधुनिक केंकों में पर्यात 
अंतर है । 

बस्वई राज्य में देशी वेकसं--बम्बई राज्य के देशी बैंकस साधारण अधि- 
कोषण जैसे सभी कार्य करते हैं| वे हर प्रकार की जमायें प्राप्त करते हैं, चालू खाते 
बोलते हैं, खातेदारों के लिखित आदेशों का 'पालन करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। 
हुंडियों की कटौती करते हैं तथा आन्तरिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते 
है । ये बैडूस उन सभी ग्राहकों से सम्बन्ध स्थापित करते हैं जिनके पूर्वजों से उनका 
व्यापार होता आया है और जिनसे वे मली भाँति परिचित हैं किसी समय इंगलेंड 
में भी वो ऐसा होता था | इससे लोगों को बचत करके जमा करने का प्रोत्साहन 
मिलता है। भारत के अन्य भागों की तरह बम्बई के देशी बेकरस भी बेकिंग के साथ अन्य 
व्यापार मी चलाते हैं तथा अपना हिसाब पुराने ढंग से रखते हैं। ये बेंकस चालू खाते 
में अधिविकरण (0४८४०५४५ह ) की सुविधा देकर ऋण प्रदान करते हैं । जो ऋण किसी 
निश्चित समय के लिये दिया जाता है उसे खाता-पेटा कहते हैं | ये बेंकर्स दो-दो, 
चार-चार दिन के लिये हथउघार के ढंग पर भी ऋण प्रदान कर देते हैं। ये लोग 
व्यापारियों को, लघु-उद्योगपतियों, तथा सुनार इत्यादि को भी ऋण देते है | झृषकों 
की सहायताथ ये लोग साहूकारों को ऋण प्रदान करते हैं, क्योंकि कृषक अपना संबंध 
साहूकारों से अधिकतर रखते हैं | ये बेंकस जिन्हें सर्रफ भी कहते हैं दशंनी हुए्डी 
की कटौती करते हैं। अधिकतर ये लोग कमीशन एजेंट का भी कार्य करते हैं और 
इनके पास जो माल बिकने आता है उसके मूल्य का ७५ से ६० प्रतिशत तक पेशगी 
दे देते हैं जो माल की बिक्री पर काठ लिया जाता है। ये सर्राफ कठीती की हुई 
हुंडियाँ व्यापारिक बैंकों से पुनकंटोंती करके धन प्राप्त करके अपना कारबार चलाते 
हैं । मुल्तानी सर्राफ स्टेट बेड से इस प्रकार की सहायता प्राप्त करते है। 

बंगाल में देशी बेकसें--बंगाल के अधिकांश देशी बेंकस मारवाड़ी हैं जो 
बैंडिंग के साथ साथ अन्य व्यापार भी करते हैं। ये लोग जनता से जमायें प्राप्त न्‌ 
करके अपनी ही पूँजी से कारबार करते हैं | बंगाल में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 
लगभग १९०० ऋण कार्यालय पंजीकृत हैं ओर देशी बेड्डूस से प्रतिस्पर्धा करके ये 
लोग जनता से जमायें प्राप्त करते है। बच्चाल के देशी बेंकर्स हुन्डियों की कटौती 
करके आन्तरिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अधिकतर ऋण उन 
व्यापारियों को प्रदान किये जाते हैं जो ग्रामों से माल क्रय करके निर्यात करते हैं। 
ये लोग आभूषण तथा भूम गिरवी रखकर औरन्अव्य व्यक्तियों की जमानत पर भी 
' ऋण प्रदान करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने के लिये तथा अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के,लिये ये बेंकर्स हुश्डियाँ लिखते हैं और इन हुश्डियों को 
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४ प्रतिशत से लेकर श्य प्रतिशत तक बढटे की दर से प्रनकृटीती ऋरते हैं । व्यायारिक 
बक तथा स्टेट बक भी इन बकस को इनकी हंडियाँ क्रम झरके आशिक रूड़ाउता 
प्रदान करते है 

मद्रास सें देशी वेकसं--मद्रास में देशी जेंफिंग का अर धिकारा कार्य मदद 
कोटाई चेट्टी करते हैं। ये लोग जनता की जमायें प्राप्य करते हैं जो चेझ के ४ 
निकाली जा सकती हैं। इन लोगों की आर्थिक अ्रप्रन्था सुहद है और इनसे मदर 
व्यापार की बड़ी योग्यता है | ये लोग अपने कममचारियों को अकिंग व्यवसाय के प्र/ 
क्षण की उसी प्रकार छुविधायें प्रदान करते हैं जैसे व्यापारिक बे के | ये औग श्रादिप्ाा 
कृषकों को उनकी भूमि अन्धक रखकर अथवा सनकछेप्रतिशापत्र पर ऋण प्रदात भा 
हैं। चेट्टियों के अतिरिक्त दुछ मुल्तानी व्यायारिक बको रू ऋषण! लेकर ब्यागररियों क 
ऋण प्रदान करते हैं। कुछ मुल्तानी अपनी पँजी से तथा ऋथी-कनदी जनता 
प्राप्त करके भी अपना कारबार चलाते है, मद्रास में मारवाड़ो भी बड़ी संख्या में 
आशभूषणों तथा माल की जमानत पर व्यापारियों को ऋण प्रदान करते है किस इन 
लोगों की ब्याज तथा बटटे की दर ऊँची होती है। लघु -उद्येगपतियों को गा 
ऋण प्रदान करते ही नहीं ; 

रामनद तथा तिनेवली में काज्नीदाई कुरीदी ब्राह्मण भी ह्धित्रेप्एु छा बाय 
करते हैं। ये लोग अधिकांश हुएदी की जमानत पर ही अन्य साहकारों को ऋण 
प्रदान करते हैं । 

देशी बेकरस का महत्व -देशी कार्यों का अध्ययन करने से यह शत होता 
है कि भारत में इनका कितना महत्व है| इस देश में आधुनिक बेकिंग की इतनी 
सुविधायें ग्राप्त नहीं हैं जितनी पाश्चात्य देशों में | ये देशी बेंक्स तथा साहुकार ही 
इस अभाव को पूरा करते हैं। व्यापारिक बैक आमीण क्षेत्रों में अपनी शाखायें 
स्थापित करने में अस्मथ हैं। अतः वहाँ साहूुकार ही लोगों के एक मात्र जीवनाधार 
हैं। नगरों में भी देशी बकस का बड़ा महत्व है | बम्बई, इंदौर, अहमदाबाद, कलकत्ता 
इत्यादि औद्योगिक केन्द्रों में सर्रफ तथा साहूकार उद्योगपतियों को आर्थिक सहा- 
यता प्रदान करते है, कभी-कभी ये लोग प्रचन्ध-अभिकर्त्ताओं से उनके कमीशन का 
भाष प्राप्त करने के लिये उन्हें ऋण देते हैं। मोली-भाली ज्नता जितना इन साहू- 
कारों का विश्वास करती हैं, उतना व्यापारिक बेकों का नहीं | अतः अधिकतर लोग 
अपनी बचत इन्हीं के पास जमा करते हैं। इन कारणों से देशी बेंकस तथा साहूकारों 
को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है,। यदि ये वेकस अपने कारबार करने के ढंग से 
कुंछु सुधार करें ओर ,आधुनिक बंकिग प्रणाली को अपनायें तथा अपने कारार सें 
एंकरूपता लाने का प्रयत्न करें तो ये देश की आथिक व्यवस्था में पूण सहयोग प्रदान | 
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कर सकते हैं | बेंकों को भी चाहिये कि देशी बेंकर्स से अपना सम्बन्ध स्थापित करके 
अपनी सेवाओं को अधिकतम उपयोगी बनायें | रिजव॑ बेंक का भी यह कत्तंव्य है कि 
वह देशी बेंक़र्स को हर प्रकार का प्रोत्साहन देकर देश का कल्याण करे । 

देशी बेंकरों से रिजव बेंक का सस्बन्ध--केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने यह अनु: 
रोध किया था कि रिजव बेंक स्थापित हो जाने पर देशी बेंकर का उससे सीधा संबन्ध 
स्थापित हो जाना चाहिये | इस अनुरोध को कार्यान्वित करने के लिये सन्‌ १६३५४, 
रिजव बेंक की स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ तुरन्त ही रिजव॑ बैंक ने देशी बेंकरों से 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक योजना तैयार की | योजनानसार जो भी देशी 
बकर योजना से सम्बन्धित होगा ये तथा रिजव बक से खसुविधायें चाहेगा उसे 
शुद्ध बकिंग के अतिरिक्त अ्रन्य व्यापार को छोड़ देना होगा | उन्हें अपना हिसाब ठीक 
प्रकार से जिस प्रकार से रिजरव बेंक कहे उप्त प्रकार रखना होगा | अपने हिसाब को 
नियमित रूप से अंकेक्षण करवाना होगा। रिजर्व बेंक के आवश्यकता समझने पर 
उनके हिसाब तथा कारबार का निरीक्षण कर सकेगा। उन्हें रिजव बैंक को समय- 
समय पर अपने कारबार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी तथा सूचनाएँ देनी होंगी 
तथा रिजव बैंक को उनके बेंकिंग के कारबार का नियन्त्रण करने का अधिकार होगा । 
प्रत्येक देशी बेंकर की निज की पूँजी कम्त से कम ५ लाख होगी । उनको अपनी जमा 
का एक निश्चित प्रतिशत रिबव बेंक के पास जमा करना होगा | फिर भी रिजवव बैंक 
उनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित न करके अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में था । 

उपरोक्त प्रस्ताव केन्द्रीय बेकिंग कमेटी के मत के विरुद्ध था। केन्द्रीय बकिंग 
जाँच कमेटी का यह मत था कि आरम्भ में देशी बेंकरों के साथ नरमी का व्यवहार 
करना चाहिये | उन पर कड़े प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। उदाहरण के लिये आरम्म 
में कुछ वर्षों तक देशी बेंकर्स को रिजव बेंक में अनिवार्य रूप से जमा रखने पर 
विश्वास करना चाहिये। किन्तु पहली गश्ती चिट्टी में रिजव बेंक ने उपरोक्त शर्तें 
लिख भेजी | वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशी बेंकर उनको स्वीकार करने के लिये 
तैयार न था। इससे पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुआ कि रिजयव बैक को २६ 
अगस्त १६३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ो जो कि केन्द्रीय बेकिंग 
कमेटी के अनुरोध के अनुरूप थी तथा उसमें देशी बेंकस का रिजव से सीधा संबन्ध 
स्थापित हो जाने की व्यवस्था थी। जिन शर्तों पर रिजव बेंक देशी बेंकरों को अपने 
से सम्बन्धित करने के लिये तैयार थी वे ये थीं -- 

जो देशी बेंकर रिजव बेंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हे अपने 
कारबार को शुद्ध बेंकिंग तक ही सीमित रखना होगा"। वे दूसरे प्रकार का व्यापार न 
सकेंगे | उन्हें अपने हिसाब को ठीक-ठीक रखना होगा तथा रजिस्टर्ड एकाउंठेन्ड से 
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उसकी जाँच करवानी होगी और जब रिजर्व बेक चाहेगी तो उनके हिसाब का निरी- 
क्षण कर सकेगी | रिजव बेक उनकी स्थिति की ज्ञानकारी प्राप्त करने के लिये जो 
भी सूचना चाहेगी देनी होगी। शिक्युन्न बेंक जो भी विवरण-पत्र अपने कारबार के 
सम्बन्ध सें समय-समय पर रिजव ब्रेक को भेजते हैं वे उन्हें मी मेबने होंगे। और 
लेनदेन का लेखा ( 8997८८ $॥0०८। ) इत्यादि जो कम्पनी ऐक्ट के अनुसार बेंक 
को प्रकाशित करना अनिवाय्य हैं वे उन्हें भी प्रकाशित करने होंगे । जब कि देशी 
बकरों की जमा उनकी पूँजी से पाँच शुनी अधिक हो जाचे तभी उन्हें रिज्ञव बैंक में 
अनिवार्य जमा रखनी होगी । अन्यथा उन्हें रिजब बैंक में अनिवार्य अमा रखने की 
कोई आवश्यकता न होगी । प्रत्येक देशी बेंकर को कम से कम २ लाख की पूँजी 
(०० 72) रखनी होगी जिसे ५ वर्षों है बंद्राकर ४ लाल करनी होगी । जो देशी 
बकर इन शर्तों को पूरा करेंगे रिजर्व बेंक उनकी हुशिइयों तथा जिलों को भुनावेगा । 
सरकारी प्रतिभूति की जमानत पर ऋण देगा तथा रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजने के लिये वही सुविधायें देगा जो वह शिज्यज्ञ बैंक को देता है | 

इस प्रस्ताव को भी देशी बेड्डों ने स्वीकार नहीं किया | वे नतो अन्य व्यापार 
को छोड़ना ही चाहते हैं और न अपने हिसार का निरीक्षण सही कराने के लिये 
तैयार हैं। रिजर्व बैड का इस प्रस्ताव से उद्देश्य यह था कि देशी बेंकर अन्य कारबार 
को छोड़कर अधिकाधिक डिप्रजिट बैंकिंग की ओर लावें तथा जिस प्रकार से संयुक्त पूँजी 
वाले कारबार करते हैं वे भी कारबार करें| किन्तु देशी बेंकर अपने पुराने दंग को छोड़ने 
को तैयार न थे और न वे यही पसंद करते थे किये किसी को अपना हिसाब 
दिखलावें | इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्त में देशी बेंक्स को रिजव ब्रेक के बतलाये 
हुए मार्ग पर ही चलना होगा। किन्तु रिजव बेंक के अधिकारियों को यह समझना 
चाहिये कि देशी बेंकर एकरात्रि में अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर आ्राधुनिक जेंकिंग 
पद्धति को किस प्रकार अ्रपना सकते हैं। रिजव बेंक और देशी ब्रेंक्स का कोई सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सका | यद्यरि रिज्रव बेंक ने अपनी ओर से उपरोक्त शर्तों पर देशी 
बैंक को सम्बन्धित करने का प्रस्ताव वापस नहीं लिया है। इस अकार देशी बंकस 
तथा रिजर्व बेंक के सम्बन्ध का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है | यदि दोनों ही पक्त अपने- 
अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्ततव कर दें तो इस समस्या का हल शीघ्र हो 
सकता है। 

कुछ ग्रान्तीय बैंकिंग जाँच समितियों ने बेकिंग के साथ अन्य व्यवसाय को 
बुरा नहीं बतलाया | उनके कथनानुसार भारत जैसे देश में यह सवंधा उपयुक्त है। 
देशी बैंकर्स अन्य व्यापार को प्राचीने काल से "करते सफलतापूर्वक करते चले आा 
रहे हैं | अतः रिज़व बेंक को उन्हें बन्द करने का आग्रह नहीं करना चाहिये। देशी 
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बेंकर्स को भी चाहिये कि वे अपनी कार्य पद्धति में छुधार करके संसार की प्रास का. 
अनुगमन करें | हिसाब-किताब के अंकेक्षण से भयभीत न हों, क्‍योंकि अंकेक्षण से 
गोपनीयता भंग नहीं होती | 


यदि रिजव वेंक से देशीं बेंकर का सीधा सम्बन्ध कुछु समय तक करते हैं तो 
इनका सम्बन्ध अनुसूचित बकों के द्वारा स्थापित करने के प्रश्न विचार करना चाहिये | 
कुछ व्यापारिक बेंक देशी बेंक्स तथा साहूकारों की हुंडियाँ को क्रय कर लेते हैं । यदि 
ये बेंक देशी बैंकर्स से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करें तो रिजव॑ बैंक का कार्य सरल हो सकता 
है| व्यापारिक बैंक देशी बैंकर्स के सम्बन्ध में जो सूचनायें प्राप्त करते हैं उससे रिजव 
बैछू लाभ उठा सकती है | अनुसूचित बैंकों से देशी बेंकर्स का जितना घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित होगा उतने ही देशी बेंकस रिजव बेंक के निकट आ जायेंगे | 


२१ जुलाई सन्‌ १६४५१ को अखिल भारतीय सर्सफ कान्फ्रेंस में भाषण देते 
हुए रिजव बेंक के गवनर श्री रामाराव ने देशी बैंकर्स के महत्व पर प्रकाश डाला | 
उन्होंने कह्ा--“रिजव बेंक को इस बात से प्रसन्नता होगी कि देश के श्रार्थिक विकास 
में देशी बैंक पूरा सहयोग प्रदान करें | किन्तु यह सहयोग तभी सफल हो सकता है 
जब देशी बेकर्स अपने पुरानी पद्धति में परिवर्तन करके आधुनिक ढंग से कार्य करें |? 


रिजव बेंक ने ग्रामीण साख की जाँच करने के लिये एक अखिल मारतीय 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति नियुक्त की | इस समिति ने भी देशी बेंकर तथा 
: साहूकारों के महत्व को स्वीकार किया और रिजव बेंक से यह अनुरोध किया कि देशी 
'बैंक्स की सेवाओं को अधिकतम लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये | 
_ .रिजवे बेंक ने समिति की सिफारिशों को सिद्धांततः मान लिया है और देशी बेंकर्स को 
अधिक उपयोगी बनाने तथा उनसे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार 
"कर रही है। 


भरत 


8. 47328ट८७56 >हलाए छह घाट6005 ७ 47%48८7०९०७५  >27६९:४. 
शिठका 070 6 <ईएटंआा5 8६ 9३ए९० 96९४० ०एटॉटत 4827730 ६2670. $0282868४६ 
ग्धगा5ता85 ६0 +ट0ए६४ (2056 तर्शव्टा5. 


देशी बेकरों के कार्यों का रुंक्षेप में वर्णन कीजिये | उनकी क्‍या आलोच- 
'नायें हुई हैं ! उनके दोषों को दूर करने के सुराव दीजिये । 


2... ग्रह एव7१5 एछा4ए2त 79ए पा प्रमे््यठ0प5 फैब्गीप्टाड3- प0.. विमक्माए- 
फह (6 गाते (906 ०६ ४8 ८उप्प्र+ए ?े ब्फडुआएांग्रल फल एइ४टा9थ 6९८९७, 
'बधती 5092268६ प९887765 00% प्र[0ए८फाथ्या, है 


' इस देश के आंतरिक व्यापार की आय्िक सहायता में देशी बेंकर क्‍या 


र्र देशी बेंकर तथा साहुकार ३३७ 


कार्य करते हैं ! इनके मुख्य दोषों की विवेचना कीजिये तथा मुघार के सुम्काव 
दीजिये | 


3. जा दै0 एठप पापेटाइधाते 5ए प्रताहुलार095 उिडाडतड 4 * 


भा 


हैक आधपतेड ॥४5 ७2८७ 2०0०७9६४ 9ए एड डिटइटएएल फिब्यां: ता वलतीब 0 
उगतए उतताह९0९0ए५ फवतघटाड फ्री ६ : 


भारतीय देशी बैंकरों से आपका क्‍या तालय॑ है ! रिज्रवं रैंक ने इनसे 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या नीति अपनाई है ! 


45 420 एप ८०9५त६६ पाल 5८7एांट८३ 0: गजारपहतापैदाड 0. लनिदांग 
ए$6पि ६४0 56526ए ? एफऋआ फ़द 0 पीर फडए 0 परदजंतिर बड़ाए्प्राएाट 2 
पा: 27९ ९४ त€ह८5७ २ 


क्या आप भारतीय साहूकारों की सेवाओं को समान के लिये लामदायक 
सममभते हैं ! ये कृषि की सहायता में किस प्रकार भाग लेते हैं! इनको कमियाँ 
बतलाइये । 


5. ए४४६ 2४८ पड एच्रटाठत05 6 9 0स्‍-ई0९६ हिंद * ति छपी 
7659208 6068 4६ ठीहंदर ड0फऋ फर्वे हुला९०05 020:९६ : 


सम्मिलित एूँजी वाली बैंक देशी बेंकर्स से किस प्रकार भिन्‍न होती हैं | 
दोनों के कार्यों की तुलना कीजिये | 


अध्याय १२ 
बेंकिंग के सिद्धान्त 
(?#मल965 ० 227४६78) 


बेंक की वित्तराशि के साधन--बेंक अपनी वित्तराशि की निम्नलिखित 
साधनों से एकत्रित करती हैं : -- 

(१) पूँजी--प्रत्येक बैंक के लिये यद्द आवश्यक है कि वह कुछ न कुछ निजी 
पूजी लगाकर अपना कार्य ग्रारम्म करे। अंशधारियों की बेंकों के लिये यह आवश्यक 
है कि उनकी चुकता पूँजी, चालू पूँजी के ५० प्रतिशत से कम न हो | पर्यात्र मात्रा में 
चालू पू जी रखने के लिये बैंक की चुकता पूँजी निम्न प्रकार से निश्चित की गई है :-- 

यदि बेंक दो राज्यों में काम करती है तो उसकी चुकता पूजी तथा घुरक्षित 

कॉष कम से कम ५ लाख होना आवश्यक है। 

क्‍ यदि बैंक बम्बई अथवा कलकते में है तो चुकता पूजी १० लाख होना 
. चाहिये | 
यदि बैंक की सारी शाखायें एक ही राज्य में हैं तो प्रधान कार्यालय के लिये 
...१ लाख रुपया और जिले की अन्य शाखाओं के लिये १० हजार रुपया प्रति शाखा 
और अन्य शाखाओं के लिये २५ हजार रुपया प्रति शाखा होना चाहिये । परन्तु यह 
. कुल ५ लाख रुपये से अधिक होना आवश्यक नहीं है । 

यदि बैंक का केवल एक ही कार्यालय है तो उसकी चुकता पूं जी तथा सुरक्षित 
. कोष ५० हजार रुपया पर्यात है। यदि शाखायें कलकत्ता, बम्बई में हैं तो ५ लाख 
रुपये और ५ लाख रुपये के अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई की प्रत्येक शाखा के लिये 
२५ हजार रुपया होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर १० लाख रुपये से अधिक होना 
आवश्यक नहीं।  * 

(२) सुरक्षित कोष--बेंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे लाभ वितरण 
/' करने से पहले कुछ लाम का कम से कम २० प्रतिशव सुरक्षित कोष में तब तक रखती 
रहें जब तक सुरक्षित कोष चुकता पूँजी के समान न हो जाय | सुरक्षित कोष का रखना 

' इसलिये अनिवार्य कर दिया गया है जिससे संकट काल में उत्त कोष दो काम में लाया 
'जा सके | बहुत-सी बैंक सुरक्षित कोष चुकता पूँजी के समान हो जाने के पश्चात्‌ मी 





लाभ वितरित करने से पहले लाभ का ऊुछे न कुछ प्रतिशत अपने कोष में रखकर 
अपनी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाती हैं। 
(३) जनता से ज्ञमा प्राप्त करना-- बैंकों का मुख्य कायं जनता की बचत को 


अपने यहाँ जमा करके उसका अधिकाधिक लाभ उठाना है। जनता हैंड में चार 
प्रकार से रुपया जमा किया करती है :-.... 


(अ) स्थाई जमा खाता (४7६९० ॥0:909६ १८०८०ए७7/)--..बैंक के इस 
खाते में धन एंक निश्चित समय के लिये जमा किया जाता है और घन वापस होने 
की अवधि समाप्त होने अथवा बैंक को आवश्यक सूचना देने पर निकाला जा सकता 

| बाजार दर धनराशि और अर्शाध के अनुसार घटती-बटुती रहती है। जमा खाते 
समय बेंक जमा रसीद देती है जिसको निकालते समय लौदाना अनिवार्य है। यह 
रसीद हस्तांतरित नहीं की जा सकती है| 


(ब) चालू खाता ( (पाहलाा 2 0०९699/ )--इसमें घन चाहे जब जमा 
जाया अथवा चेक द्वारा निकाला जा सकता है | इसे व्यापारिक खाता मी कहते हैं । 
और बैंक इस पर बहुत कम ब्याज देती है। परन्तु इसमें एक न्यूनतम रकम जमा होनी 
चाहिये तथा इसके न होने पर बैंक कुछ फ्रौस आहक से लेती है| कोई भी नया आदमी 
बैंक के किसी पुराने ग्राहक की साझ्ी से ही यह हिसाब खोल सकता है | उसके हस्ताक्षर 
ओटोग्राफ बुक में लिये जाते हैं तत्पश्चात्‌ बैक के साथ सारे लेन-देन के कागज-पत्नों 
पर वे ही हस्ताक्षर होने चाहिये। बैंक आहक को एक पास बुक, एक जमा बुक और 
एक चेक बुक भी देती है । 

(स) गोलक खाता ([077८ 5५/८ 2८००प्त)--मितव्यवता की आदत 
डालने के लिये एक गोलक ग्राहक को घर ले जाने के लिये दी जाती है जिसमें वह 
घन डालता रहता है। एक निश्चित समय के पश्चात्‌ बेंक उसे छोलकर ग्राहक के 
नाम में यह रकम जमा कर देती है | इस पर नहुत कम ब्याज दी जाती है | वह ग्राहक 
को पास बुक और चेक बुक भी देती है| 


(द्‌) चालू खाता ((प्रा८ा/ 0८०८०००7)--यह खाता एक खुला हिसाब 
होता है जिसमें रुपया जमा करने वाला किसी समय भी रुपया जमा कर सकता है तथा 
निकाल सकता है | इस हिसात पर प्रथम श्रेणी की बैंक कोई ब्याज नहीं देती । यदि 
चालू खाते में एक निश्चित रकम से रुपया कम हो जाता है तो जमा करने वाले को 
कुछ व्यय करना पड़ता है। इम्पीरियन्न बैंक आफ इंडिया में कम से कम्‌ ५०० रुफ्ये 
की रकम रहनी चाहिये । येदि हिसात्र रखने वाले के रुपये ५००. से कम होंगे तो स्टेट 
ब्‌क प्रति ६ मास में ५ रुपया व्यय के रूप में लेगी । 





३४० मुद्रा एवं अधिकोषण 


चालू खाता खोलने की विधि--चालू खाता खोलने के लिये सर्वप्रथम 
आवश्यकता यह होती है कि बेड के किसी पुराने ओर विश्वसनीय ग्राहक अथवा अन्य 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा खाता खोलने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को अपनी साख 
के विषय में बैडू के उच्चाघिकारियों को आवश्यक ज्ञान कराया जाये। यह ज्ञान प्राप्त 
करना बैड इसलिये आवश्यक समभती है कि जिससे उसे भविष्य सें अविश्वस्त, जाल- 
साज तथा दिवालिया व्यक्तियों से हानि न हो | 


बेडू ग्राहक की आर्थिक दशा से संतुष्ट हो जाते ही हस्ताक्षर , बही पर उसके 
हस्ताक्षरों का नमूना (598९४ 3879%/पा8 79 *ए४०2४००70 800!) लेती 
है जिससे उसके घनादेशों पर हुए हस्ताक्षरों को नमूने के हस्ताक्ष्रों से मिलाया जा 
सके | जो बैड ऐसा किये बिना ही जाली एवं झूठे घनादेशों का मुगतान कर देती हैं 
उन्हें ग्राहकों को उक्त प्रकार से हुईं क्षति की पूर्ति करनी होती है। जहाँ कोई व्यापारिक 
#म चालू खाता खोलती है तो उसके सभी सामेदारों को हस्ताक्षर करने पड़ते हें, जहाँ 
यह अधिकार एक अथवा दो सामेदारों को देना आवश्यक हो वहाँ पर समी सामे- 
दारों को एक घोषणा-पत्र मर कर बेकू को दे देना चाहिये। कम्पनियाँ चालू खाता 
खोलते समय बैड के पास सिद्धान्त-पत्र (१(८४क्‍07270 070), अ्रधिकार-पत्र (0+00९४' 


' तथा प्राथना-पत्र (२८४०प्/०४) जमा कर देती हैं। इससे बैड के अधिकारी यह 


जान लेते हैं कि उक्त खाता कम्पनी के नाम से ही खोला जा रहा है। स्कूल, कालेज, 
अस्पताल, नगरपालिका आदि के खाते खोलने के लिये भी बेड के पास प्रश्ाव-पत्र 


जमा करना आवश्यक है | 


चालू खाता खोलने वाले को प्राप्त होने वाली बहियाँ 


(अ) पास बुक--इस चालू खाता खोलने वाले व्यक्ति के दिन-प्रति-दिन होने 


. बाली जमा और नाम की रकमों का उल्लेख तिथिवार दिया जाता है। डसे अपनी 


। 
छू । 


"है 


पास बुक को प्रति मास, पखबारे अथवा इसी प्रकार निश्चित की गई अन्य अवधि के 
पश्चात्‌ बेकू मेजना पड़ता है जिससे उसमें इस अवधि के मध्य में किये गये समस्त , 
जमा तथा नाम के लेखों को दिया जा सके | पास बुक में तिथि, विवरण, घनादेश, 
संख्या निकाली गई रकम तथा खजान्ची के. हस्ताक्षर के लिये मिन्न-मिन्न खाने बने 
रहते हैं । प्रत्येक जमा नाम के समय खजान्वी अथवा अन्य अधिकारी इनमें आवश्यक 
लेखा कर देते हैं | 

(आ) जमा की बही -(?४ए-४ ० 58706८)--इस बह में १०, २०, ३० 
अथवा १०० की संख्या में छुपे फाम होते है । इन फार्मों को रूपया जमा करते समय 
प्रयोग करना आ्रावश्यक होता है, क्योंकि उस समय इनमें उनकी क्रम संख्या, जमा की 


बेंकिंग के सिद्धान्त ३४१ 


कम, जमा खाते वाले ग्राहक का नाम तथा जमा की तिथि लिखनी पड़ती है। इसके 
श्चात्‌ इसे बेड के खजान्ची को दे दिया जाता है। खजान्वी इसके दाहिनी ओर के 
ग़ंग को अपने पास रख लेता है तथा बाई ओर के माग को हस्ताक्षर करने के 
माण रूप में लौटा देता है | इस पर बैक की मुद्दर मी लगा दी जाती है। झ्रावश्य- 
ता के समय इसे आहक रुपया जमा करने के प्रमाण-स्वरूप न्यायालय में प्रस्तुत कर 
उकता है। 
चेक बुक--इसमें १०, २५, ५०, १०० पृष्ठों के रूप में चेक जुड़े रहते हैं 
तथा इनका प्रत्येक पृष्ठ पुस्तिका से निकाला जाने पर चेक (घनादेश' कहलाता है | 
श्समें चेक एवं उसका प्रतिरु्षक दो भाग होते हैं जिसमें चेक लिखने फी तिथि, 
भुगतान की रकम, (अकछरों तथा शब्दों में), सुगवान करने वाले तथा पाने वाले 
व्यक्ति का नाम आदि सभी बातों का उल्लेख रहता है। यद्यपि बेड में साधारण 
कागज पर लिखे गये आदेश पर रुपया भुगतान करने पर कोई रोक-टोक नहीं है 
तथापि भुगतान की सुविधा, जाल्न से सुरक्षा, घोखेब्राजी से बचत तथा आकृति की 
समानता लाने के लिये चेक का विशेष एवं निश्चित रणग-रूप होना आवश्यक है। 
बैकू इन्हें अपने ग्राहकों को निःशुल्क वितरित करती है । 
आहकों के चेकों का संग्रह--बैड् अपने आहकों के चेकों तथा हुश्डियों का 
रुपया संग्रह करके उसके चालू खाते में जमा करती है। इस संबन्ध में बैड का यह 
कर्तव्य है कि पूरी सावधानी से कार्य करे। चेक तथा हुएडी को उचित समय पर 
प्रस्तुत करके रुपया प्राप्त करे | ग्राहक से बेछू को जिस दिन चेक प्राप्त हुआ है उसी 
दिन या अधिक से अधिक अगले दिन उस चेक को उस बैड पर प्रस्तुत करे जिसके 
लिये यह लिखा गया है। यदि बैड ने चेक प्रस्तुत करने में देर की और इस बीच 
बेड लिखने वाले ने अपने भुगतान स्थगित कर दिये तो इससे चेक जमा करने वाले 
को हानि होगी उसका उत्तरदायित्व संग्रह करने वाली बैड) पर है। यदि चेक अनाहत 
होकर वापस आ गया है वो वह चेक आपत्ति-पत्र सहित ग्राहक के पास तुरन्त मेज 
देना चाहिये | 
जमा करने वाले द्वारा लिखे गये चेकों का सुगतान--बैह् का कर्ंव्य है 
कि वह जमा करने वाले द्वारा लिखे गये चेक का, यदि चे७ नियमानुसार लिखा 
गया है और वह बेड के कार्य-समय में प्रस्तुत किया गया है; तुरन्त भुगतान कर दे | 
क्योंकि ऐलान करने पर चेक लिखने वाले की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। यदि 
बैकु ने सदृविश्वास के साथ चेक का भुगतान कर दिया है तो यह भुगतान जमा करने 
वाले के नाम लिझ्य जायगा। बेड क्रो निम्नलिखित अवस्थाशओ्ं में भुगतान अस्वीकृत 
देकर ना चाहिये-- 
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(१) जब चेक लिखने वाले ने चेक का भ्रुगतान रोक दिया हो तथा इसकी 
सूचना बैड को दे दी हो । 

(२) जब चेक लिखने वाले की र॒त्यु द्वो गई है और उसकी मृत्यु का बैड को 
पता चल गया हो | 


(३) यदि चेक लिखने वाला दिवालिया हो गया हो और न्यायालय ने उसे 
दिवालिया घोषित कर दिया हो। . . 

(४) जब्र चेक लिखने वाला पागल हो गया हो और उसे न्यायालय ने पागल 
घोषित कर दिया हो | 

(५) जब चेक लिखने वाले ने अपने खाते की समस्त रक्त किसी अन्य व्यक्ति 
के नाम हस्तांतरित कर दी हो । 

(६) जब चेक का भुगतान माँगने वाले के अधिकार में कोई दोष हो और 
बैड! को इस दोष का पता हो । 

(७) जब न्यायालय द्वारा भुगतान न करने का आदेश प्राप्त हो गया हो | 

निम्नलिखित अवस्थाओं में भी बैंडू चेक का भुगतान करने से इनकार कर 
सकती है, किन्तु यदिं सदविश्वास के साथ चेक का भुगतान कर दिया है तो चेक की 
रंकम खातेदार के खाते में नाम डाल दी जायेगी | 

(१) जब चेक पर कोई तारीख न पड़ी हो। ऐसी अवस्था में बेक्ू को यह 
. समझने का अधिकार है कि जिस तारीख को चेक प्रस्तुत किया है, चेक उसी तारीश 
को लिखा गया है | 
(२) चेक पर आगामी तारीख पड़ी है | 
(३) यदि चेक लिखने वाले के हस्ताक्षर मिन्न हैं । 
(४) यदि चेक में बिना चेक लिखने वाले के कोई परिवर्तन न हो गया है । 


(५) जब शब्दों और अंकों में लिखी रकम में मिन्नता है। ऐसी अवस्था में 
जो रकम शब्दों में लिखी गई है वही ठीक मानी जाती है; किन्ठ॒ सावधानी के तौर पर 
 बैडु उस रकम का भुगतान करता है जो शब्दों तथा अंकों में लिखी दोनों में से जो 
भी कम है । 


(६) जब जमा करने वाले के खाते में अपर्याप्त रकम है अथवा अभी तक 
. चमा किया हुश्रा कोई चेक संग्रह नहीं हुआ है | 
(७) जब रेखाकित चेंक खिड़की पर नकद भुगतान के लिये प्रस्तुत हुआ है| 
उपरोक्त परिस्थितियों में झूदि बेड ने 'चेक का भुगतान करने से इनकार क 
दिया है तो इसके लिये बेक्ू को उत्त रदायी नहीं ठहराया जा सैंकता । ः 





चेक के संबन्ध 
जायेगा | 

बक के घन का उपयोग--बैह् जनता से जमा प्राप्त करती है और उस 
रुपये को जमा करने वालों के हितों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार उपयोग कर 
है जिससे बेकू को अधिक से अधिक लाभ भी हो जाये और किद्दी प्रशार की शखिम 
भी न उठानी पड़े | इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए बेड अपने घन को दो प्रकार 
के विनियोगों में लगाती है-- 


(१) लाम न देने वाले विनियोग तथा (२) लाभ देने वाले विनियोग | 

लाभ देने वाले विनियोग में नकद कोष तथा मवन इत्यादि आते हैं। नकद 
कोष का अर्थ है कि बेल्लों के कोष में तथा केन्द्रीय तैड़ के कोष में रखा हुआ घन | 
इसको हस्तस्थ राशि भी कहते हैं। यह चैडू की प्रथम रक्ना-पंक्ति है। यह निश्चित 
करना बहुत कठिन है कि नकद कोष और माँग पर देय घन का क्‍या अनुपात होना 
चाहिये । साधारणतया बहुत कम घन माँग पर लगाया जाता है| एक सुन्दर बैड 
का भवन आहकों को छुमाता है। परन्तु श्री शूऊ के अनुसार तुरन्त उनका विक्रय 
होना कठिन है तथा इससे बैक की बदनामी भी होती है। इसलिये बैड को इनमें बदुत 
कम रुपया लगाना चाहिये। 


लाभ देने वाले विनियोगों में निम्नलिखित आते हैं :-- 


(१) याचना द्रव्य तथा अल्पकालीन ऋण ()०06ए ४ (थी थ्याते 
5४४०7 )००४४८८)-यह बैड्ड की दूसरी रक्षा पंक्ति बनादी है। जहाँ द्रव्य बाजार 
उन्नत अवस्था में है वहाँ बेड बिलों ओर स्टाक बाजार के दलालों को उच्च श्रेणी की 
देखनहार प्रतिभूतियाँ गिरवीं र्वकर थोड़े से समय के लिये ऋण देती हैं तथा आवश्य- 
कता के समय वापस ले लेती हैं। भारतवष में बढ़े नगरों के अ्रतिरिक्ति हुएडी बाजार 
उन्नत नहीं है। अतः बैह नकद साख ((४७४ ८ा८्तां)) अथवा अधिविकर 
((०7८70/27.) पर जमानत लेकर ऋण लेती है। ऐसे ऋण यदि माँग पर तुरन्त 
ही नहीं लौटाये जाते तो बैड जमानतों को बेचकर अपना नकद कोष बढ़ा लेती है। 
ऐसे ऋण शांति के समय अच्छे है, संकट काल में नहीं। . * 

(.95) (7।८०--यह वह ग्रकार है जिसमें बेड व्यापारी के चालू खाते में 
ली गई रकम को जमा कर दे और व्यापारी के नाम से एक ऋण खाता खोल कर 
व्यापारी के नाम डाल दे । इस प्रकार ऋण देने में बैक व्यापारी की व्यक्तिगत साख के 
अतिरिक्त व्यापारी के माल को अपेने यहाँ सुरक्तित स्खती है। इस प्रकार माल की 
व्यक्तिगत जमानत पर ही नकद साख दी बाती है। माल के पूरे मूल्य के बराबर 


घर्मे अन्य सब बातों का अध्ययन एक प्रथक अध्याय में किय 
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ऋण नहीं मिल सकता । बैक प्रायः माल के मूल्य के ६० प्रतिशत से अधिक ऋण 
नहीं देती । शेष को मार्जिन के तौर पर इसलिये रख लिया जाता है कि माल के 
मूल्य में सदैव उतार-चढ़ाव होवा रहता है। शीघ्र खराब होने वाले माल पर ऋण नहीं 
दिया जाता। यदि किसी समय जमानत में रखे हुए माल का मूल्य पर्याप्त कम होने ' 
लगता है वो बैड ऋणी व्यापारी को यह सूचना देती है कि ऋण का कुछ रुपया 
वापस कर दिया जाये नहीं तो माल को बेचकर ऋण का मुगतान कर दिया जायगा । 
नकद साख में बैडू की जोखिम कुछ कम होती है । अतः ब्याज की दर भी कम 
होती है । परन्ठु ब्याज के अतिरिक्त ऋणी व्यापारी को बैक के गोदाम को किराया भी 
देना पड़ता है जिससे बैक माल सुरक्षित रखती है। नकद साख में यदि किसी समय 
व्यापारी थोड़ा बहुत माल छुड़ाना चाहे तो यह उसी अनुपात से ऋण का भुगतान 
करके छुड़ा सकता है क्‍योंकि वह समस्त माल को अपने पास न रख कर उतना हीं 
लाते रहते हैं और बेचते रहते हैं । 

(07८८४४४/--यह पहले ही बैड के साथ तव कर लिया जाता है कि 
आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने चालू खाते के समय जमा की हुईं रकम से 
अधिक कितनी रकम निकाल सकता है। व्यापारी को अधिक निकाले हुए धन पर 
ब्याज देनी पड़ती है | इस प्रकार का ऋण व्यापारी को व्यक्तिगत साख पर श्रथवा 
प्रतिभूतियों की जमानत पर मिलता है । इसमें व्यापारी को पूरी तय की हुई रकम पर 
न्याज नहीं देनी पड़ती क्योंकि इसमें नकद साख की तरह से व्यापारी का ऋण खाता 
नहीं खोला जाता । इसमें तो जिस समय जितनी रकम व्यापारी की जमा की हुईं . 
रकम से अधिक निकाल देता है उसे उतने ही पर ब्याज देनी पड़ती है। ओवर 
' ड्राफ्ट द्वारा दिया हुआ ऋण हर .727520०009 के पश्चात्‌ घटता-बढ़ता रहता है। 
: मान लीजिये किसी व्यापारी के चालू खाते में १००० रुपये जमा हैं. तथा जमानत दे 
कर उसने तय कर लिया कि उसको २००० रुपये तक ओवर ड्राफ्ट मिल सकता है। 
इस ग्रकार व्यापारी अपने जमा किये हुए १००० रुपये जमा समेत अपने चालू खाते - 
से ३००० रुपये निकाल सकता है। मान लीजिये उसने १४०० रुपये की रकम एक 
“ मास के पश्चात्‌ पहली नवम्बर को निकाली और फिर ४०० रुपये की रकम पहली 
दिसम्बर को फिर ५०० रुपये पहली जनवरी को निकाले, ३०० रुपये पहली फरवरी को 
अपने हिसाब में जमा कर दिये और फिर ५०० रुपये अपने चालू खाते में पहली मारे 
को निकाले | इस प्रकार पहली माचे को उसके पास १००० रुपये का ओवरड्राफ्ट 
हुआ जिसका भुगतान वह ३१ मार्च तक १००० रुपये पर ब्याज नहीं देगा | पहली 
नवम्बर को उसने ५०० रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया है) अतः पहली नव॑म्बर 
को ४०० की ब्याज होगी। पहली दिरुम्बर को ५०० रुपये [फिर निकालने से 





है: पका] 
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१००० रुपये का ओवरड्फ़्ट हो गया इसलिये दिसम्बर मास की” ब्याज १००० रुपवें 
पर देगा | पहली जनवरी को फिर ५०० रुपये निकालने पर १५०० रूपये का ओवर- 


ड्राफ्ट हो गया | श्रतः जनवरी मास का ब्याज १५०० रुपये पर देगा | पहली फरवरी 
को २०० रुपये जमा कर देने से ओबररट्रफ्ट १९०० झुपये का रह गर' । श्सल्लिये फरवरी 
मास का ज्याज १२०० रुपये पर देगा | पहली मार्च को ५०० रुपये फिर निकालने से 
ओवरड्राफ्ट १७०० रुपये का हो गया | इसलिये केवल मार्च मास का ब्याज १७०० 
रुपये पर देगा । ये सब सुविधाएँ होने के ऋण उपायारी लए झोवरड'ज्ट करते हैँ; 
परन्तु ओवरड्राफ्ट के द्वारा अधिक ऋण नहीं मिलता | 

(२) बिलों की कटोती ([05८०0४:*८०८ ०0 8॥5) - यह ब्रेड की तीसरी 
रक्ता-पंक्ति हैं। बिल कौती का अर्थ है कि बिल का आ्राज का मूल्प न्याज परटा कर 
चुकाना । केवल निजी जमानत पर यह ऋण दिया जाता है | बिल कठौती घरों तथा 
बिल के दलालों से भी भुनाये जाते हैं । जो बाद में त्रैडू से बिल भुनवा लेते हैं | सेंड 
को यह कार्य करते समय सावधानी से यह देख लेना चाहिये कि ज्िज्न ठीक प्रकार से 
नियमानुसार लिखे, बेचे तथा स्वीकृत किये गये हैं और ऐसा करने बालों की आर्थिक 
दशा अच्छी है, भेड़ को लगातार पकने वाले जिलों पर रकम लगानी जाहिये जिससे 
ग्राहकों की माँग पूरी होती रहे । 

(३) विनियोग ([77८४६77८7()--बैह् अपनी रकम सरकारी साख-पत्र, 
जनहित के लिये बनी अध सरकारी संस्थाओं तथा उद्योग-घन्धों सम्बन्धी साख-पत्रों में 
लगाती हैं । यह बैड की चोथी रक्षा पंक्ति है | 

जिन प्रतिभूतियों में वैडु अपना धन लगाती हैं वे निम्नलिखित हैं :--- 

(अ) सरकारी प्रतिभृतियाँ--के अंतर्गत वे सारी प्रतिभूतियाँ आ बघाती हैं 
जों केन्द्रीय, प्रान्तीय, तथा रियासतों की सरकार बेचती हैं| ये सत्से अधिक घुरक्षित 
तथा सरलता से वसूल की जाने वाली लामप्रद प्रतिभूतियाँ हैं। बैड में जनता का 
विश्वास भी इनसे जमता है| अतः वे इनमें अपना घन लगाती हैं | परन्तु संकट काल 
में ये अच्छी नहीं हैं । ५ ह 
द (ब) अधे सरकारी गप्रतिभुतियाँ -के अंतर्गत स्थानीय नगरपालिका, अंत- 
रिम जिला परिषद तथा द्रस्ट द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियाँ आती हैं जो अपना 

दूसरा स्थान रखती हैं । 
3 अत. प्रतिभूतियाँ--के अंतर्गत रेलवे कम्पनियों द्वारा बेची जाने 
वाली प्रतिभूतियाँ आती हैं जिनको सरकारी 8 भी होती है। भारतवर्ष में रेलें 
सरकारी हो गई छै। श्रतः प्रतिभृतियां यहाँ कुछ 480 किक्राज्रवए (,07एक्ागाट& 


द्वारा बेची जाती हैं । 
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(द्‌) जनहित संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ--के अंतर्गत, बैक, अंश, तेथा 
ऋणपत्र आते हैं जो पानी बिजली आदि कम्पनियों द्वारा बेचे जाते है। 


(३) अन्य ऋणपत्र तथा स्टाक--के अंतर्गत अन्य खनिज आदि की कम्प- 
नियाँ आती हैं | बैडर को इनमें रुपये नहीं लगाने चाहिये । 

(४) अन्य प्रकार के ऋश--के अंतर्गत वे सारे ऋण आते हैं जो बेडूर 
अधिक समय के लिये नकद साख अथवा मुख्य ऋण अथवा अधिविकष के रुप में 
देता है। ये दो प्रकार के होते हैं :--- 


अ--सुरक्षित--भारतीय बैंक प्रायः इसी प्रकार का ऋण देती है। बेकू जमा- 
नत रख कर रुपया देती हैं और समय पर भुगतान न होने पर उन्हें तुरन्त बेच देती 
हैं। अथवा किसी अन्य बैड में गिरवी रख कर रुपया ग्राप्त कर लेती हैं | इस प्रकार के 
ऋणों पर कम ब्याज मिलता है। बैड निम्नलिखित जमानतों पर ऋण देती है :-- 

(क) स्टाक बाजार में बिकने वाले पत्र--के अंतर्गत वे सरकारी तथा अन्य 
कम्पनियों के स्टाक आते हैं जो अच्छा अधिकार देने वाले तथा न देने वाले दोनों है 
होते हैं । क्‍ 

(ख) अच्छा अधिकार देने वाले पुर्जे--के अंतर्गत विनिमय के बिल आते 
हैं जिनका मूल्य निर्धारित रहता है | अवधि बीतने पर वसूली होना निश्चित है तथा 
उनको दुबारा केन्द्रीय या अन्य बैड से सुनाया भी जा सकता है। यदि बैड्डर ने इनको 
अच्छी नीयत से ग्राप्त किया है तो इसका इन पर अच्छा अधिकार रहता है। बैंकर को 
ध्यान रहना चाहिये कि उसे उनको गरिरवीं रखने के बजाय भुना ही लेना चाहिये । 
इनमें दोष यह है कि इनके बीतने पर बेंकर को इनकी वसूली करनी पड़ती है । 

(ग) माल अथवा माल के अधिकार-पत्र -माल गोदाम की कुन्जी लेकर 
जहाज, बिल्टी, डाकपत्र तथा रेलवे बिल्टी आदि को रख कर धन उधार दिया जाता 
है। मारतवष में गोदामों की कमी प्रमापीकरण (508703%/075%&704) तथा संगठित 
बाजार न होने के कारण यह उन्नति नहीं कर पाया है। 


(घ) जानबीमा-पत्र-बेंकों का बहुत थोड़ा घन इन पर उघार दिया जाता 
'है क्‍योंकि बीमा कम्पनी स्वयं ही अपने बीमा पत्रों के आधार पर ऋण देती हैं । 
इसका न्याज मूल्य (5५:7८०१८४ ५५०८) सरलता से या तो डसी में लिखा रहता 
है नहीं तो बीमा कम्पनी से ज्ञात किया ज्ञा सकता है। इसकी आवश्यकता पड़ने पर 
' अन्य व्यक्ति के नाम बेची मी जा सकती है । ऋण लेने वाले के एक विशेष आयु तक 
पहुँचने पर अथवा मृत्यु होने पर बीमा-पत्र स्वयं ही प्रक जाता है। * 
.._ (५) अचल सम्पत्ति--बेंकर को अचल सम्पत्ति पर्र घन नहीं देना चाहिये 
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कि उसके खराब होने, आग लगने का भय रहता है तथा इसको बेचने से पहले 
कई वैधानिक कार्यवराहियाँ करनी पड़ती हैं तया ऋण लेने वाले के वह पूर्ण अधिकार 
में है अथवा नहीं, यह ह्ात करने में बहुत कठिनाई पड़ती है । 
बक जो धन ब्याज पर लगाती है वह दूसरों का होता है तथा उसके मुस्च्षिन 
रखने के लिये यह आबश्यक है कि ब्याज पर पूँजी लगाते समय निम्नलिखित साव- 
धानी से काम लें--. 


(१) बैंक को अपने आहक को इतनी पूँजी उधार नहीं देनी चाहिये जिसके 
ऋण मात्र से ही उसका व्यापार चल्न सके | बैंक को उसे कम पूँजी नहीं देनी चाहिये 
जिससे कि वह निजी “पूँजी नी व्यापर में लगा सके तथा एक स्थान पर पं जीभी 
संग्रहीत न होने पाये | 

(२) अपने ऋणों का चुकाने के लिये उसे श्रयनी सम्पचि इस प्रह्नार रखनी 
चाहिये के आवश्यकता के समय ठुरत ही वह झुययों में परिवर्तित की जा सके। 
इसीलिये उसे लम्बे ऋणों तथा ऋणपन्रों पर अचज्ञ रू त्त गिरवी रखकर रकम नहीं 
देनी चाहिये | क्योंकि एक मकान अथत्ा इमारत को तुरन्त ही बेचना 5७) > विन 
है। परन्तु एक त्रिल् के रुपये प्राप्त करना सरल है | अतः बकर वहां है जो बिल का 
ओर रेहन का अंतर समता है तथा रेहन पर चहुत कम उचार देता है, क्योंकि इसका 
उद्दे श्य रुपये को चलायमान रखना है, रोकना नहीं । 

(३) उसे ग्राहक को बड़ी रकम उघार नहीं देना चाहिये किन्तु उनकी अल्प 
आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये तथा घनराशि को मिन्न-भिन्न व्यक्तियों का 
उधार देनी चाहिये । उसे सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने चाहिये क्थपोंकि इससे 

सारे के सारों का टूटने का भय रहता है । 
द (४) बैंक को पुरक्षितता का ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि वह पजी उसकी 
निजी नहीं है दूसरों की है तथा बैंकर तो केवल मध्यस्थ है। 

(५) उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि उसको व्यापारियों के चालू लेन-देन 
का प्रबन्ध रखना है। उसको नतो सब प्रकार के न बिकने वाले घन को द्रब्य में 
प्रिणत करना है तथा उसे भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिये साख ही उत्पन्न 
करना है | 

(६) उसको अपने पक्ष में यथेष्ट गुजायश (77272]7) रख लेनी चाहिये । 

(७) ऋणों का बराबर नवीनीकरण नहीं करना चाहिये । उपभोग के लिये 
ऋण नहीं देना न्क्हिये | यदि असावधानी से ऐसा हो भी जाय तो अन्य जमानत 
माँग कर शीघ्र.ही कमी की पूर्ति कर लेनी चाहिये | 





न जक 
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(६) कम ब्याज की नीति भी सदैव ठीक नहीं रहती है। इससे अत्यधिक 
उधार हो जाता है| 
(१०) ऋण लेने वाले का चरित्र भी अच्छा होना चाहिये यदि वह विश्वास 


पात्र, तत्पर तथा ईमानदार है तो इससे बढ़कर कोई जमानत नहीं होती | 

._ ऋण की सुरक्षा--ऋण देते समय बैंक ऋणी से कुछ जमानतें माँगती है। 
परन्तु कमी-कमी आहक की व्यक्तिगत जमानत पर भी उसे ऋण दे दिया जाता है 
ओर उससे एक प्रतिशापत्र लिखवा लिया जाता है। यह अरक्षिव ऋण कहलाता है। 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बेंक अपने रुपये की सुरक्षा का ध्यान किये बिना ही 
ऋण देती है। इस प्रकार के ऋण की जमानत ऋणी की तात्कालिक आर्थिक स्थिति 
तथा भविष्य में ऋणी के व्यापार अथवा कारबार की केसी सम्भावना है, इस पर निर्भर 
होती है | इस प्रकार का ऋण देने से पूर्व बेंक ऋणी से पिछले कुछ समय का उसका 
लाभ-हानि खाता तथा लेन-देन का लेखा माँगती है। इसका एक विश्वसनीय अंकेक्षक 
द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। बेंक इनका अध्ययन करती है और ऋण लेने 
वाल्ने की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाती है | इसके अतिरिक्त उस ऋणी की 
बाजार में कैसी साख है तथा उसका चरित्र कैसा है! इसका ज्ञान बेंक प्रायः करती 
है। यदि ऋण लेने वाला बैंक का ग्राहक रहा है तो उसकी ईमानदारी, उसके कारबार 
की स्थिति तथा आर्थिक अवस्था का बेंक को ज्ञान होता ही है। इन पर अवलम्बित 
होकर बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देना स्वीकार करती है। संक्षेप में कहा ज॑ 
सकता है कि ऋण देते समय बेक ऋण लेने वाले के चरित्र, योग्यता तथा पूजी इन 
तीन बातों का ज्ञान प्राप्त करती है। यदि बेंक ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत् 
को यथेष्ट नहीं समझती तथा ऋण माँगने वाला कोई अन्य आनुसंगिक जमानत भर 
. नहीं दे सकता तो बैंक जमानत माँगती है | ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी साख में बेंक क 
का विश्वास हो ऋण माँगने वाले की गारंटी देने वाला व्यक्ति बेंक के लिये उत्तरदारय॑ 
: होगा अर्थात्‌ उस रुपये को स्वयं चुकायेगा। गारंटी ऋण माँगसने वाले के लिये म॑ 
सुविधाजनक है तथा बेंक के लिये भी एक अच्छी जमानत होती है। इसका एह 

दुर्गश भी है कि यदि गारंटी का लेख अच्छे प्रकार से ठीक-ठीक तैयार नहीं किया गय 
: है तो आगे चलकर बहुत मंभट खड़े हो सकते हैं तथा इस जमानत की उपयोगित 
जमानत करने वाले की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर होती है। यदि गारंटी देने वाला 
दिवालिया हो जावे तो वह बेकार हो जाती है। बेक को गारंटी देने वाले के चरित्र, 
डसकी योग्यता तथा साख का भी पता लगाना पड़ता है। बेंक को जब गारंटी-पन्र पर 
गारंटी करने वाले से हस्ताक्षर कराने हों तब उसे उसकी शर्तों को बक्लला देना चाहिये 
_ जिससे कि वह आगे चलकर यह न कह सके कि उसे शर्तों का पता न था अथवा 


बेकिंग के सिद्धान्त 


गारंटी-पत्र में क्या लिखा है यह शात न था 
उल्लेख कर दिया जाता है कि ऋण की सा 
ऋण के समान होगी। 


व्यक्गित जमानत तथा गारंटी के अतिरिक्त अन्य आनुसंगिक जमानत भी की 
जाती है। ऋण लेने वाला कम्पनियों के अंश, डिबेंचर तथा बौंड इत्यादि कच्चा माल 
तथा तैयार माल अथवा 


उस माल सम्बन्धी कागज पत्र (जिनसे माल का स्वामित्व 
हस्तान्तरित होता है) तथा अचल सम्पत्ति इमारत इत्यादि जमानत के रूप में बेंक के 
पास रखता है। 


बेंक नीचे लिखी हुईं वस्तुओं की सुरक्षा के ऊपर भी ऋण प्रदान करती हैं | 
किन्तु यह वस्तुय ऐसी होनी चाहिये जो सरलता से बिक सके | इन वस्तुओं के सम्बन्ध 
में ब्रक को कुछ सावधानी रखनी चाहिये जिनका वर्णन नीचे किया जाता है : -.. 


रे४६, 


। साथ ही गारंटी-पत्न में इस बात का मी 
श चाहे घट्ती-बढ़ती रहे किन्तु गारंटी पूरे 





(१) सरकारी अतिभूतियों की सुरक्षा पर--सरकारी प्रतिभूतियाँ स्टाक एक्स- 
चेंज में क्रय-विक्रय होती हैं | अ्रतः यह बहुत अच्छी सुरक्वा समझी जाती हैं, स्वोकि 
ऋण न चुकने पर इन प्रतिभूतियों को सुगमता से बाजार में बेचकर धन प्राप्त किया बा 
सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में बैंक को यह देखना चाहिये कि ये सरकारी प्रतिमूतियाँ 
रिजव बैंक के लिये कार्यालय में पंजीकृत हैं । एक रुपया शुल्क देकर उन प्रतिमूतियों 
को अपने नाम में करा लेना चाहिये | प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता 
है, अतः इनके तत्कालीन मूल्य के ८०-६० प्रतिशत से अधिक ऋण न देना चाहिये । 
यदि इन ग्रतिभूतियों की सुरक्षा पर कोई कंपनी ऋण ले रही है तो इसके साथ संचालक 
समिति के प्रस्ताव की एक प्रति भी माँगनी चाहिये। 


(२) अंश तथा ऋशणपत्रों की सुरक्षा पर--सावंजनिक कम्पनी के अंश तथा 
 ऋणपन्रों का भी बाजार में क्रय-विक्रय होता है। यद्यपि यह पत्र इतने अधिक सुरक्षित 
नहीं समझे जाते जितनी सरकारी प्रतिभूतियाँ फिर भी कुछ अच्छी कम्पनियों के पत्र 
पूर्ण सुरक्षित होते हैं | इन पत्रों की सुर्ा पर भी बैंक ऋण प्रदान कर देती है। 
अंश पत्रों से ऋणपत्र अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं, क्‍योंकि अंश-पत्रों पर दो 
लाभांश तभी मिलता है जब्न कम्पनी को लाम हो | किन्तु ऋणेपत्नों पर तो ब्याज देनी 
ही पड़ती है कम्पनी को लाम हो अथवा हानि। अंश तथा ऋखपन्नों के सम्बन्ध में 
बंक को चाहिये कि सर्वप्रथम यह देखे कि कम्पनी कैसी है और उसके प्रबंध अमि- 
कर्ताओं की बाजार में क्‍या साख है !,अंशों पर पीछे कितना लामांश घोषित किया 
गया है, कम्पनी की आर्थिक अवस्था कैसी है, ऋणपन्रों पर ब्याज की दर क्या है, 
यदि ब्याज की दर अधिक है तो कम्पनी की आर्थिक अवस्था की पूरी जाँच करनी 
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चाहिये, क्योंकि अधिक ब्याज देनी वाली कम्पनी की साख में सन्देह होना प्राकृतिक 
है | ऋशणपत्रों का सुगतान कम होना, उनके लिये कम्पनी की कोई स्थायी अथवा 
अस्थायी सम्पत्ति बंधक है या नहीं, सभी बातों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिये। यह 
तो देखना आवश्यक है ही कि अंश-पत्र अथवा ऋणपत्र ऋण माँगने वाले के नाम 
हैं अथवा नहीं और उनका कोरा बेचान (8]%0- ६9757) कम्पनी के नाम में 
हो गया है या नहीं | 
(३) जीवन बीमा पालिसियों की सुरक्षा पर--जीवन बीमा . पालिसियों के 
. सम्बन्ध में बीमा अधिनियम का यह विधान है कि कोई भी पालिप़ी जो दो बर्ष पुरानी 
है बाद में यह प्रमाणित करने पर रद्द नहीं हो सकती कि बीमित ने कपद द्वारा पालिसी 
प्राप्त की थी | दो वर्ष पश्चात्‌ प्रत्येक जीवन बीमा पालिसी पर कुछ न कुछ तात्कालिक 
भूल्य देय हो जाता है। मल्ले ही बीमित पालिसी को भविष्य में चालू रखे अथवा नहीं 
अतः तात्कालिक मूल्य तक जीवन बीमा पालिसियों की सुरक्षा पर बैंक ऋण दे सकती 
हैं । किन्तु उन्हें यह देखना चाहिये कि पालिसी किस कम्पनी की है और उसकी आर्थिक 
अवस्था कैसी है, उसका तात्कालिक मूल्य कितना है और उसे तात्कालिक मूल्य के 
८० प्रतिशत से अधिक ऋण प्रदान न करना चाहिये ओर यह भी देखना चाहिये 
कि बीमित की आयु कम्पनी ने स्वीकार कर' ली है या नहीं ओर पालिसी किसी अन्य 
कम्पनी के नाम तो की हुई नहीं है | ह 
(४) व्यापारिक माल की सुरक्षा पर--पूववंकाल में ऋणदाता के गोदाम में 
माल रखकर ऋण चेने की प्रथा बुरी सप्रकी जाती थी। किन्तु अब ऐसी नहीं है। 
आज तो समी व्यापारी अपने माल की सुरक्षा पर ऋण ग्राप्त करते हैं। बेक के लिये 
ऐसी सुरक्षा पर ऋण प्रदान करना कुछ जोखिम से रहते हैं, क्योंकि माल सम्बन्धी 
विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और डसकी पूरी देखभाल आवश्यक है। थोड़ी सी 
. भी असावधानी से माल नष्ट हो सकता है | उसकी नापतोल तथा मूल्यांकन का काम 
भी कठिन है | कृषि-उपज एक प्रकार की नहीं होती | अतः उसके सम्बन्ध में बेड़ूः के 
कर्मचारियों को घोखे का भय रहता है | मारत में अच्छे गोदामों की भी कमी है। 
और कभी-कभी अच्छे गोदामों की कमी से भी माल खराब हो जाता है। माल की 
सुस्दा पर ऋण प्रदान करते समय बेड को विशेष सावधान रहना चाहिये । 
ग बेड को चाहिये कि माल पर अपना अधिकार रखे और यह देख ले कि 
. ऋय प्राप्त करने वाले का अधिकार दूषित तो नहीं है | जिस गोदाम में यह माल 
. रखा जाता है, उसमें बे प्रायः अफना चिन्ह लगाकर अपने नाम कताला डाल देती 


2 है। गोदाम की ठाली सुरक्तित अ्रलमारी में रखनी चाहिये, बयोंकि कभी-कभी ऋयी' 
झूठा बहाना बनाकर ताली ले जाते हैं ओर अच्छा माल निकाल कर उसके स्थान 


बैंकिंग के सिद्धान्त 


पर खरात्र माल अथवा नकली वस्तु रख देते हैं 
करते रहना चाहिये तथा भाव के उतार-चढ़ाव 
में कमी आ गई है तो ऋणी को इसकी सूचना 
- माल अथवा ऋण की कुछ रकम माँग लेनी चा 
सुरक्षा में नहीं रखना चाहिये | उसकी बाजार में माँग हो जाने पर उसे तुरन्त बिकया 
देना चाहिये | यदि ऋणी ऋण का भुगतान करके माल न छुड़ाये वो उस माल को 
नीलाम द्वारा बेच देना चाहिये। यह तो अति आवश्यक है ही कि माल का श्रग्नि, 
चोरी तथा दुर्घटना का बीमा करना चाहिये | 

(५) निर्मित माल की सुरक्षा पर--कषि माल की अपेक्षा निर्मित माल में 
कुछ अधिक समस्‍्याएँ होती हैं, क्योंकि इसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होता | 
निर्मित माल असंख्य प्रकार का होता है तथा कोई भी व्यक्ति उनके सम्बन्ध में पर्स 
शान नहीं रख सकता | फिर भी निर्मित माल में कुछ गुण भी होते हैं। गोदाम में 
वह कम स्थान घेरता है। उसे दूर के स्थानों पर ले जा ऋर सुगमता से बेचा जा सकता 
है तथा यह वर्ष भर बिंकता रहता है | अतः बड़े-बड़े केद्रों में विशेष कर बन्दरगाहों 
पर बैंक निर्मित माल की सुरक्षा पर ऋण प्रदान कर देती |है। इस सम्बन्ध में 
बेडू को चाहिये कि माल के बीजक को भली,प्रकार देख ले बिससे माल की मात्रा, 
अकार तथा-मूल्य का ठीक ज्ञान हो जाये। माल के मूल्य के ८० प्रविशत से अधिक 
ऋण प्रदान नहीं करना चाहिये तथा ऐसे माल की सुरक्षा पर ही ऋण देना चाहिये 
जिस की माँग विस्तृत हो | 

(६) अधिकार-पत्रों ()0८प७४८०४४ 06 (४6९ ६० 8००09) की सुरक्षा 
पर- जहाजी बिल्टी, रेल बिल्टी, डाक वारन्ट, गोदाम का प्रमाणपत्र इत्यादि अधिकार 
पत्र कहलाते है। जब माल एक देश से दूसरे देश जहाज द्वारा भेजा जाता है तो 
भेजने वाले को जहाजी कम्पनी से जहाजी बिल्टी प्राप्त होती है। जब माल रेल द्वारा 
मेजा जाता है तो रेल बिल्टी मिलती है। इसी प्रकार सावेजनिक गोदाम में माल 
रख देने पर गोदाम का स्वामी एक प्रमाणपत्र देता है। इन पत्रों के वापस कर देने पर 
ही माल वापस मिलता है । माल का स्वाप्ती इन पत्रों का जिस व्यक्ति के नाम भी 
पृष्ठांकन फरे वही माल आप्त करने का अधिकारी हो जाता है | अतः बैड भी इन अधि- 
कार-पत्रों की सुरक्षा पर ऋण प्रदान कर देती है। बैड को चाहिये कि ऋण प्रदान 
करने से पूर्व माल को अपने सामने पैक कराये जिससे घोखाधड़ी की गुजावश न 
रहे । कभी-कभी चालाक व्यापारी मिट्टी अथवा रही कागज पैक करके भेज देते हैं 
और उस पर अच्छेपाल का लेबल लगा देते हैं | बेंक से ऋण प्राप्त करने विरोहित 
हो जाते हैं| बैक जत्र माज् को खोलती है तो उसे असली माल के स्थान पर कुछ 
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| गोदाम का समय-समय पर निरीक्षण 
पर दृष्टि रखनी चाहिये | यदि भाव 
देनी चाहिये और उसके कुछ और 
हिये | माल को अधिक दिन अपनी 
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'और ही वस्तु मिलती है। अतः माल को अपने सामने पैक कराना अति आवश्यक है | 
फिर भी अधिकार-पत्रों की सुरक्षा पर केवल जाने पहचाने व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान 
करना चाहिये और उनकी आर्थिक स्थिति एवं साख की पूरी जाँच कर लेनी चाहिये | 
अधिकार-पत्रों का प्रष्ठांबन अपने नाम करा लेना चाहिये तथा साथ-साथ बीमा 
पालिसी भी ले लेनी चाहिये किसी भी अवस्था में माल के मूल्य के ६०-७० प्रतिशत 
. से अधिक ऋण नहीं देना चाहिये । 

(७) अन्य वस्तुओं की सुरद्दा पर--बहुमूल्य धातु, स्वर्-रजब-पाट, आमू- 
परणों तथा अपनी ही मुद्दती जमा की रसीदों पर भी बेंक सुरक्षापवंक ऋण प्रदान कर 
देती हैं | स्वएं तथा रज्ञत के मूल्य सें अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते किन्तु आयूषयों 
के सम्बन्ध में बेंक को विशेष सावधान रहना चाहिये। उससे कितनी मिलात्रट है तथा 
शुद्ध घातु की कितनी मात्रा है इसका रकम हर व्यक्ति को नहीं हो सकता । आ भूृषयों 
के सम्बन्ध में यह और भी श्रावश्यक है कि ऋण लेने वाले का अधिकार देख लिया 
जाये | कभी-कभी आभूषण स्त्री-धन होते हैं। और उस पर पति का अधिकार नहीं 
'होता । श्रतः ऋण माँगने वाले से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराने चाहिये कि 
आभूषण उसी की सम्पत्ति है। स्वर्ण तथा रजत पाठ पर ६० प्रतिशत तथा आशभृष्यों 
पर ७०गप्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। मुहती जमा की रसीदों पर ऋख 
प्रदान करने में कोई जोखिम नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि उसकी ब्याज की 
सुरक्षा पर कोई ऋण नहीं देना चाहिये । 

किसी भी अवस्था में बेंक को अचल-सम्पत्ति की सुरक्षा पर ऋण नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि अचल-सम्पत्ति में बहुत से वैधानिक मंभठ होते हैं ओर उसका बेच 
देना कठिन होता है। कोई भी व्यापारिक बेंक भूमि तथा भवन की सुरक्षा पर ऋण 
_*'अदान नहीं करता | उनके मूल्य का ठीक अनुमान लगाना भी असम्भव है | 

बैड लेखे (8877 /८०८००८7४४)--प्रत्येक बैंक की अपनी-अपनी बही खाते 
"की पद्धति होती है, किन्तु बेंक की सामान्य खाता बही के लक्षण निम्नलिखित हैं:--त्रेक | 
की खाता बही में मुख्य कर प्राप्त किये हुए और दी हुईं नकदी का विस्तारपूर्वक विमा- . 
जन कर दिया जाता है। खाता बहियाँ दो शीषकों में विभाजित की जा सकती है :-- 

(क) सहायक रोकड़ बहियाँ तथा सहायक खाता बहियाँ। 

. (ख) साधारण रोकड़ बही तथा साधारण खाता बही | सह्दायक बहियाँ निम्न- 
(लिखित है :-- क्‍ 

(को प्राप्त किये सये सारे “नकदी? के लेंखे के लिये “अऔ्त करने वाले रोक- 

ड़िये की काउन्टर रोकड़ बही |” 


२३ 





तकिंग के सिद्धान्त रे४ ३ 


ु (ख) दिये हुए सारे नकदी के लेखे के लिये “देने वाले रोऊड़िये की काउन्टर 
रोकढ़ बही” और । 
(ग) सहायक खाता बहियाँ, जैसे चालू खातों की खाता ब्ही, स्थायी नमा 
- खाता बही, नकद प्रमाण पत्र खाता बही, विनियोग खाता बही, वण खाता बही, 
नंद साख खाता बही, क्रय किये हुए बिलों तथा हुन्डियों की खाता बद्दी, त्रिल्ल संचय 
लाता बही, आइकों की सरकारी हुन्डी खाता चढद्दी, प्रत्येक सहायक बही में उससे सम्ब- 
न्धित लेन देनों के खाते होंगे | 


साधारण रोकड़ बही में प्राप्त करने वाले और मुगतान करने वाले रोकड़ियों 
की रोकड़ बहियों में लिखे हुए लेन देनों का ऋ्रमबद् सागंश होता है। साधारण 
खाता बही में दिखाई देने वाले भिन्न-भिन्न खाते इस बही से +स्दये शापेसे | 

साधारण खाता बही बहुत अधिक मुख्य खाता बह्दी है, इसमें प्रत्येक सहायक 
खाता बही सम्बन्धी कुल खाता होता है. तथा इसमें वे खाते भी होने है जिनके लिये 
धरथक खाता-बहियाँ नहीं रखी गई हैं। यह आत्मविश्वासी खाता बडी और इसमें सारे 
लेन देना का लेखा होता है | श्रत: बैंक के अंतिम खाने इस र:५ २० खाद बही से 
लिये गये कच्चे आँकढ़ों से तैयार किये जाते हैं । 

उन व्यापारिक बहियों के अ्रतिरिक्त वेंक की कई एक स्मृति बहियाँ (3९७३० - 
7906077 975) भी रखनी चाहिये। उदाहरणार्थ; सुरक्षित रक्षा के लिये प्राप् 
किये गये सारे मूल्यवान पदार्थों के विवरण लिखने का रजिस्टर । उन स्मृति बहियों में 
दुहरी इन्दराज पद्धति नहीं होती । 

खाते तथा उनका अंकेक्षण : वार्षिक खाते-प्रत्येक अंग्रेबी वर्ष के अंत 
में भारतवष में प्रत्येक संस्थापित बैंकिंग कम्पनी अपने सारे व्यवसाय से सम्बन्धित 
तथा भारतवष के बाहर संस्थापित कम्पनी अपने मारतव में किये गये व्यापार से 
सम्बन्धित उस वर्ष का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता बनायेगी | 

चिट्ठे तथा लाभ-हानि खाते पर (क) मारतवर्ष में संस्थापित बैंकिंग कमनी में 
व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे और जहाँ पर तीन से अधिक संचाज्ञक हों वहाँ कम-से 
कम तीन संचालकों के और जहाँ तीन से अधिक संचालक नहीं हों वहाँ सारे संचा- 
लकों के हस्ताक्षर होंगे । ओर (ख) मारतवर्ष के बाहर संस्थापित बैंकिंग कम्पनी में 
भारत को कम्पनी के ग्रधान कार्यात्षय के व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे । 

खातों का अंकेक्षण--बैकिंग कम्पनी के चिट्ठे तथा लाभ-हानि खाते का 
अंकेक्षण होगा तथा अंकेक्षक की योग्यता वही होगी जो कि कम्पनियों के अंकेक्षकों 
की होती है। बेकिंग कम्पनी के अंकेक्षकों की त्ियुक्ति, उनके अधिकार, तथा कत्तंव्ब 
श्रोर उनके व्यक्तित्व ॥00/90 (:007007728 (८६ 7973 में लिखे अनुसार होंगे । 





है 


३प४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


खातों का रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजना--अ्रंकेक्षण किया हुआ चिट्ठा 
ओर लाभ हानि-खाते की तीन ग्रतियाँ तथा अंकेक्षक की रिपोट रिजरब॑ बेंक आफ 
इन्डिया के पास ब्योरे के रूप में उनकी अवधि की समाप्ति के तीन मास के भीतर भेज 
देनी चाहिये। रिजव बेंक इन तीन मास की अवधि को और बढ़ा सकती है। 

घारा २७ (२) के अंतर्गत रिजव बंक को ऐसी कम्पनी के व्यवसाय सम्बन्धी और 
सूचना बेकिंग कम्पनी से माँगने का अधिकार है | 

बैंकिंग कम्पनी को अंकेक्षण किया हुआ चिट्ठा और लाभ-हानि खाते की तीन 

प्रतियाँ तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी भेजनी होती है और यदि रिजव॑ 
बेंक खातों से सम्बन्धित सूचनायें माँगती है तो ऐसी अतिरिक्त सूचना की एक प्रति- 
लिपि रजिस्ट्रार को भी भेजनी पड़ती है । 

खातों का प्रकाशन--प्रत्येक बेकिंग कम्पनी को चिट्ठा, लाभहानि खाता तथा 
अंकेक्षक की रिपोट कम्पनी के प्रधान कार्यालय के स्थान पर आने वाले किसी भी 
समाचार-पत्र में बही खाते के वर्ष के अन्त से ६ मास के भीतर-भीतर प्रकाशित कर 
देनी चाहिये । द | 

बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत बैंक का चिट्ठा निम्न प्रकार तैयार 
किया जाता है जो अगले पृष्ठ संख्या ३४५ पर छपा है । 


बैंकिंग के सिद्धान्त 
३१ दिसम्बर १६४८ को हिंद बेंक लिमिटेड का - इसके इन लेभनिक्ष का चिट्ठा 


निर्धारित, प्रचारित तथा 
चुकता पूँजी ४ ०-४०) 
' के ९०,००० अंश 
सुरक्षित कोष 
जमाय 
मुद्दती खाते में 
४,२१०,००० 
चालू खाते 
११,१५,५०० 
बचत खाते में ४५,००० 
ग्राहकों की ओर से 
स्वीकार किये हुए ब्रिल 


प्ूछछ १7०० 


श्पूं ब्र>०३००० 
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अधिकार-पत्र में निर्धारित किया गया है । प्रचारित पूँजी उस रकम को कहते हैं जिसमें 
मूल्य के अंश जनता को बेचने के लिये बेड ने घोषणा की है | 


चुकी है | 


चुकता धूजी-- उस राशि को कहते हैं जितने की रकम क्रेंताश्ं को प्रात हो 


३५६ मुद्रा एवं अधिकोषण 


सुरक्षित कोष--प्रति वर्ष बैड अपने लाभ का २० प्रतिशत सरक्षित कोष में तन्न 
तक जमा करतीं है जब॒तक यह कोष खुकता पूँजी के बराबर न हों जाये । प्रत्येक 
अच्छी बैडू अपने लाम का एक अंश सुरक्षित कोष में अवश्य ही जमा करती है, 
क्योंकि इससे बैक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और बेछ् की प्रतिष्ठा बढ़ती हैं। 
यह ध्यान में रखने की बात है कि सुरक्षित कोष और न वसूल की हुई पूँजी अथवा 
दायित्व में बहुत अंतर है | छुरक्षित कोष को अंशधारी नहीं देते है वरन वे वार्षिक 
लाभ में से एक प्रथक्‌ माय निकाल कर रखने से बनता है । सुरक्षित कोष प्रथम श्रेणी 
की प्रतिभूतियों में लगाया जाता हैं| चुकता पूँजी (ऐशत पए (थएं(४) तथा 
सुरक्षित कोष मिल कर बैड की कार्यशील पूँजी (५४०7४००2 (४७7४/) बनती है । 
यदि कभी बैड को भारी हानि हो जाये तो वह अपने सुरक्षित कोष में से उसकी पूर्ति 
कर सकती है | इस प्रकार सुरक्षित कोष ग्राहकों के लिये सुरक्षा का काम देता है तथा 
उसका उपयोग अंशधारियों को बोनस अंश देने तथा लाभ की दर को समान करने 
(0घ%)8४7070 ० 0/ए70०70) में किया जा सकता है। 

लेन-देन के लेखे में जो सुरक्षित कोष प्रगट रूप से दिखलाया जाता है उसके 
अतिरिक्त बहुत सी बैडूु इस सुरक्षित कोष का भी निर्माण करती है जिन्हें लेन-देन के 
लेखों में नहीं दिखलाया जाता । इस सुरक्षित कोष से बैछ की आर्थिक स्थिति और भी 
दृढ़ होती है और उसकी सुरक्षा तथा ग्रतिष्ठा बढ़ती है| शुप्त सुरक्षित कोष का निर्माण 
सम्पत्ति अथवा लेनी (855८४) का मूल्य कम निर्धारित करके किया जाता है। 

चालू खाता तथा अन्य खाते ((ए४४०४४ /८८०प४६ शाते 07९/ 
८८०००७४/४)--जो रुपया बैक में सवंसाधारण जमा करते हैं वह इस शीष॑क में 
दिखलाया जाता है। यह बैड की सब से महत्वपूर्ण देना (॥/90॥7) होती है। 
बैडू जमा रूप में पाई हुई इस धन राशि को अधिक ब्याज पर लगा देती है तथा 
इससे लाभ कपमाती है | किन्तु इस जमा किये रुपये को लामदायक ढंग से लगाने में 
बैडः को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जमा करने वालों ने जो धनराशि बेड के पास 
अमानत के रूप में रखी है वह सुरक्षित रहे । उसकी सुरक्षा को खतरा न हो । 

बेड चालू खातों में रुपया लेती है। जमा करने वाला जच्र चाहे चेक काट 
कर इस खाते में से रुपया निकाल सकता है। इसके अ्रतिरिक्त मुहती जमा एक 
निश्चित समय का नोटिस देने के उपरांत ही निकाली जा सकती है। इनके अतिरिक्त 
हमारे देश में बेड बचत जमा लेती है ओर कैश सार्टीफिकेट भी बेचती है। 
सेविंग जमा में से रुपया सप्ताह में एक या दो बार ही निकाला जा सकता है। कुछ 
बेछू बचत खाते पर मी चेक काटने.की सुविधा- देती हैं | परन्तु कुछबैक यह सुविधा 
नहीं देती । यही नहीं, सेविग बेड खाते में कुल अधिक से अधिक कितना रुपया जमा किया 
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जा राकता है यह भी निश्चित होता है | केश सार्टीफिकेट २ अथवा ५ वर्षों के लिए 
होते हैं । 

बिल्नों को स्वीकार करने तथा उन पर वेचान करने के संबन्ध में बैड 
' का दायिल--बैह् अपने ग्राहकों को ऋण देने तथा थोढ़े समय के लिये साख देने 
के उद्देश्य में हुडियों को स्वीकार करती है श्रथवा उन पर बेचान ([78007- 
5८77८70) करती है | किन्तु बैड के जिलों पर हस्ताक्षर होने के कारण यदि बैड का 
ग्राहक उस बिल के पकड़ने पर उसका भुगतान न करे तो बड़ को उस जिलल का 
भुगतान करना पड़ सकता है। वास्तव में इन बिलों का मुगतान ब्रैड को ग्राइक ही 
करते हैँ तथा वे ही उसके लिये उत्तरदायी होते हैं। परन्तु यदि वे समय पर बलों 
का भुगतान न करें तो बेंक को उनका भुगतान करना पढ़ता है और इसके पश्चात्‌ 
बैंक अपने ग्राहक से रकम प्राप्त करते हैं | किन्तु एक देनी (.490/7) से विय्ध में 
लेनी (॥३४८४७) की ओर भी इतनी ही रक्मम दिखाई जाती है, क्योंकि उतनों रकम 
के लिये आहक वेक के लिये उत्तरदायी है | 

बैंक के ग्राहक आ्राये हुए चेक तथा प्राप्त हुश्डियों को बैड में सम्रइ के लिये 
मेज देते हैं। जब तक इनका घन प्राप्त न हो जाये ये विपत्र चेंड की सम्पत्ति सममे 
जाते हैं, क्योंकि बेड को इनका घन प्राप्त करने का अधिकार है किन्तु साथ ही 
धन प्राप्त हो जाने पर यह रकम आरहक को देय है | अतः यह ब्रेक का दावित्व 
भी है । इसीलिये इन विपन्रों को चिटठे में दोनों और दिखलाया जाता हैं। 

कभी-कभी समस्त ल्ञाम को अंशघारयों में वितरित नहीं किया जाता तथा इस 
प्रकार यह लाम हानि-लाभ खाते में ही पड़ा रहता है।अ्रत: वह भी बेंक चिट्टे 
क देनी अर्थ में दिखलाया जाता है । 

बेंक की लेनी-बैंक को कुछ नकदी हर समय इसलिये रखनी पढ़ती है कि 
जो चेक आवे उसका भुगतान कर दिया जाये | इसके अतिरक्ति अपने यहाँ जमा हुए 
धन का कुछ अंश हर समय बैंक में रखना पड़ता है जिसे संकठ काल में बंक से 
निकालकर काम में लाया जा सके | बेंक एक दो दिन अथवत्रा एक-दो घन्दे के लिये 
व्यापारियों को ऋण देती हैं, जिसे द्रव्य अथवा अल्पकालीन ऋण कहते हैं। 
ये ऋण बिना किसी जमानत के केवल उन्हीं बड़े-बड़े व्यापार्सिों को दिया जाता है 
जिनका बैंक को पूर्ण विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार का दिया हुआ ऋण एक प्रकार 
की नक़दी ही है, क्योंकि यह माँगने पर तुस्त मिल्न सकता है। समाशोधन के लिये 
कुछ बैंक अन्य बेंकों में कुछ धन जमा करती हैं जिसे निकालने का उन्हें किसी 
भी समय पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। बैंक की सफलता के लिये यह आवश्यक दै 
कि बैंक अपने कोष को मिन्‍्न-मिन्न प्रकार के विनियोग में इस प्रकार लगाये कि 
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बैंक अपनी कार्यशील पूँजी पर अधिक-से-अधिक ब्याज लगा सके तथा साथ ही 
आवश्यकता पड़ने पर विनियोग को बेचकर रोक में परिवर्तित किया जा सके | इसी 
लिये बैंक अपना रुपया सरकारी विनियोग तथा अन्य कम्पनियों के ऋणपन्र इत्यादि 
में लगाती है जो स्टाक एक्सचेंज पर किसी समय बेचे जा सकते हैं। बेंकों का मुख्य 
काये व्यापारियों को ऋण देना होता है। श्रधिकतर रुपया व्यापारियों को दिए हुए समस्त 
ऋण को व्यौरेवार दिखलाना पड़ता है जैसे यह ऋण जिसमें कोई भय नहीं है । 
और जिसके लिये बेंक सुरक्षित मी नहीं है । यह ऋण जो हुश्डियाँ की पुर्नकटौती पर 
दिया गया है यह ऋण जो व्यापारियों को उनकी निजी जमानत पर' दिया गया 
है। यह ऋण जो बेक के संचालक को दिया गया है अथवा दिखलाना पड़ता है, 
जिसकी साधारण जनता को पता चल जाये कि बेंक के संचालक किस सीमा तक बैंक 
के धन को अपने काय में लगा लेते हैं यह ऋण भी प्रथक रूप से दिखलाना पड़ता 
है जिसके प्राप्त होने में जोखिम है जिसके लिये बेंक सुरक्षित नहीं हैं। बेंक के 
भवन तथा अचल सम्पति एक प्रकार का अ्रचल विनियोग होता है जो शीघ्र ही रोकड़ 
में परिणत नहीं किया जा सकता | अतः बैंक की इस प्रकार की अचल सम्पत्ति को 
सबसे अलग खाते दिखलाते हैं। बेड को अपने लेन-देन का लेखा बेंकिंग नियमा- 
नुसार ही बनाना पड़ता है जिससे जत्नता बेंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति को 
समर सके | 


समाशोधन ग्रह--बैंकिंग विभाग के साथ-साथ प्रायः प्रत्येक व्यापार केन्द्र में 
के है हि 
बकों को शाखायें खुल गई हैं। मिन्‍्न-मिन्‍न व्यापारी भिन्न-भिन्न बैंकों में अपना 
हिसाब रखते हैं| आधुनिक काल में बैंक, बिल, हुएडी चेक, इत्यादि भुगतान के माध्यम 
बन गये हैं। अतः व्यापारी के पास अनेकों स्थानों के चेक आया करते हैं। इस 
अकार प्राप्त समस्त चेकों को व्यापारी अपनी बैंक में जमा करने के लिये भेज देता है !' 
यह बैंक उन सब चेकों का भुगतान उन खब बैंकों से प्राप्त करती हैं जिन पर वे 
लिखे गये हैं. तथा ऐसा करने में बैंक समाशोधन ग्रह की सहायता लेती हैं, क्योंकि 
ऐसी सहायता प्राप्त किये बिना मिनन-मिन्न बेंकों से सहायता प्राप्त करना कठिन 
कार्य है। मान लीजिये कि कानपुर में अमरनाथ अपना हिंसाब बंगाल बैंक में 
रखता है तथा बसन्‍्त लाल अपना हिसात्र पंजाब नेशनल बैंक में रखता है। अमरनाथ 
ने १०,०००) की चीनी बसंत लाल के हाथ बेची तथा मूल्य का भुगतान करने के 
लिये बसंत लाल ने १०,०००) का चेक पंजाब नेशनल बैंक पर काड कर 
अमरनाथ को दे दिया। अमरनाथ इस चेक को अपनी बंगाल बेंक में भेज देगा 
जिससे बंगाल बँक पंजाब नेशनल बैक से रुपया ग्रौप्त करके भमरनाँय के हिसाब में 
जमा कर दे । इसी प्रकार मान लीजिये बन्ञाल बैंक के पास अन्य ग्राहकों के हिसाब 
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में जमा होने के लिये स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बेंक, हिन्दुस्तान कमर्शिवल बैंक, 
यूनाइटेड कमर्शियल बेंक, तथा जयपुर बैंक पर काटे हुए. चेक आये हैं। इन सत्र 
चेकों को वसूल करने की, यदि समाशोघन गृह न हो, तो एक ही उपाय है कि प्रति दिन 
- अत्येक बैंक अपने एक क्र और चपरासी को केवल इसीलिये नियुक्त करे कि वह सब्र 
चेकों को लेकर उत्येक बैंक के कार्यालय जाये और वहाँ उन चेकों का रुपया बसूलन 
करे। इस ग्रकार प्रत्येक बैंक के कर्मचारियों को बार-बार चेक तथा ड्राफ्ट इत्यादि 
का रुपया ग्राप्त करने के लिये मिन्‍न-भिन्‍न बेंकों को जाना पड़ेगा | इससे कर्मचारियों 
का समय तो नष्ठ होता ही है, सवारी इत्यादि का व्यय भी होता ही है तथा रुपये को 
लाने-ले जाने में उसके खो जाने अथवा लुट जाने का मय रहता है | इसके अतिरिक्त 
जब प्रत्येक बेंक को अपने ऊपर काटे गये चेक्नों अथवा डद्राफ्टों का नकद रुपया देना 
पड़ता है तो उन्हें अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़तो है। ऊपर का दंग 
अवैज्ञानिक, कष्टसाध्य तथा जोखिम का है। साथ ही इसमें अधिक व्यय हेता है 
और बैंकों को अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़ती है। यहां कारर है कि 
जब बेंकिंग कारबार बढ़ा तथा अधिकांश लोग अपना कारबार बैंकों की सद्दायता से 
करने लगे तो इस बात की आवश्यकता हुई कि एक-दूसरे पर काटे हुए चकों की 
प्राप्ति का अधिक सुविधाजनक तथा सरल दंग निकाला जाये। शत: सम्राशोष्न 
गृह की व्यवस्था की गई। चेक निष्कासन में एक बैंक की दूसरी बैंक पर जितनी माँग 
होती है उसको काटकर शेष को चुका दिया जाता है। निःक्ासन समाशोघन गृह द्वारा 
होता है। इस ढंग से बहुत लाभ होते हैं। स्माशोधन-ग्ह की व्यवस्था होने से ईैंक 
के कर्मचारियों को चेक इत्यादि की वसूली के लिये बार-बार अन्य बैंकों के चरुकर 
नहीं लगाने पड़ते तथा न बेकों तथा ड्राफ्टों की नकदी में वसूल करने की आवश्यकता 
, ड़ती है। इससे लाभ यह होता है कि मार्ग में रुपये लुट जाने अथवा मारे जाने 
की जोखिम नहीं रहती । यही नहीं बैंकों को अपने पास अधिक नकदी रखने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । यह पद्धति ऋहुत ही छुविधाशनकू, सरल, जोखिम रहित 
ओर लाभदायक है। 
प्रत्येक बैंक का हिसाब केन्द्रीय बैंक में होता है तथा समाशोघन यह का हिसाभ 
भी केन्द्रीय बेंक में होता है। बिस बेंक को किसी दिन समाशोदन-गह के हसाब में 
देना निकलता है तो केन्द्रीय बेंक उस बेंक के हिसाब में से उतना दपया कम करके 
समाशोधन-ण्द्व के हिसाब में जमाकर देती है। और जिस बेंक को समाशोघन गह के 
हिसाब में लेना होता है उसे समाशोधन यह उतने की केन्द्रीय बैंक पर चेक काठ देता 
हैं। केन्द्रीय बैंक उतना रुपयाधसमोशोघन-गह" के हिसाब में लिखकर उस मैंक के 
हिसाब में जमा कर देती है। इस प्रकार समाशोधन-ग्रह का हिसाब प्रति दिन पूर्ण 
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संतुलित हो जाता है तथा प्रत्येक सदस्य बैंक की केन्द्रीय बैंक जमा घढती-बढ़ती 


रहती है | । 
भारतवर्ष में रिजर्व बेंक अन्य देशी केन्द्रीय बकों की भाँति देश के समाशोधन 


गह का कार्य करती है। रिजर्व बैंक के बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर अपने , 
समाशोघन गह हैं। अन्य स्थानों पर रिजव बैंक की ओर से स्टेट बैंक आफ इंडिया 
समाशोधन णह का कार्य करके बेंकों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है । 

.. समाशोधन-गृह की आथिक सेवायें--यद्‌ समाशोधन-ग्रह न हो तो एक- 
दूसरे पर. काटे हुए चेकों को वसूल करने के लिये प्रति दिन प्रत्येक बेंक अ्रपने एक 
क्लक तथा चपरासी को केवल इसीलिये नियुक्त करेगी कि वह सूब चेकों को लेकर 
प्रति दिन वहाँ जाये और रुपया वसूल करे। इस प्रकार प्रत्येक बेंक के क्मचारियों 
को बार-बार चेक अथवा ड्राफ्ट का र्पया प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न बैंकों को 
जाना पड़ेगा। इससे कर्मचारियों का समय तो नष्ट होगा ही सवारी इत्यादि का 
व्यय भी होगा और रुपये को लाने ले जाने में उसके खो जाने अथवा लुट जाने का 
भी भय रहेगा। इसके अ्रतिरिक्त जन प्रत्येक बेक को अपने ऊपर काटे गये चेकों 
श्रथवा ड्राफ़्टों का नकद रुपया देना पड़ेगा तो उन्हें अपने पास नकदी भी श्रधिक 
रखनी पड़ेगी | यह ढंग अवैज्ञनिक, कष्टसाध्य ओर जोखिम का है। साथ ही इसमें 
अधिक व्यय होगा और बैंकों को अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़ेगी | यही 
कारण है कि जब बेंकिंग कारबार बढ़ा और अधिकांश लोग अपना कारबार बेंकों 
की सहायता से करने लगे तो इस बात की आवश्यकता हुईं कि एक दूसरे पर काटे 
हुए चेकों की वसूली का सुविधाजनक और सरल ढंग निकाला जाये | अतः समा- 
शोघन-णह की आवश्यकता प्रतीत हुईं, ओर उसकी व्यवस्था की गई। चेकों के 
निष्कासन में एक बेंक की दूसरी बक पर जितनी माँग होती है उसको काटकर शेष 
को चुका देती है। निष्कासन का कार्य समाशोधन-गह द्वारा होता है। इस ढंग से 
बहुत-से लाभ होते हैं। समाशोधन ग्रह की व्यवस्था होने से बैंक के कर्मचारियों को 
चेक इत्यादि की वसूली में अन्य बेंकों के बार-बार चक्‍कर नहीं लगाने पड़ते और न 
 चेंकों तथा ड्राफ्टों को वसूल करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे लाम यह होता 
है कि मार्ग में लुट जाने अथवा मारे जाने की जोखिम नहीं रहती । यही नहीं, बेंकों 
को अपने पास अपनी नकदी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती | यह पद्धति बहुत ही 
सुविधाजनक, सरल तथा जोखिम रहित और लामदायक है | 


भ्रर्त 


7... जहा बार घाट एरम्या०0फ ई00ण8 06 ३९०एरशाएं ब8 858: एली३ 
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ब्रेकिंग के सिद्धान्त ३६ १ 


ब्रैंकर कितने प्रकार की मुरक्षाओं पर ऋण प्रदान करता है! हर एक 
सुरक्षा के गुणों का वर्णन कीजिये | ह 
2... जिछए तेतर१ 8 537४5 ए 5 पितठेंड 2. £िबफ़ंडीत त टहाड, 
बैंक अयनी निधि किस प्रकार प्राप्त करती है ! विन्‍्तण्र> इतलाइये | 
3... जिद 08 6 तीअजिया: फऋ:र की फायदा 4 ०2 0॥3|/८५ /% 
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बैंक अपनी कार्यशील पूँजी को जिन विभिन्न प्रकारों से उपयोग करती हैं; 
उनकी विवेचना कीजिये। अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करते समय बेंक को क्या 
सावधानियाँ व्यवहार में लानी चाहिये ! 

[0525७ फैशफल्सा 28 (57 (४हती0 7 घाएे 3 (05४27 9590.' 
[8८088 [766 #९88ए९ 906९0॥05 धश्ते देध्शाधए!5, 

अधिविकरण तथा नकद साख का मैंद बतलाइये। उनके सापेत्षिक गुण 
तथा दोषों का वर्णन कीजिये । 

5. छठग्र 60685 8 एडट/80- छाएहा ही5 प्यार. #00302027 ७» 47% / 

छडएकशाए 8 एछः0०3एंएचड घयरए दागपग्रोदाशढ गिर. पदप्रयायत9 0 %॥: १९ 


507760 9५ 6 थाई, हि था 
बैंक में चालू खाता किस प्रकार खोला जाता है ! इसकी कार्यवरधि बत- 
लाइये तथा उन प्रपत्नों का वर्णन कीजिये जिन्हें बेंक खाता खोलने वालों को देती है ! 
6. एड: 2४६ पीर ठारीडाहतएा एए65 ता 0एशा$ प्रष्पकतए हध्यगात्प 00 3 
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व्यापारिक बैंक प्रायः कितने प्रकार के ऋण प्रदान करती है ? ऋण प्रदान 


करते समय बेंक किन सावधानियों को व्यवहार में लाती है ! 
7... फिक्फए बत पिहुतीवए ठि॥702 कडटएा 06 28 ठिथाडे गाते 65 छ॥7 
ए27008 [6775 2ए76कएु :0९:8:7 
कप ् .......4० ४5 गे भि की 
बैंक का एक काल्पनिक चिट्ठा बनाइये तथा उसकी मिन्न मों को समभाइये | 
8, [0682096 ६6 प6त078 67 8 (ध्ापा हु लिएएच5८ बाते गा ९ए००प7 
$2॥77088. ५ के नरक - श्याईि हे 
समाशोघन-णह के कार्यों का वर्णन कीजिये तथा उनकी आधिक सेवाये 
बतलाइये | । | 
9... 95८08$ टक्षाटएए ६96 2800 287088 65 ए 8 शा टए 5 ८ टताय02-00$6 
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बैंकों के समाशोधन-गुृह के लाभों का वर्णन कीजिये | केन्द्रीय ब्रेक इस 


संबन्ध में क्‍या कार्य वरती है ! 
ल्‍0, एच 48 पाल क्‍ए0क्‍क्राटट ्ी 3 उन्लाप्टा७' (९७778- 0756 रे 
न॒०क्र 6068 ॥7 छा0 ? कार्य 
बैंकों) के समाशोधन-गृह का महत्व बृतलाइये | यह किस प्रकार काय 


करता है ! ५ 
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((#8का कृत (+6ताघ [056 प/7767/: 


साख का महत्व--साख ही आधुनिक व्यापार ओर 

'शिला है| वर्तमान आशिक व्यवसाय में साख का महत्व अत्यन्त अधिक बढ़ गया है | 
जितने विशाल पैमाने पर श्राज उत्पत्ति ओर विनिमय होता है वह बिना साख की 
सहायता के कदापि संभव नहीं हो सकता | संसार का अधिकतर व्यापार आज साख के 
आधार पर होता है न कि राकड़ी रुपयों के आधार पर | यही कारण है कि आधुनिक 
आधिक संगठन में साख को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आर्थिक जीवन 
के प्रत्येक पहलू में इसका बोलबाला है | फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता 
कारखाने वाले से, कारखाने वाले स्वयं अन्य व्यापारियों से साख पर वस्तुयें क्रय करते 
हैं | इस प्रकार समस्त आर्थिक ढाँचा साख के धागे में बँघा हुआ है । 


साख का अथ--धाधारणतः साख का अर्थ विश्वास? अथवा मरोसे से लिया 
जाता है। यह पर्याप्त व्याग्क अथ है अथशाख्त्र में इसका अथ विशेष रूप से संकु- 
चित होता है | यहाँ पर इसका अ्रमिप्राय केवल ऋण लोटाने अथवा भुगतान करने 
की शक्ति के विश्वास से होता है। इस प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के 
बाजार में साख का वर्णन करते हैं तों इससे हमारा अमभिप्राय यह होता है कि अधिक 
साख वाले व्यक्ति पर लोगों को उसकी ऋण लोटाने की शक्ति का अधिक विश्वास 
होता है, अर्थात्‌ उसे बाजार में सरलतापूवंक अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त हो सकता 
है। इसके विपरीत कम साख वाले व्यक्ति को कम मात्रा में ऋण प्राप्त होता है, क्योंकि 
उस पर लोगों का कम विश्वास होता है ।* 

भिन्न-मिन्न विद्वानों ने साख की भिन्न-भिन्न परिभाषायें की हैं | मेकोलियड ने लिखा 
है कि साख भविष्य में सुगतान पाने का वतमान अधिकार हैं। वालरस ने साख को 
पूँजी का उधार देना कह हैं| जेवन्स का कथन है कि साख झुगतान कुछ विलम्ब के 
पश्चात्‌ करने के श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं है | 'जीड़ के अनुसार सार वर्तमान धन को 
भविष्य में परिवर्तित कर देती है। साख ((7८06) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 


साख एवं साखपत्र ३६३ 


(-/८00 से हुई है जिसका अथ है "में विश्वास करता हूँ।? व्यापारिक अर्थ में 
साख शब्द किसी व्यापारी अथवा व्यापार संस्था की उस द्रव्य सम्बन्धी प्रतिष्ठा तथा 
विश्वसनीयता का द्योतक है जिसके आधार पर वह अन्य किसी व्यापारी अथवा 
संस्था से ऋण लेता है। यह ध्यान देने योग्य है कि साख एक अदृश्य वस्तु होने के 
कारण साखपत्रों से सवंयथा भिन्न होती है | “साख के आधार पर आजकल रनी प्यागरी, 
बेंक तथा महाजन रुपया उधार लेते हैं। यदि किट्टी व्यापारी की साख अच्छी है तो 
उसे बड़ी रकम उधार मिल सकती है। किन्तु संदेहपूर्ण खाख वाले व्यापारी को रुपया 
उधार देने में सब्र कोई हिचकते हैं | ४४ 

“इस प्रकार साख का अर्थ किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति की इमानदारी में 
उस विश्वास से है लिंसके आधार पर वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति की कोई भी मृल्यवान 
वस्तु एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मात्रा में अथवा ब्याज सहित बह बन्द 


लौटा देगा । 


किसी व्यापारी की साख निम्नलिखित बातों पर निरभेर हैं. :-- 

(१) व्यक्ति के भुगतान करने की योग्यता-- ऋम इतर में सात्र प्राप्त करने 
की शक्ति उनके भुगतान करने की योग्यता पर निर्भर है । योग्यता से अभिप्र'य उन 
साधनों से है जिनके द्वारा व्यक्तित विशेष शरुगतान कर सके । यदि किसी व्यक्तित के पास 
साधन पर्थाप्त मात्रा में है तो उसकी साख बाजार में अधिक होगी तथा यदि साधनों 
का अभाव है तो कोई व्यक्ति भी ऋण देने को प्रस्तुतन होगा। इध दृष्टक्श मे 
प्रत्येक व्यक्ति की बाजार में प्रथक-प्रथक साख होती है | घनी व्यापारी से अधिक मात! 
में ऋण प्राप्त हो सकता है जब कि थोड़ी आय वाले व्यक्ति को थोड़ा ऋण मिलना 
भी कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति के पास यदि पर्याप्त साधन नहीं हैं. &।२ उसमे 
अनेकों व्यक्तिगत गुण हैं, जैसे ईमानदारी, रुच्चाई, वह शक्चित है ओर बाजार म 
उसका सम्मान है, तो ये सब इस बात के सूचक हैं कि उस व्यक्ति में भुगतान के रुमय 
पर्याप्त मात्रा में साधन प्राप्त करने की शक्ति निहित है । इस प्रकार यदि देखा + ये 
तो चरित्र ही व्यक्ति विशेष में सुगतान करने की योग्यता उत्न्न कर देता हैं । 

(२) व्यक्ति की सम्पत्ति--व्यक्ति विशेष का चरित्र तथा ऋण का भुगतान 
करने की योग्यता केवल छोटे ऋण प्राप्त करने में ही सहायता दे सकत हैं। परन्तु भड़े 
ऋणों के लिये व्यक्तिगत पू जी और सम्पत्ति ही आधार का काय॑ करते हैं। ढ़ क्ण 
अधिकतर बैंकों द्वारा प्राप्त होते हैं| व्यक्ति विशेष की पूंजी ही उसके ऋण हने की 
शक्ति को निर्धारित करते हैं, क्योंकि बक ऋण देने से पहले ऋण लेने वाल की पूँजी 
का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर लेती है इस प्रकार अधिक सर्म्पात्त अधिक साख की 
सूचक है । 





३६४ मुद्रा एवं अधिकोषण 


(३) चरित्र--किसी भी व्यक्ति की साख उसके चरित्र पर निर्भर होती है। 
इसका श्रमिग्राय यह है कि भूतकाल में ऋण मुगतान के सम्बन्ध में उसका चरित्र 
कसा रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने भूतकाल में लिये हुए ऋणों का भुगतान ठीक 
समय पर अथवा ठीक प्रकार से नहीं किया है तो उसका चरित्र विश्वसनीय नहीं है। 
लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखेंगे और उसे ऋश प्राप्त करने में पर्याप्त कठिन श्याँ 
उठानी पड़ेगी। उसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने अपने ऋणों का भुगतान भूतकाल 
में ठीक प्रकार से किया है तो बाजार में वह व्यक्ति चरित्रवान्‌ कहलायेगा--डसकी 
प्रतिष्ठा ओर मान बाजार में बहुत झँचा होगा--लोग उसका विश्वास करेंगे | उसी 
साख अधिक होगी तथा उसे सरलता से ऋण प्राप्त हो जायेगा | 


(४) सामाजिक ग्रतिष्ठा--किसी व्यापारी की साख उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा 
पर भी निर्भर होती है, क्योंकि श्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से वह ऋणों 
का भुगतान करने में दिलचस्पी रखता है। कमो-कमी लोग प्रतिष्ठा भंग न हो इस 
भय से अपने आभूषण तथा वस्त्र बेचकर भी अपना ऋण भुगतान करते हैं। प्रायः 
कुठम्ब वाले व्यक्ति बिना बच्चों वालों से अधिक ईमानदार हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें 
यह भय रहता है कि ऋणों का भुगतान ने करने से उनके बच्चों की शादी-विवाह में 
कोई कठिनाई उत्पन्न न हो जाये तथा ऋणदाता रकम प्राप्त न होने के कारण उनके 
बच्चों को किसी प्रकार का शाप न दे । किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते 
है जो आय कम होने के कारण दूसरों का रुपया ऐँठ कर अपने बच्चों का पालन- 
पोषण करते हैं | 


(४) वैधानिक सुविधा--साख बहुत कुछ सीमा तक सरकार की नीति एवं 
विधान पर भी नि्मर होती है | कभी-कभी विधान का अनुचित लाभ उठाकर द्दी 
ऋणी, ऋण का भुगतान करना नहीं चाहता | दिवालिया अधिनियम के कारण कुछ 
व्यक्ति दिवाला निकालकर दूसरों का रुपया हज्म कर जाते हैं और ऐसा करने से वे 
तनिक भी नहीं हिचकते, क्योंकि यह कार्य अवैधानिक नहीं है । 


साख का वर्गकरण--कुछ अर्थशास्री साख का वर्गीकरण साख की अवधि 
के अनुसार करते हैं, किन्तु साख का ठीक वर्गीकरण उसके उपयोग तथा साख प्राप्त 
करने वालों के अनुसार होना चाहिये। अतः सर्वप्रथम साख को दो भागों में विभाजित 
किया जाता है--सार्वजनिक साख तथा व्यक्तिगत साख | सार्वजनिक साख उस ऋण 
को कहते हैं जो विभिन्न सरकारें सावंजनिक कार्यों के लिये लेती हैं| व्यक्तिगत साख 
के अंतर्गत व्यक्तियों, व्यापारिक एवं. व्यवसायिक प्ल॑स्थाओं की साख* सम्मिलित होती 
है । इस व्यक्तिगत साख को साख के उद्देश्यानुसार व्यवसायिक भाख एवं उपयोग तथा 
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उत्पादन साख में विभाजित कर सकते हैं | बेकु साख उ्यव*' ५7७ साख का ही एक 
अंग है। - 
व्यवसायिक साख--जब्र किसी ऋण की ऋावर:क्तः किसी व्यापार अथबा 
उद्योग-धन्धों को चलाने को होती है तो इसे ही व्यवसायिक साख बहते हैं | यह ऋण 
कार्यशील पूँ जी प्राप्त करने के जिये अथव्रा स्थायी समत्ति क्रप करने के खिए लिये 
जाते है। कभी-कभी व्यागरी ऋणों को अपनी रुपत्ति अन्यक रख कर प्राप्त करता है 
बेकू साख--बैंक अपनी व्यक्तिगत पूँजी एवं प्रतिभूतियों द्वारा जो रकम प्रा 
करती है उसे बैंक साख कहते हैं | इसके अंतर्गत सभी प्रकार की जमायें, प्रतिशायें, 


ऋणपन्न इत्यादि सम्मिलित होते है । बैंक अपनी साख जनता से, संस्थाओं से तथा 
देश के केन्द्रीय बक से प्राप्त करती है | 


उपभोग एवं उत्पादन साख--उपभोग सम्बन्धी साख के अंतर्गत वे सभी 
ऋण आते हैं जिनसे ऋणी को कोई आराय प्राप्त नहीं होती । केवल उसकी आवश्य- 
कतायें संतुष्ट हो जाती हैं | अतः ऐसे ऋगणों तथा उसकी ब्याज का भुगतान कणों 
अपनी अन्य आय में से करता है। इस प्रकार के ऋण भवन, भोजन, शाद-विबाह, 
मुकदमेबाजी इत्यादि के लिए लिये जाते हैं। उत्पादन साख के अंतर्गत लिये गये 
ऋण उत्पादक कार्यों पर व्यय किये जाते हैं जिनसे ऋणी को आय प्रात होती है और 
इस आय में से ही ऋण तथा उसकी ब्याज का भुगतान किया जाता है । 


साख के ज्ञाभ-- 


(१) साख द्वारा धातु द्रव्य के प्रयोग की बचत होती है तथा इस प्रकार अधिक 
व्यय वाले विनिमय के माध्यम के स्थान पर क्रय व्यय वाला माध्यम प्राप्त हो जाता है | 
आजकल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह अपर्याप्त है। साख-पत्रों 
द्वारा द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा से तथा कम व्यय में सेजा जा 
सकता है | 

(२) साख द्वारा बचत करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है और पूँजी ब्नाना 
संभव होता है। लोग पैसा बचाते हैं तथा अपनी बचत अपने गआहकों को उस विश्वास 
पर दे देते हैं कि वे उससे अधिक उत्पादन करेंगे। बेक लाभप्रद पूँजी लगाने के अब- 
सर उत्पन्न करती है तथा अपने ग्राहकों को निश्चित समय पर"उस पूँजी के भुगतान का 
विश्वास दिलाती है जिससे रुपया जमा करने वालों के द्रव्य खींचती है. तथा वह द्रव्य 
उद्योग धंधे और व्यापार लाभ के कार्यों में संयुक्त होता है । 

(३) आजकल साख मुख्यतः उत्पादन की इद्धि के लिये है। यह इद्धि योग्य 
व्यापारियों के हाथों को अधिक उत्पादक बनाने से होती है | उत्पादन करने वाले ये 
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व्यक्ति, जो अपने व्यवहार तथा व्यापारिक योग्यता का लोगों में विश्वास करा सकते हूँ, 
अपने लाम-हनिपूर्ण व्यापारिक कार्यों के लिये साख प्राप्त कर सकते हैं। साख 
सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में ऐसे बहुत से उत्पादन करने वालों के लिये, जिनके 
पास पयप्ति साधन नहीं हैं, व्यापार करना अथवा व्यापारिक कार्यों को प्रारम्भ करना ु 
बड़ा कठिन है | | 

(४) सुचारु रूप से व्यवस्थित साख के कारण मूल्यों की घटती-बढ़ती में कमी 
होती है तथा व्यापार की दशा, भावों की बढ़ती के समय साख सुविधाओं पर रोक 
लगाकर तथा भावों की घटती के समय साख की सुविधाओं को बढ़ाकर स्थिर होती 
है। संक्षेप में, आजकल साख उद्योग-धन्धों तथा व्यापार को उन्नत बनाने का एक 
महान्‌ समर्थ साधन है | ह 

साख के दोष--साख की इद्धि की कोई सीमा नहीं है। सिक्कों को तो घातु | 
की मात्रा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, किन्तु साख की बढ़ोतरी पर ऐसा कोई 
ग्रतिबन्ध नहीं है । कमी-कभी छाख इतनी मात्रा में प्रदान कर दी जाती है जिसका 
वापस करना प्राप्त करने वाले की शक्ति के बाहर है । इससे क्रय-शक्ति में 
वृद्धि होती है और भावों में तेजी का भय रहता है | इससे अत्यधिक उत्पादन एवं 
सटबाजी को प्रोत्साहन मिलता है | अयोग्य व्यक्ति भी ऋण प्राप्त करके हानि पर ही 
अपने व्यापार को चलाते रहते हैं जिससे राष्ट्र को हानि होती है, साख लोगों की 
असफलता पर पर्दा डाल देती है | साख के कारण ही एकाघिकार स्थापित हो जाता 
है| सरकार भी ऋण प्राप्त करके अपव्यय कर सकती तथा अपनी कुव्यवस्था को 
जनता से छिपा सकती है । 

किन्तु इस सबका यह अर्थ नहीं कि सा इतनी बुरी है कि उसको समाप्त 
कर दिया जाये | उपरोक्त दोष साख के नहीं हैं वरन्‌ साख देने वालों के हैं | यदि 
साख प्रदान करने वाला सब बातों पर विचार करके विवेकपूर्ण कार्य करे तो साख के 
दोष स्व्रतः ही समाप्त हो जायें तथा साख आवश्यकता पड़ने पर जीवनाधार बनकर 
जनता की सेवा करेगी | 

साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व--साख की मात्रा निम्न- 
लिखित तत्वों से प्रमावित होती है--. 

सट्टेबाजी-सट्टेजाजी के अधिकतर व्यवहार उघार ही चलते हैं। सटटेबाजी 
के विकास के साथ साख का भी विकास होता है तथा साख के विकास के साथ सट्ठे- 
बाजी को प्रोत्साहन मिलता है | साख कम हो जाने पर सट्दा स्वतः ही कम हो जाता है। 
_ व्यापारिक एवं औद्योगिक दशायें--व्यापार तथा उद्योग-घृम्धों के विकास 
के कारण ऋणों की माँग बढ़ती है। ऋणों की बढ़ती हुईं माँद को पूरा करने के 
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लिये साख का विस्तार होता है। व्यापारिक एवं औद्योगिक चहलू-पहल के साथ 
साख ग्रदान करने वालों को उत्साह मिलता है । व्यापारिक मन्दी में व्यापारी तथा 
उद्योगपतियों की हानि सहन करने की शक्ति कम हो जाती है | ऐसे समय में लोग 
उन्हें कम ऋण प्रदान करते है. जिससे साख में कमी त्रा जाती है। अतः उप्बदट' दि क 
उन्नति के साथ साख का विस्तार होता है तथा शिथिलता के साथ साख में कमी 
होती है । 

ब्याज़ तथा ल्ञाभ की द्र-- यदि व्यवसाय से प्राप्त लाभ की दर अधिक है 
तो विनियोग को प्रोत्साहन मिलवा है और ऋणों की माँग बढ़ती है | ध्रथ्िक ब्याज के 
लालच में बहुत से लोग अपनी ब्रचत को ऋण पर देने को तैयार हो जाते हैं जिससे 
साख का विस्तार होता है। इसके विपरीत लाभ तथा ब्याज की दर कम हो काने से 
साख में भी कमी आ जाती है। 

बैंकिंग व्यवस्था-बेंक ही साख की महत्वपूर्ण लोत हैं और इन्हीं के द्वारा 
साख का निर्माण होता है | जिस देश में बेकिंग की मुह्द व्यवस्था होती है वहीं पर 
साख का भी अधिक विस्तार होता है। उन्नतिशील देशों म॑ साख का जितना विस्तार 
है उतना पिछड़े हुए देशों में नहीं | बंक की ऋण प्रदान करने की नीति भी साख की 
मात्रा निर्धारित करती है। सरकारी मौद्रिक नीति का भी साख पर भारी प्रभाव पढ़ता 
है। केन्द्रीय बैंक की दर कम होने से साख को बढ़ावा मिलता है जब कि अंक दर ऊँची 
होने से सांख का विस्तार तथा तेज मुद्रा नीति से साख का संकुचन होता है । 

राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय हूलचल--यदि देश में शान्ति तथा स्थिरता 
है तो लोगों का आर्थिक्त जीवन भी स्थिर रहता है। आर्थिक विकास के साथ-साथ 
नवीन योजनाओं का निर्माण होता है | ऋणों की प्रति दिन माँग बढती है और साख 
का विस्तार होता है। अशांति काल में आर्थिक जीवन स्थिर नहां रह पाता। अतः 
ऋण प्रदान करने तथा माँगने वालों की संख्या में कमी हो जाती है | सरकार के बदल 
जाने पर भी साख के विस्तार में कम हो जाती है | अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित हो जाने 
पर व्यापार में अनिश्चितता आती है जिसके कारण साख में कमी हो जातो है | युद्ध - 
काल में घनी लोग ऋण प्रदान न करके सोना क्रय करके रखना पसंद करते हैं बिसके 
कारण साख में कमी हो जाती है। 

साख तथा पूँजी--साख पूँजी से भिन्न होती है। सम्ख मे द्रव्य की उलत्ति 
नहीं होती | अतः साख स्वयं उत्पादन का साधन है | यह तो केवल उत्पादन करने 
में सहायता प्रदान करती है | साख केवल उन व्यक्तियों से जो धन का अच्छा उपवोग 
नहीं कर सकते, प्रून लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचाती है जो इसका अच्छा उपयोग 
करना जानते हैं। कुछ अर्थशात्रियों का मत है कि “साख पूँजी है।” मैकलोयड ने 
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साख को पूँजी ही माना है किय्तु अधिकांश अर्थशा््री इस बात से सहमत नहीं 
क्योंकि वास्तव में साख उत्पत्ति का साधन नहीं है। यह तो केवल वह रीति है जिसके 
द्वारा वस्तुओं में उपयोगिता सन्निहित होती है। अतः साख एक विनिमय मात्र है। 
साख स्वयं पूँजी नहीं वरन्‌ पूँजी प्राप्त करने का एक साधन है। इससे पूं जी उत्पन्न 
नहीं होती । केवल ग्रह बात निर्धारित होती है कि पूँजी का प्रयोग किसके द्वारा किया 
जाये | मिल के कथनानुसार ऋण प्रदान करने से पू जी का केवल एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति को हस्तांतरण हो जाता है; नवीन पूँजी उत्पन्न नहीं होती । कुछ लोग साख 
पत्रों को पूँजी मानते हैं। किन्तु ये पत्र पूंजी नहीं। केवल पूँजी के प्रतिनिधि हैं। 
तथा पूजी के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करते हैं | इससे केवल एूँजी में गतिशीलता 
उत्पन्न होती है और पूँजी की उत्पादनशक्ति में वृद्धि हो जाती है। किसी भी अवस्था 
में इससे पूँजी की मात्रा नहीं बढ़ती। अतः साख को पूँजी मानना उचित नहीं है। 

बेंकों द्वारा साख की उत्पत्ति-साख ही आधुनिक व्यापार और व्यवसाय 
की आधार-शिला है। वर्तमान आर्थिक व्यवसाय में पैमाने पर आज उत्पत्ति और 
विनिमय होता है | वह बिना साख की सहायता के कदापि सम्मव नहीं हो सकता । 
संसार का अधिकतर व्यापार आज साख के आधार पर ही होता हैन कि रोकड़ी 
रुपयों के आधार पर । यही कारण हैं कि आधुनिक आर्थिक संगठन. में साख को 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । इसका आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू में बोलबाला 
है। फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता कारखाने वाले से तथां कारखाने 
वाले स्वयं व्यापारियों से साख पर वस्तुएँ क्रय करते हैं | साख-व्यवस्था में बैड बड़ा 
महत्व रखती हैं। बैक तथा साख में गहरा सम्बन्ध है। बैडू समय-समय पर व्यापारियों 
को निम्न प्रकार की साख प्रदान करती है :-- 


(१) व्यक्तिगत साख--इस साख को विशुद्ध साख भी कहते हैं। इसमें 
गिरवी इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती | इस साख में बैंक बिना किसी गिरवी 
अथवा जमानत के उधार देती है। 


(२) नकद साख--इस साख के श्रनुसार बेंक अपने गोद्सम में माल रख 
लेती हैं और अपने लेनदार को उधार देती है | 

(३) अपरिमारित साख--इस साख के अनुधार बेंक यह उत्तरदायित्व नहीं 
लेती | किन्हीं विशेष दशाओं और शर्तों पर वह सुगतान दे देती है। बैक चाहे तो 
भुगतान दे सकती है ओर न चाहे तो नहीं भी दे सकती | इसे संयुक्त राज्य अमेरिका 
में प्रत्यादेश्य (१८ए००४०)८ (7८०४४) कही जाती है । 


छः &्ध र्क न्‍ 
(४) निश्चित साख--यह साख किसी विशेष समक तक निश्चित घन के 
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लिये होती है| इसमें एक साथ अथवा कई बार में उधार का निश्चिर इन दे दिया 
जाता है। 


.. (४) चालू साख--यह साख लगमय निश्चित माल की उल्टी होती है। 
इसमें हर समय नया हिसाब होता रहता है तथा पुरानी जिलें चुका दी बाती हैं । बैसे- 
जैसे नई बिलों के चुकाने का समय आता है उसी प्रकार नई बिलें आती रहती हैं । 

(६) सीमांत साखपत्र-यह वह पत्र है जो ब्रिल के साथ रहता है तथा 
जिसकी शर्तों और रकम के अनुसार बिल का भुगतान होता है| यह बिल का मुख्य 
अंग होता है और इसके अनुसार निर्यात करने वाले को उधार मिलता है | इसमें बिल 
लिखने के समय आधिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहता है । 

(७) खाते की साख--श्राजकल इस प्रकार की साख ऋअहुंत उचच्ति है। 
इसके अनुसार दो संस्थायें अथवा व्यापारी एक दूसरे को किसी सीमा तक उधार देना 
निश्चित कर लेते हैं तथा उधार लेते-देते रहते हैं तथा हर समय नकद नहीं देते । 

: अंत में हिसान करते समय नकद लेन-देन होता है। 

(८) विपत्र साख--इसके अनुसार लिखे जाने वाले जिलों के साथ रेल को 
रसीद अथवा बिल आफ लेंडिग लगा दिये जाते हैं जो कि एक रेहन के समान होते 
हैं तथा इन विपत्रों के होने पर इस प्रकार के बिल का भुगतान अथवा स्वीकृति 
होती है।' 

(६) सांकेतिक साख--जत् विदेश में भ्रमण करने वाला विदेश में रहता है 
तो वह सांकेतिक साखपत्र को प्रस्तुत करके बैड्डू से रूपया ८:पत करता है। यह ग्रान्टर 

: द्वार साखपत्र के साथ दिया जाता है। इसका भुगतान देते समय बेड सपया लेने वाले 
का हस्ताक्षर करवा लेती है । 

इसके अतिरिक्त भ्रमण करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये 
बैड यात्री साखपत्र, यात्रियों को चेक तथा गश्ती चेक इत्यादि देकर मी सहायता 
प्रदान करती है । 

साखपत्र--साख पत्र सरकार अथवा किसी संस्था द्वारा जारी किया गया वह 

. लिखित दस्तावेज है. जिसमें भविष्य की तिथि पर रुपया चुकाने की प्रतिशा की जाती 
है | द्रव्य की भाँति साखपत्नों से भी विनिमय के कार्यों में बड़ी" सुविधा रहती हैं किः 

' उनका चलन सीमित रहता है । जारी करने वाली पार्टी की साख जितनी श्रध्िक दृढ़ 

.._ तथा प्रसिद्ध होगी उतना ही श्रघिक उसके साखपत्नों का चलन होगा । 

-साखपत्र तिम्न प्रकार के होते हैं: 


क्‍ (१) प्रतिज्ञापत्रः-इंडियन निगोशियेबिल इन्स्ट्रुमेंट ऐक्ट के अनुसार प्रतिशा- 
। पत्र एक लिखित दस्तावेज हैं जिसमें लिखनेवाले के हस्ताऋुर रहते हैं और बिना 
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किसी शर्त के एक निश्चित रकम चुकाने की वह प्रतिशा करता है | इसकी रकम ड्सी 
को मिल सकती है जिसके नाम वह दस्तावेज हो और जिसके लिये कहा गया हो अथवा 
जो उस दस्तावेज को लाया हो । 


प्रतिज्ञापत्र का नमूना 


१५०० ०) मेरठ 
२३ नवम्बर, १६४८ 
मैं प्रतिश्ञा करता हूँ कि श्राज से ३ मास पश्चात्‌ १००) भ्री रत्नलाल गोयल 
को अथवा उनकी आज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान कर दूँगा जिसका 
मूल्य मुके मिल चुका है । मम] अल पीतम चन्द 
१०० ०) मेरठ 
२१३ नवम्बर, (श्र 


मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. कि माँगने पर १०००) श्री र्नलाल गोयल को अथवा 
उनकी आशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दूँगा, जिसका मृल्य मुझे मिल 
चुका है। 

पीतम चन्द 

संयुक्त प्रतिज्ञापत्र--इस प्रकार के प्रतिज्ञापत्र दो अथवा अधिक व्यक्तियों 
द्वारा लिखे जाते हैं तथा इनके भुगतान का उत्तरदायित्व लिखने वालों पर केवल 
संयुक्त रूप से रहता है । दूसरे शब्दों में यदि ऐसे प्रतिज्ञापत्र फी श्रप्रतिष्ठा हो जावे 
तो पत्रवाहक प्रतिज्ञा की रकम को प्राप्त करने के लिये प्रतिज्ञा करने वाले सभी व्यक्तियों 
पर सम्मिलित रूप से दावा कर सकता है। दुर्भाग्य से, यदि वह किसी एक का नाम 
देने में भूल जाये तो बाद में डस पर अलग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | 

(२) विपत्र अथवा बिल आफ एक्सचेंज--यह एक लिखित श्राज्ञा होती 
है | इसका लिखने वाला अपने देनदार अन्य व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर करके यह 
आजा लिखता है कि वह बिना किसी शर्त के तीसरे व्यक्ति को अथवा उसकी आशा- 
नुसार अन्य किसी व्यक्ति को अथवा आश्ञापत्र पेश करने वाले व्यक्ति को उसमें 
लिखित रकम दे दे। 


भुगतान की दृष्टि से बिल दो प्रकार के होते हैं--- 
(१) दशेनी बिल--जिसका भुगतान बिल पेश होते ही किया जाता है-। 


(२) मुहती बिल--जिनमें दर्ज रकम का भुगतान एंक निश्चित अ्रवधि के 
पश्चात्‌ जैसे बिल्ल स्वीकृति के ३० अथवा ६० दिन पश्चात्‌ किया जाता है। हुन्डी का 
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॥तान करने के लिये ३ दिन तक का अधिक समय जिसे सियायत के दिन कहते हैं, 
लता है। दर्शनी बिल बिल्कुल चेक की तरह होती है किन्तु बिल आफ एक्सचेंज 
(य$ मुद्दती ही होता है | 

बिल आफ एक्सचेंज देशी बिल और विदेशी बिल के रूप में होते हैं | जो बिल 
क ही देश के भीतर जारी किया जाय और उसका सुमतान भी वहाँ ही किया जाये 
ब वह देशी बिल कहलाता है। और जो बिल एक देश से जाये और दूसरे देश में 
सका भुगतान किया जाये वह विदेशी बिल कहलाता है। विदेशी बिल विदेशों में 
पुगतान करने के «लिये बनाये जाते हैं | जिस प्रकार विदेशी बिल एक बड़ी मात्रा में 
हठु द्रव्य की आवश्यकता को कम करके विनिमय के कार्य को सरल बना देते हैं. उसी 
कार विदेशी बिल भी विदेशों से व्यापार करने का कार्य सरल कर देते हैं | 


बिल अथवा विपत्र के नमूने :-- 
देशी बिल का नमूना 


पटना 
२१-११-४८ 
आ्राज के ३ मास पश्चात्‌ , हमारी आशानुसार, केवल पाँच सौ रुपये 
प्राप्त मूल्य के बदले भुगतान कीजिये | 


रू० ५००-०-० 





स्टान्प 











श्री रामचन्द्र 
बोरिंग रोड, ब्रक्धदेव आचार्य 
पटना । 
विदेशी बिल का नमूना 
संख्या--क ३४७ ७४५, लौंगऐकरे 
घ्टाम्प पौंड ४५०० रीडिग 
नवम्बर २२, १६५८८ 





(यदि उक्त तिथि एवं विवश 


इस प्रथम विपत्र के दर्शन-के ६० दिनु पश्चात्‌ 
का ! स्टेंट बेड आफ 


के द्वितीय एवं तुतीय बिपत्र का मुगतान न किया गया हो), 
इंडिया को, केवल पचास पौंड प्राप्त मूल्य के बदले भुगतान कीजिये । 
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सेवा में, 
श्री मैनेजर महोदय, रेमंड ऐन्ड एटकिंसन के लिये 
माडने ट्रेडस, एक्सपोर्टर ऐन्ड इस्पोर्टर ऐम, मास्ट्स 

४२, थर्ड ए गेरी लेन, बम्बई | मैनेजर 


हुए्डी--हुएडी बिल के ही समान होती है | उसका ग्रयोग बाजार के व्यापारी 
तथा सर्राफ बहुत करते हैं। इनका चलन व्यापार के रीति-रिवाज के अनुसार होता है। 
जब बिल की आवश्यक बातें पूरी करती हैं तो वे मारतीय विनिमय साध्य पुर्जा कानून 
के अन्तगंत आ जाती हैं | बिल की हुण्डियाँ तीन प्रकार की होती हैं, :-- 


(१) दशेनी हुस्डी--जिसका भुगतान माँगने पर करना पड़ता है । 
दर्शनी हुण्डी का नमूना 


सिद्ध श्री कानपुर शुभस्थान भरी पत्नी भाई हर प्रसाद बालमुकुन्द जोग लिखी 
प्रयाग जी से बंशीधर रामचन्द्र की राम राम बाँचना। आगे हुएडी कीनी एक | आप 
ऊपर दिया रुपया ५०० आँकड़े पाँच सौ के नीमे दो सौ पचास के दूने पूरे देना | 
यहाँ राखा भाई दी स्टेट बैड आफ इंडिया, इलाहाबाद वाले के मिती फामुन 
बंदी २ को पहुँचे। दान धनीजोग बिना जाप्ता बाजार चलन हुण्डी की रीति ठिकाने 
लगाय दाम चौकस कर देना | फागुन बदी २, सं० २०१५ 

विशेष--यह हुण्डी इलाहाबाद (प्रयाग जी) के बंशीधर रामचद्ध ने कानपुर 
के हरप्रसाद बालमुकुन्द पर ५० ०) के लिये की है। स्टेट बैडु आफ इंडिया के 
माँगने पर फागुन बदी २, सं० १६१५ के पश्चात्‌ इसका भुगतान कर देगा । 

(२) मिती हुस्डी--जिसका मुगतान देखने के उपरान्त कुछ दिनों पश्चात्‌ 
होता है। मिती हुएडी अधिकतर देखने के ६१ दिन पश्चात्‌ भुगतान के लिये की 
जाती है। मिती हुएडी पर रियायती दिन उस स्थान की रिवाजों के अनुसार दिये जाते 
है जहाँ हुएडी का भुगतान होता है। हुएडी अधिकतर मुड़िया में लिखी जाती है। 


मिती हुण्डी का नमूना 


पड तिद्ध भी देहली शुमस्थान माई मगनलाल शिवग्रसाद लिखी 

स्टाम्प | एपुड़ से रामस्वरूप की राम-राम बाँचना। अपरंच हुएडी एक रुपया 
न | २५०० आँकड़े पच्चीस सौ जिसका नीमा रुपया बारह सौ का दूना घुरा | 
अट्ढे राखा दि स्टेट बैक लिमिटेड पास मिती फागुन सुदी दसमी (१०) से दिन इकसठ 


(६१) पीछे नामे साह जोग हुएडी चलन कल्‍्दार दी था मिती साकन सुदी दसमी (१०) 
सम्वत्‌ २०१५ | ह 
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(३) साह जोग हुस्डी--यह वह हुु्डी होती है जिसका भगतान बाजार चल 
के अनुसार किसी प्रतिष्ठित साह अथवा सेठ को ही किया जा सकता है। यदि हन्डी 
किसी अन्य व्यक्ति के नाम में है तो उसका रुगतान लेने के पहले उसका बेचान किसी 
* सेठ के नाम होना आवश्यक है । इस प्रकार की हुंडियों का भुगतान करने बाले को 

कोई जोखिम नहीं है । 


हुन्डी एक प्रकार की देशी बिल ही है। अ्रन्तर केवल इतना ही है कि बिल 
प्रायः अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और हुन्डी किसी भारतीय भाषा अथवा देवनागरी या 
विशेष कर सराफी में लिखी जाती हैं 


बिलों का चलन भारतीय निगोशियेबिज्त इन्सद्रमेंट ऐक्ट के अनुसार होता है 
जब कि हुन्डी का चलन बाजार प्रथा के अनुसार होता है | 


चेक--उन्नत देशों में मनुष्य सुविधा के कारण बैड्टों में दप्या जमा करना और 
आवश्यकता पड़ने पर बेैड्लों द्वारा रुपया निकालना पसन्द करते हैं जिसे रुपया जमा 
करने वाला अपनी बैड के नाम जारी करता है और जिसमें उस बैड के लिये यह आदेश 
रहता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम बैड्डू में लिखा है अथवा उसकी अ्ह्ानसार 
किसी अन्य व्यक्ति को जिसका नाम चेक में लिखा है अथवा उसकी #'शान वार किसी 
अन्य व्यक्ति को अथवा चेक लाने वाले को चेक में लिखी रकम तुरन्त चुका दूँगा । 
माँग होने पर चेक का भुगतान करना पड़ता हैं तथा चैड्ू चेक का झुपया देने से इन्कार 
नहीं कर सकती जब तक कि चेक जारी करने दाले का उतना झपया बैंड में अमा 
रहता है | सुविधा, क्षमता तथा जालसाजी से बचने के लिये बैड्डू रुपया बमा करने वालों 
को एक छुपी किताब अर्थात्‌ चेक बुक देता है। वह व्यक्ति जो दा ने: “5. अथवा 
चेक लिखता है [9799८ कहलाता है। बेड अ्रथवा जिसके नम चे5 जारी किया बाता 
है और जो चेक का रुपया देता है [9759 2८८ कहलाता है और जिस व्यक्ति के नाम 
लिखा जाता है ?2ए८८ कहलाता है । कभी-कभी जब कमी वह निजी श्वावश्यकदा के 
लिये रुपये निकालता है (5८) लिख कर चेक जारी करता है। इस्तान्तरण की 
योग्यता की दौषैट से (0:0८ (27८०१०८ अथवा ऐ८47० (-0८0४०८ हो सकता है । 

हस्तान्तरण की दृष्ठि से चेक दो प्रकार के होते है--बाहइक चेक तथा आदे- 
शात्मक चेक । 

. वाहक चेक(3८47८४ (:7८०५ु०८) अथवा घनाजोग चेक की रकम चेक रखने 
वाले अथवा लाने वाले को मिलती है । चेक पेश करने वाले को उसकी रकम तुरन्त 
मिल जाती है । वाहक चेक की "रकम यदि किसी अन्य यलत आदमी को दे दी बाती 
है तो बैड उसके लिए दोषी नहीं ठहरती क्‍योंकि ऐसे चेक में बैक को यह जानने 
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की आवश्यकता- नहीं है कि पेश करने वाला उसका वास्तविक अधिकारी है अथवा 


नहीं । 

यदि चेक में 3227८४ शब्द काटकर (0706&: शब्द लिख दिया जाये तो 
8८४४८४ चैक ही (0:0०: चेक अथवा शाहजोग चेक बन जाता है। यह अधिक 
सुरक्षित होता है, क्योंकि त्रैु उस चेक का रुपया तब तक नहीं देती जब तक रुपया 
लेने वाला यह सिद्ध न कर सके कि वह वही व्यक्ति है जिसके नाम चेक है। यह 
दूसरे के नाम तभी हस्तान्तरित किया जा सकता है जब रुपया पाने वाला डस चेक पर 
अपने हस्ताक्षर न कर दे | 


वाहक चेक का नमूना 
भुगतान कीजिये श्रीराम मेहता अथवा वाहक को 


आदेशात्मक चेक का नमूना 
भुगतान कीजिये श्री सुरेशराम भाई अथवा आदेश प्राप्त को 
चेक का रेखाँंकन ((705$978 ० (४८०९०८७) 


रेखांकन शब्द का सीधा-साधा अ्रथ है रेखाये)ं बनाना। अ्रतः चेक पर दो 
समानान्तर रेखायें खींचने का अथ चेक का रेखांकन करना होता है | 

रेखाड्डुन के भेदू--(१) साधारण रेखांकन ((0४078/ए (॥08४78)-- 
यदि किसी चेक पर दो तिली समानान्तर रेखायें खींच दी जाती है, परन्तु उनमें बेड़ू 
विशेष का नाम नहीं दिया होता तो उसे साधारण रेखांकन कहते हैं। इस प्रकार के 
चेंकों को खिड़की पर सुगतान किया जा सकता है। यही कारण है कि इनके भुगतान 
में कभी-कभी धोखेबाजी हो जाती है। साधारण रेखांकन निम्नांकित ढंग से किया जा 
सकता है :-- 

(श्र) केवल समानान्वर रूप से दो तिरछी रेखायें खींचकर, 

(आ) रेखाओं के बीच में 'एन्ड कम्पनी! आदि महत्वहीन शुब्द्‌ लिखकर । 

(३) रेखाओं में केवल मुगतान वाला खाते में (0८०८०प०४४ 998ए०८ ०४ए) 
लिखकर । इसका प्रमाव यूह होता है कि बेंक चेक की रकम केवल उसी खाते में जमा 
करती है, जिसका नाम लेखक ने पाने वाले के रूप में दिया है। अन्य को नहीं | श्रतः 
इनका भुगतान खिड़की पर धोखेबाज अथवा चोर नहीं पा सकते | 

(ई) रेखाओं में केवल पचास रुपये के अंतर्गत जैसे शब्द लिखकर इन शब्दों 
को लिखने के दो उद्देश्य होते हैं। प्रथम, साहूकार- की रकम का अनुमान तो हो 
परन्तु वास्तविक रकम का पता न हो ऐसी दशा में चेक में रकम नहीं लिखी जाती | 


जज 


साख और साखपंत् श्छ्क, 


केवल रुपये की अनुमान से गोल संख्या में लिख दी बादी है। मुगतानदाता उनमें 
उक्त रेखांकित रकम तक कोई मी रकम पाने का अधिकारी दो जाता है| दूसरे, उक्त 


रकम से अ्रधिक रकम जालसाजी द्वारा नहीं घटाई जा सकती है। ऐसी दशा में 
सिद्धहस्त जालसाजों की दाल नहीं गल पाती । 
(ड) रेखाओं में 'बेचान साध्य नहीं? (१३०४ )२८००४० ०८) खिखकर--- 


इसका प्रभाव यह होता है कि चेंक पाने वाला देने वाले के अधिकार के विषय में 
भली ग्रकार निश्चित करने के पश्चात्‌ ही चेक प्राप्त करने का साइस करता है। यदि 
डसे उसके अधिकार के दूषित होने की किचित भी गंध आ जाती है तो वह मुगतान 
को अस्वीकृत कर सकता है। यह ध्यान में रखने की बात हैं कि चेंड को स्वीकार 
करने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता | यदि वह इसका शान होने पर 
भी चेक स्वीकार करता है तो उसका अधिकार भी दूषित हो बाता है। यही कारश 
है कि विद्यार्थी कभी-कमी अबेचानसाध्य का अर्थ “अहस्तांतर योग्य” लगा बैठते हैं | 
परन्तु यह सममभना भारी भूल है। जो चेक पूर्ण विश्वास के साथ, वस्तु विशेष के 
प्रतिफल में तथा ठीक प्रकार से लिखा जा रहा है, उसके स्वामी को उस चेक पर 
अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। और देने वाले के दूषित श्रघिकार का प्रमाव उस 
पर किचित मात्र भी नहीं पड़ता । परन्तु यदि उस पर “अबेचानसाध्य” शब्द लिखा 
रहता है तो उक्त शर्तों की पूर्ति पर मी पाने वाले का अधिकार देने वाले के अधिकार 
से अच्छा नहीं होता | अतः पाने वाले को ऐसे हस्तांतर कर्तताओ्रों से चेक प्राप्त करते 


समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए | 
(२) विशेष रेखांकन (9]7८०८र्श (0०5578/-इस प्रकार के रेखांकन में 


साधारण रेखांकन की तरह दो तिरद्ली सम/नान्वर रेखायें खिंची रद्दती हैं; रेलांकन के 
मध्य में साधारव्क रेखांकन के संबन्ध में अलिखित सभी शब्द दिये जा सकते हैं, तया 
उनके बीच में किसी बैंक का नाम आवश्यक रूप से दिया रहा है। बिना बैंक के 
नाम से रेखांकन को विशेष रेखांकन नहीं कहा जा सकता। श्नका भुगतान बैंक की 
खिड़की पर नहीं होता वरन्‌ बेचान द्वारा बैल्न से चालू खाते में जमा को रकम के रूप 
में किया जाता है | अतः यदि कोई व्यक्ति घोखेचाजी, चोरी अथवा जाल द्वारा इनका 
पुगतान प्रात कर ले, वेः बैक की रद्वायता से उसका पता सरलता से लगाया भा सकता है । 
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साधारण तथा विशेष रेखांकन के उदाहरण 
१--साधा रण रेखांकन 
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दे करने वाले पक्ष-- चेक निम्नांकित पक्षों द्वारा रेखांकित किया जा 
| है न ' 

(१) लेखक--वह स्वयं उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार से चेक का रेखांकन 
कर सकता है। इतना ही नहीं, वह “रुपया भुगतान कीजिये! (2४7 (298) शब्द 
लिखकर पहले किये गये रेखांकन को समाप्त कर सकता है | इस प्रकार का चेक वाहक 
चेंक' समझता जाता है। डे कर 

(२) धारक--कोई भी धारक श्ररेखांकित चेक को सौधारंण अथवा विशेष 
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रेखांकित, साधारण रेखांकित को विशेष रेखांकित तथा बेचान साध्य को अवेचा 
साध्य कर सकता है । 

(३) बेंक--वह वैंक जिसके नाम कोई चेक लिखा गया हो, ट्सरी हैंड खाधरः 
. अपने प्रतिनिधि के नाम साधारण अथवा विशेष रेखांकित कर सकती है 

उसे धारक के भी अधिकार प्राप्त होते हैं। 

चेक का रेखांकन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है... 

(१) इन्हें अनुचित अधिकारी (जैसे चोर, घोखेबाज, बेईमःन आदि) पहले 
तो प्राप्त ही. नहीं कर सकते तथा यदि किसी प्रकार उनका भुगवान भी पा छेते हैँ तो 
उसका पता लगानाज्सरल हो जावा है। 

(२) इसे डाक द्वारा मेजने में सुविधा और सुरच्षा रहती है, क्योंकि उसके 
रास्ते में लो जाने पर भी हानि होने की कोई संभावना नहीं रहती । 

(३) बेंक इन्हें बड़ी सावधानी से भुगतान करती है | साधारण रेस्वांग्न होने 
पर किसी बेंक द्वारा तथा विशेष बैंक द्वारा उल्लिखित रकम जमा के रूप में भुगतान 
की जाती है। अतः छसका रुपया नकद खिड़की पर नहीं दिया जाता । 

(४) उनके पाने वाला अपने अथवा श्रन्य किसी जानकार व्यक्ति के चालू 
खाते में रेखांकित चेक की रकम जमा करने के पश्चात्‌ ही नकद रकम पा सकता 
है | यदि इनका किसी भी बैंक में निजी चालू खाता नहीं होता तो वे बेचान द्वारा चेक की 
रकम को अन्य व्यक्ति के खाते में डलवा देते हैं| बेंक किसी ऋन घिक्नत चेक अथवा 


जि थे 


व्यक्ति को भूल से खिड़की पर अथवा जमा द्वारा मुगतान करने पर स्वयं उत्तरदायी 
होती है । 

(५४) इन्हें प्राप्त करने वाले को भी सावधानी रखनी पड़ती है, यदि उसका 
अधिकार दूषित होता है तो बह वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी ठहराया बाता है 
तथा उसको पहुँची हुई क्षति की पूर्वि करनी पड़ती है। 


चेक का बेचान 


बहुधाणल्यापारी लोग चेक, विपत्र श्रथवा प्रतिशापत्र आदि सभी विनिमय- 
साध्य पन्नों को अपने साहूकारों को ऋण के भुगतान में सौंप देते हैं। साहूकार इनको 
भुना कर अथवा निश्चित तिथि तक अ्रपने पास रख कर पग्रार्त हुए पत्र में उल्लिखित 
रकम पा लेते हैं | 





। इस प्रकार 


बेचान के भेद 
- (१) सान्नारण बेचान ((६००९७४७| 50078८776077)--जिस विनिमय राध्य 
पत्र को केवल हस्ताक्वर मात्र से हस्तांतरित किया जाता है उस पर किये गये बेचान 
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को साधारण बेच्ान कहते हैं। यदि किसी चेक अथवा विपत्र में परिवर्तन करना हो 
तो उठ पर खुला बेचान कर देना चाहिये | इनका भुगतान किसी भी व्यक्ति को बैंक 
द्वारा किया जा सकता है। 


(२) पूर्ण बेचान (5.7८0५७। 70700079८77८7)--इस प्रकार के बेचान के ' ये 
लिये यह आवश्यक है कि बेचानकर्ता न केवल हस्ताक्षर ही करे वरन्‌ बेचान पाने 
वाले का नाम तथा बेचान तिथि उल्लेख भी करे। इस प्रकार के बेचान के पश्चात्‌ 
किये गये सभी बेचान उक्त रीति से ही होने चाहिये अन्यथा उन्हें अपू् समकका 
जायेगा | कोई भी धारक साधारण बेचान में बेचान पाने वाले व्यक्ति कां नाम लिख 


सकता है | ऐसा करने से वह न केवल हस्ताक्षर करने से ही वर॑न्‌ विपत्र के उत्तर- .. 


दायित्व से अपने को बचा लेता है । 


(३) प्रतिबन्धित बेचान (रिव्शासंटसएट 000782८70००0--े वे. 
साधारण अथवा विशेष बेचान होते हैं, जिनके मुगतान के संबन्ध में किसी न किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है | अ्रतः इसके पाने वाले के अधिकार सीमित 
हो जाते हैं । 


(४) आंशिक बेचान (?४४7%)| +000782८70८07)--यह वह बेचान है 
जिनमें बेचान का अधिकारी बेचान-पत्र की रकम के कुछ अंश का ही बेचान्‌ करता 
है | यह बहुधा उसी समय आवश्यक होता है जब बेचान पाने वाले को बेचान-पत्र 
की शेष रकम पहले ही प्राप्त हो गई हो । आजकल इसका चलन कम हो गया है| 

(४५) दायित्व रहित बेचान--इस बेचान के द्वारा बेचानकर्ता बेचान-पत्र 
के उत्तरदायित्व से छुट्टी पा लेता है। यदि इसे भुगतानकर्ता मुगतान नहीं करता 
'तो घारक को यह अधिकार नहीं होता कि यदि वह चाहे तो उसे अस्वीकार न करे। 


(६) प्रतिबंधित बेचान (((.0700 072 ॥800078277९0/)--.इस प्रकार 
की बेचान में बेचान कर्ता बेचान पाने वाले को बेचान-पत्र पर अधिकार देने से पूर्व 
कुछ शर्तें पालन करने का अधिकार देता है| इसे अनुबंधित आशा कहना अनुपयुक्त 
'न होगा | 

(७) सुविधा युक्त बेचान ( ए42८पॉ४ाएट ए605९४0०7/ ) -जहाँ 
बेचान कर्ता यह स्पष्ट कर देता है कि उसे विपत्र के भुगतान न होने अथवा अप्रतिष्ठा 
की सूचना देना आवश्यक नहीं वहाँ पर बिना सूचना दिये हुए भी बेचानकर्तता को 


उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इस प्रह्नार के बेचान सुविधा युक्त बेचान” कह- 
लाते हैं। 
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चेक के सम्बन्ध में अन्य बातें :-- 


(१) पूर्व तिथि का चेक--इसमें चैक लिखने वाला लिखने वाली तारीख के 
पूर्व की कोई तारीख डाल देता है। यदि बेंक में उपस्थित करते उमय चेक ६ पास से 
अधिक पुराना है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करती । ऐसे चेको को पुराने चेक 
अथवा 5:96 (८०४८ भी कहते हैं । 

(२) भविष्य की तारीख का चेक-- (?0#-ठ69६6 (४६८९८८०।- इन चेरें 
पर आने की तारीख पड़ी रहती है। जब तक भविष्य की वह वारीख न आ जाये जो 
चेक पर पड़ी है तब्र तक बेंक इसका भुगतान नहीं करती | किन्तु कह तारीख आने से 
पूर्व ऐसे चेकों का बेचांच किया जा सकता है और वह वैध होता है। 

(३) अपूर्णे चेक (]00॥/09८ (2८९४८) --यदि चेक में तारीख $ रकम, 
पाने वाले का नाम अथवा कोई और बात लिखने से रह गई है तो ऐसे चेक का 
भुगतान बेक नहीं करती। यदि चेक पर लिखने वाले के इस्ताचर हैं तो भुगतान 
माँगने वाला अपूर्ण चेक को वे सारी बातें लिख कर पूर्ण कर सकता है जिन्हें लिखने 
वाला लिखना चाहता था। ऐसे चेकों में यह समभा जाता है कि लिखने वाले ने जेक 
के धारक को पूर्ण करने का अ्रधिकार दे दिया है । 


(४) कटा-फटा चेक (१४०ए००७/८१ (४८०४७८)--बो चेक कटा-फटा होट' 
है अथवा जिस पर किटी प्रकार का धब्बा पड़ गया है | बेंक उत चेक का भुगतान 
नहीं करता । किन्तु धारक उसके बदले चेक लिखने वाले से दूसरा चेक प्राप्त करने 
का अधिकारी होता है । 

(५) चिन्हित चेक (१(५।:८० (.7८१०८)--यदि धारक किही कारण से 
चेक का भुगतान तुरन्त न लेना चाहे तो वह चेक पर बेक से यह प्रमाणित करा सकता 
है कि चेक लिखने वाले के हिसाब में चेक का भुगतान करने के लिये पर्याप्त रूपया है । 
किन्तु इस प्रमाण का यह अर्थ नहीं कि बेंक ने भुगतान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
ले लिया है। प्रमाणित करने के पश्चात्‌ चेक लिखने वाला श्रपना रुपया निकाल 
लेता है अथवा “ड्सके हिसाब में से किसी दूसरे चेक का भुगतान द्वो जाता है अथवा 
न्यायालय भुगतान पर ग्रतिबन्ध लगा देता है तो चेक का घारक बेंक को मुगतान देने 
. के लिये विवश नहीं कर सकता । 

. अन्य साख पत्र :-- 

बैंडु ड्राफ्ट (275 [)27)--यह एक प्रकार का चेक दी है बिसे एक 
बैंक दूसरी बैंक के नाम अथवा अल्य "स्थान पर स्थिद अपनी चैक की शाखा 
के नाम जारी करता है तथा यह लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति को अथवा 
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ड्राफ्ट पेश करने वाले को इसमें लिखित रकम दे दी जाये। ऐसी अवस्था में 
जो बैंक ड्राफ्ट बनता है वह [072%०८ और जिसे रकम का सुगतान दिया जाता है 
बह 227०८ कहलाता है। व्यापारियों को ग्रायः दूरस्थ देशों में रहने वाले लोगों को 
रुपया देना पड़ता है। ऐसी रकम का भुगतान करने का सबसे सस्ता तरीका यही है कि 
वह रकम अपने शहर के किसी बैंक में जमा कर उस व्यक्ति के नाम जिसको रुपया 
भेजना है, बैंक ड्राफ्ट बनवा ले । बैंक ऐसे चेक जारी करने के लिये कुछ कमीशन 
- लेती है। विदेशों का भुगतान प्रायः बेक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। आई० ओ० यू० 
(. 0. 0.) इसका अर्थ होता है कि मुझ पर आपका चाहिये । कभी-कभी अल्प 
काल के लिये सूह्म सा ऋण इस प्रकार का पत्र लिख कर ही ले लिया जाता है। 
ऋण लेने वाला एक कागज के टुकड़े पर केवल वह लिख कर अपना हस्ताक्षर कर 
देता है कि मुझ पर आपके इतने रुपये चाहिये | ऐसे पत्र पर किसी टिकट की आवश्य- 
कता नहीं और इसीलिये वह पत्र केवल २०) तक के लिये लिखा जाता है। अधिक 
के लिये नहीं । इस पत्र का बेचान नहीं होता । ,यह पत्र केवल व्यवह्यारिक है, वैधा- 
निक महत्व नहीं रखता । 
प्रश्त 


3. छ०६६१8 ०४८५६ ? [9)8८प88 ६॥6 िजीद्र008 07 फ८ 909०६ ० >थ्या5६8, 
६0 ८६८४८ ८:६०७॥६. फ 


साख किसे कहते हैं ! बैंक की साख उत्पन्न करने की शक्ति की सीमाओं 
का वर्णन कीजिये । 


२... सिझणशरंग पा6 970088828 फए ऋ्र०४ 9ब्पा75 ८+ट॥८८ टा८ता,. शा 
$& (१6 लींडए: ० ल&्के। 00 97९68 १ 


बैंक साख की उत्पत्ति किस प्रकार करती है ! साख का मूल्यों पर क्या 
प्रभाव पड़ता है ! 
3... जापद्ठा 45 3 7श्ाशीक्षां सिपादी ? #प०ण पृ 3 (0%0४977 सिप्णदी [॥ 
एाएएला णाए- 
दर्शनी हुन्डी किसे कहते हैं ! उपयुक्त रूप में दशनी हुन्ड्री, लिखिये । 
4... जएढ 45 2 दाल्वुप्ट ऐप: 6 तीसिटाधा: जए5 0६ ८४08847£2 
2 कल्वुपट बधते वछरतींपक्रा० 06 व7964४00 0 6३९४ (796 0०07 ९४0$8॥72 - 


चेक की परिभाषा दीजिये। चैक को विभिन्न प्रकार से रेखांकित करने के 
उदाहरण दीजिये तथा हर प्रकार के रेखांकन का प्रभाव बतलाइये। . . 


5... जाप बम ऋण्ज़ घ7० पा्वुप०४ ८058८व 7? एमए 77४0४ २९४०- 
एग्णेट (05872. द 


चेक क्‍यों और किस प्रकार रेखांकित किये जाते हैं ! अविनि मय साध्य 
रेखांकन का क्या अर्थ है ! 
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6... एफ: 45 काटा: 9ए €90075८:कटप: 2 घर280४20902 वाद प्रायद्वाई. 
विनिमय साध्य प्रपत्र के बेचान का क्या अर्थ है! भिन्न प्रकार के बेचान 
॥ 
का वन कीजिये । 


... 7: "मिश 84 ए/ए ? जाके शा व8 #3शशाधबटु८४ ? एच्फुबट 8 ५ 
49 970767 छिए ज्ञाएि 427५7ए ते॥(2, 


प्रतिश्ञापत्र किसे कहते हैं ? इसके क्‍या लाभ हैं ! उप्यक्त रूप से एक 
काल्पनिक प्रतिज्ञापत्र लिखिये। 
8. जाएडओ भार पी वचाए0ाबिपा टाल्ते। 7957ए72८ण5 एड़ल्ते 9 ितोन ? 
भारतवर्ष सेंब्मिन्न-मिन्न प्रकार के कौन से महत्वपूर्ण साख-पत्र उपयोग में 
आते हैं ! 


9. एा४्प्रह्ुणंका फ>कतजवलण (9) व्थवुण्ट: (9) 727; 270 (०) 9॥ ० 
25००7 22८. 


(अ) चेक, (जब) प्रतिशापत्र, (स) हुन्डी में मेद बतज्ञाइये । 


7०0, 265९८४796 (6 टॉ£४टछ7598707९5 एव: फताएं। 9 उठा (3) एथ॥ , 
(9) 0708८ ८४८ 94ए20॥7 0 8 ऐोल्तुप्ट, 


उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें बैंकर (श्र) चेक का भुगतान 
करने से इनकार कर सकता है, (ब) चेक का भुगतान करने से ऋवरश्य इनकार करना 


चाहिए | * 
77., 478 टाटदा( ट्य्जाओं 2? आडएशिंत पिीए. 


क्या साख पूजी है ! पूर्णतया विवेचना कीजिये | 





अध्याय १४ 


बेंकिंग विधान 


(छेभ्राटाग( [48छ [0079) 

भारतवर्ष में सन १६३६ तक बेकिंग कम्पनियों के लिये कोई विशेष विधान 

नहीं था और उसमें इंडियन कम्पनीज ऐक्ट १६१३ ही लागू होता था | सन्‌ १६१३ 
के पश्चात्‌ बहुत सी बैंकों के असफल दो जाने के कारण देश में बंकिंग व्यवसाय की 
व्यवस्था की माँग हुई | सन्‌ १६११ में स्थापित की हुई सेंन्ट्रल बकिंग बाँच कमेटी 
ने बैंकिंग कम्पनियों की व्यवस्था के लिये एक योजना रखी | किन्तु सन्‌ १६३६ तक 
भारतीय कम्पनी ऐक्ट में बैंकिंग कम्पनियों से संबन्धित कोई विशेष नियम नहीं जोड़ा ' 
गया। ये नियम जमा करने वालों के हित की रक्षा के लिये अपर्याप्त थे । अतः प्रथक 
बैंकिंग कम्पनी विधान का बनाया जाना श्रावश्यक हो गया । ३ 
सन १६४१ का बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १६४६ में पारित किया गया और 

१६ मार्च १६४६ से लागू हुआ । यह जम्मू-काश्मीर को रियासत फो छोड़ कर सम्पूर्ण 
भारतवर्ष पर लागू होता है तथा इस ऐक्ट में भारतवर्ष शब्द का अथ है--वे राज | 
जिनमें यह लागू होता है | इस ऐक्ट के कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं : 
बैंकिंग व्यवसाय--बैँंकिंग का अर्थ है उधार देने तथा विनियोग करने के 

लिये जनता के द्रव्य को जमा करना, वह द्रव्य माँग पर अथवा अन्य किसी ग्रकार से 
लौटाया जा सकता है। और चेक, ड्राफ्ट, आर्डर अथवा किसी प्रकार लौटायाजा 
सकता है | अतः बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बेकिंग का व्यवसाय करती है तथा. 
कम्पनी शब्द का अर्थ है--कोई भी कम्पनी जिसकी समाप्ति भारतीय कम्पनी 
ऐक्ट के अ्रन्तगंत हो सकती है। क्‍ 
१६ मार्च १९५६ के पश्चात बैंकिंग कम्पनी को छोड़ कर ओर कोई कम्पनी 

अपने नाम से बैंक, बैंकर बैंकिंग आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी । और मारतवर्ष 
में कोई भी कम्पनी अपने नाम में ऐसे कम से कम एक शब्द का प्रयोग किये बिना 
किंग की व्यवसाय नहीं करेगी | द 
बैंकिंग कम्पनी ट्रस्टों के आरंभ करने तथा पूर्ण करने, ट्रस्टी या अन्य किसी 

रूप में जायदाद के शासन का दायित्व लेने तथा जमा करने वालों को सुरक्षा प्रदान 
करने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से सहायक कम्पनियों का निर्माण 
नहीं कर सकती | और न कोई बेकिंग कम्पनी क्रिसी कम्पनी में अपनी प्राप्त अर 
पूजी के ३० प्रतिशत से अधिक अथवा उस कम्पनी की प्राप्त अंश पूँजी के ३०ग्रतिशत 
से अधिक अंश दोनों में जो भी रकम कम प्राप्त कर सकती «“है। बेकिंग कम्पर्ना 
उठ कम्पनी के अंश भी नहीं रख सकती जिसके प्रबन्ध में बेकिंग कम्पनी के प्रबन् 

संचालक अथवा मैनेजर का हिंत हो । 


अन्य व्यापार पर प्रतिबंध--बैंक बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य 
कार का व्यवसाय नहीं कर सकती, क्योंकि अन्य व्यापार करने में सदैव हो बोखिम 
रहती है । दूसरों के धन से जोखिम वाला व्यापार चलाने का बैंक को अधिकार नहीं 
है | यदि किसी कारण से दिये हुए ऋणों की प्रगति में बैंक को कोई अन्य व्यापार 
लेना पड़े तो बंक को चाहिये कि उसे शीक्म बेच दे | इस प्रकार बैंक केवल 
बकिंग का ही व्यवसाय कर सकती है। अन्य प्रकार का व्यापार नहीं । - 

बेंकों का लाइसेन्स लेना--कोई भी कम्पनी तब तक भारतवष्ध में किंग 
व्यवसाय नहीं कर सृकती जब तक उसके पास रिजिव॑ बैंक के द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स न 
हो | उसके लिये रिजव॑ बैंक को व्यवस्थित रूप में एक प्रार्थनापत्र देना पड़ता है | 
लाइसेन्स स्वीकार करने के पहले रिजव॑ बैंक को यह संतोष हो जाना चाहिये कि :-..- 

( क ) कम्पनी इस स्थिति में है कि वह जमा करने वालों को उनके 
दावों की पूरी रकम चुका देगी , 

( ख ) कम्पनी का कार्य इस प्रकार से तो नहीं चलाया जा रहा है जिसुसे 
जमा करने वालों के हितों की हानि हो, तथा 

( ग ) भारतवर्ष में रजिस्टर्ड विदेशी बैंकों के विरुद्ध उनका मूल देना किसी 
प्रकार का अन्तर तो नहीं सममता है | 

बक का प्रबन्ध--बेंकिंय कम्पनी का प्रबन्धक प्रबन्ध अमिकर्ता अ्रथवा कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो कि अन्य बैंकिंग कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी की सहायक 
कम्पनी के अतिरिक्त) का संचालक हो अथवा किसी दूसरे व्यवसाय में जमा हुआ हो 
अथवा किसी एक समय कम्पनी के उसके प्रचन्ध का पाँच वर्ष से अधिक का ठेका 
लिया हुआ हो | 

बेंकिंग कम्पनियाँ अपने नौकरों को कमीशन के रूप में पारितोषिक अथवा लामों 
में से अश अथवा अपने साधनों के मिन्न अनुपात में वेतन नहीं दे सकती | अंतिम 
विषय में रिजव बैंक आ्राफ इंडिया का अंतिम निर्यय दोगा। 

पर्याप्त साधन--१६ मार्च १६४६ की वर्तमान कोई मी बैंकिंग कम्पती उस 
तिशि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ भास्तवर्ष में व्यापार नहीं करेगी तथा कोई 
भी अन्य बेकिंग कम्पनी भारतवर्ष में तब्र तक व्यापार नहीं करेगी जब तक कि उसके 
पास निम्नलिखित मूल्य की प्राप्त की हुईं पूंजी तथा रिजव न हो :-- 

(क) यदि उसके एक से अधिक राज्यों में व्यापारिक स्थान हों तो ५ लाख 
रुपयें, और यदि*ऐसे ही व्यापाम्कि स्थान बम्बई अथवा कलकत्ता अथयचा दोनों 
स्थानों पर हों तो १० लौख रुपय | । 

(ब्व) यदि इसके सारे व्यापारिक स्थान एक राज्य में हों तो व्यापार के प्रधान 





रपट मुद्रा एवं अधिकोषण 


स्थान के लिये * लाख रुपये तथा जिस जिले में प्रधान स्थान स्थित है उसी जिले में 
ईस्थित व्यापार के अन्य स्थानों में से प्रत्येक के लिए १० हजार रुपये तथा 'उनके 
अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित प्रत्येक स्थान के लिये २४ हजार रुपये । 

परन्तु जिस बैंकिंग कम्पनी में यह नियम लागू होता है उससे ५ लाख रुपयों 


से अधिक वाली प्राप्त अंश पँजी तथा रिजव नहीं माँगे जायेंगे | 

(ग) यदि इसके व्यापार के सारे स्थान एक दी राज्य में हैं, जिनमें एक अथवा 
अधिक बस्बई या कलकत्ता में हों तो ५ लाख रुपये, तथा बम्बई अथवा कलकत्ता के 
बाहर प्रत्येक स्थान के लिये २४,००० रुपये । 

परन्तु जिन बेंकिंग कम्पनियों में यह नियम क्लागू होता है उनको १० लाख 
रुपयों से अधिक की प्राप्त की हुईं पूंजी तथा रिजव रखने की आ्रावश्यकता नहीं होगी । 

भारतवर्ष से बाहर संस्थापित ( 7007[0079/८0 ) बकिग कम्पनी की प्राप्त 
पँजी तथा रिजव १५ लाख रुपयों से कम नहीं होने चाहिये तथा यदि इनके व्यापार 
का स्थान बम्बई अथवा कलकत्ता में भी है तो २० लाख रुपये तथा वह रकम रिजव 
बैंक के पास नकद में अथवा ऋण से न दबी हुई स्वीकृत प्रतिभूतियों में जमा रखी 
जायेगी | यदि ऐसी कम्पनी मार्तवर्ष में व्यापार करना बन्द कर देती है तो रिजव 
बैंक की जमा रकम कम्पनी की सम्पत्ति होगी जिसमें भारत के ऋणदाता सवप्रथम 
चुकाये जायेंगे | 

पूजी का निर्माण -बैंकिंग कम्पनी की बिंकी हुईं पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी 
की आधी से कम नहीं होनी चाहिये तथा प्राप्त की हुई पूंजी बिकी हुईं पूंजी के आधे 
से कम नहीं होनी चाहिये | वो भी यह आयोजन रख दिया गया है कि यदि कंपनी 
अपनी पँजी बढ़ाती है वो उसे वे शर्तें रिजव॑ बेंक के द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली 
दो वर्ष की अवधि के भीतर परी कर देनी चाहिये । 

पँजी में केवल साधारण अंश ही होने चाहिये तथा प्रत्येक अंशधारी के मत 
देने के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त की हुई पजी की रकम के अनुपात तक ही सीमित 
नहीं होने चाहिये किन्तु वे अंशधारियों के मत देने के कुल अधिकारों ,के ५ प्रतिशत 
. से अधिक नहीं होने चाहिये | द 

पजी निर्माण सम्बन्धी उपयुक्त नियम १५ जनवरी, १६३७ से पहले स्थापित 
बकिग कम्पनियों में लागू नहीं होते । 

बकिंग कम्पनी की उनके द्वारा निगमित अंशों पर उनके प्राप्त किये: हुए मूल्य 
के २३ प्रतिशत से अधिक रकम कमीशन, दलाली, बट्टे अथवा पारितोषिक के रूप में 
अप्रत्यक्ष रूप मे देने की स्वीकृति नहीं है। * , के 

कोई भी बकिय कम्पनी अपनी न माँसी हुईं पजी पर किसी प्रकार के क्रय का 
निर्माण नहीं कर सकती तथा इस ग्रकार का कोई भी क्रय अथवा मार अपवैधातन्तिक है 


श्प्र बैंकिंग विधान . डेच्यभ 


.._ लाभांशों पर विरोध--जब्र तक किसी बैंकिंग कम्पनी के सारे पूँजीगत व्यय बच्डे 
खाते नहीं लिख दिये जाने हैं तब तक वह अपने अंशों पर कोई लाभांश न्हीं दे सकती । 
'रिजिबें कोष--बेंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १६४६ की घारा १७ के अनुसार मारत- 

वर्ष में संस्थापित बैंकिंग कम्पनी को लामांश घोषित करने के पहले कुछ रकप् (जो 
»प्रत्येक वर्ष के शुद्ध लामों की २० प्रतिशत से कम न हो) तब तक रिजव कोष में 
हस्तान्तरित नहीं करनी चाहिये तब तक कि रिजव कोष की रकम प्राप्त की हुईं पूँजी के 
समान न हो जावे | इस उद्देश्य के लिये शुद्ध लाभ इंडियन कम्पनीज ऐक्ट श्धृश्द् 
की धारा ८७३२ (३) के अनुसार निकाला जाना चाहिये। अर्थात्‌ ऋण ब्याज तथ्थां 
कटोती देने के प्श्चात्‌ किन्तु आय-कर अथवा डिबेंचरों पर ब्याज सम्बन्धी रकम कम 


करने से पहले बचा दाम |! _ हि 
रोकड़ी रिजर्वे-प्रत्येक बेंकिग कम्पनी (प्रामाणिक बेक न हो) को अपने पास 


रोकड़ी रिजव के रूप में, अथवा रिजर्व बेंक के पास कम से कम अपने समय-दायित्व 


की २ प्रतिशत तथा माँग दायित्व की ५ प्रतिशत रकम रखनी चाहिये । 
इस नियम पर किये गये आचरण की पुष्टि के लिये प्रत्येक बेकिंग कम्पनी के 


प्रत्येक मास के १५ वे दिन के पहले पिछले मास के प्रत्येक शुक्रवार को इस प्रकार रखी 
रकम के ब्यौरे तथा प्रत्येक शुक्रवार को उसकी समय तथा माँग-दायित्व के विवरण की 


तीन ग्रतिलिपियाँ रिजय बेक के पास नत्थी करनी पड़ती हैं | हि 
रिजब बेक आफ इंडिया की घारा ४२ के अनुसार प्रमाणित बंक भी रिजवे 
षँ 


बेक के रूप में कुछ स्थायी रकम रखते हैं । 
ऋषणों पर विरोध--बैंकिंग कम्पनी मी (क) अपने श्रंशों की प्रतिभूति पर ऋण 


लेने श्रथवा (ख) अपने किसी संचालक की फर्म अथवा उस प्राइवेट कम्पनी को जिसमें 
इसका अथवा इसके किसी संचालक अथवा सामभीदार अथवा प्रबन्ध अमभिकर्ता के 
रूप में हित हो अथवा किसी एक व्यक्ति को, फम को, अथवा किसी निजी कम्पनी को, 
जहाँ इसका कोई संचालक जमानतदार हो, अरक्षित ऋण या एडवांस स्वीकृत करने 


की आज्ञा नहीं है | 
प्रत्येक बेकिंग कम्पनी को मास के मास रिजव बेक के पास एक ब्योरा भेजना 


पड़ता है जिसमें उनके द्वारा उन कम्पनियों को, जिसमें इसका अथवा किसी संचालक 
का, संचालक अथवा प्रबन्ध अमिकर्त्ता अथवा जमानतदार के रूप में हित हो, स्वीकार 
किये हुए अरक्षित ऋण तथा एडवांस दिखाये जाते हैं। यदि रिजव बंक यह देखती है 
कि इस प्रकार स्वीकार किये गये श्ररक्षित ऋणों अथवा एडवांसों से जमा कराये जाने 
वालों के हितों की हानि होती है तो वह वेंकिंग कम्पनी को भविष्य में ऐसे ऋण देने के 
लिये मना कर सकती है अथवा बेंकिग कम्पनी को ऐसे ऋणों अ्रथवा एडवांतों के 
पुनर्भगतान को रूछित रखने के ब्विये श्राशा दे सकती है । 


तरल सम्पत्ति का रखना-- १६ मार्च १६४६ के दो वर्ष पश्चात्‌ प्रत्येक 
बैंकिंग कम्पर्नी ने व्यापार के किसी भी दिन के अन्त में भारत में उसके समय और 
माँग-दायित्व की कुल रकम की कम से कम २० प्रतिशत रकम नकदी रुपये, स्वर 
अथवा ऋण मुक्त, स्वीकृत प्रतिनूतियों के रूप में रखनी पड़ेगी | ऐसे दायित्व में से 
प्राप्त की हुई पूँजी और रिजर्व, लाम-हानि खाते का जमा बैलेंस और रिजिव बंक से 
'लिया हुआ कोई ऋण छोड़ दिये जाते हैं | रिजव बक के पास रखी प्रतिभूतियों अथवा 
नकद रकम को नकद ही समझा जायेगा | 

इस नियम के द्वारा बेंकिंग की ठोस रीतियों. को वैधानिक रूप से निश्चित करना 
है अर्थात्‌ बेंक को अपने माँग-दायित्व को चुकाने कै लिये नकद रिज्व तथा तरल 
सम्पत्ति रखनी चाहिये | भारतीय बेकिंग की सबसे बड़ी कमी यह है कि छोटे-छोटे बेक 
तरलता के मूल्य पर पूँजी से अधिक व्यापार करने की ओर झुके हुए हैं | अतः बेकों से 
उनकी सम्पत्ति की बहुत बड़ी रकम नकद अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियाँ (अचल सम्पत्ति को 
छोड़कर) के रूप में रखने के लिये आग्रह करना अच्छा जान पड़ता है। 

भारतवर्ष में प्रत्येक चतुर्थाश के अंतिम दिन की सम्पत्ति के समय प्रत्येक 
बेकिंग कम्पनी की सम्पत्ति उसके माँग और समय दायित्वों के ७५ प्रतिशत से कम 
नहीं होनी चाहिये | 

इन नियमों का पालन यह विश्वास दिलाने के लिये प्रत्येक बेकिंग कम्थनी को 
रिजव बेंक के पास व्यवस्थित आकार में मासिक अथवा त्रेमासिक ब्यौरा भेजना पेड़ता है | 

ऋण चुकाने की बढ़ी हुई अवधि- धारा ३७ में यह आयोजन है कि यदि 
कोई बैंकिंग कम्पनी अपने ऋणों को ठुछ समय तक चुकाने में असमर्थ है तो उसके 
प्राथना-पत्र पर न्यायालय डांचत शर्तों पर कुछ समय तक कम्पनी के विरुद्ध कदम उठाने 
से रुकने की आजा दे सकता है। समय-समय पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है | पर 
ऋण चुकाने की कुल बढ़ी हुईं अवधि ६ मास से अधिक नहीं होती । न्यायालय के। 
आज्ञा की एक प्रतिलिपि रिजव बेक के पास भेजनी होती है। 

साधारणतया ऐसा प्राथना-पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जन्न उसके साथ 
रिजव बैंक की पह रिपोट हो कि बेंक की सम्मति में यदि यह प्रार्थथा-पत्र स्वीकार हो 
जाये तो बेकिंग कम्पनी अपने ऋण चुकाने के योग्य हो जायेगी। किन्तु न्यायालय श्रपनी 
रीति से काम कर सकती है और यदि इसके पास पयप्ति कारण है तो यह रिजवं बैंक की 
रिपोर्ट के बिना भी अपनी घारा के अन्तर्गत उनको सहायता देना स्वीकार कुर 5कता है। 

ऐसी सहायता दिये जाने के पश्चात्‌ न्यायालय को रिजवं बैंक से उस बेकिंग 
कम्पूनी के कारबार की रिपोर्ट माँगनी चाहिये तथा उसकी प्राप्ति पर या वो वंह अपनी दी 
हुई आशा को तोड़ सकता है श्रथवा अवस्थाश्रों के अनुसार अन्य श्राशायें दे सकता है । 


ब्रेकिंग विधान 

अनवेकिंग सम्पत्ति का समापन--पैंकिंग इम्मनी हो मिजो प्रयो 
अतिरिक्त किसी भी अचल सम्पत्ति को ७ वर्ष से अधिक के लिये इपने, पास गयमे 
अधिकार नहीं है। यदि किसी कारण कोई अचल सम्पत्ति “के के अधिकार में न छा 
जाये तो इसे ७ वर्ष के भीतर बेच देना चाहिये। जमा करने वालों के हित में बदि 
आवश्यक है तो रिजव बेंक इस अवधि को ७ की अपेद्ा १२ वर्ष तक ब्दा सण्तो है 

शाखाओं पर प्रतिवन्‍्ध--रिजव॑ बैंक की लिखित अनुमते प्राप्त किये बिना 
कोई वंक नवीन शाखा स्थापित नहीं कर सकती और न शाखा को एक नगर से इसरे 
नगर में ले जा सकती है। उसी नगर में स्थान परिवर्तन पर कोई यतिद्न्ध नहीं ह । 
इसी प्रकार कोई भी भारतीय बंक रिजर्व बेक की अनमति प्राप्त किये बिना देश में 
ने अपनी शाखा खौल सकती है और न व्यापार कर सकती हैतथा ठसों मगर ऊे 
अतिरिक्त शाखा अथवा व्यापार का स्थान पन्चिदत + नहीं कर सकती | 

सामयिक विवरणु-प्रत्येझ "के के लिये यह अनिवाप हैं कि प्रति माल २ 
अन्तिम शुक्रवार को जो उसकी सम्पत्तियाँ तथा दावित्व थे उनका निर्धावत विभ्रस्ण 
रिजव बक के पास भेजे | रिजय॑ बेंक को किसी भी अन्य विवरण एवं ता ब्ग हा 
अधिकार है | विशेषकर उन ऋणों तथा विनियोगों का जे उद्योग, व्यवसाय एवं हू ५ 
के लिये किये गये हैं | रिज्रवं बेंक हर प्रकार की येचनायें चाहे थे गोयनीय भी यों न 
हों, कक से माँगने की अधिकारी है | 

को का निरीक्षण--रिजव ब्रेक स्वयं अथव्रा केद्रीय सरकार के आदेश 

नुसार किसी भी बक की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकती है । बंक के संचालकों का 
कत्तंव्य है कि वे हर प्रकार की सूचना तथा विपत्र रिजर्व ब्रेंक को भेजें | रिजय में क 
अपने निरीक्षण की एक प्रति सम्बन्धित बंक को देने के लिये बाध्य है। वाद इस 
रिपोट में बंक कें ऊपर कुछ आरोप लगाये गये हैं तो केद्रीय सरकार अंकों को नवीन 
जमा प्राप्त न करने का आदेश दे सकती है अथवा रिजव बेक को यह आदेश दे 
'सकती है कि बेंक केभनिरीक्षण के लिये न्यायालय में प्र।र्थना-पत्र प्रस्तुत करें। रिशिय 
बक से रिपोट पर विचार करने के लिए संचालकों की त्रेठक बुलाने का आदेश दे मकती 
है | श्रथुवा रह-भी आग्रह कर सकती है कि बेंक का कोई प्रमुख अधिकारी रिजर्व भरक 
के प्रमुख अधिकारी से इस सम्बन्ध में वार्तालाप करे | संचालकों की मीटिंग पर दृष्टि 
रखने के लिए बैंक अपने किसी अधिकारी को भेज सकती है  रिजरव बैंक को यह भी 
श्रधिकार है कि वह बेंक से व्यवस्था में परिवर्तन करने को कहे । 

रिजर्व बेंक बैंक को किसी विशेष लेन-देन न करने के लिये श्राग्रह कर सकती 
है तथा संकट काल में ऋष्ण प्रदान करके उनकी सहायता कर सकती है। रिजेय बंक 


के ड़ 


कर त् | 
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